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भूमिका 


१५ साल पहले आज़ादी पाने के बाद से हम १५ श्रगस्त को वष्-प्रतिवर्ध इस पुस्तक का 
प्रकाशन करते आये हैं जिसमें हमारी केन्द्रीय और राज्य सरकारों की उपलब्धियों का लेखा 
दिया जाता है । आज़ादी पुस्तक-माला का यह १५वां प्रकाशन है । 

पिछले १५ वर्ष से हम स्वतंत्रता का उपभोग करते आये हैं। यह १५ वर्ष बहुत कठिनाइंयों 
धोर परेशानियों का समय रहा है। हमें एक विदेशी सरकार से विरासत में बहुत-सी समस्याएं 
मिली । देश का विभाजन इनमें से एक सबसे बड़ी भीषण समस्या थी । आज भी १५ वर्ष बाद 
हमारी कठिनाइयां दूर नही हुईं हैं ॥ यद्यपि, हमने इस सभस्या को धेयें, बुद्धिआानी और एक 
प्रसाधारण सफलता के साथ हल करने की कोशिश की है। इसके अलाजा गरीबी, निरक्षरता 
ओर बीमारी श्रादि की भी समस्याएं थीं जिनको हल करने में हम लगातार लगे रहे हैं। हमने 
लोकतंत्रीय समाजवद्द के आधार पर प्रगति और समृद्धि की अपनी योजनाएं बनाई हैं । हब 
सफलतापूर्वक भ्रपनी दो पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यक्रमों को पुरा कर चुके हैं ओर अब तीसरी 
योजना के दूसरे व से गुजर रहे हैं । 

कांग्रेस ने देश में समाजवादी-सहकारी-सम्मिलित द्राज्य कायम करने के अपने उद्देश्य के 
लिये आयोजत को एक मात्र तरीका समझ कर अपनाया है । हमारे जंसे »रुं-विकसित देश में 
प्रगति और समृद्धि किसी भी बेतरतीब ढंग से नहीं पायो जा सकती है। पिछले १० साल की 
आयोजना से हमें किस हद तक यह प्रगति और समृद्धि सिली है, उसका फंसला इस देश के छोग 
और सारी दुनिया कर सकतो है। आयोजन के खिलाफ यह दलोल नहीं चल” सकती कि कोई 
बहुत बड़ा कमाल हासिल नहीं किया गया है श्लोर कि हम अभी तक अपनी मंजिल से बहुत दूर 
हैं । हमने भ्रपनी मंजिल पर पहुंचने का एक लोकशाही तरीका अपनाया है और हस अपने लक्ष्य 
पर जल्‍दी पहुंचने के लिये लोकतंत्र को त्याग नहीं सकते । हम सचसुच्च एक म्‌क क्रान्ति लाने के 
प्रयास में लगे हुए हैं जो आज समभदार लोगों को साफ दिखाई दे रही है। आज पहले से कम 
गरीबी है, हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है श्रौर प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। आज हमारे 
पास पहले से ज्यादा खाने और पहनने को है। शिक्षा संस्थाओं की संख्या सो बढ़ी हुई हे जहां 
पहले की अपेक्षा अधिक सुविधायें उपलब्ध हैं। आज पहले से ज्यादा रोजगार हैं। पहले से 
ज्यादा उद्योग हैं। अनाज को पैदावार बढ़ाने के लिये सिंचाई की सुविधायें हैं। बहु-प्रयोजनोय 
परियोजनाएं हमारे उद्योगों को पहले से ज्यादा बिजली दे रही हैं और अनेकों समाज-सेवाओं ने 
जनता के रहन-सहन के स्तर को उठाने में सहायता भी दी है। इन कामसयाबियों पर हमें गये 
होना चाहिये । किन्तु हमें अपने प्रयास में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने देनी चाहिये । 

वर्ष-प्रतिवर्ष जन-साधारण के सम्मुख विभिन्‍न क्षेत्रों में हमारी सरकार द्वारा किये गये 
कार्यों का विवरण हम पेश करते आये हैं। इस पुस्तक में आजादी के १५वें वर्ष, १९६१-६२ को 
सफलताओं का संक्षिप्त उल्लेख है। १५ वर्ष का अपना कोई अलग महत्व नहीं है क्योंकि जो कुछ 
१५वें साल में हासिल किया गया है वह ग़ुजरे सालों की कोशिश का ही फल है। आयोजन एक 
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सतत्‌ प्रक्रिया है। जिस क्रान्ति को हम लाने में लगे हैं बह दो कारणों से अल्प अवधि में नहीं आ 


सकती-- एक तो हमें बड़े पेचीदा मसले विरासत में मिले हैं श्रौर दूसरे यह कि हम लोकतंत्रीय ढंग 
से आणे बढ़ रहे हैं। ये दोनों बातें विलम्बकारी हैं। तरक्की की रफ्तार को तेज कदम बनाने के 


लिये जनता का सहृर्ष और सक्रिय सहयोग श्रावश्यक है । 
आशा है कि इस कार्य-विवरण से जन-साधारण को आयोजन में श्रपना सक्रिय और सहर्ष 


सहयोग देने के लिये प्रोत्साहन प्राप्त होगा । 


डी० संजीवश्या 


१५ अगस्त, रे हर १२२ ” 
कांग्रेस अध्यक्ष 


तस्तावना 


“झ्राजादी का पंद्रहवां वर्ष” समाजवादी ढंग की समाज-व्यवस्था में अपने लक्ष्य को प्राप्त 
करने के लिए दो पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा कांग्रेस सरकारों ने जो प्रयास किया है उसका निष्पक्ष 
चित्र प्रस्तुत करता है। जिस हुद तक हम अवसर की समानता दिलाने, असमात्रताओं को कम 
करने और धन को कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित होने को रोकने में सफल हुए हैं उसी हृद तक 
हमने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं । 

तीसरे आम चुनावों के नतीजे से जाहिर है कि देश की आम जनता ने केन्द्र और राज्यों 
में कांग्रेस सरकारों की नीति का समर्थत किया है । जो भी हो गत आम चुनावों में कुछ परेशानियों 
की नयी बातें दिखाई दीं। राजनीतिक क्षेत्र में सामुदायिक, प्रान्तीय और धाभिक प्रवृत्तियों के विश्ले- 
परा से एक मात्र इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि लोकतंत्रीय समाजवाद के विषय में सर्वव्यापी 
अज्ञान है और यही एक ऐसी चीज है जो लोगों को भावना और सिद्धान्त के स्तरों पर आपस में 
भिलाकर रख सकती है । आवश्यक है कि देश की विशारलू जनता को लोकतंत्रीय समाजवाद का 
मन्तव्य समझाया जाए ताकि वे महसूस कर सके कि इस ब्यवस्था से उन्हें ही लाभ होगा। यदि 
निजी स्वार्थसिद्ध करनेवाले लोगों व पार्टियों द्वारा जनता की मुक्ति के लिए इस महान्‌ संघर्ष का 
कुछ और अर्थ लगाया जाता है तो उस दोष को तुरन्त दूर करना जरूरी है। अतः अखिल भार- 
तीय कांग्रेस कमेटी ने एक विशेष समिति नियुक्त की है जिसमें(१) श्री मोरारजी देसाई, (२) 
श्री गुलजारीलाल नन्दा, (३) श्री कृष्णा मेनन, (४) श्री सी ०» सुब्रमण्यम, (५) श्री हरेकृष्ण मेह- 
ताब, (६) श्री उ० न० ढेबर और (७) श्री सादिक अली हैं । यह समिति नयी झाथिक प्रवृत्तियों 
की जांच करेगी और आवश्यक परिवतेनों में सुझाव देगी । जिस देश में ज्यादातर लोग २० रुपए 
प्रति माह से कम कमाते हों, ज्यादा उद्येगीकरण करना ही काफ़ी नहीं है बल्कि निम्न वर्ग की आय 
को क्रमशः ऊंचा उठाना है । 

भारत जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश और एक नवजात लोकतंत्र के उन्नति के 
प्रथम चरण में मध्य वर्ग को स्वभावत: बहुत श्रधिक कठिनाई उठानी पड़ रही है। भाग्यवश मध्य 
वर्ग ने राष्ट्रीय उन्नति की कीमत पर अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के प्रलोभन को ठुकराया है । 
किन्तु उसके सीमित साधन शल्य प्राय: हो चले हैं और उसे सहायता की आवश्यकता है। सस्ते 
ग्रनाज, निशुल्क चिकित्सा और आवास-वब्यवस्था' उसको अल्पतम आवश्यकताए हैं। न चाहते हुए 
भी मध्य वर्ग का व्यक्ति अब और अधिक प्रतीक्षा करने में असमर्थ है । उपयुक्त समिति की नियुक्ति 
से उसे फिर आशा प्राप्त हुई है। वह समिति से आशा करता है कि भ्रष्टाचार के राक्षस का अधिक 


मज़बती के साथ मुकाबला किया जाएगा। 


के० के० शाह 
प्रधान मंत्री 


निज कलतिरयक ५. अनला प+् कह. जे तर 


योजना की प्रगति 


तीसरी पंचवर्षीय योजना अप्रैल, १९६१ से आरम्भ हुई। यद्यपि इस योजना ने संसद के 
सम्मुख पेश किये जाने के बाद अगस्त, १९६१ में एक राष्ट्रीय योजना के रूप में औपचारिक सफ- 
लता पाई । १९६१-६२ की वाषिक योजना, जो कि तीसरी योजना का प्रथम वर्ष है, पहले ही 
बनायी जा चुकी थी | इस वाथिक योजना में दूसरी योजवा के बहुतसे बाकी कामों को पूरा करना 
ओर तीसरी योजना के कुछ नये काम शामिल हैं । 

तीसरी योजना को अवधि में कुछ ११,६०० करोड़ रुपये की वृद्धि की कल्पना की गईं है । 
प्ला्वजनिक क्षेत्र में ७,५०० करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था की गई है। यद्यपि इस क्षेत्र के 
लिए बनाई गई स्कोमों की कूछ छागत ८, ००० करोड़ रुपये से ऊपर होगी । निजी क्षेत्र में ४,१०० 
करोड़ रुपए के विनियोग की व्यवस्था की गई है । सावंजनिक क्षेत्र में ७,५०० करोड़ के परिव्यय 
में से विनियोग व्यय ६,३०० करोड़ रुपए होगा और श्र १,२ ०० करोड़ रुपए चाल व्यय के रूप में 
ही रहेंगे। योजना के कुल परिव्यय में से ३,६०० करोड़ रुपए का भार केन्द्र उठाएगा तथा राज्य- 
सरकारों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्र की ओर से क्र्मशः ३,७२५ करोड़ रुपए और १७४ करोड़ 
रुपए व्यय किया जाएग । 

जबकि तीसरी योजना के ७,५ ०० करोड़ रुपए के परिव्यय में दूसरों योजना से चली 
आ रही स्क्रीमों का खर्च शामिल है तथापि, ३००० करोड़ रुपए का व्यय उसमें शामिल नहीं 
है जो कि दूमरी पंचवर्षाय योजना की समाप्ति पर इन स्कीमों को चालू रखने में रूचे हुआ है । 

चूंकि तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में आरंभ किए गए अधिकांश कायंक्रमों को पूरे होने 
में कुछ समय लगेगा, उतके परिणाम तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में प्राप्त हो सऊंगे । इस प्रकार 
१९६१-६२ में जो वारयिक उपलब्धियां हुई हैं, वे दूसरी योजना में किए गए प्रयासों का फल है 
और साथ ही जो समस्याएं पैदा हुई हैं उनके कारण और विदेशी विनिमय की कठिताइयों के 
कारण योजना के परिव्यय में वृद्धि हुई है। इसके श्रलावा यह नहों भूलता चाहिए कि एक ऐसी 
अर्थ-व्यवस्था में जिसमें घरेलू बचत कम होती हो और जो विकास की ओर उन्मुव हो, 
स्वभावत: कई कठिनाइयों और आभनविश्चिताओं का सामना करना पड़ता है । साथ हो, जिस देश की 
राष्ट्रीय आय का लगभग आधा भाग कृषि से प्राप्त होता है और जिस देश को अपनी योजनाओं 
के क्रियान्वयन के लिए विदेशों की सहायता पर निर्भर करना पड़ता हो, उस देश की एक वर्ष को 
प्रभति को आंक कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता उचिन न होगा। इस पृष्ठभूमि में हमें १९६१- 
६२ में योजना की प्रगति तथा १९६२-६३ के भावी कार्यक्रमों के बारे में विचार करना चाहिए । 


१६६१-६२ भौर ६२-६३ में योजना का परिव्यय 


पहली और दूसरी दोनों योजनाओं को मिलाकर जो कुछ हासिल किया गया है उससे 
कहीं अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तीसरी योजना में रखे गये हैं। स्पष्ट है कि इस भारी और विशाल 


द आजादी का पतन्वरह॒वाँ वर्ष 


प्रयास को धीरे-बीरे ही आगे बढ़ाया जा सकता है। अनुमान है कि योजना की समूची अवधि में 
जो प्रयास किया जाएगा उसका १५ प्रतिशत लगभग प्रथम वर्ष में, १९ प्रतिशित भाग दूसरे वर्ष में 
और ३३-४ प्रतिशत अन्तिम वर्ष में होगा। 

१९६१-६२ की वाधिक योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए १,२१६ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था की गयी है। १९६१-६२ में अनुनान है कि वाषिक व्यय १,१४८ करोड़ रुपए हो गा। १९६२-६ ३ 
में १,४४६ करोड़ रुपए के परिव्यवस्था है । इस प्रकार प्रथम दो वर्षों के योजना के कुल परिव्यय का 
लगभग ३४ प्रतिशत भाग काम में लाया जाएगा। १९६-६२ तथा १९६२-६३ के जिए योजना के 
प्रिव्यय का विवरण पृष्ठ तीन पर दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है : 

नीचे दी गयी तालिका में १९६१-६२ में सावंजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत परिव्यय की स्थिति 











दी गयी है का: 6 
करोड़ रुपयों में 
केन्द्र राज्य कुल जोड़ 
'(१) चालू राजस्व का शेष ७८ ४८ १२६ 
(२) रेलवे योगदान २३ कक २३ 
(३) उद्योगों का योगदाव , २० १२ ३२ 
(४) सावंजनिक ऋण श् ६९ १६७ 
(५) अल्प बचत । ३५ ६८ १०३ 
(६) श्रोवीडेण्ट फण्ड ु ४० १५ ५५ 
(७) स्पात समीकरण कोष १८ |“  #_ १८ 
(८) विविध पूंजी प्राप्ति ५७ ४७ १० 
(९) अतिरिक्त कर ५६ १८ द ३४ 
(१०) विदेशी सहायता ४९० * मर ४९० 
(११) कुछ सामान्य साधन १९५ १८३ १,०९८ 
(१२) बजट सम्बन्धी फ़के ७१ ०१ १२२ 
(१३) बजट सम्बन्धी फ़र्क का ९८६ . ए३े४ १,२२० 
मिलाकर कुल जोड़ 
(१४) केन्द्रीय सहायता क्‍ ३५२ ३५२ मा क 
(१५) 240 32082 6 अमिनीलनिलिलए: + 7 आयोजन परिव्यय ६३४ *- -छटेह १,२२० 
कृषि ' 


जब कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अल्तिम वर्ष १९६०-६१ में मौसम अनकल था तीसरी 
योजना के प्रथम वर्ष १९६१ ६२ में वह उतना अनुकूल न था । नतीजा यह हुआ कि तीसरी योजना 
की रिपोर्ट के उत्पादन अनुमान के अनुसार ७६० लाख टन पैदावार होनी थी, वस्तुतः ७९० लाख टन 
. को पेंदावार हुईं। १९६१-६२ में आशा है कि ७९० 'छाख टन के अनुमति सम्भ 


कि ४ ब्य उत्पादन के मका- 
पेठ ८१० झा टन का थवास्तृविक ; उत्पादन होगा । यदि १९६१-६ | 


२ का वास्तविक उत्पापन 








मी 


० ६32#& ३ ८६-22 79-५० #६ 288 8 ००,०५५ | ६०४५ ४8४-००७ ६ 2४:32५ 23-६६४ ००४७० भट्ट है भ००) है डै(5 #ेफे 
पैग्मेटे हेगालेहे. हेभाएेई 2०93 ००.०. 2४४ ०४-६४) - ५०७ 3ैह०४ . ००ट८ ना ०७०ट८):े - 4228 
८३ कटे १7 देडदे देहेऋ०३ ३2:८०ट: गा भ३े 32-०7 बे३ह०७. नन्हे पऋा३३३ ००४३ हट तहआ... शाह का 


्> ( पक 


व बिडहे बेब हैआ. 2ड४० ६ ३22०६ ०३ हक इेबाग्पटे ०४-गेह | ०३०. ०0 3220 ४४६४६ ०४४ 3॥8% »७६ ४3४)॥७ 


स्टेटिटट मेडल. 2०-३४ हेभाओछरे ००४४ हेभाधएे ४ ध्भए ०० हिह. ४४9४४ 227० 0०९ ००५ कक 


$भ-बे2ट 39-१८ देडे-28 देडे-गेटेटे ००३४४ ३०. हा गाएई। हऋध5ई ४०-०३ ८३४४. ०३५३ ऐड) ढक >]७ डे।४र 


व्दटव३ डे उि38 हिड्राफिदे ४०००५ ग्डह३ 3४3 उेनाफे3. धडजफड 8००४८ 79०३ ४३४५. ४०३ डक 208 


0॥%७] %९]।०॥।७ '४]६ 





ह..] 


डे डक आओ. अच.. ड0 ७कि. ३... अ2फ 24]5 छफे. क्छ५४. उप 





202 ४ 2।8]।॥22 ।६ 292 .. डक ७ कण... कप छ 


उनन नल अनननननीनता++ बन नली मन नानी न अननननन-ननल्‍नम-न+ 3. --००«+ 











३ साजादी का परद्रहवाँ वर्ष 


१९६०-६१ के उत्पादन से केवल १.३ प्रतिशत ही बढ़ा हुआ था तो भी वह १९६०-६१ के अनुमानित 
सम्भाव्य उत्पादन से ५.३ प्रतिशत अधिक था भर दूसरी योजना के आधार वर्ष १९५५-५६ के 
वास्तविक उत्पादन से २१.८ प्रतिशत अधिक था। १९६२-६३ की वाषिक योजना में अनाज के 
उत्पादन सम्भाव्य शक्ति ५० लाख ठन है ।इषिजक्षेत्र में उत्पादन के लक्ष्य से सम्बन्धित मुख्य 
विकाम कार्यक्रम निम्नलिखित है :-- 


िधादाशनाशशरााका॥ 90000: 00%[ाााा भाप का काका भा्ाभाा 4५ 


तीसरी योजना अनुमानित उपलब्धि १९६२-६३ 


भद हकाई के लक्ष्य १९६१-६२ के लक्ष्य 
१९६५-६६ 

बड़ी और मध्यम गिचाई लाव एकड़ 
(उपयोग) (ग्रोस) १३६.४ १८.४ २२.८ 
छोटी सिचाई (सम्भाव्य) 9 था १२८.० ५६.७ २०.० 
भूमि-संरक्षण लाख एकड़ ११०.० १०५४ । १२.६ 
(अतिरिक्त एकड़ों को लाभ) हि 
कृषि योग्य बनायी गयी 
भूमि (अतिरिक्त) न ३६,० ०६.४ ०६.४ 
सुधरे बीजों के अन्तर्गत ह 
कुल इलाका (अनाज) शा २०३०,० ७००.३ ८८०६ 
रासायनिक खाद का उपभोग 
(क) नाइट्रोजीन्स ००० टन्स १,०००,०० २८०,०० ४७५,०० 
(ख) फासफेटिक 

(पी २५) बे ४००,५०० ६०.०० १४ ०.०७ 
अतिरिक्त 














व्यापारिक फसलें 

जहां तक व्यापारिक फसलों का सम्बन्ध है. पठसन, तिलहन और गन्ने में संतोग्जनक 
प्रगति हुई है । १९६१-६२ में पटसन का वास्तविक उत्पादन ६२ छाज़ गांठे था जो कि १९६०-६१ 
के उत्पादन से ५५ प्रतिशत अधिक और १९५५-५६ के उत्पादन से ४८ प्रतिशत अधिक था। 
वास्तव में १९६१-६२ का उत्पादन १९६५-६६ में तीसरी योजना के अन्तर्गत उत्पादन का जो 
लक्ष्य रखा गया है उसके बराबर है। लेकिन यह मुख्यतः: असाधारण रूप से अच्छे मौसम और 
अनुकूल कीमतों के कारण सम्भव हो सका | अतः १९६२-६३ में उत्पादन का लक्ष्य कुछ नीचे 
रखा गया है यानी ५५ छात्र गांठे। १९६१-६२ में गन्ने का वास्तविक उत्पादन ९५ लाख ट्न 
था जो कि १९६० के उत्पादन से १०.३ प्रतिशत अधिक और १९५५-५६ क्रे उत्पादन से ६० प्रति- 
शत अधिक था। यह भी अनुकूठ कीमतों और अच्छे मौसम के कारण सम्भव हुआ और इसी- 
लिए १९६२-६२ का लद॑य कुछ नीचे रखा गया है यानी ९३ लाख टन। जब कि तीसरी 
योजना के भ्रन्तगंत १९६५-६६ के वर्ष में उत्पादन का लक्ष्य १०० लाख टन है, जहदय॑ तक तिलहन 
का सम्बन्ध है १९६१-६२ में वास्त/वक उत्पादन ७० हाख टन हुआ जो कि १९६० के जत्पाटन से 


योजना की प्रगति भू 


७.७ प्रतिशत अधिक और १९५५-५६ के उत्पादन से २५ प्रतिशत अधिक था ।१९६२-६३ के 
उत्पादन का लक्ष्य 2३ लाख टन रखा गया है जब कि १९६५-६६ का लक्ष्य ९८ टन है । लेकिन 
जहां तक कपास का सम्बन्ध है उत्पादन निराशाजनक हुआ । १९६१-६२ में कपास का वास्तविक 
उत्पादन ४४ लाख गांठे था जो कि १९६०-६१ के उत्पादन से १८.५ प्रतिशत कम था । यद्यपि, 
१९५५-५६ के उत्पादन में १० प्रतिशत ग्रधिक था। उत्पादन में यह गिरावट मुख्यतः मौसम की 
खराब्यों से पेदा हुई। १९६२-६३ में कपास के उत्पददन का लक्ष्य ५७ छाख गांठे रखा गया है 
जब कि तीसरी योजना के अन्तर्गत १९६५-६६ में ७१ लाख गांठों का उत्पादन किये जाने का अनु- 
मान है। विदेशों की दृष्टि से व्यापारिक फसलों के विशेष महत्व को देवते हुए इन फसलों की 
पैदावार पर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है। कपास और तिलहन की पैदावार के लिए विशेष 
अभियान संगत करने की व्यवस्था की जा रही है । कपास की निम्नतम कीमतों को बढ़ाया गया 
है । पटसन की कीमतों को बहुत ज्यादा गिराने से रोकने के लिये उपाय किये जा रहे हैं । गेहूं की 
* निम्नतम दर तय कर दी गयी है और चावल की दर के तय करने के बारे में विचार किया जा 
रहा है । हे 
१९६१-६२ में पहले से चुने गये सात जिलों के कुछ १३९ खण्डों में से १०२ खण्डों में 
सघन कृषि जिला कार्यक्रम आयोजित क्रिये गये । आशा है कि १९६३ तक सभी खण्डों की इस 
कार्यक्रम के अन्तगंत ले लिया जावेगा । शेष राज्यों में से हर एक के जिलों में इस कार्यक्रम को 
चलाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । तीसरी योजना की अवधि में प्रायोगिक परियोजनाओं के 
क्षेत्रों में ८१ ०० सहकारी खेती समुदाय स्थापित करने के कार्यक्रम के अन्तगंत १९६१-६२ में ३० ० 
समितियां स्थापित की गयीं। इन इलाकों में १९६२-६३ में अन्य ८०० सहकारी कृषि समितियां 
स्थापित की जाएंगी । १९६१-६२ में प्रायोगिक परियोजना क्षेत्रों से बाहर छठगभग ४७० सहकारी 
कृषि समितियां स्थापित की गयीं । १९६२-६३ में इन इलाकों में अन्य १०० समितियां स्थापित 
करने का इरादा है। सहकारी-ऋण समितियों द्वारा किसानों को दी गयीं अल्पकफालीन और मध्य- 
कालीन ऋणों की रक्तम १९५५-५६ में ५० करोड़ और १९६०-६१ में २०८ करोड़ थी और 
ग्रव १९६१-६२ में २४० करोड़ है। १९६२-६३ का लक्ष्य ३०० करोड़ रखा गया है जबकि तीसरी 
योजना के अन्तर्गत १९५५-५६ का लक्ष्य ५३० करोड़ है। दीघेकालीन ऋण (बकाया ऋण) १९६ ०- 
६१ में ३७ करोड़ रुपये और १९६१-६२ में ४५ करोड़ था और १९६२-६३ में आदशय है कि ६४ करोड़ 
रुपये होगा। ग्राम निर्माण कार्य में क्रमशः विस्तार हो रहा है। जबकि प्रथम चरण में ३४ परि- 
योजनाएं आरम्भ की गयीं थी, दूसरे चरण में १९४ परियोजनाएं आरम्भ की गयी हैं और तीसरे 
घरण में ६० ० से ८०० परियोजनाओं के आरम्भ करने की व्यवस्था की जा रही है 


उद्योग 


१९६१-६२ में कई महत्त्वपूर्ण उद्योग जैसे कि एल्युमिनियम उद्योग, ओद्यौगिक मशीनरी, 
मर्श नरी टूल बिजली साज-तामान, रासायनिक खांद, भारी रस यन और सर.मेंट की उत्पादन-क्षमता 
में विशेष वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन का सूचक्र अंक लगभग ८ प्रतिशत बढ़ गया । यद्दि पटसन 
और सूती कपड़े के उद्योग को अछगय रखा जाए जिन्हें कच्चे माल की कमी से कठिनाई का _ 
प्रामना करना पड़े तो अन्य उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि लगभग १४ प्रतिशत हुई | नीचे दी गयी 


६ आजादी का पन्द्रहवाँ वर्ष 


तालिका से जाना जा सकता है कि १९६१-६२ के औद्योगिक उत्पादन में कितनी वृद्धि और इन 
उद्योगों के बारे में उन्‍्तरति की १९६२-६३ में कितनी आशा है :-- 





इकाई १६५५-५६ में १९६०-६१ में तीसरी योजना श्रनुभानित १६६२- 


० स्थिति स्थितिका लक्ष्य १९६५- उपलब्धि ६रे का 
६६ लक्ष्य 
3 3 23 कम सनक कफ फल कपल 
औद्योगिक उत्पादन का १३९ १९४ ३२९ २१० २३० 
सूचक-अंके 
तेयार इस्पात लाख टन १३ र्‌४ ६८ ३० ३८ 
अल्यमिनियम ००० टन ७.३ १८.२, ८०.० २०.० ३५.० 
जस्ता ५). २.१ ३.६. १५.० ३.८... ४.० 
मशीन ट्ल करोड रुपये 8० ७.२४ ३०.० ९.४ १०.० 
औद्योगिक और * 
वेज्ञानिक साजसामान री हक ३.५ १२.० ४.० ५.६ 
ए० सी ० एस० आर० , 
कन्डकटर्स ०००टव **' २३.५ ४४, ० २६.०. २८.० 
नाइट्रोजीनस 
रासायनिक खाद री ७९.6. १३६:४ ८०.० १४०.०. २००.० 
सलफ्‌यू रिक एसिड बा १६४,.० ३६१.९४ १५००. ४२५,.०  ४७५.० 
डीडीटी मैट्रिक टन २८०.०२८२१.० ० २,८४५ २,८०६.० २,८४५.० 
पंसिलीन एम एम थ्‌ ६.६ ३९७६ १२० (५०.० ६०.० 
साबुन ०००टंन १०२.० ९४६.५ ५०० १५०, ० १६० .० 
रेअन फिलामेंट लाख पौषण्डस. *** ४७० १४०० ५४०. ७०० 
पेपर और पेपर बोड ,, ,, १८७०. ३५०० ७००. ३६०० ३९०० 
सीमेंट लाख टल्स ४६० ७९७ १३० ८१ ९० 
रिफ्र कट्रीज ०००टन्स २८०,०० ५४६,.०० १५७० ०.० ५८०.० ८००.० 
कच्चा लोहा लाख टन्स ४४ १०७ ३०० १२१ १३५ 
कोयला मेट्रिक टन्स ३९.०. ५५.१ ५67. हे... 





कई उद्योगों में एसी क्षमता है जिसका पूरा उपयोग नहीं किया गया लेकिन विदेशी विनि- 
मय को कमी के कारण कल पुर्जे और कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धि और यातायात और बिजली 
सम्बन्धी असुविधाएं यदि नहीं होतीं तो निश्चय ही कहीं अधिक उत्पादन किया गया होता। औद्यो- 
गिक्त क्षेत्र में मुख्य कमी सीमेट और इस्पात से सम्बन्धित है । सीमेंट के उत्पादन में नाम-मात्र की वृद्धि 
हुई--१९६०-६१ के मुकाबले में १९६१-६२ में केवल १.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई । यद्यपि, यह्‌ 
उत्पादन १९५५-५६ के उत्पादन को देखते हुए ७६ प्रतिशत अधिक है । १९६२-६३ का लक्ष्य 
६० लाख टन रखा गया है लेकिन ख्याल है कि यह लक्ष्य से १० लाख टन कम रहेगा। १९६१-६२ 
: में इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य ३५.७ लाख टन था और वस्तुतः उत्पादन लक्ष्य से ५ लाख टन 


योजना की प्रगति ७ 
कम हुआ। आशा है कि १९६२-६३ में ३८ छाख टन उत्पादन होगा । लेकिन यह मांग से' 
कम रहेगा। 


कोयला 


कोयले की उपलब्धि भी मांग को देखते हुए कम हुईं। इसका आंशिक-कारण गहरी खुदाई 
और नये क्षेत्रों और कुछ यातायात की कठिनाई रहा । कोयले के यातायात के लिए रेलवे ने माल 
डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये हैं। कोयछे की उपलब्धि की कठिन समस्‍या को 
दूर करने के लिए तटवर्ती जहाजों और सड़क परिवहन द्वारा अधिकाधिक काम लिया 'जा रहा है 
और पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत के कई उद्योगों में कोयले की जगह फर्नेंस तेल काम में लाया जा . 
रहा है | कोयले की स्थिति में गिरावट ज़ो १९६१-६२ के आरम्भ में आयी थी, अब दूर होने 
लगी है । १९६२-६३ में प्रायः: सभी मुख्य उद्योगों में कोयछे की आवश्यकताओं को पूरा करने का 
भार रेलवे ने ले छिया है लेकिन सोफ्ट कोयला, ईट के भट्टों में काम में लाया जाने वाला कोयला 
और अन्य रूघु उद्योगों के काम में छाये जाने वाले कोयले की सप्लाई भ्रभी कुछ समय तक कठिन 
रहेगी । 

हाथ करघा वस्त्र 

१९६१-६२ में हाथ करघा वस्त्र का उत्पादन अनुमानतः २००१० लाख गज़ हुआ और 
आशा है कि १९६२-६३ में बढ़कर २२७०० मिलियन गज हो जाएगा। १९६१-६२ में ९३ औद्यो- 
गिक बस्तियों की स्थापना की स्कीमों को मन्जूरी दी गई। इस प्रकार १९५५-५६ से जबकि यह 
स्कीम चालू की गई अभी तक २१२ औद्योगिक बस्तियां कायम की जा चुकी हैं। गाँवों में उद्योगों 
की प्रगति की समीक्षा और योजना सम्बन्धी समस्याओं पर सलाह देने के लिए एक उच्च ग्रामोद्योग 
आयोजन समिति स्थापित की गई है जो कि गांवों के सघन विकास और लघु उद्योगों के कार्यक्रमों 
के बारे में सिफारिश करेगी । ४० चुनींदा इलाकों में ग्रामोद्योग कार्यक्रम आरम्भ किया जाता है । 


बिजली 


बिजली सम्बन्धी स्थिति नीचे की तालिका में दी गई है-- 


मद इकाई स्थिति स्थिति तीसरी अनुमानित १९६२-६३ 


५५-५६. ६०-६१ योजना लक्ष्य उपलब्धि लक्ष्य 
१६६५-६६ १९६१-६२ 
स्थापित क्षमता मिलियन वाल्ट ३,४०० ५,५९५ १२,७०० ५७९ ८१७ 


उत्पत्ति मिलियन कि ०वाल्ट १,०७७७ २,००,४०० ४०५, ००० २,९०० ४,१०० 


शहरों और गांवों 

का बिजलीकरण संख्या ७,४०० 
यद्यपि, १९६१-६२ में बिजली पैदा करने में काफी तरक्की की गई । कई राज्यों में, जिनमें 

पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और मद्रास शामिल हैं, बिजली 'की 

कमी महसूस की गई । सितम्बर-नवम्बर, १९६१ में सभी राज्यों का दौरा करने वाले वरिष्ठ अधि- 


२२,९८६ ४३,००० २,७३५ ० २,७५० 





आज़ादी का पर्द्वह॒वाँ वर्ष 


द्द 
कारियों के एक दल द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार बिजली-उत्पादन के कार्यक्रमों को बढ़ाया 
जा रहा है । 


सिंचाई और बिजली मंत्रालय तथा योजना आयोग के एक सम्मिलित दल ने सितम्बर- 
नवम्बर, १९६१ में सभी राज्यों का दौरा किया और बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के कार्यत्रमों 
पर विचार किया तथा उन कारणों की खोज की जिनसे विलम्ब होता था। साथ हो, इस दल ने 
एक यथार्थ कार्यक्रम भी तैयार किया । बिजली पैदा करने वाली योजनाओं के काम की जांच के 
बारे में एक प्रोग्राम बनाया जा। चुका है और बारू३, सीमेन्ट, कोयला व अन्य जहूरी सामान मुहय्या 
होने में जो देर होती है उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। तीसरी योजना के अन्तगंत 
अधिकांश बिजली पा योजनाओं को विदेशी-विनिमय का आश्वासन प्राप्त है और इसलिए बिजली 
पैता होने के बाद उसे किस तरह काम में छाया जाएगा इस बारे में स्कीम बना ईजा रथ है। 
बिजली के संचार की ट्रासमीशन लाइनो के निर्माण में प्रगति हो रही है और दे&ना यह है कि 
नई बिजली का अविलम्ब उपयोग हो। बिजली विकास-कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राज्य 
सरकारों को अण्रिक्‍्त सहायता दी जा रही है । औद्योगिक विकास और बिजली सप्लाई के बोच 
सम-वय करने के लिए राज्य सरकारों की सलाह से कार्यवाही को जा रष्टो हैं। देश के बहुत से 
भागो में बिजली की जो अधिकतम मांग की जा रटो है वह बहुत कुछ औद्योगिक लाइसेस जारो 
किए जाने के कारण हैं । वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सूचित किया है कि वे 
२००० किलोवाट से ज्यादा बिजली खच करने वाली किसी परियोजना के लिए लाइसेन्स वे सिफा- 
रिश न करें, जब तक कि वे स्वर अअनी स्वीहठत तीसरी योजना के कार्यक्रमों के अन्तर्गत आवश्यक 
बिजली उपलब्ध करने में समर्थ न हों । 


परिवहन 


हाल में भारी उद्योग विशेषतः कोयले और इस्पात के उद्योग के विकास कार्यक्रमों के साथ 
रेलवे के विकास कार्यक्रमों को मिलने के सवाल पर काफी ध्यान दिया जा रहा है । इन कार्यक्रमों 
ओर उनके समन्वय की समस्या पर एक अन्तविभागीय कारय-समूह द्वारा ध्यात दिया जा रहा है। 


१९६१-६२ में रेलवे द्वारा १६०० लाख टन माल ढोया जबकि १९६०-६१ में १५३५ 
लाख टन और १९५५-५६ में ११४० छाख टन माल ढोया गया था। आशा है कि १९६२- 
६३ में १७५० लाख टन माल का परिवहन किया जाएगा जब कि तीसरी योजना के अन्‍्तर्मत 
१९६५-६६ का लक्ष्य २४५० लाख टन के माल के परिवहन का है। गत कुछ वर्षो में रेलबे की 
क्षमता में अधिकतम वृद्धि होने के बावजूद परिवहन की स्थिति अभी तक सामान्य है। १९६१-६२ 
में ४४४ इंजिन १५७३ सवारी गाड़ियां और २३,४८९ मालगाड़ियां तैयार करने की व्यवस्था की 
गई थी। १९६२-६३ में ३८६ इंजिन, १७०० सवारी डिब्बे, और २३ ,“६९९ मालडिब्बों का आईर 
देने का प्रस्ताव है। १९६१-६२ में ३२७ मील लम्बी लाइनों का बिजलीकरण किया गया और 
भाशा है कि १९६२-६३ में अन्य २१७ मील रूम्बी लाइनों का बिजलीकरण पूरा हो जाएगा। 
१९६१-६२ में लगभग ३७३ मील दोहरी पटरियां बिछाई गईं। और आशा है कि १९६२-६३ में 
४५९५७ मील हुम्बी डबल छाइनें बनाई जाएंगी । जहां तक सड़क के विकास कार्यक्रम का 


पोजना की प्रगति है 


सम्बन्ध है १९६१-६२ में परस्पर सम्बन्धित करने वाली ७० मील छोटी सड़कें और कई बड़े 
पुल बनाए गए और मौजूदा ३०० मील लम्बी सड़क की मरमत की गई। १९६२-६३ में ७० 
मील छोटी सड़कों, १० बड़ें पुलों और ४०० मील लम्बी मौजूदा सड़कों की मरम्मत शामिल हैँ । 
१९६१-६२ में देश की सड़कों में ४,००० मील लम्बी नई सड़कें शामिल हुई जब कि १९६२-६३ में 
आशा है कि अन्य ४,५०० मील हम्बी सड़कें तैयार हो जायेंगी । १९६१-६२ में लंगभंग ३६,००० 
वर्ष व्यापारिक गाड़ियां काम में छाई गई और अनुमान है कि ६२-६३ में अन्य ४० हजार 
गाड़ियों का आर दिया जाएगा। यदि इस्पात और विदेशी-विनिमय का प्रभाव नहीं होता तो 
निश्चय टी रेल और सड़क परिवहन के कार्यक्रमों में बहुत अधिक उन्नति हुई होती । 


रेलवे विकास कार्यक्रम की समीक्षा की गई है और रेलवे को मनन्‍्जूरी दी गई है कि वह 
कोयले के परिवहन सम्बन्धी कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त नई लाइनें बिछाएं। 
कोयला कन्द्रोलर और खान व इंधन मंत्रालय द्वारा भावी मांगों को पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा 
"२७५ मील लम्बी दो,री लाइन बिछाई जाएंगी ताकि कोयले का परिवेहन आसानी से हो सके । 
साथ ही, कई थिजलीकरण कार्यक्रमों की प्रगति को बढ़ाने का कार्य-भार भी रेलवे को सौपा गया 
है ताकि बिजली की उत्नत क्षमता का यथासम्मव छाभ उठाया जा सके । रेलवे द्वारा अपने कार्ये- 
क्रमों को पूरा करने के लिए जिस अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है वह वाधिक आधार पर 
प्रदान किया जाता है । 


मालडिव्ब बनाने के कार्यत्रम को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है और स्टील कासटिंग तथा 
अन्य सामान की वृद्धि देशी व विदेशी साधनों से करते की व्यवस्था को गयी है। कोयले के परि- 
वहन को अविलम्ब बढ़ाने के लिए रेलवे खास प्रकार के मालडिब्बे काम में ला रहा है। इन डिब्बों 
के प्रयोग से कोयले की खानों में सुविधा अनुभव की जा रही है । इस कार्यक्रम में खान व इस्पात 
मंत्रालय मदद दे रहा है । 


समाज सेवा 


१९६१-६२ में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफो प्रगति हुई। १९६१-६२ में प्राइमरी 
स्कूलों में ३७.८ छाख बच्चे पढ़ते हैं। यह संख्या १९६०-६१ से १०.२ प्रतिशत अधिक और 
१९५५-५६ से ५० प्रतिशत अधिक । १९६२-६३ में आशा है कि ४.१५ लाख बालक प्राइमसे 
स्कूलों में शिक्षा पा रहे द्ोंगे जब कि तीसरी योजना के अन्तर्गत १९६५-६६ में ४९.६ लाख 
बालकों को शिक्षा देने का अनुमान किया गया है। १९६१-६२ में डिग्री कालेजों में १५,२९९ छात्र 
शिक्षा पा रहे थे जब कि १९६ ०-६१ में १३,८६० और १९५५-५६ में ५.८९० विक्षार्थो थे। आशा 
है कि १९६२-६३ में १५,९४० विद्यार्थी डिग्नी कालेजों में होंगे जब कि तीमरी योजना के अन्तर्गत 
यह संख्या अनुमानतः १९,१४० होगी । १९५५-५६ में डाक्टरों की संख्या ६५.००० थी जो कि 
१९६ ०-६१ में ७१,५१० हो गयी और अब १९६०-६२ में ७४,५०० है और आशा है कि ६२-६३ 
में ७७,७१८ हो जाएगी जब कि तीसरी योजना के अन्तगंत १९६५-६६ में ८१,००० डाबटर तैयार 
करने का लक्ष्य रखा गया है । शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति वीचे दी ययो है :-- 


आजादी का पन्‍न्द्रहवाँ वर्ष 


१७8 
सद इकाई ५५-५६ ६०-६१ तीसरी ग्रनुमानित १९६२-६३ 
में में योजना का उपलब्धि का 

स्थिति. स्थिति लक्ष्य १९६१-६२ लक्ष्य 

प्राथमिक शिक्षा 

(६ से ११ वर्ष) 

प्रवेश-प्राप्त: लाख २६२ ३४२३ ४९६ ३७८ एप 

आयु वर्ग का प्रतिशत ५२-९ ६१.१ ७६.४ ६५.४ ६९.९ 

मिडिल ११ से १४ वर्ष 

प्रवेश प्राप्त लाख ४३ ६३ ९८ ६९ ७६, ० 

आयु वर्ग का ३ 

प्रतिशत १६.५ २२.८ २८, ० २४,० २५. ० 

माध्यमिक : । 

(१४ से १७ वर्ष) 

प्रवेश प्राप्त लाख १३ श्द ४६ ३१ ३४ 

आयु वर्ग का ५ 

प्रतिशत ७५ ११.१ १५.६ १९,८ १२.८ 

टेक्नीकल शिक्षा 

डिग्री (प्रवेश) संख्या ५,८९० १३,८६० १९,०९० १५,३०० १५,९४० 

डिप्लोमा (प्रवेश) १०४८०. २५,५७० ३८,१९० २६,४५० २८,२७० 

स्वास्थ्य 

श़्य्या 88! १८६ २४० १९३ २०२ 

डाक्टर ६५,००० ७९,५१० ८९,००० ७४,५०० ७७,७८० 

नसे १८,५ ०० २७,००० ४५,००० २ ८०१०० २७००० ५००० २९४१० ३२,१९० 


अनुसूचित जातियों व अदिम जातियों के कार्यत्रमों में निम्नलिखित दो उल्लेखनीय हैं :--- 

(१) १९६१-६२ में मैट्रिक से पूर्व के बालकों को १.२५ लाख छात्रवृत्तियां भत्ते दिये गये 
और यह संख्या आशा है कि १९६२-६३ में बढ़कर २.२५ छाख हो जाएगी । 

(२) १९६१-६२ में आदिम जातियों के विकास के लिए कार्यक्रम आरम्भ किया गया था 
जो कि आशा है कि १९६२-६३ में बढ़कर ३५ लाख हो जाएगी । 


श्राय, रोज़गार और कोमतें 
| १९६०-६१ की कीमतों के अनुसार राष्ट्रीय आय १४,२३६ करोड़ रुपये से बढ़कर १९६ ०- 
६१ में १४,६९० करोड़ रुपये हो गयी । १९६१-६२ में भी राष्ट्रीय आय का यही अनमान लगाया 
गया है। १९६१-६२ के वर्ष में शुरू किये गये विकास कार्यक्रम के अनुसार २० लाख अतिरिक्त 
रोजगार के अवसर उपलब्ध किये जाने का अनुमान है। १९६२-६३ में २४ छा रोज़गार के 
अवसर उपलब्ध किये जाने का अनुमान है । ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम, जिनमें १९६१-६२ में शरू 
की गयी ३२ प्रयोगात्मक परियोजनाएं शामिल है, लगभग २०० विकास खष्डों में शुरू की जा 


योजना की प्रगति ११ 


चुकी है । यट कार्यक्रम दूररे कम में चार गुना बढ़ जाने की आशा है । दूसरी योजना की अवधि में 
मूल्यों में ३० प्रतिशत बूद्धि दो गयी थी । सार्ब, १५६२ के समान भावों के सूचक अंक में ३.३ 
प्रतिशत की गिराबट जायी और यह सूचक अंक मार्च, १९६१ के मुकाबले पर निम्न स्तर में था। 
विगत कुछ महीनों के सामान्य भावों के सूचक अंकों में कुछ वृद्धि हुई है और अब समान भावों 
का सूचक अंक १९६१-६२ में जो माल का स्तर था, उसी में भा गया है । औद्योगिक कच्चे माल 
की कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट आयी है। खाद्य-पदार्थों के मूल्यों में २.२ प्रतिशत वृद्धि हुई 
है जब कि दालों के मूल्यों में १.४ प्रतिशत वृद्धि हुई है । 
१ ७७३७३ ०2७५ ३,/०%/०७./ ५००६ ५०५/९,/” ० क०/नह कैट. चिट नर किकट लेन 5० फट पता 7९७८ ३७//०/०७।७०८८%//७-८५ /७००%-:७८८०७ /७००७/०९८७/./४९५./५०७८६०८४७०७ नै 
आप 4 (्‌ः इक 0० पी 4#% पलक 
मंटल डिस्ट्रीब्यूटस प्राइवेट लिमिटंड 
८ स्ट्रे ण्ड रोड, कलकत्ता-१ | 
तार : जगतव्यापी फोन : २२-१३४६/४६ | 
सभी प्रकार की कच्ची श्रलौह धातुग्रों के लिए 
इंडेटिंग हाउस के रूप में कार्यरत 
इस क्षेत्र में हमारे विश्वव्यापी सम्बन्धों और दीरघकालीन अनुभव के ; 
कारण हम अधिक लाभदायक शर्तों पर वैध छायसेंस वालों को 
उनकी आयात आवश्यकताओं की पुति में सहायता देते हैं । ; 


। 

| 

। समस्त भारत 

। ओर लन्‍्दन, ब्रिटिश, इस्ट अफ्रीका 
; (सुवा फिजी टापू) 

। में 

| 


तुरत और सक्षम बैंकिंग सेवा 


दि बैंक आफ बड़ोदा लिमिटेड 
( स्थापित १९०८ ) 


प्रधान कार्यालय : बड़ोदा 


विश्व के प्रसुख नगरों में कोरेसपोर्डेस 


आज्ञादी का पंड्रहर्वा वर्ष 


११ 
; > हर #/ ६2५ ८ के 
५ हेदी मशीन बिहिंडग प्लांट, 
४ + ५ 
४ 
; रांचो । 
१ कै 
; भारी उद्योगों के लिए मशीनरी और ; 
ट प्रसाधन तैयार करने में पुर्णंतः समर्थ है ; 
' | 
कर ! 


५ विश्व का अयने ढंग का सब से बड़ा और सब से आधुनिक हैवी 
( मशीन बिल्डिंग प्लांट यू० एस० एस० झ्रांर० के सहयोग से स्थापित 
« क्रिया जा रहा है जिसकी प्री उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष ८०,००० 
टन की विभिन्‍न भारी मशीनें तेयार करना होगा। , |! 
५ इस प्लांट में उत्पादन सबसे श्राधुतिक औजारों और मशीनों, नवीन- ४ 
। तम प्रविधियों और डिज़ायन सुविधाम्रों द्वारा होगा। ग्राहकों को ६ 
नवीनतम डिज़ायनों की पूरी सुविधाएं देने के लिए एक पूर्ण साधन ; 
8! सम्पन्त डिज़ायन ब्यूरों स्थापित किया गया है। जिसमें ६०० डिज़ायन |! 
! इंजीनियर्स काम करते हैं जिनको विकसित संयंत्रों का विशेष :शिक्षरा । 
प्राप्त है और इस प्लांट के पास उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं । ५ 


५ यद्यपि इस प्लांट का प्रधान उद्देश्य लोहे और इस्पात उद्योग के लिए ॥ 
| मशीनी और प्रसाधन के लिए उत्पादन करना है फिर भी इसमें | 
खनिज तेल, कोयद्वा खाव और भारी क्रेन, एक्जकेवेटर, क्रासिंग और || 
| ग्रांइडडिग आादि ज॑ंसे उद्योगों के लिए मशीनें तैयार करने की पर्याप्त | 
! सुविधाएं और सामर्थ्य होगी। प्लांट की कुछ इकाइयों में १६६३ 


 /ा 


अयभाट काट, 
के. कक 


८ व. 
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| के भ्रन्त में प्रायोगिक उत्पादन होने लगेगा और तत्काल ही ब्रेन ४ 

|! ओर सांचेगत मशीनें वितरित करने लगेगा । ! 

|] हैवी मशोन बिल्डिग प्लांट । |! 

॥  हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड |; 

४ ( भारत सरकार का उद्यव ) ४१ 

| को एक परियोजना ; 
रांची 


५ 
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आज़ादी का पनद्रहवाँ वर्ष 


४ 
(ग) भविष्य निधि ( वास्तविक) ५३.६ ः ५ ४.३ 
(घ) विदेशी ऋण (वास्तविक) २६३. ० २५० १ 
(ड) विज्ञेष प्रतिभूतियों में पी ० एल ० ४८० निधि का 
निवेश (वास्तविक) २४०.० ०६.० 
(च) विविध पूंजीगत प्राप्तिया (वास्तविक | ८५.४ 229 ० 
(छ) घाटे की वित्त व्यवस्था (५०.८ ः ११० ३ 


#इसमें रेलों और डाक-तार विभाग के साधनों से किये गये विस्तार और प्रतिस्थापन 
सम्बन्धी व्यय शामिल है। इसमें गर-विभागीय सरकारी प्रतिष्ठानो और स्थानीय प्राधिकरणों से 
भ्िन्त अधिकरणों को दिये गये ऋण शामिल नहीं हैं । 

+विशेष विकास निधि में किये गये नियंत्रण शामिल नहीं है । 

##इसमें मूल्य-हास के लिये की गयी व्यवस्था तथा रेलों और डाक-तार विभाग द्वारा 


अपने पास रखे गये काम शामिल हैं । 


व्यय 

केन्द्रीय सरकार और राज्य सुरकारों ने कुल मिलाकर १९६१-६२ के वित्तीय व के बजटों 
में २,८६३ करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा है। इस व्यय में रेल विभाग, डाक और तार विभाग 
के अन्तर्गत हुये विस्तार और पुन: स्थापना पर परिव्यय सम्मिलित है। इसमें से १,९३७ करोड़ 
रुपये (६८ प्रतिगत) विकास्त कार्यो जैसे सिंचाई, बहु-प्रयोजनीय नदी घाटी योजनाओं, असेनिकर 
निर्माण कार्य, रेल, उद्योगों, कृषि, शिक्षा, विज्ञान विभागों, सार्वजनिक चिकित्सा इत्यादि पर खर्च किये 
जाने का सुझाव है और ९२६ करोड़ रुपये (३२ प्रतिशत) विकास के अतिरिक्त अन्य भदों 
जैसे कर-वसूली, सरका री-कृण से सम्बन्धित देनदारियों, प्रतिरक्षा, पुलिस और सामान्य प्रशासन पर 
खर्च किये जाने का अनुमान १९६ ०-६१ के संशोधित अनुमान से १४२ करोड़ रुपये ज्यादा है। 
व्यय में इस वृद्धि का ९/१० वां भाग विकास कार्यो पर व्यय होगा। व्यय में यह वृद्धि ज्यादातर 
योजना के कार्यक्रमों के कारण हुई । 


राजस्व 


राजस्व-प्राप्ति की उपयुक्त तालिका में रेल और डाक-तार विभाग के लाभांश और 
पंजीगत अवमूल्यत के लिए रखी गयी रकम शामिल है; इन राजस्व प्राप्तियों का अनुमान १९६१- 
६२ के लिये १,८७२ करोड़ रुपये लगाया गया था, करों से आय और करों के अतिरिक्त आय ॥ 
का अनुमान क्रमश: १,३६७ करोड़ रुपये और ५०५ करोड़ रुपये लगाया गया। इस वर्ष कुछ 
राजस्व में पिछले वर्ष के राजस्व की अपेक्षा ९६ करोड़ के वृद्धि दिखाई गयी और कर से प्राप्त 
आय में वृद्धि हो जाने और १९६१-६२ में अतिरिक्त कर छूगाये जाने के परिणामस्वरुप कर से 
प्राप्त आय शीर्षक के अतिरिक्त ८५ प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई | पिछले वर्षो के बजट में 
राजस्व और व्यय में ९९१ रुपये का अन्तर रहा | उसकी पूर्ति देश के भीतर सरकारी ऋणा-पन्र 
जारी करके, और विदेशी सहायता और अन्य पूंजीगत आय से किये जाने की व्यवस्था की गयी फिर 





भी ११९ करोड़ रूपये का घाटा रिजव बैंक को ट्रेजरी बिल के विक्रय और प्रारक्षित कोष से धन, 
निकाल कर पूरा कर ने को व्यवस्था करनी पड़ी |. . 


घाटे की वित्तीय व्यवस्था क्‍ 

हाल में जो संकेत मिले हैं उनसे कुछ व्यय अपेक्षाकृत कम रहने, राजस्व-प्राप्तियां अधिक 
होने और पंजीगत आय तालिका में दिए गए आंकड़ों से कम रहने की आशा है । विदेशी ऋण से 
कुल ३०० करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है जब कि बजट में ३५९ करोड़ रुपए इस मद के 
जरिए मिलते का अनुमान लगाया गया है । पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अनुसार विशेष प्रकार 
की सिक्‍यूरिटियों में अमरीकी सरकार द्वारा ५४ करोड़ रुपए लगाए जाने का अनुमान है जब कि 
बजट में इस मद से ९६ करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान छगाया गया था । 

बजट में १४५ करोड़ रुपए बाजार-ऋण से और १०५ करोड़ रुपए बचत से होना दिखाया 
गया है | बजट अनुमान के अनुसार कुल घाटा १११ करोड़ रुपए होना चाहिए लेकिन अब यह घाटा 
कम रह जाने की सम्भावना है । 

विदेशी ऋणों से अपेक्षित धन-राशि नहीं मिल पाई। इसका प्रमुख कारण ऋण 
के लिए वायदा मिल जाने के बाद भी वास्तविक रूप में ऋण प्राप्त होने में देरी हो जाना 
है । १९६ ०-६१ के वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्राप्त धनराशि में विदेशी ऋण का परिमाण कहां 
अधिक था | पी ० एछ० ४८० के अधीन अमरीकी पूंजी-विनियोग बजट के अनुसार पूरा न होने 
के कई छोटे-मोदें कारण हैं। तीसरी योजना में छोटी बचत द्वारा ६००० करोड़ रुपए एकत्रित, 
करने का लक्ष्य रखा गया है । यदि तीसरी योजना 'की अवधि में छोटी बचत के लक्ष्य को पूरा 
करना है और यदि १९६२-६३ की बजद-व्यवस्था के अनुसार १०५ करोड़ रुपए छोटी बचत 
द्वारा इकट्ठे किए जाने हैं तो सरकार को छोटी बचत के क्षेत्र में पिछली नकार्मयाबी को ध्यान 
में रखकर अपने प्रयत्नों में वृद्धि करनी होगी। 


पूंजी-निर्मारण 

भारत सरकार के बजट में संशोधित अनुमान के अनुसार विशुद्ध पूंी-+ मौत ९३१ करोड़ 
रुपए का बंताया गया है, इसमें से २८९ करोड़ रुपए का पूंजी-विनियोग केन्द्रीय सरकार द्वारा 
परिसम्पत्ति और शेयरों में किया गया और ६४२ करोड़ रुपए राज्य सरकारों, गेर विभागीय 
व्यापारिक उद्योगों को ऋण और अनुदान के रूप में पूंजी-निर्माण के लिए बांद दिया गया | योजना 
पशिव्यय में धीरे-धीरे वृद्धि होने के कारण सावंजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत पूजी-निर्माण में भी वृद्धि 
हुई । १९६१-६२ में केन्द्रीय सरकार के संशोधित बजट के अनुसार पूंजा-निर्माण १९५५-५६ की: 
तुलना में दुगना हुआ । यह पूंजी-निर्माण १९६ ०-६१ के वर्ष में हुए पूंजी-निर्माण से २१ प्रतिशत अधिक 
था। १९६२-६३ के वर्ष में १,१९५ करोड़ रुपए के पूंजी-निर्माण का अनुमान लगाया गया है । 


कर पद्धति 
दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्रीय और राज्य सरकारो द्वारा १,०५२ करोड़ 
रुपए के अतिरिक्त कर लगाए गए, तीसरी योजना में १,७१० करोड़ रुपए के कर लगाने का लक्ष्य 


१६ क्षाज्ञादी का पन्द्रहवाँ वर्ष 


रखा गया--११०० करोड़ रुपए के केन्द्र में और ६१० करोड़ के शज्यों में । १९६१-६२ के केन्द्रीय 
बजट में कुछ उत्पादन शुल्कों में वृद्धि हुई और १८ वस्तुओं पर नये कर गाए गए । अनेक वस्तुओं 
के सोमा-बल्कों में वृद्धि का गयी । एक छाख से ऊपर अजित आय पर सरचारजं ५ प्रतिशत से 
बढ़ाकर १० प्रतिशत कर दिया गया और निगम कर को भी युक्तिसंगत बनाया गया। इन उ यों 
से ६३.२ करोड़ रुपए इकट्ठा होने का अनुमान लगाया गया था--३ ०. करोड़ रुपए केन्द्रीय उत्पा- 
दन शुल्क से, २९.३ करोड़ रुपए सीमा शुल्क से और ३ करोड़ रुपए आय सम्बन्धी कर से | इसके 
बाद जो संशोधन किये गए उनसे राज्य कोष में ६.१ करोड़ रुपए कम प्राप्त होने की आशा थी, 
इस प्रकार अतिरिक्त कर से कुल प्राप्ति कम होकर ५७.१ करोड़ रुपए हुई। १९६१-६२ के व में 
इन प्रस्तावों द्वारा वास्तविक राजस्व-प्राप्ति ८५ करोड़ रुपए होने का अनुमान है और इस प्रकार 
तीसरी योजना की अवधि में ४५० करोड़ रुपए इन प्रस्तावों द्वारा प्राप्त होने का अनुमान है। 
१९६१-६२ के वर्ष में राज्य अतिरिक्त कर से १७ करोड़ रुपए इद्ट्टा कर लेंगे और तीसरी योजना 
में १०२ करोड़ रुपए अतिरिक्त कर से इवक्ट्रा कर रूंगे। यह देवते हुए कि राज्यों को तीसरी 
योजना में कुल ६१० करोड़ रुपए अतिरिक्त कर से जमा करना है, योजना के प्रथम वर्ष में उपर्युक्त 
: किया यया प्रयास समुचित प्रतीत नही होता । इस सिलसिले में यह बात भी ध्यान में रखनी होगी 
कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को उन्हें रिजवे बेंक की कठिनाई हल करने में सहायतार्थ 
ऋण भी दिये हैं, राज्य सरकारों को दिए गए क्रुग लगभग ३० करोड़ रुपए के थे । इससे स्पष्ट 
होता है कि राज्य सरकारों द्वारा समुचित साधन जुटाने की दिशा में स्वयं प्रयास करना कितना 
अधिक महत्व रखता है । 


तृतीय वित्त श्रायोग की घिफ रिशें 


तुतीय वित्त आयोग ने अपनी जो सिफारिश केन्द्रीय सरकार के सामने पेश की हैं और जिन 
पर १ अज्रल, १९६२ से ४ वर्ष के लिए अमल होने लगेगा, उनसे राज्यों के वित्तीय संसाधनों को 
स्थिति में काफी सुधार हा जाना चाहिए। 

तीसरे बित्त झायोग ने दिसम्बर, १९६१ में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी थी। आयोग 
की प्रमस सिफारिशों को सरकार ने मंजूर कर लिया है। इनमें आय कर में राज्यों का हिस्सा ६० 
प्रतिशत से बढ़ाकर ६६.२ प्रतिशत क< देना और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के अन्तर्गत ८ बरतुओं 
के स्थान पर ३५ वस्तुओं पर प्राप्त उत्पादन-शु लक को राज्यों में बॉटना, केन्द्रीय उत्पादन-श लक 
में राज्य सरकारों का हिस्सा २५ प्रतिशत से घटाकर २० प्रतिशत कर देना इत्यादि सम्मिलित 
है। केन्द्रीय सरकार ने आयोग की सिफारिद् स्वीढ्ुत कर ली है कि भारत सरकार राज्यों में 
संचार के सुधार के लिए विशिष्ट अनुदान देगी लेकिन सरकार ने आयोग के इस सुझाव को नहीं 
के है कि राज्य की योजनाओं में राजस्व की कमी की पूर्ति वैवानिक अनुदान द्वारा होनी 
चाहुए । 


सरकारो व्यय में वद्धि 


केन्द्रीय और राज्य सरकारों के १९६२-६३ के बजटों में सरकारी व्यय में वद्धि दिखाई 
गई है, योजना के अन्तर्गत व्यय १,४४६ करोड़ रुपए का दिखाया गया है जब कि इससे पहले वषं में 


वित्तीय स्थिति कु 


यह व्यय १२१४ करोड़ रुपए रखा गया था। योजता के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए केन्द्र और राज्य 
सरकारों द्वारा किया गया कर-प्रयास ज्यादा महत्व रखता है। एक पूरे वर्ष में केद्र अतिरिक्त कर 
से ७१ करोड़ रुपये प्राप्त करेगा। १९६२-६३ के वर्ष में ६८ करोड़ रुपए प्राप्त करेगा --आय और 
सम्पत्ति फर प्रत्यक्ष कर से १८ करोड़ रुपए और शेप उत्पादन और सीमा-शुल्क से । रेल किराया 
कर में वृद्धि से १५६२-६३ में २१ करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है और पुरे वर्ष में २८ 
करोड़ झपए । १९६२-६३ के वर्ष में केद्दीय सरकार द्वारा लगाये गए अतिरिक्त कर से, जिसमें 
रेल किराया कर में वृद्धि भी शामिल है, तीसरी योजना में ४०० करोड़ रुपए प्राप्त होने का 
अनुमान है। राज्य सरकारों ने १९६२-६३ के बजटों के ग्रतिरिक्त कर के कई प्रस्ताव रखे हैं--- 
यह बात बहुत्त द्वी प्रोत्साहनजनक है । राज्य सरकार के अतिरिक्त कर के सुझाव से, एक पूरे वर्ष 
में ५५ करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है और योजना की श्रवतरि में लगभग २९० करोड़ 
रुपए इबटू &ंगे। इस प्रकार तीसरी योजना के प्रथम दो वर्षो में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 
ईकेये गए अतिरिबत कर-प्रयास से तीसरी योजना की अवधि में कुल मिलाकर ११६० करोड़ रुपए 
प्राप्त हो सकेंगे । जब्र कि तीसरी योजना में अतिरिक्त कर से १७१० करोड़ रुपए प्राप्त होने का 
लक्ष्य रखा गया है । 
घरेलू बचत है 

समस्त विकासोन्युख अर्थ-व्यवस्थाओं का एक सामान्य लक्षण यह है कि उतमें उनकी पूंजी- 
विनियोग आवश्यकताओं के मुकाबले में घरेलू बचत कम होती है भौर उनमें वृद्धि छाने के लिए 
देश के भीतर प्रयास करने और विदेशी सहायता उउलब्ध करने की आवश्यकता है । तीपरी योजता 
में प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता का अनुमान २६०० करोड़ रुपए लगाया गया है--इसमें 
विदेशी ऋग पर व्याज, किश्त आदि की अदायगी की जरूरत को शुमार कर लिया गया है। इसके 
मुकाबले में भिन्न-भिन्न देशों से एवं अंतर्राष्ट्रीय सगठनों से कुल (८०० करोड़ राएए की सहायता 
मिलने का वचन अभी तक मिला है -इस रक्रम में दूसरी योजना की अवधि में मिलने वाली विदेशी 

हायता को भो शामिल कर लिया गया है । । 


विदेशी विनिमय 

अब तक जितनी विदेशी सहायता का खचन मिला है उससे तीसरी योजना की परियोज- 
नाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा भाग पूरा हो जाता चाहिए, 
फिर भी तीसरी योजना के लिए विदेशी सहायता की कापोे कमी दिख।ई दती है | इसके अतिरिक्त 
विदेशी सहायता का वचन मिल जाने के बावजूद वास्तविक प्राध्ति में देर लग जाती है । इस बात 
पर जोर दिया जाना चाहिए कि हमारे विकास-कार्यक्रमों की सफलता अन्ततः देश के अपने 
प्रयास पर निर्भर करती है और इस सिलसिले में हमारे 7.४ द-ह्वए्रर ने प्रमुख भूमिका अदा 
करनी है | हाल में विदेशी-विनिमय कोष बहुत ही निभ्न स्तर पर आ गया है और निर्यात-व्यापार 
वर्तमान स्थिति में रहकर मुश्किल से ही आयात की आवश्यकतायें पूरी कर सकता है। इस प्रकार 
हमारी वर्तमान और भावी योजनाओं की पूर्ति हमारे निर्यात-व्यापार की वृद्धि पर निर्भर करती 
है । श्रागामी दशाब्दि में हमारे वाषिक निर्यात को दुगुना कर लेना हमारा लक्ष्य है। दूसरे शब्दों 
में योजना की सफलता बहुत कुछ हमारे अपने प्रयत्नों पर निर्भर करती है । 


१ आज्ञादी का पन्द्हुवाँ वर्ष 
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अन्तर्राष्ट्रीय मामले 


संसार के प्रायः सभी देशों के साथ भारत के अच्छे सम्बन्ध रहे हैं। प्रायः सभी देश कहने 
का कारण यह हैं कि चीन, गाकिस्तान और पुतंगाल के साथ परिस्थितिवश हमारे सम्बन्ध मंत्री पूरा 
नहीं रह सके । इन देशों के साथ सम्बन्ध बिगड़ने का कारण इन देशों का अपना अनुचित रवेया था 
जिससे संघर्ष पैदा हुआ । जहां तक पुतंगाल का सम्बन्ध है हम १९४७ में झ्ाजादी पाने के बाद 
से ही भारत भूमि पर पुतंगाली बस्तियों को खत्म करने के लिए बातचीत करते आए थे । किन्तु 
आंभ्रा, दीव और दमन के हस्तान्तरण के प्रश्न पर हमारी इस बातचीत से कोई नतीजा हासिल 
नहीं हुआ । जबकि भारतृ स्थित फ्रेंच बस्तियां वस्तुतः बहुत पहले भारत में मिल चुकी थीं श्रौर 
जुलाई १९६२ में फ्रांस की राष्ट्रीय संसद के एक एक्ट द्वारा उनका विधिवत्‌ हस्तान्तरण भी पूरा 
हो चुका था, पुरतंगालियों ने भारत स्थित अपनी औपनिवेशिक बस्तियों से हटने से इन्कार कर दिया 
श्रौर दलील यह रखी कि बस्तियां पुतंगाल का ही अंग थीं । दिसम्बर १९६१ में पुतंगाल सरकार के 
प्रत्यक्ष शत्रतापूर्ण कार्यों से भारत का घैये टूट गया और भारत सरकार ने १६ दिसम्बर को सामरिक 
कार्यवाही आरंभ की और २० दिसम्बर १९६१ को पुतंगाली बस्तियों की पुतंगाली सरकार और सेना 
ने आत्मसमर्पश कर दिया । इस प्रकार देश का यह भूभाग भारत सरकार के अधीन भरा गया भ्रौर 
शांति स्थापित करने के लिए कुछेक मास के सैनिक शासन के पदचात्‌ अरब एक असेनिक शासन की 
स्थापना की गई है। भारत सरकार की इस सेनिक कार्यवाही को लेकर ब्रिटेन शौर संयुक्त राज्य 
प्रमेरिका में भारत-विरोधी प्रचार होने लगा और कहा जाने लगा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 
घोषणा-पत्र तथा पंचशील के सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए एक आक्रमणक्रारी कृत्य किया है। 
अतः विश्व के उस भाग में, जहां कि जानबूक कर भारत के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा था, लोगों 
को यह समझाने में काफी वक्‍त लगा कि भारत ने जो कुछ किया था वह उचित ही था। शत्रुता- 
पूर्ण आलोचना के प्रथम प्रवाह के बाद इन देशों के लोग समभने लगे कि भारत द्वारा अपनी भूमि 
पर से एक ऐसी शक्ति को हटाना न्‍्यायोचित ही था जोकि पिछले सेकड़ों वर्षों से उस पर बलढात 
झ्धिकार पाए हुए थी । 
जहां तक चीन का सम्बन्ध है भारत की सीमाओं पर इसके ग्राक्रमण॒का री #्त्यों से चिन्ता 
बनी रही। इन क॒त्यों के विरुद्ध भेजे गए कड़े से कड़े विरोध-पत्रों का कोई असर नहीं हुश्रा | लद्दख 
के इलाके में फिर हमला हुआ है और हमारे धैय॑ की कठिन परीक्षा हो रही है ।त केवल नम्र 
भाषा में कही गई हमारी उचित शिकायतों को ही नहीं सुना गया बल्कि पहाड़ी सैनिक चौकियों पर 
स्थित हमारे संनिकों पर यह दोष थोपा गया है कि उनकी श्लोर से आक्रमणकारी कायवाही हुई है । 
भाविक ही है कि चीनी सरकार के इध रबये से हमारे देश के लोगों में उद्विन्नता पैदा हो गई 
श्रौर मांग की जाने लगी कि सरकार द्वारा चीन के खिलाफ तुरन्त सैनिक कार्यवाही की जाय 
लेकिन हमारी सरकार जो कि निःसंदेह चीनियों के इस रवेये से परेशान है अभी तक धैर्य धारण 


नर झाज़ादी का पद्वहु्वाँ दर्षे 
श्द 
'कए हुए है भौर उम्मीद करती है कि आक्रमणकारियों में बुद्धि श्राए शौर वे सैविक कार्यवाही स्वयं 
समाप्त कर देंगे । यह हमारी अपनी संनिक कमजोरी के कारण नहीं है बल्कि इस विश्वास के साथ 
है कि पंचशील के सिद्धान्तों में ग्रास्था रखने के कारण हम युद्ध के अतिरिक्त सभी साधनों का 
समुचित उपयोग करने से नहीं चुकना चाहते । 

कादमीर के सवाल को लेकर पाकिस्तान हमारे लिए एक समस्या बनाए हुए है । प्लेबिताइट 
का सवाल जो कि बहुत पहले मर चुका था पाकिस्तान ने फिर उसे संयुक्त राष्ट्र सघ में उठाया। 

किन ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद के बावजूद पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी । 

संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रतिनिधि श्री कृष्णा मेनन ने पूरी सफाई से मजबूती के साथ कह्ठा कि 
कास्मीर में प्लेबिसाइट का कोई सवाल पंदा नहीं होता क्योंकि काइमीर भारत का एक अंग बन चुका 
है और ग्रत्र इसे भारत से अलग करने की बात सोची तक नहीं जा सकती । काइमीर समस्या के 
अतिरिक्त पाकिस्तान में अल्प संख्यकों का दमन तथा भारत में शरणाथियों का आगमन चल रहा 
है । इस तरह स्वभावतः भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में कटुता भ्रा गई झौर परस्पर वैमनरक 
की भावना उत्पन्न हुई है । हु 

शक्ति गुटों में शामिल न होने और अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों में शांतिपूर्ण सम झोते की भारतीय 
नौति में कोई अन्तर नहीं हुआ है। भारत ने निशस्त्रीकरण सम्मेलन तथा लाओस शान्ति सम्मेलन 
में भाग लेकर विश्व में शान्ति की स्थापना की ग्रपनी उत्कद इच्छा का प्रमाण पेश किया हैं। संयुवत 
राष्ट्र संघ की सभाओं में प्रथवा अन्यत्र भी भारत अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को कम करने और शान्ति 
की शक्तियों को बढ़ाने का यत्न करते आया है । 


प्रधान मन्‍्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकमभा में ७ दिसम्बर १६६१ को अन्तर्राष्ट्रीय 

मामलों से सम्बन्धित बहस पर बोलते हुए कहा कि चीन के साथ युद्ध की सामान्यतः साम्भावना 
के प्रश्त पर हमने दीघेकालीन दृष्टिकोश से देखने बी इच्छा नहीं की और वर्तमान के प्रवाह में नहीं 
बह जाना चाहते । जब हमारे सामने दीर्घकालीन दृष्टिकोण होता है तो हम जानते हैं कि अन्ततः हमें 
कहां जाता है श्रौर फिर हम उसके लिए तैयार होते हैं । हम युद्ध नहीं चाहते । हम इस समस्या 
को शांति के साथ हल करना चाहते हैं क्योंकि अगर हम अगले ५० साल तक लगातार एश्मनी 
कायम रखते रहे तो हमारे लिए और चीन के लिए और मै समभता हैं कि एशिया के लिए दि नाश 
कारी सिद्ध होगा । हम दोनों बड़े देश हैं कोई भी देश दूसरे को पूरी तरह हरा नही धकता । श्र: 
इसलिए श्रगर हम घुणा और भय की भावनाओं को आपस में पनपाते रहे तो उसका असर दुनिया 
पर पड़े बिना नहीं रहेगा। भारत सरकार की विदेश नीति का पथ-प्रदर्शन करने बाली पार्टी 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पटना में १९६२ में अपने वाधिक अधिवेशन के अवसर पर किसी भी 
गुद में शामिल न होने की अपनी नीति की पुनर्घोषणा की थी । प्रस्ताव नीचे लिखे अन्सार है-- 
न १. यह कांग्रेस जा प्रौर देशवासियों द्वारा सरकार की विदेश नीति का बा र-बार समर्थन 

ह | ) । राष्ट्रों की सम्पूर्ण प्रभुसता का सम्मान करने 
है के 8 तो को कायम रखने के लिए दृढ़ रहने, शक्ति गुटों और सैनिक समझौतों मे 

पूर्ण रही है। गाआ में गत वर्षों और अभी हाल 


में की गई का्यवा्दियों के बारे में यह नहीं माना जा श्कता और न ही माना जाना चाहिए कि इस 
बुनियादी नीति को छोड़ दिया गया है जैसा ि दूसरे प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है । 

२. राष्ट्रों और सरकार के सामने प्रमुख श्रौर अनिवार्य समस्या शान्ति और मानवीय 
श्रत्तित्व को बचाने की है । कांग्रेस को सन्‍्तोष है कि हमारे देश और समूचे विश्व ने इस बात पर 
राहत महसूस की है कि पिछने साल शान्ति के लिए पंदा हुए गम्भीर तनाव और खतरे, जोकि झ्राज 
भी दुनिया के कुछ दिस्सों में हैं, वास्तविक युद्ध में परिणत नहीं हुए । नियंत्रण श्रौर निरीक्षण के 
कारगर उपायों सहित विश्व निरशस्थीकरण ही, जो कि युद्ध को कानूनन निषिद्ध बनाएगा, इन 

कटों को वास्तव में हुल श्रौर समाप्त कर सकता है । इसलिए, कांग्रेस वार्ताओं की सफलता का 
स्वागत करती है जिसमे निरशस्त्रीकरण की वार्ता में आया गतिरोध समाप्त हो गया है । 

३. बांग्रेम उपनिवेशों की मुक्ति के पक्ष में विश्व-मत में हुई वृद्धि का भी हादिक स्वागत 
करती है और उसे विश्वास है कि उपनिवेशवाद का तत्काल अन्त किए जाने के संयुक्‍त राष्ट्रसंघ के 
निर्णय को क्रियान्वित किया जाएगा | 

४. कांग्रेस टंगानिका की स्वतंत्रता तथा राष्ट्रमण्डल और संयकक्‍त राष्ट्र संघ में स्वतंत्र राष्ट्र 
के रूप में उसकी सदस्यता का स्वागत करती है। कांग्रेत टंगानिका सरकार और वहां के निवासियों 
को भ्रपनी शुभकामनाएं भेजती है। 

५. यद्यपि अलजीरिया में अमी औपनिवेशिक युद्ध समाप्त नहीं हुआ है फिर भी अलजी रिया 
की श्राजादी ज्यादा दूर नहीं है । कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि अलजी रिया शीघ्र ही एक स्वतत्र 
राष्ट्र होगा । 

६. कांग्रेस सरकार की कांगों सम्बन्धी नीति का पूरा समर्थन करती है। उसे खेद हैकि 
कुछ शब्ितियां और स्वार्थी हित, विदेशी साधन और भाड़े पर लाए गए विदेशी कांगों में संयुक्त 
राष्ट्र संघ के उद्देश्यों भौर संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना के विरुद्ध आक्रमक कार्य कर रहे हैं । 

७. कांग्रेस हमारे पड़,सी राज्यों, पाकिस्तान और चीन, जिन्होंने हमारे इलाकों पर गैर- 
कानूनी और जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, सम्बन्धी सरकार की नीति का जोरदार समर्थन करती 
है। कांग्रेत की राय में सरकार को भारत की बुनियादी नीति और तरीकों के अनुरूप शान्तिपूर्ण 
समभौते की सभी कोशिशें करनी चाहिए और बहु सरकार की नीति पुष्टि करती है जिसका 
उद्देश्य अपनी भूमि पर से आक्रमकों को हटाना है । 

अन्य देशों के साथ हमारे सम्बन्धों की स्थिति नीचे लिखे अनुसार है : 


भारत से विशेष संधि-सम्बन्ध रखने वाले राज्य 


१. भूटान : इस वर्ष भूटान के श्राथिक और सामाजिक विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय 
योजना का आरंभ किया है जिसमें कुल १७.२२ करोड़ रुपये की व्यवस्था होगी। सभूची राशि 
भारत द्वारा अनुदान के रूप में दी गई है । 

विकास कार्य में शिक्षा, स्वास्थ्य श्रीर खानों का विकास शामिल है। 

सिक्किम : सिक्‍कम की सप्तवर्षीय योजना जो कि १९५४ में आरंभ हुई थी ३१ मार्च 
१९६१ को सम्पन्न हुई। इस योजना द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य, सड़कों, यातायात तथा बिजली के क्षेत्रों 


में उल्लेखनीय प्रगति हुईं है। 


श्र क्षाज्ञादी का पद्रहवाँ वर्ष 
भारत के पड़ोसी देद्ग 
१. ग्रफगानिस्तान : आलोच्च वर्ष में भारत और अफगानिस्तान के बीच नजदीकी और 
दौस्ताना सम्बन्ध बने रहे । दोनों सरकारों के बीच एक व्यापारिक समभोते को फिर से ताजा करने 
के लिए दो भ्रफगानी व्यापारिक प्रतिनिधि-मण्डल भारत आए। इस सम्बन्ध में संतोपजनक बातचीत 
हुई भ्रौर भारत-अफगानिस्तान व्यापार के लाभार्थ कुछ ग्रन्य शर्त भी इस समभोते में जोड़ी गई। 
काइल विदवविद्यालय के विज्ञान शाखा के प्राध्यापक डा० अब्दुल गफार खां जनवरी-फरव री 
१९६१ को भारत सरकार के निमंत्रण पर बम्बई में एटमी रिएक्टर श्र भारतीय वेज्नानिकों के 
साथ तकनीकी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए श्राए। 

अफगानिस्तान के विभिन्‍न स्कूलों में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने के लिए ११ भारतीय 
ग्रध्यापक काम कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य ५ अ्रध्यापक अफगानिस्तान के लिए चुने गए हैं और 
उन्हें भेजने की वैयारियां हो रही हैं । 

२. बर्मा : बर्मा के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रहे । बर्मा के तत्कालीन प्रधान 
मंत्री उ० नृ० अपनी पत्नी और पुत्री तथा अन्य अधिकारियों का एक दल भारत पधारा था और 

११ से १७ जनवरी १९६२ तक यहां रहा । 

बर्मा के चुताव ग्रायोग के चार सदस्यों का एक ५ म:८ भारत के आराम चुनाव देखने 
के लिए १५ फरवरी को नई दिहली पहुंचा । इसके बाद १७ फरवरी १९६२ को इस प्रतिनिधि- 
मंडल में बर्मा के तीन राजनीतिज्ञ-थाकिन प्यान म्यांग (यूनियन पार्टी) यू० खिन ० मांग लाट 
. (ए० एफ० पी० एफ० एल०) और यू० टी० पी० व्हान (एन० यू० एफ०) भी शामिल थे । 

२ मार्च १९६२ को बर्मा में एक नई सरकार की स्थापना हुई। भारत सरकार ने अपने 
बर्मा स्थित राजदूत को आदेश दिया कि वे बर्मा के विदेश मंत्री को सूचना दे कि वे नई सरकार की 
तटस्थता तथा सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने की नीति को स्वीकृत करती है । 

३. श्रीलंका : श्रीलंका के साथ हमारे सम्बन्ध मंत्रीपूर्ण बने रहे हैं । 

श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार को बाढ़-पी ड़ितों की सहायता के लिए १००० पौंड चाय 
का उपहार भेजा । इसके अलावा भारत की रेड क्रास सोसायटी ने लंका की रेड क्रास सोसायटी से 
लगभग १३ हजार रुपए का कपड़ा व अन्य वस्तुएं प्राप्त की । 

४. नेपाल : नेपाल के साथ हमारे निकट और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बने रहे । नेपाल के प्रधान 
मंत्री कुछ समय के लिए दिल्ली पधारे और उन्होने भारत के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने की 
नेपाल की इच्छा पर जोर दिया । अगस्त १९६१ में नेपाल नरेश बैलग्राड में तटस्थ देशों के सम्लेलन 
में भाग लेने के लिए जाते समय दिल्ली पधारे थे । 

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव पी० एन० क्षपाल नेपाल सरकार के निमंत्रण 
पर १९ नवम्बर १६६१ को नेपाल पहुंचे और उन्होंने काठमाण्डु में राष्ट्रीय पुरातत्वशाला के 
शिलान्यास समारोह में भाग लिया । 

२३ जनवरी १६६२ को पुरातत्व विभाग के महानिदेशालय को १ लाख रुपए की स्वीकृति 
दी गई ताकि नेपाल के लुम्बिनी-कपिलवस्तु क्षेत्र में पुरातत्व सम्बन्धी खोज की जा सके । पुरातत्व 


विभाग -के विशेषज्ञों का एक दल इस काम के लिए १२ फरवरी १६६२ को चल पड़ा और इस 
समय खोज में लगा हुआ है। 


अग्तर्राष्ट्रीय सामले २३ 


पाकिस्तान 


(क) सिधु नदी जल संधि--सिंधु नदी जल संधि १९६० का औपचारिक पुष्टीक रण 
१२ जनवरी १९६१ को नई दिल्‍ली में किया गया। पुष्टीकरण सम्बन्धी पत्रों के औपचारिक 
आदान-प्रदान के बाद से यह संधि छागू हुई और १ अ्रप्रेल १९६१ से अमल में छाई जा रही है। 

(ख) भारत पाकिस्तात सीमान्त सम्मेलन--जनवरी १९६१ में भारत और पाकिस्तान 
के बीच पंजाब के कुछ इलाके पर भारत या पाकिस्तान के अनुचित कब्जे के फलस्वरूप तथा 
भारत और पश्चिम पाकिस्तान की सीमान्त समस्याओं पर भारत-पाकिस्तान सम्मेलन में किए गए 
निरंयों के अनुसार (पंजाब) भारत और पश्चिम पाकिस्तान के सीमा स्थित वर्तमान भूमि नियमों 
पर विचार कर आवश्यक सुझाव दिए तदनुसार नई दिल्‍ली में २२ से २६ अगस्त १९६१ तक एक 
भारत-पाकिस्तान सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें दोनों देशों की सरकारों के सचिवों ने 
भाग लिया । 


इस सम्मेलन में मित्रतापूर्ण बातचीत हुई प्रौर भूमि नियमों में कुछ सुधार करने के सम्बन्ध 
में एक मत सम भौता हुआ । परिणामस्वरूप पंजाब (भारत) और पश्चिम पाकिस्तान के सीमान्त 
पर नए भूमि नियम तृत्काल लागू हो गए । 

(ग) सीमान्त पर लड़ाई भगड़े--अक्टूबर १९५९ तथा जनवरी १६६० में आयोजित भारत 
और पाकिस्तान के बीच भारत तथा पूर्व पाकिस्तान की सरहद भ्रौर पंजाब (भारत) तथा पश्चिम 
पाकिस्तान के बीच की सरहद के झगड़े को तय करने के लिए जो समझौता हुआ शा उनका अच्छा 
प्रभाव पड़ा । फिर भी मवेशियों को उठा ले जाना या डकेती आदि घटनाएं होती रहीं। लेकिन 
फिर भी भारत की क्षेत्रीय सत्ता का घोर उल्लंघन हुआ जब कि कुछ पाकिस्तानियों ने गोला- 
बारी करने के बाद अप्रैल १६६१ में कर्नल भट्टाचाये का भारतीय भूमि से अपहरण किया । इसके 
प्रलावा भारत और पूर्व पाकिस्तान के सम्मिलित सीमाकरण काम में लगे हुए कुछ भारतीय अधि- 
कारियों को गिरफ्तार किया गया और सताया भी गया | 

(घ) सितम्बर १९५८, श्रक्टूबर १९५९ और जनवरी १९६० के भःरत्-पाकिरतान सरहद 
करारों का लागू किया जाता--जहां तक सितम्बर १९५८ और अक्टूबर १९५९ के समभोते का 
सवाल है बेरबाड़ी संघ नवभ्बर १२ तथा कुच-बिहार के इलाकों से सम्बन्धित सुझावों को क्रियान्वित 
किया जा रहा है । भारत और पूर्व पाकिस्तान की सरहद का पूरी तरह सीमाकरण होने के बाद 
दोनों देशों के अनुचित कब्जे में जो इलाके हैं उनका आदान-प्रदान किया जाएगा । 


(च) सीमाकर ण---१. राजस्थान और पश्चिम पाकिस्तान की सरहद पर ६४५ मील का 
भूमिगत सीमाकरण पूरा हो चुका है। केवल लगभग ५ मील का इलाका शेष रह गया है। 
मानचित्रों को तैयार करने से पूर्व के कार्यों को पूरा किया जा चुकः है। 

२. भारत श्रौर पूर्व पाकिस्तान के सीमाकरण का काये २८ फरवरी १९६१ तक २,५२० 
मील हो चुका था । शेष कार्य में भी प्रगति हो रही है । 

(छ) काइमीर--पाकिस्तान के समाचार-पत्रों और रेडियो ने जिन पर सेनिक शासन का 
पूर्ण नियंत्रण है और साथ ही तथाकथित काश्मीर सरकार ने भारत के विरुद्ध प्रपना घ॒णापूर्ण भ्रोर 
विषाजत प्रचार जारी रखा । भारत के प्रति घृणा का यह भाव मंत्रियों और यहां तक कि प्रे० अयूब 


२४ आ्षाज्ञादी का पद्वह॒वाँ वर्ष 
के वक्‍तव्यों में प्रकट हुआ जब कि वे पश्चिम एशिया, उत्तर-पूर्व एशिया पश्चिम योरोप और संयुक्त 
राज्य अमेरिका का दौरा कर रहे थे। भारत के प्रधान मंत्री ने १९ जुलाई १९६१ को श्रीनगर 
में एक झाम बयान देते हुए पाकिस्तान के इस अस्वस्थ मानसिक दोष काअवलोकन किया। 
श्री नेहरू ने कहा कि दरअसल काइमीर की समस्या यह है कि पाकिस्तान ने उस पर हमला किया 
है और अब वह भारत के विरुद्ध घुणा उत्पन्न कर अपने हमले को छिपाना चाहता है। पिछले 
१४ वर्षो से पाकिस्तान ने जम्मू और काइमीर के उस भाग को रिक्त करना अस्वीकार कर दिया 
है जो कि भारत देश का एक अविछिन्न अंग था । इस प्रकार पाकिस्तान ने प्लेबिसाइट के सिद्धान्तों 
का खण्डन किया है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग ने ५ जनवरी १९४९ के अपने प्रस्ताव 
में सुकाया था । किर भा पाडिस्तान प्लेविसाइट का रुख अलापता रहा है। हालांकि पाकिस्तान 
में जितदी भी सरकारें बनीं किसी ने भो पअ्रपने लोगों को तथा पाकिस्तान के कब्जे के काश्मीर 
के तोगों को स्वतः आम चुनाव का अवसर प्रदान नदों किया। अपना भविष्य स्वयं निर्धारित 
करने के अधिकार को न देते के पाकिस्तान के मजबूत इरादे के बावजूद निर्वाचित प्रतिनिधियों की 
सावधान सभा को एक बेठक काइ्मीर में हुई और एक लोकतात्रिक संविधान तैयार किया गया । 
इसके बाद काश्मीर में श्राम चुनाव हुए और दो पंचवर्षीय योजनाएं सम्पन्न हुई जिससे काश्मीर के 
लोगों के रहन-सहन में काफो सुधार हुआ ! 


संवु त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के स्थाई प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद के श्रध्यक्ष को ११ 
जनवरी १९६२ को अनुरोध किया कि ४ वर्ष पुरानी ग्राहम रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सुरक्षा 
समिति को एक बैठक बुलाई जाय । भारत सरकार ने सुरक्षा समिति से कहा कि वे पाकिस्तान 
के स्थाई प्रांतनिधि के अनुरोध को मानना प्रस्वीकार कर देंगी क्योंकि पाकिस्तान द्वारा बैठक बुलाने 
की मांग केवल अवसरवादों, आतन्दोलनात्मक और प्रचारात्मक कार्यवाही है। जब कि भारत में 
प्राम चुनाव होने जा रहे थे काश्मीर के सवाल पर सुरक्षा परिषद में विचार-विमर्श अथवा 
भारत व पाकिस्तान की सरकारों के बीच बातचीत का समय न था। 


सुरक्षा परिषद ने काइमीर सम्बन्धी भारत-पाकिस्तान विवाद पर विचार आरंभ किया 
और एफ प्रस्ताव पास किया कि भारत और पाकिस्तान यह झगड़ा स्वयं मिलकर नि पटाए । 


नवम्बर १९६१ के अंत तक पाकिस्तानी सैन्य व उनके ऐजेट ऐसी ४०५ घटनाओं के लिए 
जिम्मेदार थे जिसमें जम्मू-सियालकोट सोमा और युद्ध-विराम रेखा पर गोलाबारी को घ टनाएं 
हुई। पहले वर्ष की इस प्रकार की घटनाओं को देखने से इस वर्ष ५ गुनी ज्यादा घढनाएं हुई। 
पाकिस्तान के लोगों द्वारा किए गए इन हमलों भें खास यह बात होती थी कि हमलछावारों में 
पाकिस्तानी सिपाहा या पुलिस के लोग और शसस्त्र नागरिक होते थे जिन्हें पाकिस्तानी सैनिकों 
से लड़ाई के साज़-सामान और शिक्षा व सुरक्षा मिलती थी। पाकिस्तान वो ओर से की गई 
विध्वंषात्मक और तोड़-फोड़ की कार्यवाही को विफल कर दिया गया झ्रौर घुसपेट करने वाले १५७ 
व्यक्तियों को पकड़ लिया गया । द 


( ज) निष्क्रांत सस्पत्ति (चल)--१९५० के चल सम्पत्ति करार के भ्रन्तगंत विभिन्‍न मदों 
को तय करने के लिए भारत द्वारा सहमत उपायों पर अमछ करते का जो गतिरोध पिछले बर्षे 
उस रहा था वह चालू वर्ष में काफो हृद तक दूर हुआ । द 


अन्तर्राष्ट्रीय मामले श्५ 


पाकिस्तान में अल्पसंख्यक 


१९५० के प्रधान मंत्रियों के करार में पाकिस्तान के श्रल्पसंख्थक जाति को कुछ मूलभूत 
अधिकारों वो गरंटी दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जाति की दशा पिछले वर्ष की 
चरह अ्संतोपजवक बनी रहो । खुलना, जैसोर और गोपालगंज में भीषण सम्प्रदायिक झ गड़े हुए 
जिसमें अल्प संख्यक जाति के लोगों की जान और माल दोनों की हानि हुई। इन साम्पदायिक 
भंगड़ों के अछावा हर साल ऐसी रिपोर्ट आती रहीं कि अल्पसंख्यक जाति के जान और मार पर 

हमले हुए । 
पिछले साल की तरह इस साछ भी पाकिस्तान के हिन्दुओं का कुछ पैमाने पर' निष्क्रमण 

होता रहा । 


दक्षिण-पुर्व॑ एशिया, आस्ट्रेलिया और न्यृज्ञीलेंड 
«. दक्षिण-पूर्व एशिया के देश शआ्रास्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड के साथ भारत के सम्बन्ध सौहाद। 
एवं मैत्रीपूर्णा बने रहे । * 

१. प्रन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण और नियंत्रण आयोग : वियतनाम और कम्बोडिया में श्रायोग- 
आलोच्य अवधि मे वियतनाम और कम्बोडिया में श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रधीक्षण और नियंत्रण आयोग उस 
क्षेत्र में शान्ति बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी को निभाता रहे । १ दिसम्बर १९६१ को श्री 
जी० पार्थसार्थी ने वियतनाम अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन के ग्रध्यक्ष-पद का भार संमाला । 

लाओस में कमीशन : लाओस में युद्ध छिड़ने के बाद और हिन्द-चीन पर १६५४ के जिनेवा 
सम्मेलत के सह-अध्यक्ष द्वारा २४ ग्रप्रैन १९६१ को दिए गए सम्मिलित संदेश के बाद लाग्रोस में 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रधीक्षण और नियंत्रण ग्रायोग से भारतीय प्रतिनिधि श्री एस० सेन की अ्रध्यक्षता में 
२८ अप्रैल १९६१ में दिल्‍ली में पुनः संयोजित किया गया । 

लाभ्रोस पर एक १४-सदस्यीय सम्मेलन समस्या का शांतिपूर्ण हल खोजने के लिए जिनेवा 
में ग्रायोजित किया गया ग्रौर एक सम्मिलित सरकार बनाई गई। 

२. हिन्देशिया : जनवरी १९६१ में हिन्देशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री एवं सेनाध्यक्ष 
जनरल ए० एच० नसूतियन ने अपने १०-सदस्यीय दल के साथ भारत की यात्रा की । 

फरवरी १६६१ में हिदेशिया के वायु सेनाध्यक्ष सूर्यर्म और उनकी पत्नी चार वरिष्ठ 
ग्रधिकारियों के दल के साथ राजकीय यात्रा पर भारत आए। 

मा १६६२ में हिन्देशिया के भूतपूर्व राष्ट्ररति डा० मोहम्मद हाटा और हिन्देशिया के वायु 
संचार मंत्री महामान्य एप्रर व्हाईस मार्शल इस्कन्दर भारत पधारे थे । 

फरवरी १९६१ में मलय संघ के स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री दातों ओंग योके लिन 
भारत में आयोजित विश्व-स्वास्थ्य सभा में भाग लेने भारत पधारे थे । 

इल वर्ष कोलम्बो योजना के ग्रन्तर्गत ३ सदस्यों का एक रेल कमीशन मलथ रेलवे के काम 
काज की जांच करने के लिए मलय देश भेजा गया । 

पिछले वर्ष की तरह कई मलय कर्मचारियों को भारत में प्रशिक्षित किया गया और कई मलरूय 
विद्याियों को भारत के चिकित्सि। और अन्य कालेजों में प्रवेश दिलाया गया । 

४. फिजी ; फरवरी १९६१ में फिजी के विधान एवं कार्यकारिणी परिषद के मुख्य सदस्य 
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के० के० टी० राष्ट्र मारा के नेतृत्व में ४ सदस्यों का एक सांस्कृतिक शिष्टमण्डल भारत आया। 

फिलिपीन : बंगाल और अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक श्री बुद्धदेव बोस ने मनीला में रिजाल 
शताब्दी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया । 

कलकत्ता के “जुगान्तर” नामक पत्र के सहायक सम्पादक श्री अमिताभ चौधरी को पत्र- 
कारिता एवं साहित्य के लिए १६६१ का रोमोन पुरस्कार दिया गया। 

इस वर्ष फिलिपीन की सरकार को हैजा-निरोधक टीकों की १०,००० श्ीक्षियां उपहार- 
स्वरूप भेजो गई। ' 

६. न्यूमीलेड: न्यूजीलेंड के उप-प्रधान मंत्री महामान्य जे० आर० मार्शल ने मार्च १६६१ 
में भारत की यात्रा की । आकलेंड चिड़ियाघर के लिए एक हाथी का बच्चा भेंट किया गया । 

७, आस्ट्रेलिया: अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा लीग के निमंत्रण पर भारत के तत्कालीन उपखाद्य 
एवं कृषि मंत्री श्री एम० वी० क्ृष्णप्पा ने आस्ट्रेलिया कौ यात्रा की । 


पत्र एशिया 


१. चोन: चीन के साथ हमारे सम्बन्ध जो कि १९५९ से बिगड़े हुए थे, इस वर्ष और भी 
बिगड़े । जब कि चीन अपने प्रचार द्वारा यह जतलाने का प्रयत्न कर रहा है कि भारत के साथ 
सीमा-विवाद बातचीत द्वारा हुल किया जाने वारा “घरेलु” मामला है, फिर भी अपने पक्के 
आश्वासनों के बावजूद अपनी सैनिक गतिविधियां बढ़ा दी । 

फरवरी १९६१ में सीमा-विवाद पर भारत और चीन लोक गणराज्य की सरकारों के 
कर्मचारियों की रिपोर्ट संसद के सामने रखी गई। इस रिपोर्ट में भारत का पक्ष सिद्ध हुआ है कि 
परम्परागत सीमाओं के निर्माग के विषय पर संसार द्वारा मान्य सिद्धान्तों, इतिहास के श्रु खलाबद्ध 
प्रमाणों तथा प्रशासकीय अभिलेखों द्वारा भारतीय रेखाकंन अच्छी तरह स्पष्ट होता है 

जुलाई १९६१ के विदेश मंत्रालय के महासचिव श्री आर० के० नेहरू ने मंगोलिया से वापिस 
भाते हुए चीन की यात्रा की । यह औपचारिक यात्रा थी और उसका उपयोग चीनी नेताओं से 
मिलने श्रौर सरकारी कर्मचारियों के प्रतिवेदन द्वारा स्थापित तथ्यों पर उनकी प्रतिक्रिया जानने के 
लिए किया गया। 

उक्त रिपोर्ट के आधार पर सीमा-विवाद सम्बन्धी और विचार करने के लिए चीन सरकार 
ने कोई यत्न नहीं किया बल्कि उलटे भारत सरकार को कई नोट भेजे जिसमें यह आरोप लगाए 
गए कि भारतीय सैनिकों, कर्मचारियों तथा विमानों ने चीनी प्रदेश और वायु -क्षेत्र का अतिक्रमण 
किया है जिसप्े सीमान्त क्षेत्रों में तनाव पैदा हो गया है । उन्होंने कहा कि सीमा पर यथास्थिति 
और शांति बनाए रखने की इच्छा से उन्होंने स्वयं श्रपने सैनिकों को श्रादेश दे रखा है कि वे उस 
रेखा के २० किलोमीटर के अन्दर गस्तीदल न भेजें । लेकिन भारत सरकार को जो सूचनाएं मिली 
हैं उनसे सिद्ध होता है कि चीनियों के इस कथन में कुछ भी सच्चाई नहीं है । 

१९६२ के पिछले तीन महीनों में चीत सरकार के साथ चीन-भारत सीमा पर और भी 
पत्र-व्यवहार हुआ। चीन सरकार भारत द्वारा चीन के प्रदेश और व! युक्षेत्र का अतिक्रमण किए 
जाने का निराधार श्रारोप लगाती रही। इन भ्रारोपों का सबिस्तर खण्डन किया जा चुका है । 

चीन स्थित भारतीय मिशनों पर बहुत-सौ रुकावटें लगी हुई हैं। २६ जनवरी १९६२ के 
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अन्तर ष्ट्रीय सामले २७ 


गणराज्य दिवस समारोह के” लिए भी चीनी अधिकारियों ने आवश्यक होटल व्यवस्था करने में 
इतना विलम्ब कर दिया कि इस सुविधा का उपयोग नहीं किया जा सका । 

अगस्त-सितम्बर १९६१ में भारत सरकार को पक्‍की रिपोर्ट मिली कि चीन सेनाग्रों ने 
लहाख में ७८ डिग्री १२ इंच पूर्व और ३५ डिग्री और १९ इन्च उत्तर में न्यागुजू पर और डम्बूगुरु 
के निकट ३ अन्य सैनिक चौकियां स्थापित कर ली थी और इन चौकियों पिछले अड्डों से बढ़ाने 
के लिए सड़कें बना ली। चीन सरकार ने ३० नवम्बर १६६१ को भअ्रपने नोट में यह स्वीकार 
किया कि ७८ डिग्री और १२ इंच पूर्व और ३५ डिग्री और १९ इंच उत्तर पर न्यागुजू में दो 
चौकियां स्थित हैं लेकिन इम्बगरु के निकट चौकियों के अस्तित्व को अस्वीकार किया। इन बातों की 
जांच कर स्पष्ट कर लिया गया है कि डम्बंगरु के लगभग १॥ मील दक्षिण-पश्चिम में एक चीनी 
सैनिक चौकी है | जुलाई १९६२ में लद्टाख के इलाके में चीनियों ने फिर झ्राक्रमण किया । 

१९५४ का चीन-भारत करार २ जुन १९६२ को समाप्त हो गया श्रौर इस करार का 


_ पुनर्नवीकरण नही किया गया। 


इस वर्ष यह भी पता चला है कि भारत में रहने वाले जिन चीनी राष्ट्रीकों को तोड़ -फोड़ 
की कार्यवाही में लगे रहने के कारण भारत छोड़ देने का नोटिस दिया गया था वे या तो उन 
आदेशों की अवहेलना करते रहे या उनकी अवज्ञा का प्रयत्न करते रहे। अश्रतः भारत सरकार का 
कुछ व्यक्तियों को निष्कासित कर देना पड़ा। भारत में कुल मिलाकर १२,००० से भ्रधिक चीनी 
आबादी है जिसमें से केवल १२ ग्रादमी को निष्कासित कर दिया गया | 

इस वर्ष दोनों देशों के विद्वानों का आदान-प्रदान का कार्यक्रम बंद कर दिया गया । 

१९ जुलाई १९६१ को श्री जी-पार्थसार्थी ने चीन में भारतीय राजदूत के भार से अवकाश 
लिया । तब से राजदूतावास कार्यनायक के अ्रधीन है । 

इस वर्ष तिब्बती शरणाथियों का निरन्तर आना रहा श्रौर उनकी कुल संख्या बढ़कर 
३३,००० हो गई । अक्टूबर १९६१ तक ४,०६१ नए शरणार्थो आाए। विभिन्‍न मार्ग-शिविरो में 
ग्रब॒ भी ५,००० ऐसे शरणार्थी हैं जिन्हें अभी इधर-उधर भेजा जाना है । 


जापान 


नवम्बर १९६१ में जापान के प्रधान मंत्री श्री हयाटा इकेडा की भारत यात्रा से भारत 
और जापान के बीच घनिष्ट और मित्रतापूर्ण सम्बन्ध और भी सुदृढ़ हुए । भारत और जापान के 
प्रधान मंत्रियों ने पारस्पारिक हित की समस्याओं पर, विशेष कर वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर 
दोस्ताना बातचीत की। 

जापान के कई वाणिज्यक एवं औद्योगिक शिष्टमंडलों ने भारत की यात्रा की । 

भारत सरकार ने जापान के प्रति अपनी सदुभावना एवं मंत्री की भावना के रूप में 
टोकियों महानगर चिड़ियाघर के लिए एक गेंडा भेंट किया । | 

जनवरी-मार्च १९६२ में ८ जापानी विशेषज्ञों के एक “मध्य तथा दक्षिण-भारत अ्रभियान 
दल” ने कुछ चिकित्सा सम्बन्धी समस्‍्यों का अध्ययन करने और भारतीय जीवन के सांस्कृतिक 
पहलुझ्रों का परिचय प्राप्त करने के लिए भारत की यात्रा की । जापान वापिस जाने के पूर्व इस 
दल के सदस्य हमारे प्रधान मंत्री जी से मिले । 


आज़ादी का पत्थनहुवयाँ वर्ष 
श्र 
कोरिया : कोरिया जनवादी लोक गणराज्य : मई १६६१ में कोरिया जनवादी लोक 
गगराज्य के उप प्रधान मंत्री एवं व्यापार मंत्री श्री ली० जुन युन के नेतृत्व में एक व्यापारिक 
प्रतिनिधि मंडल ने दोनों देशों के बीच व्यापार के विषय पर विचार-विमर्श करने और एक-दूसरे 
के लिए लाभकारी तथा संतुलित आधार पर व्यापार को बहुविध बनाने और उसको मात्रा बढ़ाने 
के तरीके खोजने के लिए भारत-यात्र। की । 
दोनों देशों के बीच एक-दूसरे देश में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त करने पर भी समभोता 
सम्पत्त हुआ । इस समभौते के प्रनुसार कोरिया जनवादी छोक गणराज्य सरकार ने नई दिल्ली 
में अपने व्यापार प्रतिनिधि का कार्यालय खोल लिया है। 
कोरिया गणराज्य : जुलाई-अगस्त १९६१ में कोरिया गणराज्य सस्कार ने श्री चाई इक 
शिन के नेतृत्व में जो तब सैगोने में राजदूत थे और अब कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री है, चार 
सदस्यों का एक शिष्टमडल भेजा था। 
भारत सरकार ने कोरिया गणराज्य के साथ प्रथम कौंसिल स्तर पर कोसिली सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिए समभौता किया है। 
संगो लिया : मंगोलिया लोक गशाराज्य की सरकार के निमंत्रण पर धिद्देश मंत्र।लग के 
महासचिव श्री झआर० के० नेहरू के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि-मंडल उलन बातोर में गश- 
राज्य की स्थापना के चालीसवें वारधिक समारोह में भाग लेने गया । 
सांस्कृतिक समभौतों की शर्तों के अन्तर्गत मगोलिया से एक पत्रकार जनवरी १९६४२ में 
भारत आया । 


पश्चिम एशिया 


पहिचम एशियाई देशों के साथ भारत के सम्बन्ध सौहाईपुर्णा और राजनी तिक, आर्थिक एवं 
सांस्कृतिक मामलछों में सहयोग और भी बढ़ा । 

१. ईरान : वारिम्य तया उद्योग मंत्रालय के तत्कालीन सहसचिव श्री के० आर०ाएफ० 
खिलनानी के नेतृत्व में एक भारतीय व्यापार शिष्टमंडल ने एक व्यापार करार पर बातचीत करने 
के लिए अप्रैल १९६१ में ईरान की यात्रा की । २ मई १९६१ को तहरान में दस व्याप र 
कगार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार के अंतर्गत इरान ६००० टन चाय और ५०,००० ट्न 
चीनी मगाएगा और भारत ढेड़ करोड़ र० भूल्य का मेवा और २५ लाख र० मत्य का गोद और 
खजूर आदि ईरान से मंगाएगा । 

२. ईराक : भारत सरकार ईराक को तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाओं के रूप में तकनी की 
सहायता देती है | पिछले वर्ष की तरह, ईराक सरकार के निमंत्रण पर, उप रेल- मंत्री, थी 
शहनवाज खां को १४ जुलाई की क्रांति की तीसरी बहा भरे रह में मिली 

री वर्षगांठ के समारोह में भाग छेले के | ए्‌ 
बगदाद भेजा गया । हे है 

३. जोडनः भारत में जोईन राजदूत 

ते श्री एहसान हाशिम ने १० अवेटबर १९६१ को 
अपने विश्वास-पत्र पेश किए। 20०७० 
है हा वे 5 छः | में 
के ला जा वर्ष कुवत में एक भारतीय व्यापार कमीशन खोला गया। श्री 
| भारत का पहुछा व्यापार कमिश्नर नियुक्त किया गया है । 


अन्तर्राष्ट्रीय मामले । ३९ 


५. लबनान : भारत सरकार ने अपने राजनयिक मिशन को राजदूतवास बना दिया । 
श्री आई० एस० चोपड़ा ने लबनान में भारतीय राजदूत का कार्य-भार संभाला । 
६. मस्कत : श्री डब्ल्यू० ई० ईलिग ने मस्कत में भारत के प्रधान कौंसिल का पदभार 
संभाल लिया है । 
७. सीरिया : ५ नवम्बर १९६१ को भारत सरकार ने सीरिया अरब गगराज्य की नई 
सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दी । 


ध्रफ्रीका 


अल्जीरिया : इस वर्ष भारत ने अल्जीरिया की नई सरकार को मान्यता दी । 

भारत ने ३०,००० रुपए मूल्य की सहायता सामग्री, चीनी और बच्चों के कपड़े के रूप में 
मोरोक्को और ट्यूनीसिया में अल्जीरियाई शरणार्थियों के पास भेजी । 

> २. लीबिया : तकनीकी कर्मचारियों के लिए लीबिया ने जो अनुरोध किया था उस पर 
अनुकूत विचार किया गया । नवम्बर १९६१ को डा० जे० साहू त्रिपोली विश्वविद्यालय में रसायन: 
शास्त्र के प्रोफतर का पद संभालने त्रिपोली गए । 

३. सोरोक्को : मोरोक्को का एक दिष्टमंडल एवं वाणिज्य अदायगी करार को पूरा करने 
के लिए भारत झ्राया और १९६९० में जिस व्यापार करार पर बाचीत की गई थी उस पर हस्ता- 
क्षर हुए । 

४. दृयूनीसिया: जब संप्रुक्‍्त्र राज्य संव के सामने दयूनीसिया की इस मांग का प्र॒इन प्रस्तुत 
किया गया कि विजटी-अडडे से फ्रांसीसेयों को हटा दिया जाय तो इसका भारत ने पूरा! समर्थव 
क्रिया । बिज्ञटी में फ्रांसीवी कार्यवादों से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति भारत सरकार की सहानुभूति 
व्यक्त करने के लिए भारत सरकार ने १०,००० रुपए मूल्य की चिकित्सा सामग्री हवाई जहाज 
द्वारा भेजी । 

५. संयुक्त अरब गणराज्य: भारत सरकार फ्रांस और फ्रांसीसी प्रदेशों में संपुक्त भ्रब 
गणराज्य के हितों की देखभाल करती रहो । 

भारत ने गाज़ा क्षेत्र में संयुक्त राज्य अभियान दल में अपनी सैनिक टुकड़ी बनाए रक्‍्खी । 

६. नाइजीरिया: जुलाई १९६१ में ताइजीरिया आथिक मिशन और पूर्व नाइजीरिया के 
प्रतिरक्षा मंत्री और उनके दल के भारत आगमन से भारत और नाइजीरिया के बीच मंत्री और 
भी सुदृढ़ हुई । 

अक्टूबर १९६१ में पूर्व नाइजी रिया लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष ने तकनीकी विशेषज्ञों की 
भर्ती के लिए भारत का दौरा किया । 

७. घाना: भारत के वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल 
व्ितम्बर १९६१ में अकारा में आयोजित राष्ट्रीय मंडल वित्त मंत्री सम्मेलन में भाग लेने के लिए 
गया । 

८. कांगो: कांगों की बिगड़ी हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए संय॒कत राष्ट्र संघ के महा- 
सचिव ने जनवरी १६६१ में भारत के प्रधान मंत्री को श्रपील की कि वे भारतीय सेनिकों का एक 
ब्िगेड़ कांगों में काम करने के लिए भेजें। संयत्रत राष्ट्र संगठन की मर्यारा बनाएं रखने के लिए 
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भारत सरकार ने श्रप्रैल-मई १९६१ में ब्रिगेडियर श्री के? ए० एस० राजा के श्रधीन तीन बठा- 
लियनों का एक ब्रिगेड़ कांगो में संयुक्त राष्ट्र से निक-संचालन आयोग के अ्रधीन काम करने के लिए 
भजा । इसका तत्क.लीन परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुदृढ़ हुआ और कांगो में स्थिति 
मजबूत हुई। कांगो में भारतीय सैनिकों की संख्या ६००० से कुछ कम है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय 
के अनरोध पर भारत ने सितम्बर १९६१ में ६ कैनबरा हवाई-जहाज भी कांगो भेजें । 

९. अगोला: मार्च १९६१ से अंग्रोला राष्ट्रवादियों और पुतंगाली सनिकों के बीच 
अंगोला में हथियारों की लड़ाई हो रही है । भारत सरकार ने भारतीय रेड क्रास सोसायटी द्वारा 
कांगो में प्ंगोला शरणार्थियों के लिए ५०० कंत्र७्क १,७०० गज कपड़ा और एक लाख बहु-विटा- 
मिन टिकियां भेजी । 

१०. ब्रिठिश-पूर्व अक्रीक्षा: भारतीय अफ्रीका परिषद के तत्वावधान में श्रीमती इंदिरा 
गांधी और श्री दिनेशसिह, संसद सदस्य ने २२ अगस्त से ४ दिसम्बर १९६१ तक कीनिया, 
तांगानिका उगांडा और जंजीबार की यात्रा की । 

११. तांगानिका : भारत सरकार ने दार-एस-सलाम में भारत का एक कमिशन स्थापित 
किया जिसके #ि श्री एन० ए० वेल्लोडी को भारत का पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया । 

। तांगानिका ९ दिसम्बर १६६१ को स्वाधीन हुझ्ाा । तांगानिका को सरकार के निमंत्रण पर 

तत्कालीन उप विदेश मंत्री श्रीमती" लक्ष्मी एन० मेनन. हिन्देशिया में भारत के राजदूत श्री आप्पा 
बी० पंत और दार-एस-सलाम में भारत के कमिश्नर श्री एम० ए० विल्लोडी ने दार-एस-सलाम 
के स्वाधीनता समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया । ः 

१२. इवोपिया : भारत सरकार प्रतिरक्षा संत््थानों में इथोपिया से आए हुए प्रतिरक्षा 
कर्म वःरियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं देती रही । 


दक्षिण ब्रफ्रीका 


दक्षिण अफ्रोका की राष्ट्रीय सरकार ने पहली बार भारत मूलक दक्षिण अफ्रीकियों के इस 
अधिकार को मान्यता दी कि वे दक्षिग अ्रफ्रीका की आबादी का सुनिश्चित भंग समझे जाएं और 
पत्यपर्गाग की भ्रपनी पहले की वह नीति त्याग दी, जिसे उसने भारतीय “समस्या” को सुलमाने 
का आवार बताया था। अब उस सरकार की योजना है कि भारतीयों से अन्य “अ्रइवेत” लोगों के ही 
समान बर्ताव किया जाए। एक भारत-कार्य मंत्रालय खोला गया। भारतीयों से सम्बन्धित सभी 
मामले अब इसी मंत्रालय के जिम्मे होंगे। भारत कायं-मंत्री डब्लयू० ए० मारी ने भी यह घोषणा 
की कि गणराज्य सरकार एक भारत-कार्य राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करना चाहती है । 


यूरोप 
| पीय देशों के साथ हमारे सम्बन्ध सौहादं एवं मेत्रीपूर्ण बने रहे और विभिन्‍न सांस्कृतिक 
व्यापारिक तथा झ्ाधिक प्रादान-प्रदान से वे और भी सुदृढ़ हुए । 
: आस्ट्रिया : दोहरे कर से बचने के लिए आस्ट्रिया के साथ एक करार पर हस्ताक्षर 
हुए। . 
२. बेल्जियम : सितम्बर १९६१ में ब्॒स्तेल्स में अन्तर-संसदीय संघ का पचासवां सम्मेलन 
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हुआ जिनमें भारतीय संसद के एक शिष्टमंइल ने श्री एच० एन० कूंजरू के नतृत्व में माग लिया। 

बेल्जियम सरकार ने १६६२-६३ के झक्षणिक सत्र के लिए भारतीय राष्ट्रीकों को तीन 
छात्रवत्तियां देने का प्रस्ताव रखा। इनके अतिरिक्त, बेल्जियम के विदेश व्यापार कार्यात्य ने भी 
अपने यहां के उद्योगों का प्रशिक्षण देने के लिए पांच छात्रवत्तियां दी हैं । 

३. बल्गारिया: वैज्ञानिक अनुसंधान और संश्क्षति मंत्री प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने बल्गा- 
रिया की राजकीय यात्रा की । 

भारत और बल्गारिया के बीच सांस्कृतिक संपर्कों की शुरुआत हुई। एक भारतीय कलाकार 
जून १९६१ में बल्गारिया गया श्रौर एक बल्गारियाई कलाकार अक्टूबर १६६१ में भारत झभाया । 

४. चेकोस्लोवाकिया : खाद्य और कृषि मंत्री श्री एस० के० पाटील चैकोस्लोवाकिया गए। 

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री डा० बी० सी० राय जुलाई १६६१ में चैकोस्लोवाकिया गए । 

एक भारी बिजज्ञी उपकरण संयंत्र और एक अधिक दबाव के बायलर संयंत्र के परियोजना- 
प्रतिवेदन की तैयारी के लिए भारी विद्यतयंत्र (भारत) लि० तथा चेकोस्लोवाकिया के मेसर टेकनो- 
एक्सपर्ट के बीच एक करार पर जून १९६१ में नई दिल्‍ली में हस्ताक्षर हुए । 

५. डेनमार्क : ट्रेड माक पंजीकरण के लिए भारत और डेनमार्क के बीच १९ जून १९६१ 


ता च् 


को व. (न में एक करार पर हस्ताक्षर हुए। 

भारत के प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर डेनमा्क के प्रधान मंत्री महामान्य श्री विगौ अपनी 
घर्मपत्नी के साथ, १२ दिन के लिए भारत आए और १८ से २९ जनवरी १९६२ तक यहां रहे। 
अपनी प्रवास की अवधि में उन्होंने देश के विभिन्‍न स्थानों की यात्रा की । 

६. फिनलेंड : भारत और फिनलेड के छात्र एक देश से दूसरे में झ्ा-जा सकें, इसके लिए 
एक कार्यक्रम शुरू हुआ और प्रत्येक पक्ष द्वारा दो-दो छात्रवृत्तियां मंजूर की गईं, बाद में इनकी 


संख्या तीन कर दी गई । 

दोहरे कर के बचने के लिए भारत और फिनलैंड के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए । 

७. फ्रांस : भारत-फ्रांस तकनीकी सहयोग कार्यक्रम को बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने के लिए 
३० जनवरी, १९६१ को भारत और फांस ने पत्रों का आादान-प्रदान किया, जिनमें विशेषज्ञों और 
पजोवन्तियां और छात्रवृत्तियों की शर्ते बताई गईं थी । 

डा० एच० एन० कुंजरू-अक्टूबर १६६१ में पेरिष्त में प्रायोजित अंतर-संसदीय संघ की 
कार्यपालिका की बेठक में भाग लिया । 

८. जमंन संघीय गणराज्य : विमान सेवा के बारे में भारत सरकार और संघीय गराराज्य 
सरकार के बीच अवटूबर १९६१ में एक करार का सूत्रपात हुआ । यह करार उस समय से लागू 
होगा जब दोनों सरकारें इसका सत्यांकन कर देंगी । 

बिहार में बाढ़-पी डितों की सहायतार्थ जर्मन संघीय गणराज्य सरकार ने ५९,००० रु० 
(५०,००० डीशमार्क के बराबर) की राशि भेंट की । 

६. जमंन जनतंत्रीय गणराज्य : जन जनतंत्रीय गणराज्य ने कृषि के स्नातकोत्तर अध्ययन 
के लिए तीन छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव रखा, जिसे भारत ने स्वीकार किया । 

१०. यूतान : भारत और यूमान के बीच एक सांस्कृतिक करार पर २२ जून, १९६१ को 
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हस्ताक्षर हुए | वेजानिक अनुसंधान झऔर संस्कृति हे त्री श्री हुमायूं कबीर यूतान की राजकीय यात्रा 
न्हों करार पर हस्ताक्षर किए । हे 
रकम ५ बज म सरकार हे निमत्रण पर हंगरी लोक गण राज्य के हक मंत्री फेरेंक 
सर रिष्ठ अ गे तपवारे और २४ से २७ अगस्त १९६१ 
म्युनिख, हंगरी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भार 
यहाँ र है 
के  क प्रणुशक्ति आयोग के भ्रध्यक्ष और हंगरी के राष्ट्रीय अगुशवित आयोग के 
ग्रध्यक्ष के बीच पत्रों के आदात-प्रदान द्वारा शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए प्रणुशक्ति के विकास के 
सम्बन्ध में भारत और हंंगरी ने एक करार किया । 

१२. इटली : भारत और इटली के बीच सौड़ाद्ेपूर्ण सम्बन्ध बढ़ाने के लिए इटली सरकार 
ने इटली में स्तातकोत्तर तथा विशिष्ट अध्ययन के लिए ५६० छात्रवृत्तियाँ प्रदान को । ;ल्‍ 

१३. नीदरलेड : भारत के उप-राष्ट्रपति डा० एस० राधाकृष्णन नीदरलेंड को राजकोय 
यात्रा पर गए और वहां १७ से २० अक्टूबर १९६१ तक रहे । एम्सटरडंम विश्वविद्यालय के भारतीय 
कला एवं पुरातत्व विभाग को पुम्तके भेट की । 

एम्सटडंम विश्वविद्यालय ने १९६० में आधुनिक भारतीय भाषाग्रों के लिए एक असाधारण 
प्रध्ययन पीठ स्थापित की । 

१४, लावें: झोस्लो के दिदेग मंत्रालय के महासचिव श्री रेडर अपनी पत्नि के साथ, बंग- 
कोक से लौंटते समय अक्टूबर १९६१ में भारत पधारें। 

नावें के सहकारी महिला-मंडल ने एक सचल स्त्रीरोग-चिकित्सा एकांश भारत सरकार 
को भेंट किया । 

१५. पोलेंड : भारत सरकार के निमंत्रण पर पोर्लेंड लोक गणराज्य के राज्य परिषद्‌ के . 
अध्यक्ष श्री अडेकजेंडर जवात्जकी ने पोलेंड सरकार के उप प्रधान मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों 
के साथ ११ से १४ अक्टूबर १९६१ तक भारत यात्रा की । उतकी यात्रा की परिसमाप्ति पर एक 
संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। 

बम्बई या मद्रास में ५०,००० (टन) के पोर्ट सिलों के निर्माण का परियोजना-प्रतिवेदन 
तैयार करने के लिए भारत सरकार और “सेकरोप” के बीच एक करार पर २१ जुलाई १९६१ 
को नई दिल्‍ली में हस्ताक्षर हुए । 

१६. रूमातिया : तेल एवं प्राकृतिक गेस आयोग ने लगभग १ करोड़ रु० की लागत पर 
रूमानिया से तेल-खनन के दो यंत्र (रिंग) खरीदे । रूमानिया के कुछ विशेषज्ञ आयोग को तेल- 
प्न्वेषण में सहायता भी दे रहे हैं । 

राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्षों के निमंत्रण पर रूमानिया लोक गणराज्य की महान 
राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष श्री स्टीफेत इन्कीला के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्टमंडल भारत शझ्ाया 
और २६ मार्च से ३ अप्रैल १६६२ तक यहां रहा । 

१७. सोवियत संघ : बेलग्रेड में गुटरहित देशों के सम्मेलन में भाग लेने के बाद हमारे प्रधान 
मंत्री ने ६ से १२ सितम्बर १९६१ तक सोवियत संब की यात्रा की | 

भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर सोवियत संव के परम सोवियत के प्रधान मंडल के 
अध्यक्ष श्री एड० आई० ब्रेजनेव अपनी पत्नि तथा आठ व्यक्तियों के सरकारी दछ के साथ भारत 
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आए और ये लोग राजकीय अतिथियों के रूप में १५ से २९ सितम्बर १९६१ तक यहाँ रहे । - : 
प्रथम सोवियत अंतरिक्ष-यात्री मेजर यूरी गगरिन अपनी पत्नी, पत्रकारों तथा सोवियत 
अधिकारियों के साथ नवम्बर १९६१ में भारत आए 
सोवियत संघ के निमंत्रण पर कलाकारों, शिक्षाशास्त्रियों, पत्रकारों, व्यापार संधियों 
विद्यार्थियों और स्कूली बच्चों ने इस वर्ष के दोरान सोवियत संब की यात्रा की । 
| फरवरी १९६१ में सोवियत संघ के साथ ११ करोड़ २५ लाख रूबल के एक ऋण करार 
पर इस्ताक्षर किए गए.। इस ऋण का उपयोग गुजरात में एक तेल-शोधक कारखाने के लिए 
कठारा में कुकिंग कोल वाशरी के लिए, तथा तेल एवं प्राकृतिक गेस आयोग द्वारा कंम्बे *अंकलेश्वर 
औरे अन्य क्षेत्रों में तेल के अन्वेषण, विकास एवं उत्पादन के लिए किया जाएगा। 
अशुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों के विकास में सहयोग करने के लिए १६ अक्टूबर १९६१ 
को वियना में एक करार पर हस्ताक्षर हुए 
_.. १८. स्पेन : दोनो देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध विकसित करने के लिए “इंस्टीट्यूट हिस्पेन 
प्ररेबी ओरियन्टल” की एक शाखा नई दिल्‍ली में खोली गई । स्पेनी भाषा की शिक्षा देने के लिए 
श्री जवीर मेनकास की सेवाएं दिल्‍ली विश्वविद्यालय को सुलभ हो गई । 

९. स्वीडन : आवरो प्रान्त (स्वीडन) के राज्यपाल श्री ओ० वाल्टर ऐमन, उपभोक्‍ता 
समस्याअ के अध्ययनाथ राष्ट्रीय संस्थान के अध्यक्ष, तथा तकनीकी सहायतार्थ स्वीडन की पौर्वात्य 
समिति के अध्यक्ष मई १९६१ में भारत आए ' 

१९ अगस्त १९६१ को यह निर्णय हुआ कि अँणुशक्त के शांतिपूर्ण उपयोगों के विकास में 
सहयथोग करने के लिए स्वीडन और भारत के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए जाएं 

२०. युनाइटेड किगड़म :--राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलन २५ से ३० सितम्बर १९६१ तक 
लंदन में हुआ । इस सम्मेलन में भारतीय शिष्टमण्डल का प्रतिनिधित्व लोकसभा के तत्कालीन 
अध्यक्ष और राष्ट्रमण्डल संसदीय संस्था की भारतीय शाखा के प्रधना श्री एम० अनन्तशयनम्‌ 
प्रायज्भर ने किया। 

द्वितीय राष्ट्रमण्डल शिक्षा सम्मेलन ११ जनवरी से २५ जनवरी १९६२ तक नई दिल्‍ली में 
हुआ । इसमें बिटिश वेस्ट इण्डीज, मारिशस, चतम हाय हस्वशासित देशों सहित राष्ट्रमण्डल के 
सभी देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ! 


प्रमेरीका 


संयुक्त राज्य अमेरीका : संयुक्त राज्य श्रमेरीका के साथ भारत के राजनीतिक सम्बन्ध 
अत्यन्त मैत्री श्र सौहादुंपूर्ण बन रहे । हमारे प्रधान मन्‍्त्री की ६ से १३ नवम्बर १९६१ तक की 
अ्रमेरीका-यात्रा से ये मंत्री-पूर्ण सम्बन्ध और भी सुदृढ़ हुए । श्री एस० सी० छागला मे संयुक्त 
राज्य अमेरीका से भारतीय राजदूत के कार्यभार से ९ जून १९६१ को अवकाश लिया । ह 

संयुक्त राज्य अमेरीका से भारत को सहायता: मिलती रही । यह सहायता कई रूपों में थी, 
झ्र्थात्‌ आथिक और तकनीकी सहायता, क्ृषि-पदार्थों की सरलाई और ग्रायात-वस्तुओं की बिक्री 
द्वारा प्राप्त धन में से स्थानीय मुद्रा की सहायता । इस सहायता द्वारा कृषि, उद्योग, बिजली तथा 


का आजादी का पच्चह्॒वाँ वर्ष 


परिवहन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बन्य समाज-कल्याण सम्बन्धी कार्यों 
को भी लाभ पहुंचा है । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में भारत को जो एक खास तरह की बड़ी सहायता मिली, 
वह थी बढ़ती क्ृषिगत वस्तुओं की सप्लाई । तीसरी योजना के लिए भी १३ झ्ररब डालर तक की 
ऐसी सहायता का लाभ हमें मिल सकेगा | जो करार भव तक हो चुके हैं, उनके भ्रन्तगंत १ करोड़ 
८५० लाख टन गेहूं, ९ लाख टन चावल भौर ३.२५ लाख रूई की गांठें सुनभ होंगी। खाद्यान्न के 
झायात के लिए दीर्घकालीन करार इस उद्देश्य से किया गया कि देश' में नियमित सप्लाई होती 
रहे और ग्रावश्यकता के लिए हमारे पास भंडार भी बना रहे । 

पी० एल० ४८० के अन्तर्गत अ्मेरीकी सहायता से स्थानीय मुद्रा का जो संचय अमरीकी 
सरकार ने किया, उसमें से उस सरकार ने भारत को ९,०३९,३२०५ डालर मुल्य की अन्य-देशीय 
मुद्राएं खाद और नल-कूप उपकरण खरीदने के लिए सुलभ कीं । रे 

२६ मार्च १९६२ को नई दिल्‍ली में एक भारत-अमेराका करार पर हस्ताक्षर हुए जिसके 
अन्तर्गत भारत को २५६.८ करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा । यह ऋण खेशी सम्बन्धी उन वस्तुओों की 
बिक्नी में से दिया जाएगा जो कि पांचवे अमेरीकी पब्लिक ला करार के भ्रन्तर्गत भारत को सप्लाई 
होगी । 

अस्तर्राष्ट्रीय विकास निधि ने उत्तर प्रदेश में एक सिंचाई परियोजना के लिए भारत की ६० 
लाख डालर मूल्य पर ब्याज-रहित ऋणा प्रदान किया । इस परियोजना में तृतीय पंचवर्षीय योजना के 
प्रथम तीन वर्षों के दौरान ८०० नल-कप खोदने श्र तैयार करने की व्यवस्था है । 

कुल मिला कर, एक अरब से श्रधिक डालरों के अ्मेरीकी ऋण के लिए करारों पर हस्ता- 
क्षर हो चुके हैं। इमके भ्रतिरिक्त, कूल २७ करोड़ ८० छाख डालर के अनुदान शोर २३ करोड़ 
३७ लाख डालर मृल्य के बढ़ते कृषि-पदार्भ भारत के लिए निर्धारित किए गए हैं । 

इस अ्रवधि में निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्ति भी संयुवत राज्य श्रमेरीकी से भारत झाए : 

(१) अमेरीकी के राष्ट्रपति की पत्नी श्रीमती जान एफ० कैनेडी। 

(२) अमेरीकी के अग्न-हेतु शान्ति कार्यक्रम के निदेशक श्री जाजें एस० मेकगवर्ने । 
(३) अमेरीकी के सहायक शिक्षा एवं संस्कृति मन्‍्त्री श्री फिलिफ एम० कुम्बस । 
(४) भ्रफ़रीकी, एशियाई ग्रीर लातीनी-झमरीकी देशों के लिए राष्ट्रपति कंनेडी के सलाह- 

कार श्री चेस्टर बोल्स । 


कनाडा 


भारतीय हाई कमीशन के प्रथम सचिव श्री के० शंकर पिल्‍ले को शानी फरीजी नामक एक 
यूगोसलाविया-मूलक कनाडा के निवासी-राष्ट्रीक ने अ्रप्रेल १९६१ को दफ्तर में गोली मार दी। 
हत्यारे पर कनाडा के एक न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और उसे एक मानसिक चिकित्सालय में 
भेजा गया है । | 


. अधान स्वास्थ्य सेवा निदेशक को कनाडा की टोरंटी-स्थित कनाट भौषध अ्रनुसंबान प्रयोग- 
शाला ने पोलियानाशक श्रौषधि की १ लाख खुराकें भेंट स्वरूप दीं । 


२६ जनवरी १९६१ को प्रधान मन्‍्त्री ने ट्रांग्बे में कनाडा भारत अणभद्री तथा कई अन्य 
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संस्थानों का' उद्घाटन किया तथा यूरेनियम धातु प्लांट, इंचघन-उत्पादन संस्थान और गवरर्ध 
सम्बन्धी गवेषणा के लिए “जरलीना” नामक जीरो-ऊर्जा भट्टी। विदेश्यों के सरकारी प्रतिनिधियों 
और प्रमख अण वैज्ञानिकों ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया 

थ्री गोर्डन चचिल मे १८ जनवरी १९६१ को कंडा पनबिजली परियोजना के बिजलीवर 
पेस्था तथा कुंडा तृतीय स्थिति विस्तार योजना का उद्घाटन किया । कुंडा परियोजना को कनाडी 
प्रचुर सहायता मिली है । 

विदेशों में प्रचार कार्य 

सामान्यतः यह ठीक है कि कुछ पादचात्य पत्रों में भारत की थोड़ी आलोचना हुई और 
पाकिस्तान तथा चौन की ओर पे भारत-विरोधी प्रचार चलता रहा है, लेकिन इसके बावजूद चालू 
वर्ष के दौरान संसार के समाचार-पत्रों में हमारे देश के बारे में पहले से श्रच्छी खबरें छपी । 
विदेशी रेडियो और टैलीवीजन संस्थानों ने भारत के विषय में पहले से प्रधिक और अच्छे कार्यक्रम 
प्रस!रित किए। विदेश#स्थित भारतीय सूचना केन्द्रों के भारत-सम्बन्धी जानकारी के लिए जीं 
प्रार्थनाएं की गईं, उनकी संख्या और विविधता से यह जान पड़ता है कि संसार के सभी भागों में 
भारत के प्रति जिज्ञासा काफी बढ़ी है । 


4 रच पे।डनरेद//ेक +९७//०१५०/ह०े न ना ॥//०/ पे यह“ 2८ “सि५/ “० केक पिक// नि पिक टिक पे: /* कह बिक # प७/प/ ० / पक ि>/ पिट- रिक थिलर चिकट फि> ९//९०/०१/:९७ #प९/प्हे+/पिहान्‍्ि/ फिर ९०१५/००५/१ /बह३/नके३/ चकित 
दि सेंटल बेंक आफ इण्डिया लिमिटेड 
(दिसम्बर १९११ में स्थापित) 
प्रधान कार्यालय : महात्मा गांधी रोड, फोर्ट, बम्बई-१ 


अधिकृत पंजी ६,३०,००,००० रुपये 
प्रायित पूँजी *& ४ हक» # कक । ४,७७,६०,००० गा 


९ 
९ निक्षेप ३१-१२-१९६० के अनुसार दम ““” २,२०,६३,०५,९६४ ,, 
डाइरेक्ट्स : 
सर होमी मोदी, के०बी०ई० (अध्यक्ष ) हे सर जमसेदजी जीजीभोय बार 
श्री फंवरजी होरघुसजी भाभा (उपाध्यक्ष ) है श्री एन० के० करन्जिया 
९ , भित्यानन्द मंगेश बारले * ,, जयकृष्ण हरिवल्लभ दास 
» परमसी मूलराज खटाऊ * ,, दियावेब्स सोराबजी खम्बाता 
नवाब प्रिस मुकरंम जाह घहादुर # नानाभाई आरदेशीर पालकीवाला 
चिमनलाल वापालाल पारोख 
भारत, पाकिस्तान और बरमा के सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्रों में 
शाखाएं और पे-आफिस हे। 
लन्दन की शाखा : १५६, फेनचर्च स्ट्रीट, लन्दन, ई० सी० ३ 
न्ययाक एजेंट्स : मोर्गन गॉरन्टी ट्रस्ट कम्पनी आफ़ न्यूयाक | 
दि चेज्ञ मनहाटन बंक ' 
; ह 
ह ने 


। 
चुकता पूंजी हे * कक ३,१५,००,००० ,, । 
सुरक्षित कोष और आरक्षियाँ “' के के ४,१३,०८,६३६ ,, 


एन० के० करन्जिया, जनरल मनेजर 


' ३६ आजादी का परद्रह॒वाँ वर्ष 


्य्न्य्ण्न्जाम्थणारनप नाल फाड़ छलराए् दाता नछाए छाशर: छाए शशजडा राजा छ्ड थू 


एक संगठित राज्य के 


संगठित वासी 


भारत के दक्षिणतम राज्य केरल में मन्दिर, गिरजाघर 
ओर मस्जिदें काफी संख्या में हैं । 


हि 








युगों से इस राज्य की हरित घाटी में अनेक विश्वासों 
और आस्थाओं के लोग भाइयों की तरह रहे हैं । 


यहां केरल में श्राज भी भारत के अन्य भागों की 
तरह लोगों में एकता और भाईचारे की भावना है । 


ह 
अगर अगर अमर नर छमपर छा र धर छपनार हाल डइयार 872: कार कदर हार्ड कार्य 


कैरल में साम्प्रदायिक-समन्वय बहुत सशक्त है क्योंकि 
यह यहां को परम्परा, संस्कृति और शिक्षात्मक 
विकास के ठोस धरातल पर आधारित है । 


न 
सके की 
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हि 


केरल नेतृत्व कर रहा है ! 
केरल मार्ग दिखा रहा है !! 


जन सम्पक विभाग, केरल 


ह द्वारा प्रसारित 
अजय जरा ड राप्तमस्रतर अल थनायमाय बा धन राणा तानर छाया तारा: रा ८2४ 5० 


छिडानाब चानान नउटन समर शनानमनन मान ना रम्पन उप 


झाजादी का पन्द्रत वाँ दर्ष ३७ (अ) 


हेस्टिगज् मिल्‍्स लिमिटेड 
द की 


शुभ कामनाओं के साथ 


। 

। 

। 

। 

मनेजिंग एजेण्ट्स . 
बांगड़ ब्रदर्स लिमिहेड 
ढ १४, नेता जो सुभाष रोड कलफत्ता-१ 
। 

ह 

। 


सइफमक#धकाप्यिह बरि#॑कामेत निडविदु//ज्दु८गकस७ल्‍मरमीएत+ग॥#/मोइ/महुम# ० २५०/घह मद हि शन्‍२हग करिए! यह तविदेशरिये-पित जिक्र रे फिएरशिकमियिकररक' पन्‍रफिहरिा पिन्‍ मिक्रलिहसििएस्‍ पक न िकरपकी १>प०ह रेड सकी महक बह 


जैः 
निर्माता : 
७ उत्तम प्रकार के याट ७ बोर 
७ जूट बेल्ट ७ सुतली ओर रस्सी 
७ जूट से बनने वाली अन्य सभी वस्तुएं ओर 


सब प्रकार का रेशमी कपड़ा 


हों। वर?प्पारक सिक पके: /३३/प३/*१७/ कह वरक/न्रेकन पक! 





#्रफश्पिक पक तिक अक! 


दि ब्रिटिश इण्डिया जनरल । 
। इंशोरेन्स कम्पनी लिमिटेड । 
(भारत में निगमित, १६१६) 
| ग्राग, जल, मोटर, कमे चारी क्षति- 
पूति, व्यक्ति दुर्घटना (हवाई 
| उड़ान के खतरों सहित ) 
। सामान, यात्रा, लूट, पशुधन, 
पशीनरी की तोड़फोड़, इंजीनिय- 
। रिंग का बीमा करती है | 
। श्रध्यक्ष : जाल एच० मेहता 
जनरल मंवेजर : एम० एस० दस्तर 
। शाखाएं और एजेन्सियां भारत और 
विदेशों में हैं 
। प्रधान कार्यालय 
। मेहता हाउस, एपोलो स्टीट, 
फोर्ट, बस्बई-? 
| परिसम्पत्ति १,९६,० ०,००० रुपए सै अधिक 
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#९०”*रेक *रिट ि रेहट २ पिक/गेह०/* पक हरेक पिन 


दि बाम्बे वुलन सिलस 
प्राइवेट लिमिटेड 
वस्टेड होजरी एण्ड बीविंग यास्से, 
हैंड निटिग वृल्स 


सा का जी सन (9 


कारखाना 


मुगल लेन, लेडी हाडिग रोड, 
सटुगा (प० रेलवे) बम्बई-१६ 


फोन : कार्यालय : २५५०९ १ मिल: ६०५२३ 


। 
| 
। 
| 
| 
। 


। २०, हमास स्ट्रीट, बस्बई- १ 
| तार : पोर्टकॉल, बस्बई 
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क्षि 


कृषि उत्पादन पर अधिक जोर देने के फलस्वरूप लाभकारी फल प्राप्त हुए हैं । गत वर्ष 
की तुलना में इस वर्ष अधिक पैदावार हुईं। कुछ मिलाकर उत्पादन सूचकांक १३९.१ तक पहुंच 
गया। जबकि १९५९-६० में १२८.७ ही था। इस प्रकार इसमें ८.१ प्रतिशत की वंद्धि हुई । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष यानी १९५५-५६ के मुकाबले १९६०-६१ में कृषि उत्पादन 
का सूचकांक लगभग १९.१ प्रतिशत अधिक था जिससे पता चलता है कि अलग-अलग वर्षो में 
उतार-चढ़ाव के बावजूद औनाज की पैदावार का रुख बुनियादी तौर पर अपर की ओर दी रहा है । 

१९६१-६१ के दौरून में देश के प्रधिकांश भागों में मौसम तथा कृषि सम्बन्धी परिस्थितियां 
काफी धच्छी रही हैं, तथा कुल मिलाकर खरीफ की फसल अच्छी होने की सम्भावना बताई जाती 
हैं। रबी की बुआई भी काफी विस्तृत क्षेत्र में की गई है, और काफी अच्छी फसल की उम्मीद की जा 
सकती है । व्यापारिक फसलोमें पठसन की फसल बहुत अच्छी हुई है । पटसन की ६२.७ लाख 
गांठों के उत्पादन का अनुमान है, जो १९६०-६१ के उत्पादन के मुकाबछे ५७,४ प्रतिशत अधिक 
है। १९६१-६२ के दौरान मूंगफली के उत्पादन में भी ६.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । गनन्‍ता और 
मेसता की भी अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है, लेकिन मद्दाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारी वर्षा 
तथा तेज सर्दी की वजह से कपास का उत्पादन कुछ नीचे जाने की आशंका है । 


१९६१-६२ में गेहूं की बहुत अच्छी फसल होने की आशा से उसके भाव को मजबूत रखने 
के लिए भारत सरकार ने आम सफेद गेहूं की औसत अच्छी किस्म का न्यूनतम भाव १३ रुपए 
प्रति मन तय कर दिया है। ग्रगर गेहूं का भाव न्यूनतम स्थिर मूल्य से नीचे गिरता दिखाई दे तो 
ऐसी हालत में खरीद करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से आवश्यक प्रबन्ध किए जाएंगे । 


तीसरो पंचवर्षोष्य योजना 


१९६१-६२ में तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई । खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म-निर्मेर होता 
तथा निर्याव और उद्योग को आवश्यक्रताओं को पूरा करने के छिए कृषि उत्पादन बढ़ाना, यही 
तीसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य है । इस योजना की अवधि में पैदावार की वार्षिक 
मौसत दर प्रा:य दुगुनी करने का विचार है । इस उद्देश्य की पूर्ति के छिए नए कार्यक्रम शुरू करने 
की दिशा में तथा दूसरी योजता में शुरू की गई विभिन्‍न विकास योजनाओं को और मजबूत बनाने 
की दिशा में कदम उठाए गए हैं.। केन्द्रीय सरकार ने कृषि विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों 
को वित्तीय और तकनीकी सहायता देना जारी रखा। राज्यों कौ कृषि विकास योजनाओं के विभिन्‍न 
कार्यक्रमों के लिए १६६१-६२ में केन्द्रीय सहायता के रूप में विभिन्‍न राज्य सरकारों के- बास्ते 
४७.७९ करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है| इसमें ३३.४९ करोड़ रुपए ऋण के रूप में 
दिए जाएंगे और बाक़ी १४.३० करोड़ रुपए अनुदान के रूप में । इसके अतिरिक्त उन्नत बीज और 


हद आजादी का पद्रह॒र्वाँ वर्ष 


उर्वरक की व्यवस्था और वितरण के लिए अल्यक्रालिक ऋण के रूप में राज्य सरकारों दो वितीय 
सहायता देने के उद्दंश्य से २५.२० करोड़ रुपए का अलग से इन्तजाम किया गया है । 


छोटी सिचाई कार्यक्रम 

तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सामुदायिक विकास दोनों कार्यक्रमों में 
छोटी सिचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत एक करोड़ २८ छाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिचाई करने का 
विचार है। इसके अलावा दूसरी योजना में ९० छाख एकड़ भूमि में पहले ही इस योजना के अन्त- 
गंत सिंचाई की जाने लगी है । इस कार्यक्रम को और तेजी से अमल में लाने के उद्देश्य से अक्टूबर 
१९६२ में तीन प्रादेशिक छोटी-पिचाई सम्मेलन हुए जिनमें स्िकारिशें की गईं कि क्रृषि-उत्पादन 
से जो कुछ भी बचत हो वह सब इस योजवा में लगा दी जाए और इसके अतिरिक्त श्रगर और 
जरूरत हो तो अतिरिक्त धन की व्यवस्था भी की जाए। थिंचाई की वरक्गमान सुविधाओं का पूरा 
पूरा उपयोग करने पर तथा वर्तमान विंचाई-कार्यों के उचित रूप से चलते रहने पर, खेतों में नहरें 
बनाने, सर्वेक्षण तथा अच्वेयण करने पर जोर दिया जा रहा है। नललप से सिंचाई करने का जहां 
तक प्रशत है जतवरी १९६२ तक २९६ नछफूप छगाए जा च्‌के थे । 


उन्नत बीज 


अधिक क्षेत्र में खेती के लिए उन्नत बीज का प्रयोग किया जा सके इस उद्देश्य से विभिन्‍न 
राज्यों में उन्‍तत बीज तैयार करने और उनका वितरण करने के कार्यक्रम को गति देने का प्रयत्न 
किया जा रहा है। आशा की जाती है कि १६६१-६२ में ७१ नए बीज-फार्म कायम किए जाएंगे । 
इसके अलावा वर्तमान बीज-फार्मों में भी सुधार किया जाएगा। बीज-फार्मो में तैयार किए जाने 
वाले उन्‍नत बीजों को और अधिक मात्रा में तेथार करने, उनके भंडारण और वितरण का प्रबन्ध करने 
और बीज की शुद्धता बनाए रखने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है । भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय 
बीज-निगम स्थापित करने का निश्चय किया है । यह निगम देशव्यापी स्तर पर दोनस्ली मक्का 
और दोनस्ली ज्वार की उपजाऊ और रोगरोवी किस्मों के बीज का उत्पादन, वितरण तथा - बिक्री 
का आयोजन फिया करेगा। 


उर्वरक श्रौर खाद्य 


श्र 


कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए उबेरकों और खादों की सप्लाई बहुत जरूरी होती है । इधर 
कुछ वर्षो में नाइट्रोजनपुरक उर्वरकों की मांग बड़ी तेजी से बढ़ी है परन्तु देश में उत्पादन कम होने 
ओर आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण मांग के अनुरूप सप्लाई नहीं 
हो सकी है। १९६१-६२ के दौरान अमोनियम सल्फेट का हिसाव लगाएं तो २६.७१ छाख टन 
नाइट्रोजनपूरक उर्वरक की मांग की गई जबकि देशीय उत्पादन और आयात दोनों को मिल्ञाकर 
अनुमानत: कुल १५.१ लाख टन नाइट्रोजनपुरक उर्वरक उपलब्ध हुआ । कमी को मुख्य रूप से तो आय 
ढारा पूरा करना होगा लेकिन साथ ही आतन्तरिक उत्पादन बढ़ाने की भी पुरी-पुरी कोशिश 
की जा रही है। और इस उद्देश्य से नई उर्वरक फैक्ट्रिरियां बनाई जा रही हैं। उर्वरकों के उपयोग 
को दिशा में किसानों को प्रोत्साहित करने के खयाल से पहली दिसम्बर १९६१ से किसानों से 


कृषि ३९ 


खाद का उत्पादन बढ़कर २९.० लाख टन हो गया जबकि इससे पहले वर्ष में २६.८४ टन था । 
ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा खाद तैयार करने में खाद के स्थानीय साधनों का प्रयोग १,५१५ राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा और सामृदायिक विकास खंडों में श॒छू किया गया जबकि १,२१७ बड़ी पंचायतों ने 
मल से खाद तैयार करने की योजनाए शुरू की हैं। करीब २०.३ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई के 


लिए प्रति दित कोई १७ करोड़ ६० छा गैलन मलमूत्र और मोरियों का पानी काम में छाया 
जाता है । 


सघन कृषि जिला-कार्यक्रम 


: खाद्यान्न की पैदावार में तुरन्त फायदा पाने के लिए और साधनों के सघन प्रयोग के द्वारा 
वृद्धि करने के सबसे कारगर तरीकों का परिचय देने के उद्देश्य से सघन-क्रषि-जिला-कार्यक्रम 
१९६१-६२ की खरीफ की फसलों, से पंजाब, विहार, मद्रास, राजस्थान, आम प्रदेश, मध्यप्रदेश 
और उत्तर प्रदेश के खत चुनींदा जिलों में शुरु किया गया था। १९६१-६२ की रबी की फसल में 
इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सात चुनींदा जिलों के ११३ खंड़ों की करीब १४.५० राख एकड़ भूमि में 
खेती की गई। यह क्षेत्र खेती की कुल भूमि का कोई १६.९ प्रतिशत भाग है। इस कार्यक्रम के प्रति 
कृषकों की प्रतिक्रिया अनुकूल रही है । बाकी आठ राज्यों के चुनींदा जिलों में इस कार्यक्रम को 
लागू करने की दिशा में प्रारम्भिक कार्यवाही श्‌रू कर दी गई है । १९६१-६२ में खरीफ और रबी 
दोनों ही फसलों के दौरान प्राय: सभी राज्यों में अन्न उगाओ आन्दोलन किए गए थे। इन 
आन्दोलनों में पंचायत भ्ौर सहकारी समितियों जैसी ग्राम संस्थाओं के माध्यम से आम जनता का 
सहयोग प्राप्त करने पर जोर दिया जा रहा है । 


पौध संरक्षण 


पौध रक्षा, संगरोध और संचयन-निदेशालय अपने १४ केर्वीय पौध संरक्षण केन्द्रों के 
माध्यम से तकनीकी परामर्श, महामारी निरोधक दवाइयों और महामारी तथा रोगों की रोकथाम 
करने वाले कर्मचारियों के रूप में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सहायता करता रहा । इन केन्द्रों ने 
चुनींदा ग्राम-पंचायत क्षेत्रों में सघन-पौध-संरक्षण कार्य का आयोजन भी किया । समीक्षाधीन वर्ष 
में पदिचम की ओर से ८४ टिड्डी दल भारत में आए लेकिन नियंत्रण की सामयिक और कारगर 
कार्यवाहियां करते के परिणामस्वरूप ये टिड्डी दल अण्डे नहीं रख पाए और किसी राज्य से फसल को 
कोई विद्येष नुकसान होने का समाचार नहीं मिला है। विमान द्वारा कार्यवाही करने वाले 
यूनिट ने मद्रास राज्य में मूंगफली के ७,५०० एकड़ खेतों में संडी आदि कीड़ों को नष्ठ करने के 
लिए तथा राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में १४,१९९ एकड़ में टिड्डी दलों को मारने के लिए 
कार्यवाही की । बिहारी राज्य में गेहूँ प्रौर चना के ४४,६२० एकड़ खेतों में कर्तत कीट के बचने 
के लिए दवाइयां धिड़की गईं। पत्तनों और हवाई-अड्डों के संगरोध केन्द्रों में तथा हवाई तथा 
समुद्री भागों से विदेशों से आयात किए पौधों का तथा पौध-सामग्री का उपचार तथा संगरोध-तिरो- 
क्षण किया जाता रहा। 


कृषि-विस्तार श्रौर सूचना 
अनुसंधात के परिगामों को कारगर तरीके से विभिन्‍न क्षेत्र-विस्तार क्मिकों और कृषकों 


ख आजादी का पद्नह॒वाँ बर्ष 


तक पहुंचाने के लिए विध्तार-सेवाओं को काफी मजबूत किया गया है । प्राम-सेवक, प्राम से विकाओं 
तथा अन्य श्रेणियों के विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों में इन कर्मचारियों की 
मांग के हिसाव से काम चलता रहा। झब तक कुछ मिलाकर ४७,४५० ग्राम सेवक और 
४,०५४ प्राम-सेविकाएं प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। उन्नत कृषि-उपकरणों की मरम्मत रख-रखाव 
तथा उनका निर्माण करते की दिशा में ग्रामीण दस्तकारों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 
अब तक १,३६८ ब्रामीण दस्तकार प्रशिक्षण प्राप्त करचुके हैं, और ४२५ प्राप्त कर रहे हैं। फार्म: 
सलाहकार बोर्ड के माध्यम से राज्यों को खरीफ और रबी आन्दोलनों का आयोजन करने में 

सहायता को जा रही है। समीक्षाधीन वर्ष में फा्मं समाचार सेवा और फार्म रेडियो सेवा' जारी 
रटो और ग्रामीण पत्रों को ६० फार्म समाचार-विज्ञाप्तियां दी गईं। देहाती प्रोग्रामों में उपयोग 
के लिए प्रौसत प्रतिमास ५ फार्म रेडियो समाचार विज्ञप्तियां रेडियो स्टेशनों को दी गईं। सूचना 
साहित्य की ४० छात्र प्रतियां प्रकाशित की गईं और ग्रामसेवकों, कृषकों, भ्रौर अन्य छोगों में 
बांटी गई। इनमें कुछ एक-एक पृष्ठ की थी, कुछ पुस्तिकाएं और कुछ विज्ञैपन थे। १९६१ के 

दोरान में २५० फिल्‍म शो किए गए और हर महीने १०० फिल्में प्रदर्शन/क्े लिए मुफ्त दी गई। 


पशुपालन 


पशु पालन विकास कार्यक्रम के अधीन २६० मुख्य खंड स्थापित किए गए जबकि दूसरी 
योजना में २७५ ग्राम खण्ड स्थापित करने का लक्ष्य था। इसके अछावा ७ २ विस्तार केन्द्र खोलने 
का जो लक्ष्य निश्चित किया था वह पूरा हो गया। इसके अतिरक्‍्त २१,२१६ ग्रच्छे बछड़े 
तेयार किए गए और ५.७ लाख साडों को बधिया किया गया । ढोरों को रोगों से बचाने के लिए 
८२-४ लाख टीके लगाए गए। अच्छी किस्म के बछड़ों के उद्धार की योजना के अन्तर्गत ३१ 
दिसम्बर १९६१ तक दूध-बस्तियों से ८०९ बछड़े खरोदे गए और प्रमाणिन पाणलकों मुफ्त बांट 
दिए गए। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आवारा और ज गली पशुओं को पड़कने की योजना के 
अन्तगंत १८,०६५ पशु पकड़े गए जिनमैं से २,४७१ पशु पाकन के लिए बांदे गए। इस 
योजना के अन्तगंत भी राज्यों में पशु-पकड़ने वाले दलों का प्रशिक्ष रण देने और सकेन्रण कैम्प स्थापित 
करने की व्यवस्था है। बर्शी का तालाब के आदर्श प्रशिक्षण' एवं उत्पादन केन्द्रों में ४६ व्यक्तियों 
को खाल उतारने का, १६ वो चमड़ा कमाने का काम और १५ को जूता तथा चमड़े की चीज बनाने 
का प्रशिक्षण दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में खाल उतारने आदि के काम में 
प्रशिक्षण देने का एक नया प्रशिक्षण केच्र खोलने का भी विचार है। पशु प्रजनन और कुक्कूट- 
प्रजनन की वेहतर रीतियों का भी प्रचार करने की गरज से राष्ट्रीय पशुधन समिति ने श्रीनगर में 
तथा पंजाब में नूरपुर में प्रादेशिक पशु तथा कूक्तट प्रदर्शनी का आयोजन किया तथा मथुरा में 
अखिल भारतीय प्रदर्शनी का । पभयादन 54 खेती की १३९ सहकार समितियां भ्रव तक॑ कायम की 
जा चुकी हैं और २,३८३ परयुपचन परिषःर इनके सदस्य हैं तथा इनके लिए २६,००० एकड़ भूमि 
निर्धारित की गई है । 8 


| 


कुबकुट और सुग्रर उद्योग विकास 


समीक्षाधीन वर्ष में अखिल भारतीय "शुधन गणना से पता छगा है कि पिछले पांच वर्षों 
में यानो १९५६ के गणना के बाद २० प्रतिशत को वृद्धि हो गई है। पांच प्रादेशिक कुक्कंट फार्मों 


कृषि... ४ १ 


' में १९६१-६२ में ६ लाख अण्डें तैयार होने की आशा है जबकि १९६०-६१ में ४.४३ लाख अंडे 
तैथार हुए थे । इसके श्रल्लावा इन प्रादेशिक केन्द्रों ने १०,००० कृवछूट बांठे जबकि इससे पहले 
के वर्ष में ६६,००० कृक्‍कट-विस्तार-केन्द्रों में १३ लाख अंडों के उत्पादन दिए जाएंगे। तीसरी 
घोषणा में दो नए. सुअर प्रजनन केन्द्र एवं सुग्रर मांस फैक्ट्रियां स्थापित करने का विचार है। 
दूसरी योजना के अन्तर्गंत ऐसे आठ केन्द्र पहले ही खोले जा चुके हैं । इसके अलावा दूमरी 
योजना में १५ सुअर-प्रजनत यूनिट तथा ३१ सुअर उद्योग-विकास खंड भी स्थापित किए गए थे । 
क्‍ डेरी प्रबन्ध 
देश में डेरी-प्रबन्ध और दूध सप्लाई के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। विकास-कार्यक्रम के 
अन्तर्गत शहरों में दूध संयंत्र रूगाने, ढोरों की बस्तियां बसाते दूवजन्य पदार्थों की फैक्ट्रियां कायम 
करने, ग्रामीण क्रीमरियां बनाने, सर्वेक्षण और ग्रामीण डेरी-विस्तार कार्य तथा टेक्निकल कर्मे- 
चारियों को प्रशिक्षण देखे के कार्य सम्मिलित हैं। शहरों में दूध सप्लाई की दिशा में नौ नई डेरियां 
शुरू की गई हैं तथा नौ अध्य परियोजताओं में उपकरण वगेरा लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 
१२ अन्य डेरियों के निर्माण-कार्य में और प्रगति हुई है। कलकत्ता और मद्रास की दूध योजनाओं 
के प्रन्तगंत खोली गई पशु बस्तियों में पशुओं की संख्या १०,००० हो गई है। दिल्ली की दूध 
सप्लाई योजना में बराबर सम्नोपजद ३ प्रगति होती रही और अछ इस योजना के अन्तर्गत प्रतिदित 
३,५०० मन दूध सप्लाई किया जाता है, जो योजना के निर्धारित लक्ष्य का आधा है। अमृतसर में 
दूध का पाउडर तैयार करने वाली फैक्टरी में १९६२-६३ में उत्पादन शुरू हो जाने की उम्मीद 
है । दूसरी दूध पाउडर फैक्टरी राजकोट में खोली जानी है, इसमें मशीनें आदि लगाने का काम 
शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा । अछीगढ़ और बरीौती में ग्रामीण क्रीमारियों की इमारतें 
लगभग बनकर तैयार हो गई हैं और अब वहां उपकरण वगैरा लगाने की प्रारम्भिक कार्यवाहियां 
की जा रही है । 
मछली उद्योग 
केन्द्र और राज्य सरकारों ने देश में मछली उद्योग का विकास करने और मछली उत्पादन 
बढ़ाने की शिक्षा में प्रगतिशील कंदम उठाए हैं। समुद्री मछली क्षेत्रों के विकास के लिए योजना के 
अन्तर्गत मछली पकड़ने के तरीके में मशीनों के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। इस समय देश 
में, १,८७० मशीती नावें थी जबकि दूसरी योजना के अच्त में १५०० ही थी। भारत सरकार 
में मछली पकऋ्रड़ने वाले बेड़े ने भारतीय तट पर मछली पकड़ने का काम जारी रखा । इसके अलावा 
कई गैर-सरकारी व्यवसायियों ने भो बिजली के साधनों द्वारा मछछी पकड़ना शुरू कर दिया है। 
विभिन्‍न राज्यों में अंतर्देशीय मछली साधनों का विकास करने पर काफी जोर रहा है। मछली 
संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत सन्‍्तोषजनक ढंग से काम होता रहा तथा अच्छी किरम की मछली 
के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। कार्व नाम की भाम विदेशी मछली के पालन को 
लोकप्रिय बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। ये मछली बंधे पानी में बड़ी तेजी से पनपती- 
बढ़ती हैं। मछली की बिक्री में सुधार करने की दृष्टि से कलकत्ता, मद्रास, उड़ोसा कलफत्ता और 
हमदाबाद दिल्ली रेल मार्ग पर ठंडी गाड़ियां चलना शुरू किया गया । गुजरात फिदरसेन्स सेन्ट्रल 
कोप्रापरेटिव एसोसियेशन की कोशिशों से दिल्ली में समुद्री मछली की' अच्छी बिक्री होने छगी 


५] आजादी का पद्धहवां वर्ष 


है। यह सहकारी संघ गुजरात से दिल्ली मछलियां भेजता है। मछली और मछली उत्पादों 
के निर्यात को बढ़ाने तथा उनकी किस्म सुधारने की दिशा में भी कार्यवाही की जा रथ है। 
मछलीपालन के कार्यत्रमों के चौमुव्वी विकास में तथा केद्ध और राज्य सरकारों की विशिष्ट 
परियोनाओं को लागू करने में खाद्य एवं कृषि संगठन, तकतीकी सहयोगमिशन और भारत नाबंजी 
परियोजना की ओर से सहायता मिलती रही। 


वन उद्योग 


राज्यों के वन उद्योग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य बातों के अलावा ये भी शामिक्ू 
हैं: फार्म वत-उद्योग का विकास करना, आथ्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बागान लगाना, उजड़े वनों 
में फिर से पेड़ लगांता, वन में संचार व्यवस्था और सड़कीं में सुधार करना, बन-अनुसंधान का 
विकास, प्रकृति संरक्षण की योजनायें लागू करना तथा वन-रक्षा की दिश में कार्यवाही करना। 
अब तक जो रिपोर्ट मिल्ली है, उससे यह पता चलता है कि इन सब योजनाओं के अन्तर्गत सन्तोष- 
जनक प्रगति हुई है । इसके अतिरिक्त वन-साधनों पर लागत ढछगाने से /हले उनका सर्वेक्षण करने 
की एक परियोजना की भी स्थरीकृति दी जा चुकी है, जो केन्द्र की देखरेख में होगी श्रौर जिसके 
प्रत्तगंत तेजी से उगने वाली जाति के पेड़ लगाने का एक विशेष कार्यक्रम भी शामिल है। वन 
अ्नुसंघान संस्था के अन्तर्गत लट॒ठे बनाने के चार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की एक नई परियो- 
जना भी तैयार की गई है । इमारती लकड़ी के उचित ग्रनुपात में वितरण करने के लिए एक 
केन्द्रीय बोडे बनाया गया है जो केन्द्रीय मांग पर लकड़ी की मात्रायें तियत करेगा । यह इस कारण 
किया जा रहा है कि बढ़िया किस्म की इमारती छूकड़ी के साथ हलकी किस्म की लकड़ी का 
भी प्रयोग किया जाये क्‍योंकि बढ़िया किस्म की इमारती छकड़ी की बहुत कमी है। बोर्ड की 
अगस्त १९६१ की बंठक में ग्रन्य बातों के साथ यह सिफारिश भी की गई थी कि इमारती लकड़ी 
देते समय रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक प्राथिकमता दी जानी चाहिए। दिल्‍ली के चिड़ियाघर 
उद्यान के विकास में सन्तोषजनक प्रगति हुई है । एक चिड़ियाघर पार्क परिषद बनाई गई है 
जो चिड़ियाघर के विकास के बारे में सरकार को परामर्श देगी । जू छाई १९६१ के पहले सप्ताह 
बारहवां वाधिक वन महोत्सव बड़ी धुमधाम के साथ मनाया गया । 


भूमि संरक्षण 


तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक करोड़ दस लाख खेती की जमीन में भूमि- 
संरक्षण को कार्यवाही करते का तथा कोई २ करोड़ २० छाख एकड़ भूमि में खेती के तरीके अप- 
नाने का ख्याल है। कार्यक्रम में नदी घाटी परियोजना क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के उपाय करने 
पर नदी किनारे पर नदी किनारे की ऊबड़-खाबड़ भूमि में तथा नुनसरी और रेही वाही भूमि 
में खेती करने पर संरक्षण खेती को सघन बनाने पर खास जोर दिया गया है। १९६१-६२ के 
विभिन्‍न राज्यों के भूमि संरक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत २२० योजनायें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 
दूसरी योजना में सूली खेती की जो ४० निदर्शन-पयोजनायें चालू की गई थीं उनके अन्तर्गत भी 
काम रहंगा। समीक्षाघीन वर्ष में २७ सूखी खेती परियोजनायें भी श्रू की गई हैं जबकि पिछले 
वष १९ योजनायें ही शुरू की गई थीं। अखिल भारतीय भूमि और भूमि उपयोग सर्वेक्षण किया 


कृषि डे 
जा चुका था जबकि पूरे वर्ष में २५ छाख एकड़ भूमि में सर्वेक्षण करने का लक्ष्य था। ६५ भूमि- 
सवेक्षण रिपो्द और भूमि उपयोग नवश् प्रकाशित किये जा चके हैं । 


कृषि विपणन 


तम्बाखू, सव, ऊन, सुअर के बाल, बकरी के बाल, नीबू तेल, सन्दल का तेल, तथा पामरोज 

तेल के निर्यात से पहले उनकी कोटि निर्धारित करके एगमक की सील लगाने का काम जारी रहा | 
वनस्पति तेल, मक्खन, कपास, प्र डे, गेहूं के आटे, चावल, आल, गुड़ और फल आदि अन्तर्देशीय 
व्यांपार की चीजों की कोटि निर्धारित करने का काम भी स्वेच्छिक आधार पर किया जाता रहा । 
नियमित मंडियों के छिए सलाह-सेवा के अन्तर्गत भी काम किया जाता रहा | फरवरी १९६२ तक 
नियमित मंडियों की संख्या बढ़कर ७२३० हो गई । 8५ उम्मीदवारों कृषि-विवणन में एक साल क्‌ 
प्रशिक्षण दिया गया [| २८१ उम्मीदवारों को ५ महीने के मार्कट सेक्रेट्री। यावी “मंडी सचिव' 
ग्रध्ययन क्रम के अधीन प्रशिक्षण दिया गया । समीक्षाधीन वर्ष में फल उपाद आदेश, १९५५ के 
के अन्तगगंत ९०३ लाइसेंस या तो नए या पुराने लाइसेंसों की ग्रवधि बढ़ाई गई। ४३५४ 
फैक्ट्ियों का निरीक्षण किया गया तथा विश्लेषण के छए ६२९७ नमूने लिए गए । कोई ११८ अवध 
विनिर्माताओं का पता छगाया गया और उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं। टिन 
प्लेट उत्पदान योजना के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर १९६१ तक टिन की चादरों पर उत्पाद 
विनिर्माताश्रों को ५.७ लाख रुपए की राशि उपदान के रूप में देने की मंजूरी दी जा चुकी थो। 

भूमि सुधार 

बिचौलिया पद्धति सारे देश में समाप्त कर दी गई है। भूतपूर्व बिचौलियों को कुल मिला 

कर ६४१ रुपए का मुआवजा दियां जाना है जिसमें २१७ करोड़ रुपए का मुआवजा दिय। जा 
चुका है । १९६०-६१ में दो गईं मुआवजे की रकम अनुमानतः १७ करोड़ रुपए थी। काइतकारों 
के पट्‌टे और मिल्कियत के अविकारों की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए और लगान के नियमन की 
दृष्टि से बनाया गया कानूत अधिकांश राज्यों में छागू कर दिया गया है। समीक्षाधीन वर्ष में 
बिहार , गुजरात, महराष्ट्र और मैसूर में जोत की अधिकतम सीमा विश्चित करने का कानून भी 
लागू किया गया । भूमि की चकबन्दी करने का काम समीक्षाधीन वर्ष में जारी रहा श्लोर इसमें 
और प्रगति हुई है । १९६०-६१ के अन्त तक २ करोड़ ९० लाख एकड़ भूमि की चकबन्दी की जा 
चुकी थी तथा इसके अछावा करीब १ करोड़ एकड़ भूमि में चकबन्दी का काम किया जा रहा तै। 


कृषि श्रथंशास्त्र श्रोर कृषि सम्बन्धी ऑँकड़े 


भूमि-आलेख और कृषि सम्बन्धी आंकड़ों में सुधार करने का प्रयास किया जाता रहा ॥ 
क्षेत्र गणना का समुचित सर्वेक्षण करने, क्षेत्र का आंकलन करने तथा परिरक्षण योग्य खाद्य सामग्री 
और व्यापारिक महत्व की गौण फसलों के उत्पादन और कृषि अर्थ-व्यवस्था से सम्बद्ध सूचकांक 
भ्रादि की योजनाओं के लिए राज्यों को सहायता दी जाती रही। नवीं पंचसाला पशु-धन गणना 
उन्नत ग्रधार पर की गई। १५ अप्रैल इसकी निर्देश तिथि थी। मंडी-सूचना व्यवस्था में सुधार 
करने की योजना जम्मू काइ्मीर को छोड़ बाकी सभो राज्यों और संघ क्षेत्रों में लागू की जा रही 
है । अक्टूबर १९६१ में कृषि भर्थ-शास्त्रीय अनुसंधान के बारे में एक सम्मेलल का आयोजन किया 


डढ । भाज्ञादी का पद्रहुवाँ वर्ष 


गया । यह सम्मेलन इस उद्द हय में बुलाया गया ताकि किफायती खेती के तरीकों के बारे में अनु 
संधान करने वाली अन्य महत्वपूर्ण संस्थाप्रों के साथ इस विषय पर विचारों का आदान-प्रदान हो 
सके। गजरात और राज्यस्थान राज्यों के लिए एक नया कृषि-शास्त्रीय अनुसंधान केन्द्र 
स्थापित किया गया । यह इस तरह का सातवां केन्द्र है। १९५६-६० की भारतीय कृषि के प्राथिक 
सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी समीक्षाधीन वर्ष में प्रकाशित की गई। उि-दबि.वदाच्यरों सतना में 
आंकड़े एकत्रित करने के तरीकों पर मूल और व्यवहारिक अनुसंधान होता रहा । इसके ग्रलावा यह 
संस्था प्रशिक्षण देती रही तथा राज्य-सरकारों और अनुसंधान संस्थाओं आदि को १ रामझ् देती रही 
और प्राप्त आंकड़ों का कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी अनुसंधान कार्यों में प्रयोग किया जाता रहा। 


कृषि श्रनुसंधान , 


भारतीय कृषि अनुसंवान परिषद ने कृषि, पशुपालन, सांख्यिकी और सम्बद्ध विषयों पर 
७५ नई योजनाओं की स्वीकृति दी जिनकी कुल मिलाकर ४५ लाख रुपए की लागत आएगी। 
समन्वित मक्का प्रजनन योजना के अन्तर्गत इस समय १४ केन्द्रों में काम चल रहा है, बाकी २ भी 
जल्दी ही कायम किए जाने वाले हैं। इस वर्ष में कपास, तिल॒हन, मिलेट के प्रादेशिक अनुसंधान 
कार्य को गति देने की परियोजना के अन्तर्गत काम चलता रहा। इस योजना के अधीन १६ केन्द्र 
पहले ही कायम किए जा चुके हैं, वाली ५ की स्थापना का काम भी विभिन्‍न दौरों में है। खेती के 
उन्‍नत उपकरणों के बारे में अनुसंधान और परीक्षण करने तथा उनके प्रयोग का प्रशिक्षण देने के 
केन्द्र स्थाप्ति करने का कार्यक्रम तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है। वर्तमान 
तीन केन्द्रों के अतिरिक्त चाल वर्ष में ६ केद्र और खोलने का भी विचार है| इंजीनियरी की दृष्टि 
से अनुसंधान की महत्वपूर्ण समस्‍यायें जानने के उद्दे श्य से उन्नत क्रंषि उपकरणों के डिजाइन, विकास 
और उनके परीक्षण के बारे में एक संगोष्ठी बुलाई गई। 


कृषि शिक्षा 
तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा पर्भु“केउ रा स्नातकों की मांग पूरी करने के उ्दं श्य 
से चार नए कृषि-कालिज और २ नए पद्म-चिकित्सा कालिज खोलने का विचार है। इसके अछावा 
वर्तमान सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा । तीसरी योजना में २०,००० कृषि स्नातकों की और 
६,८०० पशु-चिकित्सा स्नातकों की जहूरत होगी । तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पंतनगर 


के कूषि-विश्वविद्यालय की तरह के कुछ और विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की भी आशा है। 
द अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध श्रौर प्राविधिक सहायता 


रत खाद्य और कृषि संगठन का सक्रिय सदस्य बना रहा तथा समीक्षाथीन वर्ष के दौरान 
संगठन की सभी महत्वपूर्ण बैठकों और सम्मेलन में उसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया | खाद्य और 
कृषि संगठन की कई बेठक भारत में भी हुई जिनमें विदेशी प्रतिनिधि भारत सरकार के अतिथि 
रहे । संगठन ने “भूख से छुटकारा” का जो विश्व आन्दोलन शुरू कर रखा है, भारत उसमें भी भाग 
ले रहा है। अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी निकट सम्पर्क बनाए रखा गया । व्यापक तक- 
नीडी सहायता कार्यक्रम, भारत अमरीकी सहयोग करार, कोलम्बो योजना प्रादि के श्रन्तर्गंत 
विभिन्‍न कृषि विकास परियोजनाओं को तकनीकी म्रहायता मिलती रहो। भारत ने भी अन्य देशों को 
विशेषज्ञों के रूप में तथा कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र में प्रशिक्षण की सुविधाओं के रूप में ' सहायता दी | 


विज्ञापन इप 


#िक *िलाट पिक? बिक चिक पकिक/ नेक के 


मध्य प्रदेश अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर 
प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा हे 


योजनाबद्ध प्रयास के गत वर्षों में 


किसान को भूमि के स्वामित्व की सुरक्षा प्रदान की गई । 

श्रमिक को सम्पत्ति के उत्पादन में साभीदार स्वीकार किया गया । 
श्रस्पृश्यता को उत्तरोत्तर समाप्त किया गया । 

आ्रदिवासियों को उनकी झ्ादिम अवस्था से निकाल अच्छा स्तर 
प्रदान किया गया । 

प्रति व्यक्ति की आय १६ प्रतिशत बढ़ी । 

आ्रायु-वृद्धि १५ वर्ष हुई । 
साक्षरता ७ प्रतिशत बढ़ी । 
दूसरी योजना में 


488 खाद्यान-पंदावार में १४ लाख टन की वृद्धि हुई । 

४8. बिजली उत्पादन में १,६२,००० किलोवाट की वृद्धि हुई। 
4$ सिंचाई सुविधाएं ४.०९ लाख एकड़ को श्रौर उपलब्ध हुईं । 
६8 अस्पतालों में १,५५८ शैयाञ्रों की वृद्धि हुई । 


ग्रब, तीसरी योजना के लक्ष्य ये हैं : 


प्रति व्यक्ति की झ्राय में १७ प्रतिशत को वृद्धि । 

खाद्यान्न पैदावार में १६.६८ लाख एकड़ की वृद्धि । 

सिचाई सम्भावनाओं में १६.६२ लाख टन की बद्धि । 

बिजली उत्पादन में ५,२५,००० किलोवाट की वृद्धि । 

अस्पतालों में ३,६११ शेयाओं की वृद्धि । 

६०,००० पशुश्रों के लिए एक पशु-चिकित्सा श्रस्पताल । 

६-११ वर्ष की श्रायु के लिए मुफ्त और अनिवाये प्रारम्भिक-शिक्षा । 
समस्त राज्य में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रसार । 


मध्य प्रदेश सभी की बेहतरी श्रोर समद्धि के लक्ष्य की श्रोर 
विशाल योजनाबद्ध प्रयास कर रहा है 








है ई# रेड री 


ई ई9 कै 


से ईए हे ओ ही ई पं हक 
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कु आजाएी का पद्ह॒र्वा वर्ष 
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जम्मू और कद्मीर राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति को 

ः है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि राज्य में शिक्षा संस्थाओं में शत- 

$ प्रतिशत वृद्धि हुई है। एक विशेष उपलब्धि यह है कि १६५३ से 

$ राज्य में प्रारम्भिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर वक्षात्रों में निःशुल्क 
शिक्षा दी जा रहो है। १६४७-४८ में राज्य में शिक्षा पर ३३.४६ 
लाख रुपए व्यय होते थे जो कि इस वर्ष बढ़ कर ३ करोड़ रुपए हो 
गए हैं । पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना की कुछ सफलताएं निम्न 
प्रकार हैं : 


$ पहली पंचवर्षीय योजना में ५ नए कालेज, ३ पोस्ट-मैट्रिकुले- 
शन स्कूल, ६६ हाई स्कूल, ४८ मिडिल स्कूल, ७६ केन्द्रोय स्कूल, ३० 
लोग्रर स्कूल, ५६ प्रारम्भिक स्कूल शौर ६० मकतबे और पाठशालाएं 
खोली गईं । है 


स्कूलों की २८५२, लोगप्रर पोस्ट-मैट्रिक स्कूलों में १२ हो गई है । इस 
श्रवधि में छात्रों की संख्या २,१,०,२५६ से बढ़कर २,६७,५८६ ट्टो 
गई है। 

# १३१८ नए एक्टीविटी बेसिक स्कूल खोले गए । 


# ६५ प्रारम्भिक स्कूलों को एक्टीविटी बेसिक स्कूलों में बदला 
गया । 


# ओनगर में एक इंजीनियरिंग कालेज खोला गया | 


# जम्सू में रतबीरसिंह भोरा और कश्मीर में सोपोट में दो 


4 
4 
# दूसरी योजना में कालेजों की संख्या बढ़ कर १३, उच्चतर 
ट 
कृषि कालेज खोले गए । 


; 
। 
ल्‍ 
माध्यमिक स्कूलों की १६०, मिडिल स्कलों की ५८३, प्रारम्भिक 
ट 


# तीसरी योजना के श्रन्त में राज्य के हर गांव में एक सकल 
होगा । हु 


की । कक 0५५260%26:265%39 
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*$ कै 
के ष्ह 


खाद्य 


१९६१ में तथा १९६२ के प्रथम चार मास में देश की खाद्य-स्थिति सामान्यतः संतोषजनक 
रही । १९६०-६१ में खाद्यान्न के उन्‍नत उत्पादन के कारण सरकार द्वारा प्रनगाज की खरीदारी में 
कमी की गई। विदेशों से खाद्य का क्रमशः ग्रायात तया देश में उसके सपुचित वितरण से बाजार 
पर अच्छा प्रभाव पड़ा । खुले बाजार में खाद्याननों की सुलभ उपलब्धि के कारण सरकारी भंडार से 
प्रनाज की मांग में कमी हुई भौर इस प्रकार सरकारी भंडारों में बुद्धि हुई। सरकार ने अनाज की 
उपलब्धि तथा उसकी कीमतों में सुधार के कारण गेहूं सम्बन्धी कई प्रतिबन्ध हटा दिये । इन प्रत्ति- 
बन्धों से समूचे देश मेन्गेहूं प्रथवा गेहूं के पदार्थों को छाने-ले जाने तथा गेहूं पर बैंकों द्वारा ऋण 
दिये जाने झ्रादि से सम्बन्धित प्रतिबन्ध थे । जहां तक धान का सवाल है, पूर्बबत्‌ बृहत क्षेत्रों में 
काम हो रहा है। किन्तु चावल और मोटे अनाज तथा धान पर बेक द्वारा ऋण देने की अधिकतम 
' सीमा सम्बन्धी नियंत्रण में कुछ शिथिकृता छाई गई । 

गेहूं की पेदावार को लगातार बढ़ाते रहने के लिये, जोकि हाल के वर्षों में बढ़ती रही है, 
ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करना आवश्यक है, जिसमें किसानों को काम करने की प्रेरणा प्राप्त हो । 
अतः १९६१ में गेहूं पर से नियंत्रण हटाकर किसानों को यह श्राइवासन दिया गया कि १९६१-६२ 
की गेहूं की कीमतों में गिरावट नहीं आने दी जाएगी । सरकार ने सफंद गेहूं की अच्छी किस्मों का 
न्यूनतम मूल्य १३) प्रति मन निर्धारित किया । 

उत्पादन : १९६०-६१ में खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए मौसम सामान्यतः अनु- 
कूल रहा। १९६०-६१ में अनाज के उत्पादन में पिछले मौसम से कहीं श्रधिक सुधार हुआ शोर 
उसने ७ करोड़ १३ लाख टन का रिकार्ड कायम किया। १९५९-६० की तुलना में १६६०-६१ के 
बर्ष में विभिन्‍न खाद्यान्नों के उत्पादन के आंकड़े निम्न व तालिका में दिये गये हैं :-- 


पनन्‍न : १९५९-६० १९६०-६१ 
(लाख टनों में) 

चावल ३०९.६ ३३७.० 
गहूं ' १००.९ १०६.५ 
ग्रन्य अनाज २२१.४ २२४.५ 
कुल अनाज ६३१. ९ ६६९,० 
कुल दालें ११५. ३ १२४.७ 
कुल खाद्यान्न ७ ४७.२ ७९२.७ 
ग्रथवा ७५९.२ ध्रथवा ८०५.४ 

(मीट्रिक टन) (मौट्रिक टन) 


देश के कई भागों में बाढ़, भारी बरसात और भनावृष्टि के बावजूद १९६१-६२ में खाद्यान्न 
उत्पादन की संभावना अ्रच्छी प्रतीत होती है । 


कर आज्ञादी का पद्रह॒वां वर्ष 
बाज्ञार को कोमतें 

देश में खाद्यान्न की कीमतें सामान्यतः संतोषजनक रहीं है। भ्रालोच्य भ्रवधि में वे कठिनाइयां 
प्राय: विलकुल दूर हो गईं जोकि दो या तीन वर्ष पहले खाद्यान्न की कीमतों के रूगातार बढ़ते रहने से 
पैदा हुई थीं। अनाजों के थोक मूल्यों का औसत वाधिक अ्रखिल भारतीय सूचकांक १६५८ में १०५ 
१९५०९ में १०४, १९६० में १०५ और १९६१ में १०२ हो गया था। चावल की कीमतें १९६१ 
के समूचे वर्ष गत वर्ष से कम रहीं और चावल का अधिकतम मूल्य सूचकांक १९६१ में ११० था 
जब कि १९६० में ११५ रह चुका था। इसी प्रकार चावल के मामले में भी १९६१ के अधिकांश 
भाग में कीमतें गत वर्ष की अपेक्षा कम रहीं। लेकिन नम्बर से कीमतें कुछ बढ़ने लगीं जबकि १९६० 
में इस मास कीमतें कम थीं । द 

१९६२ के प्रथम चार मांस में झनाज का अ्रखिल क्षारतीय सूचनांक गत वर्ष की तुलना में 
कुछ अधिक था। मार्च, १९६२ में खाद्यान्न की कीमतों का सूचकांक १०२ था जबकि मात, १९६१ 
में वह १०० ही था। खाद्यान्न के सूचकांक में गत वर्ष की भ्रपेक्षा वृद्धि कां कुरण चावल, गेहूं औौर 
ज्वार की कौमतों का कुछ बढ़ जाना है, हालांकि, इस मूल्य-व॒द्धि का प्रक्नाव बाजरा, मक्का, रागी 
और जौ की कम कीमतों से कम हुआ है। किन्तु १९६२ के मार्च मास तक रबी के खाद्यान्नों की 
कीमतों में मौसमी गिरावट आनी शुरू हो गई थी । इस प्रकार फरवरी, १९६२ से मार्च, १९६२ 
के बीच मूल्यों का सूचकांक गेहूं के मामले में १०० से घटकर ९४ श्र जौ के मामलों में १०३ से 
घटकर ९८ तथा चने में ९० से घटकर ८२ हो गया था । 

घरेलू खरीद ; १९६०-६१ में केन्द्रीय सरकार ने केवल पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे अति- 
रिक्त पेदावार करने वाले राज्यों से केवल चावल खरीदा । राज्य सरकारों ने भी अपनी ओर से 
आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, जम्मू व कद्मी र भौर कुछ हद तक त्रिपुरा के कंन्द्र प्रशासित 
क्षेत्र में चावल और घान की खरीद की। १९६०-६१ में (नवम्बर से श्रक्टूबर तक) 
चावल झौर धान की कुछ खरीदारी जो कि केन्द्रीय भर राज्य सरकारों ने की, ५. ५३ लाख मीट्रिक 
टन थी। जबकि पिछले मौसम में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा ९. ९५ लाख मीट्रिक 
टच धान और चावल की खरीदारी की गईं थी। १९६१-६२ की फसल के मौसम से लेकर फरवरी 
१९६२ के अ्रन्त तक केन्द्रीय सरकार की ओर से कुछ १.९९ छाख मीट्रिक टन चावल की खरीदारी 
की गई। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने श्रपने निजी खच से फरवरी, १९६२ के अन्त तक 
०.८७ लाख मीट्रिक टन चावल खरीदे। 

पंजाव को छोड़कर जहां कि राज्य सरकार ने २० हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, 
१९६०-६१ में अन्य कहीं से गेहूं की सरकारों खरीद नहीं की गई। ु 

बाज़ार में गल्‍ला : गत वर्ष की तुलना में १९६०-६१ में ग्रांध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, 
महाराष्ट्र, उच्चोसा तथा तथा परिचम बंगाल के बाजारों में अधिक चावड उपलब्ध था। इन सब 
राज्यों में कंबल आंध्र प्रदेश को छोड़कर १९६०-६१ में धान की पैदावार में वृद्धि हुई है किन्तु 
बिहार, मद्रास, मैसूर और उत्तर प्रदेश की मंडियों में गल्‍्ले की श्रामद गत वर्ष की अपेक्षा कम रही 
है । है 3६६५-६२ की खरीदारी के मौसम में अक्टूबर १९६१ से फरवरी १९६२ तक कई राज्यों में 
जिनमें आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पद्चम षंगाल, मैसूर भ्ौर मद्रास शामिल हैं, चावछ की 
आमद गत वर्ष की तुलता में अधिक रही । 


सा ४8 

जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है पंजाब श्रौर उत्तर प्रदेश में अप्रैल, १९६१ से फरवरो, १९६२ 
तक मंडियों में गेहूं की आमद गत वर्ष से अच्छी रही जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान की 
मंडियों में गेहूं की आमद पिछले वर्ष की तुलना में कम रही । 

श्रायात : १९६१ में कुल ३४.९५ लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का आयात हुआ जिसमें 
३०.९२ लाख मीट्रिक टन मिला था। १९६१ में गेह' का कुल आयात इस प्रकार हुआ! :-- 

२.९६ लाव मीट्रिक टन की व्यापारिक खरीदारी की गई, २१.२२ लाख मीट्रिक टन पी० 
एल० ४८० समभोते के अन्तर्गत प्राप्त हुआ, ४.१६ लछाख मीट्रिक टन मेंगनीज-गेहूं के अदले-बदले 
से संयुक्त राज्य अमरीका सम्बन्धी समझौते पर प्राप्त हुआ और १.५८ मीट्रिक टन कोरूम्बों योजना 
के अन्तर्गंत देश में आया। संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा और आस्ट्रेलिया से गेहूं तथा संयुक्त 
राज्य भ्रमरीका, बरमा और संयुक्त अरब गणतंत्र से चावछ का आयात किया गया। इन आयात 
का उपयोग न केवल वर्तृमाव उपभोग की आवश्यकता पूर्ति, बल्कि अन्न का भंडार निर्मित करते के 
लिये भी किया गया । ६ 

मार्च, १९६२ तके के प्रथम तीन मास में ५.९४ छाख मीट्रिक टन और १.५४ लाख मीट्रिक 
टन चावल का भारत में आयात हुआ। 

अन्न भण्डार : ५० लाल मीट्रिक टन खाद्यान्न का एक बृहत भंडार बनाने के निर्णय को 
क्रियान्वित करने के लिये भंडार के स्थान की उपलब्धि तथा ले के परिवहन की समस्या को 
देखते हुए खाद्यान्न का स्टाक ऋरमशः बढ़ाया जा रहा है। मार्च, १९६२ के अन्त में केन्द्रीय सरकार 
के पास २०.९ लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का स्टाक था । द 

वितरण : १९६१ के दौरान केन्द्रीय सरकार के स्टाक से फुटकर व्यापारियों, आठे की मिलों 
इत्यादि अथवा राज्य सरकार को उसके श्रपने प्रबन्ध में वितरश के लिये कुछ ३३.८ लाख मीट्रिक 
टन खाद्यान्त दिया गया जिसमें २६.९ छाख मीट्रिक टन गेहूं, ६.५ लाख मीट्रिक गेहूं, ६.५ लाख 
मीट्रिक टन चावल और ०.४ छाख मीट्रिक टन मोटा अनाज शामिल था। 

१९६२ के प्रथम तीन मास में कुल १०.१ लाख मीट्रिक टन गेहूं और मीट्रिक टन चावल 
था। सरकारी गोदामों में चावल की कीमत १४) प्रति मन थी जबकि सामान्य चावल की कीमत 
१६) प्रतिमन थी। 

खाद्य सम्बन्धी नियंत्रणों में ढिलाई : १९६०-६१ में गेहूं की अच्छी फसल की सम्भावना 
से लोगों में यह विश्वास पेदा हो गया था कि खासतौर पर अतिरिक्त पैदावार करनें वाले राज्यों में 
गेहूं की कीमत बहुत ज्यादा घट जाएगी। कीमतें कम करने की दृष्टि से गेहूं सम्बन्धी प्रतिबंधों में कुछ 
ढिलाई की गयी । ५ अप्रेछ, १९६१ से देश भर में गेहूं अथवा गेहूं-पदार्थों के लाने-ले-जाने 
सम्बन्धी सभी प्रतिबंध हटा दिये गये । १५ मई, १९६१ से गेहूं पर बेंक़ों द्वारा दिये जाने वाले 
ऋण सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटा लिया गया । देशी गेहूं के खुले बाजार से देशी गेहूँ खरीदने की 
आटे की चक्कियों पर जो रोक लगी हुई थी वह भी हटा ली गयी । 

पश्चिम बंगाल में जिसमें बृहृत कलकत्ता भी शामिल है, चावल के छाने-ले जाने पर से 
रोक हटा ली गयी है। फरवरी, १९६२ में आंध्य प्रदेश, केरल, मद्रास, मेंसूर तथा पांडिचेरी से 
गोआ को धात और चावरू तथा उनसे बने हुए पदार्थों की निर्यात-अनुमति दी गयी । गोआ 
दमन में महाराष्ट्र और गजरात राज्यों से खाद्यान्न के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हठा लिया गया 


ग आज्षादी फा पन्द्रहयाँ चर्ष 


सहायक खाच्चान्‍न्न तथा पौष्टिक पदार्थ : योजना के प्न्त्गंत उपलब्ध घन राशी 
को देखते हुए तीसरी योजना की अवधि में कई महत्त्वपूर्ण स्कीमें व अन्य दिद्याओं में दी रा श्मक 
खोज-पड़ताल के कार्य पर ध्यान देना होगा। यूनीसेफ से सहायता-प्राप्त मृंगफली के आटे की परि- 
योजना के अन्तर्गत बम्बई शौर कोयम्बट्र में स्थापित दो प्रायोगिक संयन्त्रों का उत्पादन १९६२ के 
प्रथम भाग में आरम्भ हो गया। मूंगफली के आटे के वितरण का उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रमों 
को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । होटलों के प्रबन्ध तथा व्यवस्था की शिक्षा देने के लिये कार्यक्रमों 
के पुनंगठन को स्कीम तथा दिल्‍ली, कलकत्ता और भद्गास में इसी प्रकार की संस्थाओं की स्थापना 
के कार्यों की प्रगति की गयी है। श्राशा है कि दिल्ली में यह संस्था जूलाई, १९६२ से तथा भन्य 
संस्थाओं की स्थापना १९६२-६३ में हो जाएगी । पौष्टिकता सम्बन्धी समस्याओं प्र अधिक ध्यान 
देने तथा एक राष्ट्रीय पौष्टिकता नीति को जन्म देने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए खाद्य 
विभाग में एक पौष्टिकता शाखा खोली गयी है और एफ. ए. ओ. तथा यूनीसेफ की सहायता से एक 
पौष्टिकता सलाहकार की सेवायें उपलब्ध की गयी हैं। चार पौष्टिकता विस्तार इकाइयां कायम 
की जा रही हैं और प्रत्येक राज्य में कम से कम एक विस्तार इकाई स्वीपित करने का सुझाव 
विचाराधीन है । इस क्षेत्र में इस वर्ष निम्नलिखित कार्यक्रम सम्पन्न किया गया है :-- 

चावल को आधा उबालने की उत्नत प्रविधियां सम्बन्धी अध्ययन का श्रन्वेषण, हरी 
वनस्पति से प्रोटीन निकालने की तम्भावनाओं से सम्बन्धी अनुसंधान इत्यादि । 

अन्न भंडार और उनका निरीक्षण : खाद विभाग के पास १९६१ के आरम्भ में २०.५३ 
लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न जमा कर रखने के लिये जगह थी जो कि वर्ष के अन्त में २७.३५ 
लाख टन ओर मा, १९६२ के आरम्भ में २९.३१ लाख टन अन्न रखने की क्षमता को प्राप्त हो 
गयी। इस वर्ष कलकत्ते में सीलो-कम-एलीवेटर की स्थापना सम्पूर्ण हुई। अन्य ६.२ लाख टन 
अन्त जमा करने के लिये भंडार-निर्माण कार्य किये जा रहे । आशा की जाती है कि अन्य ६.९१ 
लाख टन अन्त जमा करने के लिये भी शीघ्र ही प्रबन्ध आरम्भ किया जाएगा । इसके अलावा 
६.९५ लाख टन अन्न जमा रखने की क्षमता वाछे एक अन्य भंडार के निर्माण सम्बन्धी आरं- 
भिक काय में प्रगति हो रही है। 


जनवरी, १९६१ से मार्च १९६२ के बीच ३६३.५ लाख टन अन्न जमा करने वाले स्थान 
की कौटाणु नाशक परिचर्या की गयी साथ हो ५८.६ लाख टन अनाज को कीटाणश नाशक भाष 
'हुंचाई गयी । अन्य विश्लेषण अनुसंधानी शाखाओं में आयात तथा घरेलू क्रम से प्राप्त खाद्यानों के 
अल ४५५१६ नमूनों की जांच की गयी। इसके अलावा विदेशों से आाप्त खाद्यानों में पौष्टिकता 
के प्रमाण को जानने के लिये भी रासायनिक परीक्षण किये गये । 

जाद्यान्त का परिवहन : बन्दरगाहों से देश में अन्दरूती केन्द्रों तक खाद्यान्न, चीनी, रासा- 
यनिक खाद इत्यादि के रेल द्वारा परिवहनों की सुविधाओं का ख्याल केन्द्रीय परिवहन संगठन 
रखता आया है। १९६! में केन्द्रीय सरकार की ओर से लगभग ३३.३ लाख टन खाद्यान्न का 
परिवहन हुआ। इसके अछावा जनवरी भाह से भा, १९६२ के बीच श्रन्य ९.४ लाख टन 
खाद्यान्न रेल द्वारा भेजा गया। कंन्‍्द्रीय परिवहन संगठन ने १९६१ में चीनी मिलों से रगभग 
२३.६१ लाख टन चीनी के परिवहन की सहायता ली । ह 


धोनी : १९६०-६१ में चीनी का उत्पादन ९६.०१ लाख टन हुआ जो कि अपने आपम्ें 


० ५१ 
एक रिकार्ड था। इसका उत्पादन १९५९-६० के उत्पादन से ५.३८ लाख टन अधिक तथा १९५८- 
५९ के उत्पदान से १०.६२ अधिक है। लेकिन चीनी के उपभोग में समान वृद्धि नहीं हुई जब कि गत 
वर्ष चीनी की घरेलू खपत के लिये २०.२१ लाख टन चीनी उठायी गयी थी। १९६०-६१ में २०.९५ 
लाख टन चीनी उठायी गयी । १९६०-६१ में विदेशों के निर्यात के लिये अतिरिक्त ३ लाख टन चीनी 
मिलों से खरीदी गयी । चीनी की कुल उपलब्धि को देखते हुए उसका उपभोग कम मात्रा में हुआ और 
इसलिये १९६०-६१ के मौसम के अन्त में चीनी की मिलों के पास ११९८५ छाख टन चीनी बची 
हुई थी । २८ पितम्बर, १९६१ से चीनी के मूल्यों के वितरण पर परिवहन सम्बन्धी निय॑- 
त्रण हटा लिये गये । लेकिन मिलों द्वारा बिक्री के लिये चीनी रिहा करने पर उपभोक्ताओं और 
गन्ना बोने वालों के खेतों पर नियन्त्रण जारी रखा गया | भारत सरकार ने गन्ना बोने वाले तथा 
साथ ही चीनी उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए १९ सितम्बर, १९६१ को चीनी (उत्पादन 
पर नियंत्रण) अध्यादेश, ११६१ द्वारा १९६१-६२ के चीनी के उत्पादन को नियंत्रित करने का 
निश्चय किया । उत्पादर्नशर नियंत्रण पाने क॑ लिये की गयी इन कार्यवाहियों से गन्ना बोने वालों 
में शंका पैदा होने लगी कि खेत में खड़े गन्‍नों की खपत मिलों में हो सकेगी या नहीं। जिन मिलों ने 
कम उत्पादन किया है उनको अतिरिक्त उत्पादन करने वाली मिलों से अपने स्टाक को स्थानांतरित 
करने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है । 

चीनी के उत्पादन में वृद्धि से उसके निर्यात की कोशिश की गयी । संयुक्त राष्ट्र अमरीका 
को भेजे जाने वाली चीनी के कोटे पर से १.४७ लाख मीट्रिक ठन चीनी ३१ दिसम्बर, १९६१ तके 
अमरीका भेजी गयी | जनवरी से मार्च, १९६२ क॑ बीच अतिरिक्त ०.४३ लाख मीट्रिक ठव चीनी 
भी भेजी गयी | इसके अलावा अन्‍्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अन्तर्गत भारत को प्राप्त निर्यात कोटा 
में से १.८१ लाख मीट्रिक टन चीनी अस्तर्राष्ट्रीय मंडियों में भेजी गयी । जनवरी से मार्च, १९६२ 
के बीच इन देशों को फिर ३,८१६ मीट्रिक टन चीनी भेजी गयी। इस समय संयुक्त राष्ट्र अम- 
रीका के सिवा श्रन्य देशों की मंडियों में चीनी के निर्यात पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है क्योंकि 
अन्तर्राष्टीय चीनी सम्मेलन कोटा निर्यात करने से सम्बन्धित निणेय पर समझौता करने में असमर्थ 
रहा और इसलिये फिलहाल अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार बिना कोटा निर्यात हुए क्रियान्वित 
हो रहा है। चीनी के निर्यात में वृद्धि लाने के लिये और भी कोशिशें की जा रही हैं और 
इस समय तक अन्‍्तर्राष्ट्रीय मंडी में लगभग १ लाख मीद्रिक टन चीनी की बिक्री की जा 
चूकी है । इसके अलावा जून, १९६२ के अंत में संयुक्त राष्ट्र अमरीका को ५० हजार संक्षिप्त 
टन (कच्चा मूल्य) चीनी भेजने का प्रबन्ध किया गया है । 

चीनी की निकटतम दर जो कि गेट डिलिवरी १.६२ न० पै० प्रति मन और रेलवे डिली- 
बरी (कच्चा-मूल्य) १.५० न०पे० प्रति मन थी, १९६२ में भी जारी रही । 


वनस्पति । 


१९६१ में वनस्पति का उत्पादन ३.३९ लाख मीट्रिक टन हुआ जब कि १९६० में यह 
उत्पादन ३.३८ लाख मीट्रिक टन था । 


है 


|] हि 
। १ 
। श्र ॥ [ह 
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: ६: 
उद्योग ओर वाणिज्य 


इस वर्ष संतोपजनक औद्योगिक प्रगति हुई है । उद्योगीकरण से ही देश की अथ॑-व्यवस्था 
के लिए एक टिकाऊ नींव कायम हो सकेगी । भारी उद्योग तथा लघु और ग्रामोद्योगों के क्षेत्रों में 
काफी प्रगति हुई है । दूसरी योजना में पंजीगत वस्तुओं के अनेक उद्योग चालू किए गए | तीसरी 
योजना का लक्ष्य विकास की इस गति को और तेज कर देना है। निजी और सावंजनिक दोनों 
क्षेत्रों के औद्योगिक उत्पादन में इस वर्ष ६.६ प्रतिशत वृद्धि हुई है। 

वाणिज्य के क्षेत्र्‌ में बहुत कुछ विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के कारण आयात में कमी 
आई है। आयात १३ प्रतिशत गिर गया जब कि निर्यात ५ प्रतिशत बढ़ गया । लंका, ईरान, अफ- 


गानिस्तान और जौडेत के साथ नए व्यापार करार किए गए और ईराक, फ्रांस तथा यूनान के चालू 
करारों को फिर से नया कर दिया गया । 


उत्पादन 


१९६१ के पहले १० महीनों के लिए मासिक उत्पादन का सूचक अंक पिछले वर्ष की इसी 
अवधि के १६७.८ की तुलना में १८०.४ था जो कि ७.६ प्रतिशत अधिक था। जब कि सभी 
उद्योगों ने उत्पादन में वृद्धि की है किन्तु बिजली के ट्रान्सफार्मर, बिजली के तार, मशीन, औजार, 
बिजली की मोटर, घिसाई के चवके, सोडाएश, कास्टिक सोडा, गन्वक का तेजाब, आक्सीजन गैस के 
उत्पादन में हुई वृद्धि विशेष उल्लेखनीय है । इस वृद्धि में कपड़ा और ताये का अच्छा योग रहा है 
और चाय, काफी, रवड़ और कच्चे जूट के उत्पादन में भो वृद्धि हुई है । पिछले दो वर्षो में जूट की 
फसल लगातार खराब होने के कारण इस वर्ष के अधिकांश में जून उद्योग को एक बड़े ही कठित 
समय में से गजरना पड़ा, किन्तु साल के अन्त में स्थिरता के लक्षण दिखाई दिए । 


नयी वस्तुझ्नों का उत्पादन 


औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि के रख का इस बात से पता चलता' है कि उद्योग (विकास 
और विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस लेने के लिए कितने आवेदन-पत्र आये | १९६० के 
३,४६७ से बढ़कर इनकी संख्या १९६१ में ४,० १२ हो गई है । उत्पदान के अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में उद्योगों 
द्वारा विविध उत्पादन करता और बिल्कुल नयी वस्तुओं के निर्माण के लिए उद्योगों की स्थापना, 
व्यापक आधार वाली औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के विशेषत: सूचक हैं। इस वर्ष जिन नयी वस्तुओं का 
निर्माण आरम्भ हुआ है उनमें हाईड्रोलिक प्रेस, गैस द्वारा कटाई की मशीनें, सिन्टर्ड बेयरिंग, घड़ियां, 
रेडियो-वाल्व, कम्प्रेशर (सील्ड इकाई), बड़े केमरे, रिडक्‍्शन गीयर यूनिट, पोटेशियम परमैगनेट, 
वारगन गैस, अमोनियम फास्फेट और कैलशियम अमोनियम नाइट्रेंट युक्त उरबेरक व्यूटाइल अलूको- 
हल, व्यूटाइल एसीटेट, प्छास्टरायाइजर्र पोलीविनाइल क्लोराइड, मिथाहलूवाईलट, विटामिन बी-६ 
और सी तथा कारबोक्सी मिथाइल सैल्यूलोज आदि के नामों का उल्लेख किया जा सकता है । 


५४ झाज़ादी का पयहु॒वाँ वर्ष 


पूंजोगत माल का श्रायात 


पंजीगत माल के आयात के लिए १९६१ में जितने आवेदन-पत्र निबटठाएं गए थे उनकी 
कीमत लगभग १६४ करोड़ रु० है। इसका एक बड़ा भाग कागज और लुगदी उद्योग, रसायन, 
सूती के अलावा अन्य कपड़े , मोटर-गाड़ियां और इंजीनियरिंग उद्योगों को दिया गया है रे । मित्र 
देशों और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से प्राप्त सद्याचता ने देश के छिए आयातों के एक बड़ हिस्से की 
कमी पूरी करने में काफी मदद दी है । 


मशीन निर्माण उद्योग 


अनेक प्रकार की मशीनों और उपकरणों को बनाने और रचना करने के उद्देश्य से सरकारी 
क्षेत्र में अनेक परियोजनायें शुरू की गई हैं । भोपाल स्थित हैवी इल॑ क्ट्रीकल प्लांट भी, जो कि 
नवम्बर, १९६० से उत्पादन करने लगा है, इस वर्ष पहली बार बिजली के ट्रान्सर्फामरों 
स्टेटिक कैपेसिटरों, थरमक वैल्डिग सेठों आदि का निर्माण करने लगा । रक्तीफर में हैवी इलैक्ट्रीकल 
प्लांट और तिरुचिरापल्ली में हैवी पावर इक्विपमेंद प्लांट की स्थापना में भी काफी प्रगति हो चुकी 
है । जब हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की परियोजनायें--रांची में भारी मशीनें बनाने के संयंत्र 
और दुर्गावुर में कोयछा खनन मशीनों की पूरी हो जायगी तो मशीन निर्माण की क्षमता और भी 
बढ़ जायगी। वर्धा में भारी प्लेट और वसल बनाने का कारखाना स्थापित करने में भी काफी 
प्रगति हो रही रही है। 

इस समय हम प्रति वर्ष लगभग २०० करोड़ रु० मृल्य की शौद्योगिक मशीनों का उत्पा- 
देन कर रहे हैं। इनके अन्तगंत २९:५० करोड़ रु कागज उद्योग की मशीनों, १६ करोड़ २० 
के रसायन संयंत्र और मशीनों,६३३ करोड़ रु० की इमारत निर्माण मशीनों, ४.२० करोड़ रु० की 
चीनी सिलों की मशीनों और २ करोड़ रु० की चाय परिष्करण की मशीनों का निर्माण करने की 
क्षमता भी शामिल है । हम लगभग ५५ हजार मोटरगाड़ियां, २० हज'र मोटर साइकिलें, स्कूटर और 
तीन पहिए की गाड़ियां, ९२५० डीजल इंजन, १,१४,५०० शक्ति चछित पम्प और ४,१४,०००, 
भरव शक्ति के बिजली के मोटर भी तैयार कर रहे हैं । निर्माण के लिए आवश्यक इस्पात और 
'न्‍्य आधारभूत कच्चे मालों की उपलब्धि बढ़ जाने से मशीनें बनाने वाले उद्योगों का उत्पादन भी 
काफी बढ़ता जा रहा है। इसके साथ-साथ उन उद्योगों की स्थापना पर भी जोर दिया जा रहा है 
भो इस उद्योग की जरूरत का आवश्यक कच्चा माल और हिस्से-पुर्जों का निर्माण करते हैं। 


इन्जिनिर्यारग उद्योग 

तार के रस्से, नौकायें, ढांचे, क्रेन और लिपटें, इस्पाती न और नाछियां बनाने वाले 
भारी मशीन, यांत्रिक उद्योगों को अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। टाइप राइटर, 
मशीनी पेच, इप्लीकेटर, सेफ्टी रेज़र के ब्लेड आदि हल्के मशीन यांत्रिकी उद्योगों का उत्पादन भी 
बराबर बढ़ता रहा है। बाइसिकिलों की कीमतें ऊंची होने के कारण बाइसिकिल उद्योग में कोई 
सास प्रगति नहीं हुईं। सिंटर्ड वंयरिंग, जूते बनाने का सामान, घड़ियां देश में पहली बार बनाई 
गई। शल्य-चिकित्सा के यन्त्र, गणक मशीनें और कार्यालयों में काम आने वाले अन्य उपकरणों 
की योजनायें स्वीकृत की जा च्‌की है। विद्युत इंजीनियरी उद्योगों में बिजली की बत्तियां, पलरो- 
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सेन्‍्ट ट्यूब, रेडियो रिसीवर, बिजली के पंखे, एअरकंडीशनर, घरेलू मीटर, अलूमीनियम कण्डक्टर, 
बिजली के केबिल, बिजली से मोटर, टांसफार्म र, माप-यन्त्र और स्विचगियर तथा कन्ट्रोलगियरों 
के उत्पादन में वृद्धि हुई है । कम्प्रेशर (मोहरबन्द) एअर कण्डीशनरों को चलाने का उपकरण, 
रेडियो-बाल्व, फोके-लिफ्ट ट्रकों के लिए संग्रह-बैटरियां इत्यादि देश में पहली बार बनाई गईं । मशीवी 
औजारों का उत्पादन बढ़ कर ८ करोड़ रु० तक का हो जाने की आशा है जिसमें से लगभग आधा 
निजी क्षेत्र में होगा । रेम-थरेट मिलिग मशीनें, ढलाई की मशीनें, हाईड्रोलिक प्रेस, गेस द्वारा काटने 
की मशीनें, और डिप्रेस्ड सेन्टर व्हील आदि मशीनों औजारों का पहली बार निर्माण किया गया । 
वैज्ञानिक यंत्रों का उत्पादन भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है और चिकित्सा सम्बन्धी थर्मामीटर, 
बाक्स कमरों, थियोडोलाइट और सृक्ष्मदर्शक यन्त्रों के निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हुईं है । 


रसायनिक उद्योग 


रसायनिक उद्योगों के क्षत्र में गन्धक तेजाब, कास्टिक सोडा, सोडा एश कैल्शियम कार- 
बाइड और ब्लीचिंग पाउडर में उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। पोटेशियम परमेंगनेट का उत्पादन 
पहली बार किया गया । उर्वरकों के क्षेत्र में अभओोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइंट्रेंड 
का उत्पादन भी झ्ारम्भ किया गया । फास्फेट और नाइट्रोजन युक्त उवंरकों, जैसे सुपर-फास्फेठ, 
अमोनियम सल्फेट यूरिया, डबल साल्ठ अमोनियम क्लोराइड के उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि हुई 
है । ब्यूटाइल मद्यसार, ब्यूटाइल एसीटेट, प्लास्थीसाइजर्स पकाने का खमीर, और प्लास्टिक का 
कच्चा माल भी पी वी सी जैसे प्रागांरिक रसायनों का पहली बार उत्पादन शुरू होता रसायनिक 
उद्योग का एक महत्वपूर्ण लक्षण है | यूरिया, फिनाल-फार्येल्डीहाइड रालें, पोलीयीन और फेना- 
लिक लेमिनेटों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । देश के रसायन उद्योग के ढांचे में सब से 
बड़ी एक कमी यह थी कि भेषजों रंगों और प्रांगारिक रसायनों का निर्माण पूरी तौर से विदेशों से 
मंगाये गए आरगनिक कैमीकल्स लि० की परियोजनाएं पूर्ण हो जाने पर यह कठिनाई बहुत कुछ हूर 
हो जायगी । आलोच्य वर्ष में विटामिन बी० और सी० पहली बार तैयार की गई और ट्रद्रासाइ- 
क्लीन और आसउ्सीठेद्रासा इक्लीन का मूलभूत निर्माण भी आरम्भ किया गया। पेन्सिलीन, टेट्रासा- 


इक्लीन, सल्फाड्स, निकोदिनिक एसिड आक्साइड तथा विठामिन-बी १२ के उत्पादन में उल्लेखनीय 
बुद्धि पाई हैं। 
सरकारी श्रौर निजी क्षेत्र 


सरकार ने आ्रान्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थात और मद्रास के उपयुक्त स्थरों 
पर नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने के हेतु विशाल संयंत्र स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिये हैं। 

औद्योगिक उत्पादन की प्रगति बिजली उत्पादन की क्षमता से भी अधिक रही भौर कुछ 
उद्योगों में बिजली की कमी भी महसूस की गई। औद्योगिक गतिविधियों की बढ़ती हुई गति ने 
देश की परिबहन क्षमता पर भी काफी दबाव डाला है। इन समस्याओं का यथोचित और तुरन्त हक 
निकालने के लिए सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है । 


प्रौद्योगिक लाइसेंस 
उद्योग (विकास तथा नियमन) भधितियम १९५१ के अधीन लाइसेंस जारी करने 
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को संक्षिप्त और शीघ्रता से करने के लिए कई कदम उठाये गए हैं। निजी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण 
थोजनाओं को क्रमश: सरकारी स्वीकृति, औद्योगिक लाइसेंस, पूंजीगत माल के लिए आयात लाइ- 
सेंस और विदेशी सहयोग की स्वीकृति आदि विभिन्‍न स्तरों से लगातार पास करते रहने के छिए 
अब एक समस्वयकारी अभिकरण स्थापित कर दिया गया है। नई दिल्‍ली में भारतीय विनियोजन 
केन्द्र की स्थापना जिसकी एक शाखा न्यूयार्क में खोली गई है--भारतीय औद्योगिकों और विदेशी 
पूंजी तथा प्राविधिक कौशल को एक दूसरे के समीप लाने में एक बहुत बड़ा कदम है । विदेशी 

सहयोग के जिन करारों पर १९६१ में सरकार ने स्वीकृति दी है उतकी संख्या ४०० से भी अधिक 
है जबकि १६६० में यह संख्या ३९०, १९५९ में १७२ और १९५८ में १०९ थी। मशीन तिर्माण 
उद्योग और कांच तथा चीनी मिटटी की वस्तुओं के लिए दो और विकास परिपदें क्रमशः मार्चे 
और अक्टूबर १९६१ में बनाई गई जिनसे इन परिषदों की संख्या अब १९ हो गई हैं। 


लघु तथा ग्राम उद्योग हा 


प्रधिक व्यक्तियों को काम देने और आमदनी का अधिक औचित्यपर्ण वितरण करने के 
जो उद्ं श्य योजना में रखे गए हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए रूघु तथा ग्राम उद्योगों ने भी महत्वपूर्ण 
योग दिया। सरकार रूघु उद्योगों की समस्याओं की ओर विस्तार से ध्यान देती रही | उसने 
इन्हें वित्तीय, प्राविधिक और अन्य ब्रकार की सहायतायें प्रदान कीं, जो कच्चे माल के विपय में 
विशेषतः थी । नई योजनाओं के विकास के लिए १९६०-६१ में राज्य सरकारों के अनुदान और 
ऋण में ४५११ लाख रु० की केच्रीय सहायता स्वीकार की गई | स्टेट बैंक आफ इण्डिया भी अपनी 
विभिन्‍न शाखाओं द्वारा लघु उद्योगों को ऋण देता रहता है। भारत सरकार की गारण्टी योजना 
के अवीन लघु उद्योगों को ऋण देने के लिए बेंकों तथा अन्य संस्थाओं को भी उत्स। दित किया 
जा रहा है। द्वितीय योजना की समाप्ति पर ६७ से अधिक ओद्यौगिक बस्तियां चालू हो गईं थीं 
जितमें लगभग ३० हजार व्यक्तियों को काम मिला हुआ था। 

ग्रामीण क्षेत्र में खादी और ग्राम उद्योग छोगों को जीविका के अवसर प्रदान करते रहे 
अनुमान है कि खादी और अम्बर मिश्रित कपड़े के निर्माण में १७- ३६ छात्र व्यक्ति अंशकालिक 
या पूर्णकालिक रूप से लगे हुए है। लगभग ६ लाख व्यक्ति, ग्राम उद्योगों में छगे हुए हैं। इन 
उद्योगों के विकास के छिए सरकार ने १९६१-६२ के लिए १७-३६ करोड़ रु० की राशि 
निर्धारित की थी। 

बागान उद्योग ने इस वर्ष कूल मिलाकर सन्‍्तोषजनक प्रगति की है । चाय का कल उत्पा- 
दन १९६० में ७१७३ लाख पौण्ड रहा जो कि १९६० के कूल उत्पादन से ६४६ का पौण्ड 
अधिक है। 


विदेशी व्यापार 


समीक्षाधीन अवधि में भारत के विदेशी व्यापार की मत्हवपूर्ण विशेषता यह रही कि 
ब्यापार के घाटे में कक कमी हो गई। अप्रैल से जनवरी १९६१ में यह घाटा १९६० की इसी 
अवधि की तुलना में ३० प्रतिशत और कम हो गया। आयात १३ प्रतिशत गिर गया जबकि निर्यात 


उद्योग और वाणिज्य ५७ 


५ प्रतिशत बढ़ गया। पु]नरनिययात में ५ करोड़ रु० की कमी हो जाने पर भी कुल निर्यात की स्थिति 
में सुधार हो गया। 


निर्यात 


अप्रैठ से नवम्बर १९६१ में कूल निर्यात ४४३ रु० का हुआ जो पिछले वर्ष की तुलना 
में ३८ करोड़ रु* अधिक है। जूट की बनी वस्तुओं और चीनी, प्रत्येक १९ करोड़ रु०, कच्ची 
ओर रद्दी रुई (८५ करोड़ रु०) तथा चाय (४ करोड़ रु०) के निर्यात में काफी वृद्धि हुई । चमड़ा और 
चमड़े की बनी वस्तुओं, कच्ची ऊन, कोयर के रेशों, धागे तथा उससे बनी वस्तुओं, खली और लोहे 
के कबाड़ एवं इस्पात में प्रत्येक का निर्यात भी लगभग एक-एक रु० बढ़ गया है। अप्रेल से नवम्बर 
१९६१ में अप्रैल से नवम्बर, १६९६० की तुलना में जिन प्रमुख वस्तुओं का निर्यात मूल्य में कम हो 
गया है : ये हैं सूती कपड़ा मंगनीज खनिज और अनु डनशील वनस्पति तेल, गोद, राल एवं लाख तथा 
बिना साफ की हुई जाल ओर चमड़ा । ' 


त्रायात 


सीमाशुतक अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार अप्रेछ से नवम्बर १९६१ में कुल 
५९९ करोड़ रु० के मूल्य का आयात किया गया जबकि अप्रैल से ज़्वम्बर, १९६० में ६६२ करोड़ 
रु० के मुल्य का आयात हुआ था। आयात में कमी मुख्यतः अनाज में हुईं। इस अवधि में इसके 
आयात के आंकड़े २६ करोड़ रु० हैं, जबकि (अप्रैल से नवम्बर) १९६० में ये आंकड़े ११७ करोड़ 
रु० थे। अन्य जिन प्रमुख वस्तुग्रों के आयात में कमी हुई उनके नाम हैं: छोहा और इस्पात, 
कच्ची कपास तथा रसायन । 


निर्यात संवर्धन 


निर्यात संवर्धन के लिए अनेक उपाय आरम्भ किए गए। निर्यात संवर्धन के लिए उपाय 
खोजने तथा उन्हें कार्यान्वित करने में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिए मंत्रिमंडल की एक 
उप-समितति बना दी गई है जिसकी सहायता एक सचिव समिति करती है। कोचीन क्षेत्र के लिए 
भी एरणाकुलम में एक बन्दरगाह निर्यात संवर्धन सलाहकार समिति बना दी गई है । इस वर्षे 
समुद्र से उत्पादित वस्तुओं के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद तथा चार और विशेष निर्यात संव- 
धेव योजनायें भी बनाई गई । शुल्कों की वापसी के लिए इस योजना में कुछ और वस्तुएं शामिल 
कर दी गई है जैसे कागज की बनी चीजें, कम तनाव वाले स्विचगियर, मोटर स्टार्टर, जूठ के बोरे 
प्रादि । मिठाई की गोलियों, रेडियो ग्वार, गम श्रौर बीज, खिडकियों के कांच की चादरें, बिजली के 
मोटर इत्यादि के रेल भाड़े में भी ५० प्रतिशत छूट दे दी गई है । कान्फ्रेन्स वाढी जहाजी कम्पनियों 
से जिन वस्तुओं का समुद्री भाड़ा कम करा लिया गया है उनके नाम ये हैं: छिलके सहिंत मूंगफली, 
इलायची, सूती थान, चाय, काफी, चावल की भूसी आदि । भ्रनेक चीजों के निर्यात से कंट्रोल हटा 
लिया गया है जैसे मुर्गी-मुर्गे आदि, चावल के बने पदार्थ, शीरा, कुछ तिलहन, सीमेंट इस्पात 
पुनर्व छित इस्पाती पाईप, बेन्जीन. भेड़ें और बकरियां आदि । नवम्बर १९६० में नियुक्त की गई 
किस्म नियंत्रण तथा जहाज पर माल छादने से पूर्व निरीक्षण सम्बन्धी तदर्थ समिति ने मई १९६१ 


को आज़ादी का पन्वनहवाँ वर्ष 


में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस समिति की महत्ववृर्ण सिफारिशों स्वीकार कर ली गई हैं। 
ये इस प्रकार हैं:-निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर अनिवार्य रूप से किस्म नियंत्रण हा के लिए 
सरकार को कानून बनाने क| अधिकार देना तथा उन नई वस्तुओं के बारे में विचार क़रने के लिए 
जिनकी किस्म का अनिवाय रूप से नियंत्रण किया जाना चाहिए, एक निर्यात निरीक्षण सलाहकार 
परिषद स्थापित करना । काजू की गिरी, काली मिच, इलायची, लाल मिर्च, मूंगफली का तेल, 
अलसी का तेल, अरण्डी का तेल, मशीनी कोल्ह से तैयार की गई खली, अखरोट और बहेड़े पर 
प्रनिवार्य रूप से किस्म नियंत्रण छागू करने का निश्चय किया गया है निर्यात व्यापार की भी 
श्रकार व्यवस्था करने के लिए सरकार ने निर्यातकों के लिए एक नामाकंन योजना तेयार की है 
जिसके अधीन किसी भी निर्यातक को तब तक निर्यात करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि 
उसने सम्बन्धित निर्यात संवर्धन परिषद अथवा वस्तु बोर्ड में अपना नाम न दर्ज करवा लिया ही । 
निर्यात के लिए दी जाने वाली ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रश्त की जांच के लिए 
तियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट अस्तुत कर दी है और अब सरकाह उसकी सिफारिशों पर 
विचार कर रही है । हि 


मुदलियार समिति 


आयात व निर्यात व्यापार नियंत्रण विनिमयों के अधीन वर्तमान प्रक्रिय का पुनरावलोकन 
करने और उसमें वांछित परिवतंन सम्बन्धी सिफारिशों करने के लिए श्री ए० रामस्वामी मुदलियार 
की अध्यक्षता में आयात व निर्यात नीति समिति स्थापित की गई जिसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी 
है । इस समिति ने विदेशी मुद्रा सम्बन्धी वर्तमान कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयातों 
की प्राथमिकताओं पर विचार किया और निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों, जैसे निर्यात 
नियंत्रण में ढील, प्रोत्साहन, राजस्व तथा अराजस्व विषयक युक्‍्तियों की कुशलता का पुनराव- 
लोकन भी किया। 

चालू साल में अनेक वस्तुओं, जैसे औजार और काटने के उपकरण कारखानों में से हवा 
खींचने के पंख, धौंकनियां, बनाई की मशीनों के हिस्से-पुर्जे आदि के आयात कोटा निश्चित करने 
के लिए आधारभूत अवधि बढ़ाई गईं । कुछ वस्तुओं, जैसे चमकदार नरम चादरें, काटी हुई छड़ें, 
गोली तथा बेलन बेयरिंग विशेष प्रकार के पम्प आदि के सम्बन्ध में वैधता की अवधि बढ़ाई गई । 
लाइसन्सों की पुनरावृत्ति करने की योजना भी अप्रेल, १९६१ मार्च १९ ६२ की अवधि में जारी 
ख्ही। ' 


व्यापार करार 


लंका, ईरान, अफगानिस्तान और जोडन के साथ गई व्यापार करार किए गए तथा 
ईराक, फ्रान्स और बूनान के चालू कनारों को फिर से नया कर दिया गया।इस वर्ष जिन अनेक 
देशों से व्यापार प्रतिनिधि-मंडल, भारत आये उनमें फ्रांस, मिश्र, ट्यूनिसिया, हालेड, इटली, पौछेड, 
र्मानिया, यूगोस्लाविया, बल्गेरिया, चेकोरलोवाकिया, पूर्वी जमंनी, अफगानिस्तान, जोडंन, 
मोरवको, मलाया तथा नेपाल शामिल हैं। पश्चिमी यूरोपीय देशों में अपने निर्यात को बढ़ाने के 
उद्देश्य से राज्य निगम यूरोप की हछ व्यापारिक कम्पनियों से बातचीत कर रहा है। ब्रिटेन के 


उद्योग और बाणिज्य छह 


यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होने के निर्णय से कुछ चिन्ता उत्पन्त हो गयी है और सरकार 
इस समय स्थिति का अध्ययन कर रही है । 

विधिध--वर्ष १९६१ के बजट, वर्षा और शीत-कालीन सत्रों में इस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत 
किए गए जो सात विधेयक संसद ने पास किए उनके नाम ये हैं- खादी तथा ग्राम उद्योय आयोग 
(संशोधन) विधेयक, नमक उप-कर (संशोधन) विधयक, काफी (संशोधन) विधेयक, उद्योग 
(विकास तथा नियमन) संशोधन विधेयक, भारतीय मानक संस्था (प्रमाणीकरण चिन्ह) संशोधन 
विधेयक, विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तत) विधेयक तथा भारतीय तटकर (संशोधन) 
विधायक । लाख पर निर्यात शुल्क लाने के बारे में मंत्रालय द्वारा पेश किया गया एक संकल्प भी 
संसद ने स्वीकार कर लिया। 

दिसम्बर १६६१ को समाप्त होने वाले १३ महीनों में १८०२ नई कम्पनियां ( अधिकृत 
पूंजी ३३५ करोड़ रु०) दर्ज की गई जबकि नवम्बर १९६० में समाप्त होने वाले ११ महीनों में 
१,४७८ कम्पनियां (अधिकृत पंजी २४३ करोड़ रु०) दर्ज की गई थीं, जैसा कि पिछली रिपोर्ट में 
बताया गया था । 


हि चुनाइटेड कमशियल बैंक लिमिटेड 


प्रधान कार्यालय : २, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 


कलकत्ता 
अधिकृत प्‌जी ८, ००, ००, ००० रु० । 
निर्मंमित और प्रार्थी पूंजी ४, ००, ००, ००० ₹ू० 
चुकता पूंजी २, ००, ००, ००० ₹० 
सुरक्षित कोष २, २५, ००, ००० रु० 


जमा श्रोर चुकाए जाने योग्य बिल (३१-१२-६१) १,००,१५,००,००० रु० 
डायरेक्टर्स : 
जी० डो० बिरला (श्रध्यक्ष) 


ईदवरप्रसाद गोयन्का मदनमोहन आर. रुइया 
उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष 

अनन्तवरण ला महादेव एल. दहानुकर 

गोबिन्दलाल बांगुर मोहनलाल एल. शाह 

पी. डी. हिम्मतसिहका योगिन्द्र एम. सफतलारू 

रामेश्वरलाल नोपानी टी. एस. राजम 

मोतीलाल तप्रिया जी. डी. कोठारी 


भारत के सभी प्रमुख नगरों और कस्बों में शाखाएं । विदेश स्थिति शाखाएं : 
पाकिस्तान, बरमा, मलाया, सिंगापुर, हांगकांग और लन्दन। विश्वभर में एजेप्ट्स और 
कोरेसपौंडेंट्स । हरेक प्रकार का बेंकिंग व्यापार किया जाता है । 
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* 
जन-ख्थ्य 


प्रत्येक मनुष्य का यह मूलभूत भ्रधिकार है कि उसे स्वास्थ्य की भ्रधिकतम सुविधाएँ मिले । 
भारत एक कल्याणकारी राज्य है, अतः यहाँ की राष्ट्रीय विकास योजनाओं में स्वास्थ्य 
स्कीमों पर विशप बल दिया गया है। आजादी के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं 
उनका कारण न केवल अच्छी स्वास्थ्य-सेवाश्रों की व्यवस्था है, बल्कि मलेरिया, तपेदिक, फिलेरिया 
कुष्ट आदि जैसे संक्रामक रोगों पर नियंत्रण और उन्मूलन के लिए उठाये गए कदम भी हैं । सरकार 
को पहली पंचवर्षीय योजना अवधि की कुछ स्कीमों की सफलता से बढ़ावा मिला श्रौर उसने कुछ 
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संक्रामदः रोगों के उन्फतन के लिए उपाय किये । 


संक्रामक रोग 


मलेरिया : राष्ट्रीय मलेरिया निपंत्रण कार्यक्रम १९५३ में शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम 
के अरन्तंगत मलेरिया के कीटाणुओं को मारने के लिये घरों तथा अन्य स्थानों में डी. डी. टी.का छिड़- 
काव किया जाता है। इस नियंत्रण कार्यक्रम को श्रप्रेल, १९५८ में उन्मूलन कार्यक्रम में परि- 
वरतित कर दिया गया। १९६१ का वर्ष इस कार्यक्रम का चौथा वर्ष था। इस कार्यत्रेम का निर्माणण 
इस ढंग से किया गया कि समूचे देश को इस रोग से बचाया जा सके श्रौर शीध्व से शीघ्र इस 
रोग का पूर्णतया उन्मूलन किया जा सके। इस कार्यक्रम के अन्तंगत सभी स्थानों पर जहां कि 
मलेरिया की बीमारी फैलती है, डी० डी० टी० का सघन छिड़काव किया जाता है तथा मलेरिया 
को रोगियों का पता लगाकर उनका उपचार किया जाता है। 


इस अभियान को काफी महत्त्व दिया गया है और इस का पता इस तथ्य से चलता है कि 
पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में ६७,०८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी और अब 
तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह राशि बढ़ाकर लगभग ५५ करोड़ रुपये कर दी गयी है । विश्व के 
किसी भी भाग में कभी इतना बड़ा जन-स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं अपनाया गया। 

१९६१-६२ में सभी ३९० यूनिटों में छिड़काव कार्य जारी रहा। १९६१-६२ में पहली बार 
पाण्डिचेरी में मलेरिया उन्मूलन का कार्य शुरू किया गया। आलोच्य वर्ष में ३४४ इकाइयों में निरी- 
क्षण कार्य शुरू किया गया और शेष इकाइयों में शीघ्र ही यह कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 

प्रपनी पूर्णता पर पहुंचने से पहले ही इस कार्यक्रम के उल्लेखनीय परिणाम सामने झाने 
लगे। अब इस रोग से मरने वाले रोगियों की संख्या न के बराबर है और इस रोग में ग्रस्त होने 
व!ले रोगियों की संख्या भी लगभग ८० प्रतिशत कम हो गयी है । मलेरिया का अनुपाती रोग दर 
भी काफी घट गया है भौर अस्पतालों और औपधालयों में इलाज किये गये सब रोगों के रोगियों में 
लाक्षशिक मलेरिया रोगियों का प्रतिशत १९६१-६२ में घटकर ०,६ प्रतिशव रहा जबकि १९५३-५४ 
प्र १९६०-६१ में यह प्रतिशत क्रमशः १०८ और १९३ था। 


सा प्राश्ादो का पलहूयाँ वर्ष 


गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान भर श्रांध्र प्रदेश राज्यों में वेब्टर और धाग्राहीय 
परीक्षण जारी रहे। इस बात की पूरी संभावना है कि इस अभियान की वर्तमान गति को जारी 
रखा जाएगा झौर यह कार्यक्रम पूरी सफलता के साथ क्रियान्वित किया जाएगा ताकि तीसरी 
योजना के अन्त तक इस रोग का पूर्णतः उन्मूलन हो सके । 


तपेदिक : तपेदिक नियन्त्रण के लिए जो सामान्य और विश्ञेप उपाय शुरू किये गये थे 
वे ्रालोच्य वर्ष में जारी रहे। इन उपायों के अन्तंगत बीसीजी के टीके छगाने, कलीमिकों की 
स्थापना, रोगियों को घर पर सहायता उपलब्ध करना, अस्पतालों में तपेदिक के रोगियों के लिये 
पृथक शैयाओं की व्यवस्था तथा प्रदर्शन और प्रशिक्षण केंद्ध स्थापित किया जाना सम्मिलित है । 


देश की लगभग आधी जनसंख्या का तपेदिक परीक्षण तथा एक चौथाई जनसंदया को टीके 
लगाये जा चुके हैं। भ्रव इस अभियान के श्रन्त॑गत कम आ्रायू के व्यक्तियों पर, जिनको कि इस रोग 
केजल्दी पकड़ने की सम्भावना होती है, विज्येप ध्यान दिया जा रहा है। च्योजना बनाई गयी है 
कि हर जिले में कम से कम एक तपेदिक वलीनिक हो औ्रौर यह क्लीनिई ही तपेथ्कि विरोधी 
गतिविधियों का केंद्र हो। श्रनेक केद्वों में जन-आधार पर रेंडियालोजी परीक्षण करने तथा 
अन्य सर्वेक्षण किये जाने तथा घर पर उपचार की अधिक सुविधाएं देने की व्यवस्था की गयी है । 
साथ ही उपचार के लिये उचित मूल्य पर आवश्यक औपधियां उपलब्ध करने को भो व्यवस्था की 
जा रही है। देश में इस समय १७४ बी, सी. जी. दल कार्ये कर २ है हैं । नागपुर, मद्रास, हैदराबाद 
पटियाला, बंगलौर, नई दिल्‍ली, पटना और त्रिवेन्द्रम में आठ तपेदिक प्रदर्शन और प्रशिक्ष शा केर्द्रों 
ने आलोच्य वर्ष में भी अपना कार्य जारी रखा। 


फिलेरिया : राष्ट्रीय फिलेरिया कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था ॥ 
इस कार्यक्रम के अन्तर्गत फिलेरिया ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को गन-आधार पर श्रोपधियाँ दी जासी हैं 
और कौटाणु नाशक उपाय अपनाये जाते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए 
२.३७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 


जिन राज्यों में यह रोग फैलता है, उनमें १९६० में ४७ फिलेरिया नियन्त्रण यूनिट स्थापित 
किये गये थे जिन्होंने १९६१-६२ मे भी अपना कार्य जारी रखा। सामूहिक चिकित्सा श्रान्दोलन के 
अधीन ४.३७ लाख व्यक्तियों को डाइबिलकारवेमेजीन दवा दी गयी। २.४९ लाख घरों में अव- 
गेषयी कीटनाशी दवाई छिड़की गयी । लाखा निरोधी उपाय भी इन इलाकों में बरते जा रहे हैं । 
इस कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर अब तक २४८.३ लाख लोगों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। 
पहले अनुमाव॒ लगाया गया था कि देश के फिलेरिया-प्रस्त क्षेत्रों में छगभग २ करोड़ ५० लाख 


व्यक्ति रहते थे। लेकिन नवीनतम अनुभानों के अनुसार इन क्षेत्रों में लगभग ६ करोड़ ४० लाख 
आदमी रहते हैं । 


कुष्ट रोग : कुष्ट नियन्त्रण कार्यक्रम १ 5५१४-५५ में शुरू हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय 
योजना में इस कार्यक्रम को राज्य योजनाओं में सम्मिलित कर लिया गया। विभिन्न राज्यों में इस 
प्मय चार उपचार एवं अध्ययन केनद्र तथा १३३ पहायक केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। सहा- 
यक कैन्द्रों का काये हर केन्द्र में इस रोग के आरम्भिक स्तर पर ही उसका पता लगाने के लिये 


जम स्वारश्प 
पड ६३ 


लगभग ६० हजार आबादी का सर्वेक्षण करने, जन-स्तर पर भी उपचार करने, तथा स्वास्थ्य की 
शिक्षा देने के कार्य का भार सौंपा गया है। 

५९६०-६१ में राज्यों और केन्दों के लिए ४४.१५ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। 
नागपुर के मेड्रीकल कालेज और अस्पताल में डाक्टरों को एक अ्रल्पकालीन प्रशिक्षण देने की एक 
स्कीम मंजूर हो चुकी है। यहाँ हर वर्ष विभिन्‍त राज्यों के ६० चिकित्सा 'भ्रविकारियों को 
प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी तक इस प्रकार के ७ प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम चलाये जा चुके हैं। 
हर राज्य के जन-स्वास्थ्य विभागों के चिकित्सा अधिकारियों के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी 
स्वीकृति दी जा चुकी है। यह कार्यक्रम गांधी स्मारक कुष्ट फाउन्डेशन के सहयोग से संचालित की 
जा रही है | 

सेंचक : केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद कीं सिफारिशों के अनुसार हर राज्य के एक जिले तथा 
दिल्ली में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गयी है। ये परियोजनाएँ तीसरी पंचवर्षीय योजना 
प्रवध्ति में राष्ट्रीय चेचक ्ैद्मूलन कार्यक्रम को क्रियान्वित किये जाने के लिए प्रारम्भिक उपाय के 
रूप में शुरू की गयी थी। राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में 
६६८.९८ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। यह कार्यक्रम १९६२ में समूचे देश में शुरू कर दिया 
जएगा । निदत्नय किग्रा गया है कि तीसरी योजना अ्रवधि में समूची आबादी को चेचक विरोधी टीके 
लगा दिये जाएंगे। एक बार जब यह काम पूरा हो जाएगा क्षो उसके बाद केवल नवजात 
बालकों तथा स्कूली बालकों को टीके लगाने का कार्य ही करना होष रहेगा । 

रति रोग : रति रोग नियन्त्रण की स्कीम को तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता 
प्राप्त स्कीम के रूप में सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकारों ने पहली और दूसरी योजनाओं 
के दौरान में खोले गये रति रोग वलीनिकों के कार्य को जारी रखने की वित्तीय की व्यवस्था है । 

पंजाब की कुल घाटी तथा हिमालय प्रदेश में जहाँ सघन आन्दोलन चलाये गये थे, रति रोगों 
के प्रसार में कमी की सूचना मिली है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में याज 
निरोधी अभियान जारी रखा गया । 

आशा है कि १६६२ के अन्त तक प्रारम्भिक सर्वेक्षण स्तर पर इन राज्यों में याज-विरोधी 
कार्य पुरा हो जाएगा। इसके उपरान्त इस कार्यक्रम को. जन-स्वास्थ्य सेवाओं में सम्मिलित कर 
लिया जाएगा । महाराष्ट्र में इस कार्य क्रम के कुछ अधिक समय तक चलने की सम्भावना है । 

रोहे : भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और बाद में यूनीसेफ की सहायता से 
अक्टूबर, १९५६ में रोहे नियन्त्रण प्रयोगिक परियोजना शुरू की थी और इस परियोजना का 
प्रशासन भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्‌ की देख-रेख में चलता था और इसके लिये 
५.६० छाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्ययन किये 
जा चुके हैं : 

(१) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में प्राथमिक महामारी विज्ञान सर्वेक्षण (१९५६-५८) । 

(२) उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और पंजाब राज्यों के विभिन्‍त भागों में विभिन्‍त उपचार 

परीक्षेण (१९५६-५८) । 
आलोच्य वर्ष में यहू निम्निलिखित अध्ययन जारी रहे :--- 


६४ भाज्ञादी का परद्रहुवाँ वर्ष 


(१) उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों मे रोहे- 

नियन्त्रण के सामूहिक प्रचार के लिए क्षेत्र परीक्षण । 

(२) उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश राज्यों में भारत में रोहे रोग कहाँ- 
कहाँ व्यापक है, उसका भौगोलिक आधार पर एक सांख्यकी मानचित्र तेयार करने के 
प्रबन्ध के लिए सर्वेक्षण । 

मंसूर, और जम्मू-कास्मीर राज्यों में भी इन परीक्षणों को शुरू करने के छिए कदम उठाये 

जा चुके हैं । 

पत्तन स्वास्थ्य : ६ बड़े बन्दरगाहों--कलकत्ता, विशाब्ापट्ठम, मद्रास, कोचीन, बम्बई और 

कादिला तथा बम्बई (शान्ताक्रज) कलकत्ता (देमदम),, मद्रास (मीनांबत्तम), त्रिचिरापहिल और 
दिल्‍ली (पालम) के पांच अन्तर्राष्ट्रीय वायु पत्तनों का संग्रारोधन प्रशासन इस वर्ष रंतोपजनक स्व 
से कार्य करता रहा । छोटे-छोटे पत्तनों का संग्रारोधन “शासन राज्य सरकारें चढाती हैं । अमृतसर 
विमान-पत्तन (राजासांसी) में भी अल्पकालिक स्वास्थ्य-सफाई की बःवस्था है। कारतिकोब 7र, 
पोर्टब्लेअर और अहमदाबाद, पूना, बेगमपेट, लखनऊ, इलाहाबाद, गया, और तागपुर के व्यपवर्त- 
नीय विमान प्तनों पर भी स्वास्थ्य-सफाई की अल्पकालिक व्यवस्था मौजूद है । प्रमुख पोत-पत्तनों 
की पोत-पत्तन-स्वास्थ्य समितियों की तरह ही अत्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर भी सफाई, मच्छर 
निरोधी कार्य, कृ्तक रोधी कारी आदि के समन्वय तथा भली प्रकार देख-रेख के छिए विमान- 
पत्तन स्वास्थ्य समितियाँ स्थापित की गयीं। सामुद्रिकों के पूर्व प्रवेश तथा सामग्रिक परीक्षा की 
योजना ने संतोषजनक प्रगति की है। सामुद्रिकों से सम्बन्धित प्रयोगशाला तथा अन्य आवश्यक 
परीक्षणों का सारा खर्च भारत सरकार वहन करती है । 


राष्ट्रीय जल-प्रदाय एवं स्वच्छता और सफाई कार्यक्रम : स्वास्थ्य मन्‍्त्रारूय द्वारा श्रगस्त- 
सितम्बर, १९५४ में चलाया गया राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं स्वच्छता कार्यक्रम तृतीय पंचवर्षीय 
योजना अवधि में चालू रखा गया है। इस कार्यक्रम के अधीन नगर जलू प्रदाय एवं स्वच्छता 
योजनाओं के लिए ८८.९५ करोड़ रुपये तथा प्राम जल अदाय एवं स्वच्छता योजना के लिए १६.३३ 
करोड़ रुपये की व्यवस्था है। राज्यों को दी जाने वाली सहायता के नमूने में कोई परिवर्तन नहीं 
है, जेसे नगर जल प्रदाय भौर पफाई योजनाओं के लिए कर्ज और भ्ाम जल प्रदाय योजनाओं के 
लिए ५० प्रतिशत पहाय्यानुदान दिया जाता रहेगा। यह भी निश्चित किया गया है कि जिन ग्राम जल 
प्रदाय योजनाओं में इंजीनियरी कहा तथा अनू भव की आवश्यकता है और जिससे व्यक्तिगत गांवों 
को ही लाभ हो उन्हें भी राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं स्वच्छता कार्यक्रम (ग्राम) के क्षेत्र में सम्मिलित 
कर लिया जायेगा। ह 

स्वास्थ्य व्यवस्था के महानिदेशाल्य का केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इजीतियरी संगठन राष्ट्रीय 
जल प्रदाय एवं स्वच्छता कार्यक्रम के प्रशासन में तथा राज्य सरकारों को उनके जल प्रदाय एवं 
स्वच्छता योजनाओं के तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में प्राविधिक मंत्रणा तथः मार्गदर्शन 
देने में स्वास्थ्य मंत्रालय की सहायता करता है। इस संगठन के तत्वाधान में लोक स्वास्थ्य इ'जी- 
नियरी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कोर्स चलाए जाते हैं। संगठन के इ जीनियरी स्थानिक निरी- 
क्षणों एवं प्राविधिक मंत्रणा के लिए विभिन्‍न राज्यों का दौरा करते हैं। यह संगठन छोक स्वास्थ्य 


जन-स्वास्थ्य बज 


इ जीनियरी के क्षेत्र में व्यावसायिक तथा प्रशासकीय मामलों पर एक त्रेमासिक लोक स्वास्थ्य इजी- 
नियरी बुलेटिन भी प्रकाशित करता है । 
प्रथम दो योजनाओं में स्वीकृत ८३.१७ करोड़ रुपए के अनुमानित ब्यय की अधिकांश ३६९ 

जल प्रदाय योजनायें तथा १०० नाली योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं और शेष तृतीय पंचवर्षीय योजना 
में पूर्ण हो जाएंगी । १९६१-६२ में इस कार्यक्रम की त्रियान्विति के लिए १२.२१ करोड़ रुपए की 
बजट व्यवस्था की गई और ५.७९ करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की ५४ नई योजनायें अनुमोदित 
की गई थीं । 

प्रथम दो योजना अवधियों में स्वीकृत १९ करोड़ रुपए के अनू मानित व्यय की ३४८ ग्राम 
जल प्रदाय एवं स्वच्छता योजनायें अधिकांश पूर्ण हो गई हैं। द्वितीय योजना अवधि में जिन, योज- 
नाओं को चालू रखा गया था उनकी क्रियान्विति तथा इस कार्यक्रम के अधीन अन्य नई योजनाओं 
को चालू करने के लिए १९६१-६२ में ११६ करोड़ रुपए (६० राख रुपये राज्यों तथा ५६ लाख 
संघ क्षेत्रों को) की बजट्थव्यंवस्था की गयी थी। इस वर्ष ३३ लाख रुपए के ब्रनुमानित व्यय की 
पन्‍्द्रह नई योजनाएं स्वीकृप्ते की गई । | 

इजीनियरों तथा राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं सफाई कार्यक्रम की क्रियान्विति में लगे सहायक 
कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम तृतीय पंचवर्षीय योजना में चालू रखा गया है जिसके लिये १५ 
लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । 


खिकित्सा शिक्षरा और प्रशिक्षरग 


नये मेडिकल कालेजों की स्थापना तथा मौजूदा मेडिकल कालेजों के विस्तार के योजना, 
जिसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी केन्द्र 
सहाय्यित योजना के रूप में जारी रखी जा रही है । नये मेडिकल कालेजों तथा वर्तमान मेडिकल 
कालेजों के विस्तार के लिए, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश मिल सके, इस योजना के 
अधीन एक स्वीकृत नमूने के अनुसार राज्य सरकारों को. आर्थिक सहायता दी जा रही है। तृतीय 
पंचवर्षीय योजना में लगभग १५ नये मेडिकल कालेज खोलने का विचार है । द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना के अन्त तक मेडिकल कालेजों की संख्या ६० थी और अब यह बढ़कर ६५ हो गई है, 
जिनमें १९६१-६२ में ७,००० छात्रों के प्रवेश की क्षमता है । 
राज्य सरकारों को दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में नये दंत-चिकित्सा कालेज खोलने, 
मौजूदा कालेजों के विस्तार के लिए सहायता दिये जाने की एक स्कीम सम्मिलित की गयी । इस 
कार्य के लिए भारत सरकार ने ७५ लाख रुपए की व्यवस्था की है । इस स्कीम के अन्तर्गत तीन 
नए कालेजों की स्थापना तथा ५ दंत कालेजों के विस्तार के लिये राज्य सरकारों को सहायता दी है । 
नये दंत-कालेज खोले जाने तथा वर्तमान कालेजों के विस्तार की स्कीम तीसरी पंचवर्षीय 
योजना में भी सम्मिलित की गयी है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में सहायता दिये जाने का स्वरूप 
मेडिकल कालेजों को सहायता दिये जाने जैसा ही है। इस समय भारत में ,१२ दंत चिकित्सा 
कालेज हैं जिनमें प्रति वर्ष छणभग ४०० छात्र भर्ती. किये जा सकते हैं । 
संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन यू० एन० पी० 7० ए० ए० जैसी संयुक्त 
दाष्ट्र संघ की विशेष एजेंसियाँ संयुक्त राज्य चतुर्थ झूत्री कार्यक्रम और कोलम्बोी योजुना तथा कई 


६६ आज़ादी का पन्द्रह॒वां वर्षे 
विदेशी सरकारें अपनी प्राविधिक सहायता स्कीमों के ग्रन्तर्गत भारतीय क्षेत्रों को चिकित्सा और 
अन्य सम्बन्धित विषयों के प्रशिक्षण की विदेशों में सुविधायें प्रदान कर रही हैं। रॉकफेलर 
फाउन्डेशन, न्‍्य फील्ड फाउन्डेशन आदि जैसे निजी प्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी छात्रवृत्तियाँ और अन्य 
सुविधाएं देती हैं । भारत सरकार अन्य देशों के उम्मीदवारों को चिकित्सा की उच्चतर शिक्षा 
के लिए प्राविधिकि सहायता प्रदान करती है । का 

प्रशिक्षण : स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के मेडिकल कालेजों और अनुसंधान संस्थाओं के कुछ 
विभागों के स्तर को ऊंचा करने की एक स्कीम शुरू की थी। इस स्कोम का उद्देश्य चुनींदा 
डाक्टरों को शिक्षा और अनुसंधान कार्य के लिए स्नातोकत्तर प्रशिक्षण देना है। इस स्कीम के 
अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उच्च-स्तरीय संस्थाओं में दाखिला किए गए छात्रों को वत्तियों 
दी जाती हैं । ० 

अनुसंधान : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्‌ ने श्ोषधि और जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र 
की अनेक तात्कालिक समस्याओं के अनुसंधान का एक कार्यक्रम तेयार#किया है। परिपद्‌ ने 
संक्रामक रोगों के विशेषत: क्षय, रोहे, हैजा, कुष्ट आदि तथा अन्य विर्डिन्न रोगों के अनुसंधान का 
एक व्यापक कार्यक्रम तेयार किया है । 

अनुसंधान कार्यो के अन्तर्गत इस समय पौष्टिक भोजन, संक्रामक रोगों, प्रसृती और बाल- 
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, मानृसिक स्वास्थ्य, दंत स्वास्थ्य, श्रौद्योगिक स्वास्थ्य तथा सफाई- 
सुधराई विषयों पर प्रनुसंघान किया जा रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में अनु संघान कार्यों के 
लिए ३१२ लाख रुपए की व्यवस्था की गयी थी जिसमें से परिषद्‌ ने २३८ छाख रुपये व्यय किये । 

इस स्कीम के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३५० लाख रुपए की व्यवस्था की गयी । 
इस व्यवस्था में से चिकित्सा अनुसंधान के लिए जिसके लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंघान परिषद्‌ 
अनुदान देती है, भी राशि दी जाएगी । 

चिकित्सा सहायता 

अ शदायो स्वास्थ्य सेवा योजना : १९६१-६२ के दौरान अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना 
के अन्त्गंत एक और उल्लेखनीय कार्य हुआ । इस वर्ष दो नये दवाखानों की स्थापना के साथ-साथ 
४० औषधालय और ४ चलते-फिरते दवाखाने खोले गए | भ्रव दिल्‍ली और नई दिल्ली में इस 
योजना के औषधालयों का जाल बिछ गया है । इस स्कीम के अन्तर्गत संसद के सदस्यों को भी 
चिकित्सा सुविधा दी जाने लगी है। अब इस योजना की परिधि में औद्योगिक और गेर-औद्योगिक 
प्रतिष्ठानों, प्रति-रक्षा मंत्रालय के असैनिक कर्मचारी भी आ गये हैं। १९६०-६१ के वर्षों में 
२० अद्ध-सरकारी और स्वतंत्र निकायों को भी इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा दी जाने 
लगी । तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में सुझाव दिया गया है कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास 
में काम करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत चिकित्सा- 
सुविधा प्रदान की जाए। यह सुझाव इस बात का प्रमाण है कि यह योजना राजधानी में बहुत 
सफल सिद्ध हुई है । 
कृन्द्रीय सचिवालय स्थित दवाखाने में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी साधारण शुल्क देकर 


अपना स्वास्थ्य-परीक्षण करा सकते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के इस दवाखाने ने आलोच्य वर्ष में काफी 
प्रगति की । 


जन-स्वास्थ्य ६७ 


सरकार ने इस योजना की समीक्षा के लिये एक अंशदायी स्वास्थ्य-सेवा समीक्षा समिति 
नियुक्त की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस समिति की सिफारिशों के क्रिया- 
न्वित हो जाने पर इस स्कीस की कमी दूर हो जायेंगी और इस स्कीम का लाभ उठाने वालों की 
शिकायतों के कारण समाप्त हो जायेंगे । ह 


प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र 


आजादी से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था नहीं थी । 
किन्तु अब भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य कन्द्रों के द्वारा निरोधात्मक तथा उपचा- 
रात्मक स्वास्थ्य-सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं । 


दूसरी योजना में राज्यों के राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में २००० प्रारम्भिक स्वास्थ्य 
इकाइयां कायम किये जाने के लिए १९ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी थी । यह केन्द्र सामुदायिक 
विकास और सहकारिता मृंत्रालय द्वारा दूधरी योजना अवधि में सामुदायिक विकास और सहकारिता 
मंत्रालय द्वारा दूसरी योजना अवधि में सामुदायिक विकास खंडों में खोले जाने वाले १००० केन्द्रों 
के अलावा थे। लेकिन एक अप्रैल, १९५८ से सामुदायिक विकास खंडों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
खण्डों के बीच का भेद समाप्त कर दिया गया और प्रथम चरण के समस्त खण्डों में प्रारम्भिक 
स्वास्थ्य कन्द्र खोलने का निर्णय किया गया । मार्च, १९६२ के अन्त तक ३,०५० केन्द्र खुल चुक थे 
और १९६२-६३ में ५९० ऐसे केन्द्र खोलने का निशचय किया गया । तीसरी पंचवर्षीय योजना में 
प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए १६.६८ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी। 


प्रसुती ओर बाल-स्वास्थ्य 


आजादी से पहले उपयुक्त चिकित्सा सुविधाओं और प्रसव के पहले और बाद में पर्याप्त 
पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण बालकों और माताओं की एक बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाती थी । 
इस स्थिति को सुधारने के छिए भारत सरकार ने प्रसूती और बाल-कल्याण का एक कार्यक्रम 
घुरू किया है । 


इस समय देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग ५,४८७ प्रसूती और बाल-कल्याण 
केन्द्र खुले हुए हैं। ऐसे एक केन्द्र से १०,००० से लेकर २५,००० छोगों तक को लाभ प्राप्त होता 
है। इनमें से एक-तिहाई केन्द्र शहरी क्षेत्रों में तथा दो-तिहाई केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। मार्च, 
१९६२ के अन्त तक ३,०५० प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खुल चुके हैं। प्रसृती और बाल-कल्याण केन्द्रों 
द्वारा संचालित प्रसव-पूर्व क्लीनिकों तथा अन्य प्रसूती अस्पतालों का बड़े शहरों में रहने वाली 
जच्चाओं को लाभ मिल रहा है । 


दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत हैल्थ विजिटरों, नर्सों, मिडवाइफों, और दाइयों के 
प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार की सहायता से सघन स्कीमें शुरू की थीं । 

अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य संस्था के एम० सी० एच० विभाग को 
एम० सौ० एच० कार्यकर्ताओं के फ्रशिक्षण के लिए भारत सरकारने विश्व-स्वास्थ्य संगठन और 
यूनीसेफ की सहायता से एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रद्चिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित कर दिया है । 


द्ध आज़ादी का पम्द्रहनाँ वर्ष 


स्वास्थ्य शिक्षा 

केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा विभाग : केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने स्वास्थ्य शिक्षा के थे 
में और प्रगति की है। विभाग ने नई दिल्‍ली में आयोजित १४वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा के 
अवसर पर फरवरी, १९६२ में एक स्वास्थ्य प्रगति प्रदर्शनी आयोजित की । विभाग ने १९६१ के 
भारतीय उद्योग मेले में एक स्वास्थ्य मंडप स्थापित किया था जिसमें भारतवासियो के स्वास्थ्य 
सुधार और रोगों को रोकने के क्षेत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य मत्रालय क कार्यो और प्रगति का प्रदशन 
किया गया था। 

विभाग ने चौदहवीं विश्व स्वास्थ्य महासभा के अवसर पर “ चित्रों में भारत के स्वास्थ्य- 
कार्य” और “स्वस्थ हिन्द” का विद्येषांक सहित कई विशेष प्रकाशत प्रकाशित किये। विभाग ने जनवरी 
१९६१ से अप्रैल, १९६२ तक हिन्दी और अंग्रेजी में ५४ पैम्फलेट, फोल्डर और ब्राउचर प्रकाशित 
किये। विभाग में १२ पोस्टरों के डिजाइन तैयार करवाये और हिन्दी और अंग्रेजी में ६-६ पोस्टर 
प्रकाशित किये । स्वास्थ्य मंत्रालय के लिये चेचक, हैजा और एक भीपणसमस्या विषयों पर तीन 
किह्में तैयार की गयी और प्रदर्शन के लिए प्रसारित की गयीं । १६६१ में विभाग के फिल्म पुस्त- 
कालय में सात फिल्में और आईं । और इस तरह फिल्मों की कुल संख्या ३९६ और फिल्म स्ट्रिपों 
की संख्या ३०९ हो गयी । 

आलोच्य वर्ष में विभान ने अपने प्रशिक्षण और प्रनसंधान कार्यक्रम का काफी विस्तार 
किया । अभी हाल में खले अनसंधान विभाग का भी काये काफी बढ़ गया है । 

इस विभाग में स्थापित नयी प्रायोगिक परिवार नियोजन शिक्षा इकाई में शिक्षा पाने के 
लिए ६ प्रशिक्षित स्वास्थ्य शिक्षकों को चुना गया और उन्हें सम्बन्धित राज्य इकाइयों में इस 
परियोजना को पूरा करने के लिये नियुक्त किया गया। 


स्कूल स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष श्रीमती रेनुका रे, संसद सदस्य ने २-१२-१९६१ को 
समिति की रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को पेश कर दी । 


' राज्य स्वांस्थ्य शिक्षा विभाग 
आंध्र प्रदेश, बिहार, आसाम, केरल, मद्गास, महाराष्ट्र (बम्बई), मैसूर और उत्तर प्रदेश 
राज्य सरकारों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अपने अपने राज्यों में स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो 
स्थापित किये थे। कुछ राज्यों ने इस परियोजना को क्रियान्वित करने की दिशा! में पर्याप्त प्रगति 
को है। जब कि कुछ राज्य प्राविधिक व्यक्ति भरती करने, उपयुक्त स्थान तलाश करने आदि की 
दिशा में कदम उठा रहे हैं, पंजाब, और पदिचिम बंगाल तथा गुजरात सरकारों ने १९६१ में ऐसे 


'व्यूरो स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। आशा की जाती है कि तीसरी योजना के अन्त तक सभी 
राज्यों में स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो स्थापित हो जाएंगे । 


परिवार नियोजन 


तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में परिवार नियोजन कार्यक्रम को इस ढग से क्रियान्वित 
करने का निश्चय किया है कि जनम-दर सें अधिक से अधिक कमी हो सके । इस कार्यक्रम के 


भन्तगंत सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षा और अनुसंधान की व्यवस्था की गयी है | तीसरी पंचवर्षीय योजना 


जन-स्वास्थयं ६& 


में इस कार्य के लिये २७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है" केन्द्र में एक केन्द्रीय परिवार नियो- 
जन बोर्ड, एक डेमोग्राफिक एडवाइजरी कमेटी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्‌ की परिवार 
नियोजन वैज्ञानिक पहल समिति और एक कम्युनिकेशन एक्शन रिसर्च कमेटी और एक परिवार 
नियोजन निदेशक कार्य कर रहे हैं। अब सभी राज्यों में परिवार नियोजन बोड स्थापित हो चुके हैं । 
कई राज्यों में पूर्णकालिक परिवार नियोजन अधिकारी नियुक्त किये जा चुके हैं। अन्य राज्यों में 
परिवार नियोजन के कार्य की देखभाल राज्यों के प्रसृती और बाल-स्वास्थ्य अधिकारी करते हैं । 

अक्टूबर, १६६१ को ४,१३७ केन्द्रों से परिवार नियोजन सेवा उपलब्ध थी। अक्टूबर, 
१९६१ तक २४,८०० बन्ध्यकरण आपरेशन (१८,१८४ पुरुषों का और ६,६१६ स्त्रियों का) किया 
गया । ४५१ परिवार नियोजन शिविरों की स्वीकृति दी गयी । १९५६ के बाद से अब तक ४,११३ 
व्यक्तियों को परिवार नियोजन की शिक्षा दी जा चुकी है । 

जनवरी, १९६० से, “परिवार नियोजन समाचार” नामक एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित 
हो रहा है | इस बुलेटिन का उद्देश्य देश के विभिन्‍न भागों में क्रियान्वित हो रहे परिवार नियोजन 
कार्यक्रम के कार्य और प्रगति तथा योजना के बारे में कार्यक्षेत्र-कार्यकर्ताओं को जानकारी देना 
तथा परिवार नियोजन के बारे में जनता को शिक्षा देना है। ह 


स्वदेशी चिकित्सा पद्धति 


पहली पंचवर्षीय योजना में स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के अनुसंधान के लिए ३७.५० लाख 
रुपया खर्च हुआं था। दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये कंन्द्रीय योजना में १०० लाख 
रुपयें की व्यवस्था की गयी थी जिसमें से दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक विभिन्‍न 
संस्थाओं को ९.०९ लाख रुपये दिये जा च्‌के हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की केन्द्रीय योजना में 
इस स्कीम के लिय ३०० रुपये की व्यवस्था की गयी । इस राशि में से ३१ मार्च, १९६१ के अंत तक 
१७.३५ लाख रुपये खर्च किये गये। इन राशियों में वह राशि शामिल नहीं है जो कि राज्यों की 
सरकारी संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता के तौर पर दी गयी थी । 

ग्रोषध नियंत्रण 

ओऔषध अधिनियम और औषध नियमों को लागू हुए १५ वर्ष हो चुके हैं। औषधि नियंत्रण 
के लिये अधिक प्रभावशाली उपाय किये जाने के विचार से तीसरी पंचवर्षीय योजना में दो स्कीमें 
सम्मिलित की गई थीं जिनमें प्रयोगशालाञों के विस्तार और नियम छागू करने के तंत्र का 
विस्तार करने की व्यवस्था थी। आयात, निर्माण और प्रसाधन वस्तुओं की बिक्री पर नियंत्रण 
रखने के विचार से संसद में एक विधेयक पेश किया गया था । 

आयात की जाने वाली औषधियों के गुणों पर कठोर नियंत्रण रखे जाने के परिणामस्वरूप 
आयात की जाने वाली औषधियों के हलके स्तरों के मामलों में काफी कमी हो गई है । 

देश में निर्मित की गई औषधियों के गूणों पर रखें जा रहे नियंत्रण को उत्तरोत्तर कठोर 
किया जा रहा है। 

ओऔषध नियंत्रण संगठन का एक कार्य औषधियों का मानक निर्धारित करना है। केन्द्रीय 
औषध नियंत्रण संगठन के लिये बजट में १९६१-६२ के लिये ९ लाख ६५ हजार रुयये की व्यवस्था 
की गई है जिसमें योजना स्कीमों की १ लाख ६६ हजार ३०० रुपये की राशि भी सम्मिलित है। 


७० आज़ादी का परद्रहवाँ वर्ष 


्रायोजन और स्वक्षरा 


स्वास्थ्य के लिये पहली पंचवर्षीय योजना में १४० करोड़ और दूसरी पंचवर्षीय योजना में 
२७३.८२ करोड़ रुपये की व्यवस्था थी जिसमें से केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के लिये पहली व 
दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में ऋ्रशः: ३९ और ९० करोड़ रुपये की व्यवस्था थी । 

स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३४१.८० करोड़ रुपये की व्यवस्था 
की गई। इसमें से केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में ४५ करोड़ रुपये की--१९.५० करोड़ विशुद्ध केन्द्रीय 
योजनाओ तथा २५.५० करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा चलाई योजनाप्रों के लिये--व्यवस्था कर दी गई 
है । शेष २९६.८० करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था राज्य योजनाओं में की गई । 

दूसरी योजना की भांति केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालम की तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मि- 
लित स्कीमों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया । 

१. विशुद्ध केन्द्रीय योजनाएं : यह योजनाएं केन्द्रीय सरकार दृछरा सीधे कार्यान्वित की 
जाती हैं और इनके लिये सारी व्यवस्था केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में निहित है। 

२. केन्द्र चालित योजनाए : इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना तथा राज्य स्वास्थ्य 
योजना दोनों में ही अपने-अपने कुल व्यय के भाग के अनुसार व्यवस्था की गई है | द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में १७ ऐसी योजनायें थीं, किन्तु विषयों को अधिक सरल बनाने के उहं श्य से यह निर्णाय किया 
गया है कि इस श्रेणी की योजनाओं की संख्या कम से कम रखी जाये जिसके फलस्वरूप तृतीय पंच- 
वर्षीय योजना में परिवार नियोजन, स्वदेशी चिकित्सा पद्धति, अधिस्नातक शिक्षा सहित अनुसन्धान 
और अ्रधिस्तातक चिकित्सा शिक्षा नामक तीन योजनाये हैं जो इस श्रेणी में सम्मिलित की गई हैं । 

३. केन्द्र सहायिय्त योजनाएं : इस श्रेणी में बहुत सी राज्य योजनायें झ्ाती हैं जंसे मेडिकल 
कालेज, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वदेशी 
चिकित्सा पद्धति, जल प्रदाय एवं सफाई कार्यक्रम । इन योजनाओं के लिये राज्य योजनाओं में ही 
सारी योजना-व्यवस्था की गई है और राज्य सरकारों को उनकी योजना व्यवस्था के रूप में स्वीकृत 
नमूनों के अनुसार केन्द्रीय सहायता दी जाती है। 

दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में विज्ञुद्ध केन्द्रीय योजनाओ्रों पर ६.६६ रुपये और केन्द्र 
चालित योजनाओं पर ६६.५१ करोड़ रुपये व्यय हुए । 

केन्द्र सहाय्यित योजनाओं के लिये द्वितीय पंचवर्षीय थोजन! में राज्य सरकारों को केन्द्रीय 
सहायता के रूप में २२.७२ करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति की गई थी । 

बजट में १६६१-६२ के अन्तगंत विशुद्ध केन्द्रीय योजनाओं के लिये ४. ३८ करोड़ तथा केन्द्र 
चालित योजनाओं पर केन्द्रीय सहायता के लिये १.५१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 

केन्द्र सहाय्यित योजनाओं के लिये सहायता देने के लिये बजट में १९६१-६२ के लिये ३४.०४ 
करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । ' 

मुदालियर समिति की रिपोर्ट : स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं आयोजना समिति नामक एक समिति 
जून, १९५६ में डा० ए० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में नियुक्त की गई | इस समिति 
ने अक्टूबर, १९६१ में अपने विवेचन पूर्ण कर लिये हैं और अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया 
है। यह रिपोर्ट १८ जनवरी, १९६२ को सरकार को प्रस्तुत की गईं । 





विज्ञापन ७६ 


है। १७००१७०/भ८८” व १९८०/*पे/* पे ४ चित पियें “*३८/“ पे: पे। पक” रे पक /प/पक पक //९३/“रे७/ ८ रपट के र“रेक ि/ये॥ 2पत्रिषन्‍रि./ कि #्डतनफि> पेय विष न्‍रि//प./“ के “कि रिकपिह/पि: विक/प/रे/पक० ,/९../५ हिट 


उड़ीसा प्रगति की और 

उड़ीसा के इतिहास मैं योजनाबद्ध विभाग के गत ११ वर्षों ने समृद्ध और 
विविधतापूर्ण जीवन का जो शीघ्र ही प्राप्त होगा, मार्ग प्रशस्त किया है । 

गत वर्ष की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि राज्य भर मैं पंचायती राज की 
स्थापना है। राज्य भर में ३०७ पंचायत समितियां स्थापित हो गई हैं। 
सामुदायिक विकास कार्यत्रम के अन्तर्गत ८४ प्रतिशत झाबादी, ७४ प्रतिशत 
क्षेत्रफल और ग्राम-पंचायतों के कुल सदस्यों में से ८६ प्रतिशत सदस्य भरा 
गए हैं । | 

दूसरी योजना के अन्त तक हीराकुड और मचक्‌ड परियोजनाओं से ११६ 
मेगावाट बिजली मिल रही थी जो राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए 
काफी सहायक हुई । २५० मंगावाट तलचेर-थरमल स्कीम और २४० मेगावाट 
वाली-मेला स्कीम का काम प्रगति पर है। 

प्रदीप बन्दरगाह से लगभग एक लाख टन कच्चा लोहा १६ जहाजों द्वारा 
जापान को निर्यात किया गया । 

टोम्का-दापटारी कच्चा लोहा भंडार से लोहा निकालने, दापटारी से 
प्रदीप बन्द रगाह तक एक राजपथ बनाने और प्रदीप बन्दरगाह को १६६४-६५ 
तक २० लाख टन कच्चे लोहे का यातायात करने योग्य बनने की एक स्वीकृत 
योजना तेयार की गई है । 

श्रौद्योगिक विकास के क्षेत्र में बड़े उद्योगों की ये नई सस्‍्कीमें शुरू की गई 
हैं; राउरकेला इस्पात सयंत्र, फेंरो-मेगनीज फेक्ट्री, जोडा और कागज मिल, 
चौदवार, बेलपुर और राजगेगपुर में रिफ्र कट्रीज तथा ट्यूब मिल, चोौदवार । 

राज्य सरकार ने तीसरी योजना अवधि में अ्रधिक से अधिक पंचायत 
समिति क्षेत्रों में कम से कम एक झ्रौद्योगिक इकाई स्थापित करने की एक 
महत्वाकांक्षी योजना बनाई है । 

१००० से अधिक आबादी वाले गांवों को पीने योग्य पाती देने की 
योजना प्रगति पर है । 

उड़ीसा सैलानियों का स्वर्ग है। कोणाके और राजरानी जेसे मन्दिरों की 
वास्तुकला को देखने दूर-दूर से हजारों पर्यटक पाते हैं । 

गृह (जन-सम्पर्क ) विभाग 
उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर 
द्वारा प्रसारित 
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&8 दक्षिण को जाने वाला मार्ग सुन्दर भूमि की ओर ले जाता है। यह 
भूमि तमिलनाड है-प्राचीन संस्कृति की पोषण भूमि । तमिलताड में 
अनेक ऊंचे ऊंचे, भव्य और सुन्दर मन्दिर हैं जिनकी प्राचीन वास्तु- 
कला, पयेटकों के लिए प्रसन्‍्तता का. स्थायी साधन है । 

& इन मन्दिरों के पत्थरों की कला अति सुन्दर और आश्चर्यकारी है। 
प्राचीन मूर्तिकार पाषाणों में सुन्दर जीवन को अंकित करने में निपुण थे 
झौर उतकी रचनाएं श्राज भी सजीव और बोलती हुई सी प्रतीत 
होती हैं । 

& कजीवरम, चिद[म्बरम, तंजोर, सुचिद्रम तिरुचिरापहली, मदुराई और 
कन्या कुमारी के भव्य मन्दिर आज भी सुन्दर कलाभिव्यक्ति की 
अतुलनीय कृतियां हैं। मद्रास के समीप स्थित महाबलीपुरम जो कि 
पल्‍लव कला का सुन्दर झागार है, सौन्दर्य का सजीव उदाहरण है । 

& सुन्दर पर्वतीय स्थानों, उटकमंड और कोडायकनाल का सुन्दर जब- 
वायु, प्राकृतिक सौन्दर्य तथा शक्ति प्रदायक कौटल्लिम भरने शैला- 
नियों और स्वास्थ्य लाभ करने वालों के लिए सुन्दर स्थान है । 


& निलगिरि जिले मुडुभलाई शिकारगाह जहां जंगली जानवरों को उनके 
स्वाभाविक रूप में देखा जा सकता है तथा मद्रास के समीप वेडान्थांगल 
चिड़िया गाह भी पर्यटकों के लिए मनोरंजन का सन्दर स्थान है । 


आपको मद्रास का निमंत्रण है 


प्रसारित--- 


सूचना ओर प्रचार निदेशालय 
सद्रास सरकार 


8] 
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आवास ओर लोककूर्म 


जनसंख्या वृद्धि, वस्तुओं ओर विशेषकर भवन-निर्माण वस्तुओं के मूल्यों में अति वृद्धि 
से भारत की श्रावास-समस्या अति भीषण और पेचीदा हो गई है । इस समस्या के समाधान को 
लिए सहकारी समितयों, स्थानीय निकायों तथा राज्य ओर केन्द्रीय सरकारों तथा व्यतितयों को 
निजी तौर पर ठोस प्रयत्न करने होंगे। , 

१९५१ की जन-गणना के आकड़ों के अनुसार १९६१ के अन्त में अर्थात्‌ तीसरी पंचवर्षीय 
योजना अवधि के आय में शहरी क्षेत्रों में लगभग ५० छाख मकानों की कमी थी । इस संख्या में 
बरततमान मकानों की जीर्णावस्था तथा लगभग १० लाख गन्दी बस्तियों के मकान सम्मिलित नहीं 
है । इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कोई ५६ छाख मकानों की जरूरत और 
बढ़ जाएगी । जब १९६१ की जन-गणता के विस्तृत आकड़ं सामने आयेगे तो इन आंकड़ों में और 
वद्धि हो जाएगी । मकानों की पिछली कमी को पूरा करने तथा समस्या को भीषण तर न होने 

के लिए बहुत अधिक पूंजी की श्रावश्यकता है और इतनी बड़ी पजी देश के वर्तमान साधनों से 
प्राप्त नहीं की जा सकती । इस समस्या के लिये शर्ने:-शन: एक सजग आयोजन बनाकर, जोकि कई 
दशाब्दियों का श्रायोजन होगा, कार्य करना हांगा । इसलिए सरकार के पास जो सीमित वित्त उपलब्ध 
है, उसे समाज के अपेक्षाकृत कमजोर वां के लाभाथ ही प्रयुक्त करना उपयोगी होगा 

ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास की स्थिति सन्‍्तोषजनक नहीं है। देश के ५,५८,१००० गांवों के 
५४ करोड़ मकानों में से ५० करोड़ मकानों को स्थिति ऐसी है कि उन्हें या तो फिर से बनाया 
जाना चाहिए अथवा उनमें सुधार किया जाना चाहिये । स्पष्ट ही यह समस्या इतनी विशाल और 
भीषण है कि निकट भविश्य में कोई ऐसा ग्रमीण आवास कार्यक्रम बनाना कठिन है जिसके लिए 
सारा व्यय सरकारी साधनों से उपलब्ध किया जा सके। इसलिए विगत वर्षों की भांति गांवों में 
आवास अवस्थाओं के सुधार का कार्य ग्रामीण विकास कायक्रय के सहयोग से “स्व-सहायता के लिये 
सहायता” के आधार पर ही किया जा सका हे । 


पंचवर्षीय योजनाग्रों के श्रन्त्गंत प्रगति 


पहली पंचवर्षीय योजना में एक राष्ट्रीय आवास कायक्रम की ब॒नियाद रखी गयी थी । इस 
योजना अवधि में दो शहरी आवास स्कीम शुरू की गयी थी । यह स्कीमें थीं; सहायता प्राप्त औद्यो- 
गिक आवास स्कीम और कम-आय-समूह झावास स्कोम। योजना में १,२०,००० मकानों के निर्माण 
के लिये ३८.५ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी थीं । २7: +व:४. ने इन दोनों स्कीमों के अन्त 
गत केवल २४.१४ करोड़ रुपए ही मक्गान-निर्मा+ के लिए प्राप्त किया। १,०३,६०० मकानों के 
निर्माण की मन्‍्जूरी दी गई थी जिनमें से लगभग ४९,००० मकान ही पहली योजना अवधि में नब 
सके थे । 


७४ आंज्षादी का पद्रह॒वाँ वर्ष 


दूसरी योजना अवधि में ६ और स्कीमें शुरू की गयीं; कुल मिलाकर निम्नलिखित सावे- 
जनिक आवास स्कीमें क्रियान्वित हुईं थीं : 


योजना स्कीमें : 
सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास स्कीम 


पं 
१ .लहरी. +2७+ जननी 


कम-आय-समूह आवास स्कीम : इनके लिये 
(३). बागान श्रमिक आवास स्कीम : सरकार के सामान्य 
(४) गन्दी बस्तियों की सफाई स्कीम : साधनों से वित्त की 
(५). ग्राम आवास परियोजना स्कीम : व्यवस्था की गयी 
(६). भूमि-अर्जन और विकास स्कीम ' :थी। 
गर-योजना स्कोमें : 

(७)... मपम-माव-गमर आवास स्कीम : इनके लिए जीवन- 
(८) राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान- : बीमा निगम निधि 


किराया आवास स्कीम । : से वित्त की व्यवस्था की गयी थी । 


योजना स्कीमों के लिए योअना अवधि में ८४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी | इस 
राशि में से राज्यसरकारों ने लगभग ७०.४२ करोड़ रुपयों का ही उपयोग किया । 

लोककर्म, आवास और पूर्ति मंत्रालय द्वारा संचालित उपर्युक्त इन स्कीमों के अलावा अन्य 
केन्द्रीय मंत्राल्यों (जैसे रेलवे, परिवहन और संचार, रक्षा आदि), राज्य सरकारें और स्थानीय 
निकायों आदि के भी अपने आवास कार्यक्रम थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सावंजनिक आवास के 
लिये अनुमानत: कुल २५० करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था थी । 

आवास और पूर्ति मंत्रालय की विभिन्‍न आवास स्कीमों के अन्तगंत कुल मिला कर रूगभग 
२,२०,००० मकानों के निर्माण की मन्जूरी दी गयी थी जिनमें से दूसरी योजना अवधि में लगभग 
१,४३,००० मकानों का निर्माण हुआ था। 

अन्य केन्धीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों आदि द्वारा किये गये कार्यों 
के अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक अधिसत्ताओं ने अनुमानतः लगभग ५,००,००० 
मकान बनाए थे । 

आवास और नगर-विकास कार्यक्रमों के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में १४२ करोड़ 
रुपये की व्यवस्था की गयी है जब कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन कार्यक्रमों के लिये परि- 
शोधित परिव्यय ८४ करोड़ रुपये का था। तीसरी योजना अवधि की व्यवस्था में से १२२ करोड़ 
रुपये आवास औ्औौर पूर्ति मंत्रालय की आवास स्कीमों के लिए निर्चित किये गये हैं। शेष २० 
करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकारों की कुछ स्कीमों और नगर-आवोजन तथा महत्वपूर्ण नगरों 
ओर क्षेत्रों की मास्टर योजनाओं में मकान निर्माण के लिये रखे गये हैं। इसके अलावा तीसरी 
योजना में विभिन्‍न आवास कार्यक्रमों के लिए जीवन-बीमा-निगम से ६० करोड़ रुपये की सहायता 
देने का भी निश्चय किया गया है। 


सहायता प्राप्त प्रोौद्योगिक आवास स्कीम : सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास स्कीम सितम्बर, 


अंवास और लोककर्म ७४ 


१९४५२ में शुरू की गयी थी । इस स्कीम के अन्तगंत केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय 
सहायता देती है और राज्य सरकारें संविधिक आवास बोड्डों, स्थानीय निकायों, औंद्योगिक नियो- 
जकों और पूंजीकृत भश्रौद्योगिक-करमंचारी सहकारी समितियों जैसी मान्यता-प्राप्त एजेन्सियों को 
फैक्टरी कानून १९४८ की धारा (१) के अन्तगंत आने वाले औद्योगिक कर्मचारियों तथा खनिज 
कर्मचारियों के लिए (कोयला और अश्रक की खानों के कर्मचारियों को छोड़कर) जो कि खनिज 
कानून १६५२ को धारा २ [झ) के अन्तगंत झाते है, आवास की व्यवस्था करने के लिये देती हैं । 
इस स्कीम के अन्तगंत वित्तीय सहायता का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध होता है जिनकी 
आय ३५० रुपया प्रति माह से अधिक नहीं है। कोयला और अश्रक उद्योगों के कर्मचारियों 
के आवास कायंक्रम का क्रियान्वयन इन उद्योगों के लिए स्थापित किये गये श्रमिक कल्याण कोष में 
से रुपया लगाकर किया जा रहा है । 


सितम्बर, १९३ ३* में इस स्कीम के शुरू होने से लेकर ३१ मार्च, १९६२ तक राज्य सर- 
कारों, औद्योगिक कर्मचारी सहकारी समितियों और निजी उद्योगों के नियोजकों द्वारा १,४९,८५६६ 
मकानों के निर्माण की परियोजना्रों को पूरा करने के लिये ४९.८६ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहा- 
यता की स्वीकृत दी जा चुकी है। इनमें से १,१८,३२४ मकान बन चुके हैं। विभिन्‍न क्षेत्रों में 
हुई प्रगति के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं : 


8 मम मकानों को ह सहायतादी गयी कन्धीय |... नामित मकानों _ निमित मकानों 


स्वीकृति | की स्वीकृति [सहायता की संख्या 
लाख (रुपयों में) 49 
राज्य सरकारें ११८,१६५| ४२८५.२७ ३९२० .४९१ ९७,३७४ 
सहकारी समितियां ५,२६१ १५९.७५ २१.९४३६ २,६१८ 
_निजी उद्योगों के नियोजक | २६,४४० पू४०.८७ १८६,७२ १८,३३२ 
योग : १,४९,८६६ ४९८५.८९ ४१२६.०७ १,१८, ३२४ 





#सहकारी समितियों. को यह राशि ३१-३-१९५८ तक वितरित की गई थी । 


' कम-आय-सम्‌ ह-अ्रावास स्कीम : यह स्कीम नवम्बर, १९५४ में शुरू की गयी थी । इस 
स्कीम के अन्तर्गत ६०००) रुपए वाषिक की झ्राय वाले व्यक्तियों को नए मकानों के निर्माण के 
लिये दीर्घकालीन ऋण दिये जाते हैं। यह वित्तीय सहायता मकान की कुल लागत के जिसमें भूमि 
का मूल्य भी सम्मिलित है, ८० प्रतिशत तक दी जाती है, किन्तु ८००० रुपए से अधिक कर्ज नहीं 
दिया जाता । केन्द्रीय सरकार इस स्कीम के अन्तरगंत राज्य सरकारों को भूमि के अर्जन और 
विकास के लिये अल्पकालीन ऋण देती है, जिस पर लगभग १३६ प्रतिशत वाषिक ब्याज छेती 
है । यह राश्षि पांच वर्ष के भीतर लौटानी होती है । राज्य सरकारें विकसित भूमि को उपयुक्त 
व्यक्तियों को न-हानि-त-लाभ के आधार पर बेचती हैं । नवम्बर, १९५४ में इस स्कीम के शुरू होने 
से लेकर ३१ दिसम्बर १६६१ तक इस स्कीम के अन्तर्गत लगभग ९८,००० मकानों के निर्माण के 
लिये मकान निर्माण ऋणों की स्वीकृति दी गयी थी जिनमें से लगभग ६८,००० मकान बन चुके 
थे और १८,००० या उससे अधिक मकान उस समय तक निर्माण के विभिन्नि स्तरों पर थे। 
मार्च, १९६१ के अन्त तक ४८.१२ करोड़ रुपये सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है । 


७६ आंज्ञादी का प्रह॒र्वाँ वर्ष 


बाग्रान अम्िक आवास स्कीम : इस समय यह स्कीम आसाम, केरल, मद्रास, मैसूर, उत्तर प्रदेश 
और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्र त्रिपुरा में जहां कि अधिकांश बागशान हैं, 
क्रियान्वित की जा रही है। है 
यह स्कीम १९५६ में शुरू हुई थी और तब से मां, १९६२ के अन्त तक राज्य सरकारों 
ने १६. २४ छाख रुपया लिया है और ८७५ मकानों के निर्माण की स्वीकति दी है। इनमें से पता 
चला है कि ६५० मकान बन चुके हैं। 
गन्दी बस्ती सुधार स्कीम : मई, १९५६ में यह स्कीम शुरू हुई थी और तब से ३१ मार्च, 
१३६२ तक राज्यों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्र त्रिपुरा में ६६,८३८ मकानों के निर्माण की स्वीक्ृति 
दी जा चुकी है। इनके लिए १६:३६ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जा चुकी है । 
इस अवधि में १९,०१८ मकान बन चुके थे। विभिन्‍न राज्यों में इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए 
मार्च, १९६२ के अन्त तक ९.१२ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दे दी ग़ई थी। राज्यों ने इसके 
लिए ३.०४ करोड़ रुपए ख् किये और इस तरह इस स्कीम के अन्तर्गत कुल १२.१६ करोड़ 
रुपये व्यय हो चुके हैं । 
इसके अलावा, दिल्ली में ६,६७९ मकानों के निर्माण के लिये २.९५ करोड़ रुपए की गन्दी 
बस्तियों के सुधार की परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई थी। इनमें से ५,०२३ मकान बन चुके हैं 
ओर १,०६४ मकान निर्माण के विश्विन्त स्तरों पर हैं। जनवरी, १९६० में सरकार ने 'झुगी और 
झोपड़ी हटाओ स्कीम” नामक एक स्कीम स्वीकार की थी । इस स्कीम में ८० वर्गफूट के प्लाट बनाने 
की व्यवस्था की गयी है । ये प्लाट्स जून-जुलाई, १९६० में दिल्ली में सरकारी और सर्वजनिक 
भूमियों पर रहने वाले परिवारों को दिये जाते हैं। इसके लिए दिल्‍्ली-प्रशासन ने ऐसे परिवारों की 
एक विशेष जन-गणना की है । इन प्लाटों में परिवारों को बुनियादी सुविधायें देने की भी व्यवस्था 
को गयी है । अभी तक इस स्कीम के अन्तंगत १,७२० परिवारों को विकसित प्लाट दिए जा चुके 
हैं। दिल्‍ली की “गन्दी बस्ती पुधार तथा झुग्गी-फोंपड़ी हटाओ स्कीम' के अन्तंगत २८५ करोड़ रुपए 
को राशि दी जा चुकी है। 
ह प्राम आवास परियोजना स्कीम : यह स्कीम अगस्त १९ ५७ में शुरू की गयी थी। इस 
स्कीम का उद्देश्य 'स्व-सहायता के लिये सहायता' के आधार पर देश भर में चुने गए ५००० 
गाँवों में योजना-बद्ध रूप से मकानों को अवस्थाओं को सुधारना था। इस स्कीम के आरम्भ से 
लेकर अब तक राज्य-सरकारें श्नौर केच्र-प्रशासित क्षेत्र ४२८ लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता ले 
चुके हैं। प्रस्तावित ५००० गाँवों में से ४० ०० गाँवों का चयन किया जा चूका है, २,५२० से अधिक 
गाँवों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, १९३२ गाँवों की योजनाओं का स्वरूप तैयार हो चुका है 
तथा २९,५०० भकानों के निर्माण की मन्जूरी दे दी गयी है । इन में से ८४३५ मकान बन चुके हैं । 
भारत सरकार ने ६ क्षेत्रीय प्रशिक्षण-सहित-अनुसंधान केन्द्र (आवास और ग्राम आयोजन के क्षेत्र 
में अनुसन्धान प्रशिक्षण और विस्तार सम्बन्धी कार्य के लिए) स्थापित किये थे जो सन्तोषजनक 
रूप से काम कर रहे हैं । 
भूमि-अर्जन और विकास स्क्रीम : यह स्कीम अक्टूबर, १९५६ भें शरू 
स्कीम का उद्देश्य आवास कार्यक्रम की सन्‍्तोषज: ब 
उपयुक्त मूल्यों पर मकानों के लिए भूमि न मिलने 


हुई थी। इस 
नक प्रगति में आने वाली अमुख कठिनाई अर्थात्‌ 
ने पर नियन्त्रण पाने में राज्य-सरकारों की सहायता 


आदधास और लोककमे ७७ 


करना था। इस काम के लिए राज्य सरकारों को ऋण दिए जाते है जो कि दस वपे के भीतर राज्य 
सरकारों को लौटाने होते हैं । 

स्कीम के आरम्भ से लेकर मार्च, १९६२ के अन्त तक राज्य सरकारों को ५७०७० लाख 
रुपए की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की गयी। राज्य सरकारें लगभग १५०० एकड़ भूमि अर्जित 
कर चकी हैं और पता चला है कि ३६०० एकड़ भूमि के अर्जन की अवधिरचना प्रसारित की जा 
चुकी है। इस स्कीम को अभी तक सामान्य सरकारी साथनों से वित्तीय सहायता दी जा रही थी, 
किन्तु वर्तमान वित्तीय वर्ष के शुरू से जीवन-बीमा निगम के कोष से वित्तीय सहायता दी जा रही है । 

सध्यम-आय-सम्‌ हु श्रावास स्कीम : यह स्कीम फरवरी, १९५९ में आरम्भ हुई थी। इस 
स्कीम का उद्देश्य मध्यम-आय-समूहों के लोगों को मकान निर्माण में सहायता देना है | इस स्कीम के 
लिये जीवन-बीमा निगम से वित्तीय सहक्यता दी जा रही है। केवल केद्ध-प्रशासित क्षेत्रों को 
सामान्य सरकारी साधनों से वित्त उपलब्ध किया जाता है । इस स्कीम के अन्तत ६००१ रुपये 
से लेकर १५,००० रुष्ये वाषिक आय वाले व्यक्तियों को तथा उनकी सहकारी समितियों को 
अपने निजी मकान बनाने के लिए दीघं॑कालीन ऋण दिये जाते हैं। राज्य-सरकार जीवन बीमा 
निगम से जो राशि लेती हैं उसकी अदायगी के लिए जो कि २५ वाषिक समान किदतों में लौटानी 
होगी, स्वयं जिम्मेदार हैं। इन ऋणगों पर राज्य-सरकारें ५ प्रतिशत ब्याज देवी है। राज्य-सरकारें 
व्यक्तियों से लगभग आधा प्रतिशत व्याज लेती हैं और यह राशि प्रशासनिक व्यय को पूरा करने में 
प्रयुक्त की जाती है । व्यक्तियों को दिए जाने वाले ऋण मकान की कुल अनुमानित लगात (भूमि के 
विकास की लागत सहित) का ८० प्रतिशत और अधिक से अधिक २०,००० रुपए दिया जाता है। 
अभी हाल में किए गए एक संशोधन के बाद इस स्कीम के अन्तगंत कुछ अवस्थाओं में विकसित 
भूमि को खरीदने के लिए भी ऋण दिया जाने लगा है । 

.. स्कीम के आरम्भ से लेकर मार्च, १९६२ के अन्त तक राज्य सरकारें १,४७२ लाख 
रुपए ऋण ले चुकी हैं। राज्य सरकारें १०८८ लाख रुपये ६५०० से अधिक मकानों के निर्माण के 
लिए स्वीकार कर चुकी हैं । पता चला है कि १८० ०मकान मार्च, १९६२ के अन्त तक बन चुके थे। 
क्‍ राज्य सरकारी कमंचारी सकान-किराया आवास स्कीस : यह स्कीम फरवरी, १९५९ में 
शुरू हुई थी। इस स्कीम के लिए भी जीवन-बीमा निगम से वित्तीय सहायता दी जाती है। इस 
स्कीम के अन्तंगत राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए विशेषकर कम वेतन पाने वाले क्म- 
चारियों के लिये मकान बनवाती हैं और उन्हें श्रपने सामान्य नियमों अथवा कार्यविधियों के 
आधार पर किराये पर देती हैं। राज्य सरकारें लिए गये ऋण को २० समान ब्याज देंगी । 
वाषिक किश्तों में जीवन बीमा निगम को लौटाएंगी और क्रणों पर २० प्रतिशत ब्याज देंगी 
स्कीम के आरंभ से लेकर मार्च, १९६२ के अंत तक राज्य सरकारों ने 2८९६ राख रुपए की ऋण- 
सहायता जीवन बीमा गिगम से ली है । 





सकान निर्माण सहायता स्कीम 


केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता 
को नियमित करने वाले नियमों के अन्तंगत भारत सरकार के कर्मचारियों को उनके ३६ माह 


ब्रेतन के बराबर ऋण देती है। किन्तु किसी भी सूरत में ३५,००० रुपएसे अधिक ऋण नही दऐेती। 


७८ श्राज्ञादी का पन्द्रहवाँ वर्ष 


इन क्रणों पर लगभग साढ़े चार प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। इस राशि से वे अपने लिए 
यातो जहाँ काम करते हैं अथवा पद-निवृत्ति के बाद जहां जाकर बसता चाहने 
हैं वहाँ मकान बना सकते हैं। कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को ४,८० ० रुपयों 
का ऋण दिया जाता है। यदि उनके ३६ माह का वेतन ४५० ० रुयये नहीं होता है तो यह ऋण 


उनके वेतन में से मामूली किश्तों द्वारा तथा कुछ आंशिक राशि उनकी ग्रेचटी में से काटी जाती है । 


अप्र ल, १९५६ में इस स्कीम के शुरू होने के बाद से केन्द्रीय सरकार के २,४४१ 
कर्मचारियों ने आवेदन-पत्र दिए और उनको २८०, १७ लाख रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए । 


राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन 


राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की स्थापना जुलाई! १९५४ में हुई थी । यह संगठन आवास 
की समस्या और भवन-निर्माण समग्री के अनुसन्धान, प्रविधियों और डिजायनों के विकास और 
अनुसन्धान के द्वारा भवन निर्माण छागत को कम करने की समस्या के प्रति एक बौद्धिक दृष्टि- 
कोण निश्चित करने का प्रयत्व कर रहा है और उपयोगी सूचनाओं का प्रसार कर भवन-निर्माण 
कार्यों के विकास में सहायता दे रहा है। 


इस वर्ष भी यह संगठन उपयोगी कार्य करता रहा । इसने नई दिल्‍ली में दो विचार-गौप्ठियाँ 
आयोजित की जिनके विषय थे» (१) आवास सहकारी समितियाँ और (२) चिनाई के काम 
की कमियाँ | इन विचार-गोष्ठियों में देश-विदेश के अनेक विशेषज्ञों ने भाग छिया। डिज़ाइन 
इन्जीनियरों को भवन-निर्माण सामग्री के उपयोग और उसमें मितव्यियता के बारे में आधनिक 
प्राविधिक विकासों की जानकारी देने के विचार से संगठन ने जुलाईं से सितम्बर, १९६१ दि तक्‌ 
रुड़की विश्वविद्यालय में बहु-मंजिले मकानों सहित मकानों के सही डिजाइन तथा सामग्री उपयोग 
में मितव्यियता विषय पर एक तीन महीने का प्रशिक्षिण पाद्य-क्रम आयोजित किया था। एक 
दूसरा पाठ्य-क्रम दिसम्बर, १९६१ से जनवरी, १९६२ तक वन-अ नुसन्धान संस्था देहरादून में 
“टिम्बर इन्जीनियरिंग” विषय पर आयोजित किया गया। भारत सरकार ने १९५९ में देश के 
विभिन्‍न भागों में स्थापित ६ इन्जीनियरिंग संस्थाओं में स्थापित किए गए प्रशिक्षण केन्द्र सहित ६ 
प्रामीण आवास अनुसन्धान केन्द्रों के कार्यों में सामन्‍्जस्य स्थापित करने तथा उनके कोर्य का मार्ग 
दर्शन करने का कार्य जारी रखा । आलोच्य वर्ष में इन केन्द्रों में राज्य सरकारों के ५०० प्राविधिक 
कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। 


फोड फाउन्डेशन ने इन प्रशिक्षण केन्धों की सहायता के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में 
१००,००० डालर का अनुदात भारत सरकार को देना स्वीकार किया है । अक्टूबर १९६० में इस 
संगठन ने एक सामाजिक-आथिक अनुभाग और खोला गया। यह अनुभाग भवन-निर्माण 
सामग्री के उत्पादन तथा इस समय हो रहे आयात-निर्यात के बारे में आंकड़े संग्रहित करता है । 


विज्ञापन ७६ 
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श्राज की श्रावह्यकता पूर्ति के लिए 


खरीद करते समय बेहतर चोजें चुनिए 


टिकाऊ और बढ़िया 


पटसन की बोरियों 


के लिए 


हमेशा प्रेमचन्द उत्पादों पर निर्भर कीजिए 


निर्माता 


कनोडिया कम्पनी लि. 


8 ब्रेबोन रोड, कलकत्ता 
फोन : २२--२२६३, ६४, ६५ 
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+ ६ : 
सूचना ओर प्रसारण 


प्रसारण, फिल्म, प्रकाशन, प्रदर्शनी और नाटक तथा क्षेत्रीय प्रचार-सरीखे प्रचार साधनों 
के माध्यम से, वैज्ञानिक प्रगति प्राप्त प्रत्येक श्राधुनिक माध्यम से जनता को जानकारी देना हमारी 
लोकतंत्रीय सरकार का एक मुख्य कार्य है। लोकतंत्रीय सरकार की दुढ़ता जनता की शिक्षा पर 
निर्भर करती है। भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस दिशा में अपने समस्त 
साधनों के साथ देश की सेवा कर रहा है । नए रेडियो स्टेशन खोले जा रहे हैं शोर मौजूदा स्टेशनों 
को मजबूत बनाया जा रहा है। ग्रामवासियों के दिलचस्पी के प्रोग्राम अधिकाधिक सुनवाए जा 
रहे हैं। इसके अलावा थोजना के उह्देद्यों का प्रचार करने तथा योजना में जनता का सक्रिय 
सहयोग पाने के लिए प्रसारण, नाटक और संगीत प्रदर्शनी तथा प्रकाशन इत्यादि द्वारा प्रचार 
किया जा रहा है । इस दिशा में किए गए काम का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है । 


विज्ञापन श्रोर हृश्य प्रचार 

सन्‌ १९६१ में विज्ञापन और दृश्यप्रचार-निदेशालय द्वारा किए जाने वाले कामों की मात्रा में 
प्रौर वृद्धि हुई। यह वृद्धि समाचा रपत्र-विज्ञापन और दृश्य प्रचार, दोनों ही क्षेत्रों में हुई । योजना झोर 
राष्ट्रीय एकीकरण-सरीखे अन्य महत्वपूर्ण आन्दोलनों के लिए प्रचार-कार्य को और सघन किया गया। 

आलोच्य वर्ष में ममाभारप्नों और पत्निकाओ्रों में डिस्प्ले विज्ञापन देकर इन प्रमुख झ्रान्दो- 
लतनों का प्रचार किया गया; 

१-“राष्ट्रीय बचत, 

२--दद्वामिक प्रणाली, 

३--डाक और तार-विभाग के शैक्षणिक आन्दोलन, 

४--तीसरी पंचवर्षीय योजना, 

५---अखिल भारतीय हस्तशिल्प मंडल, 

६--ग्रखिल भारतीय हथकरघा मंडल, 

७--भा रत में पर्यटन-सम्बन्धी आन्दोलन 

८--सेना में भर्ती, और 

९---परिवा र-आयोजन । 

सन्‌ १९६१ में जनवरी से मार्च तक १५४ डिस्प्ले विज्ञापन जारी किए गए, जो ९९४ 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। इन्होंने कुल १,८३,८०८ स्तम्भ-इंच जगह घेरी, जिसपर 
९,०९,४२८.९८ रु० का खर्च आया। 

जहां तक वर्गीकृत विज्ञापनों का सम्बन्ध है, जनवरी-दिसम्बर १९६१ में ७,२८४ विज्ञापन 
जारी किए गए, जो ३७,२३४ बार प्रकाशित हुए। उन पर लगभग ३०,३४,० २९२ ० की लागत 
आई । इसकी तुलना में सन्‌ १९६० के भेंके ये हैं; ६,७८७ विज्ञापन रे४*,२८० बार छुपे और 


लागत २७,५४,७६२ ₹ु० आई । 


घर आज़ादी का पन्द्रहवाँ वर्ष 


प्रचार कार्य को बढाने के लिए बाह्य प्रचार के इन साधनों को व्यापक रूप से इस्तेमाल में 
लाया गया--इनैमल वोर्ड, होडिग, धातु की टैबलेटें, सिनेमा-स्लाइड, परिवहन बस के पैनेल, 
नियोन चिन्ह, पोस्टर-फ्रेम, बचत के डिब्बे, धातु के बिल्‍ले और ताबे के तमगे। 

भारत सरकार के विभिन्‍न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और गैर-सरकारी सस्थाग्रों की बढ़ती 
हुई झ्रावश्यक्रताओं को पूरा करने की दृष्टि से निदेशालय का प्रदणव-विभाग अपना कार्य-क्षेत् 
बराबर बढ़ाता जा रहा है मंसूर और बिहार राज्यों के लिए २ नई इकाइया खोली गई हैं, जिनके 
मुख्यालय क्रमशः बंगलौर और पटना में हैं। जनवरी १९६२ में छोटी लाइन (मीटर गाज) पर 
चलनेवाले एक प्रदर्शनी एवं सिनेमा-रेल-डिब्वे का उद्घाटन हुआ । 

निदेशालय की वितरण-शाखा सीधे गांवों तक प्रचार सामग्रियाँ वितरित करती है। 


ग्राकाशवारी 


भ्राकाशवाणी के लिए सन्‌ १९६१ का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण रहा « उबत वर्ष जून में आकाश- 
वाणी की रजत-जयन्ती मनाई गई; रवीन्द्रनाथ ठाकुर की जन्मशती के सिलसिले में आकाशवाणी 
के विभिन्‍न केन्द्रों से लगभग पुरे साल विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए; और प्रयोगात्मक टेली- 
विजन-सेवा ने एक कदम और आगे बढ़ाया | यह कदम था, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 
टेलीविजन के जरिए पाठयक्रमू-प्रसारण । 


विकास 


इस बर्ष आकाशवाणी ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्‍्त विकास कार्यक्रमों 
में उल्लेखनीय प्रगति की । दूसरी योजना में जो काम पूरे नहीं हो सके थे, वे इस वर्ष पूरे किए गए 
और तीसरी योजना के अ्रधीन कई नए काम भी शुरू किए गए। “भमीडियम बवेव-योजना” के 
प्रन्त्गत आकाशवाणी के ट्रान्समीटरों की संख्या में ५६ की वृद्धि हो जाएगी ) इनमें दो शार्ट वेब 
ट्रान्समीटर भी शामिल हैं, जो त्रिवेन्द्रम और कर्सियांग में लगेगे । इन ५ ६ ट्रांसमीटरों में से ३० 
योजना के पहले चरण में लग जाएंगे भ्रौर उनसे क्षेत्रीय सेवा कार्य क्रमों और “विविध- भारती” के 
असारण का काम लिया जाएगा। आकाशवाणी के दो नए केन्द्र भी खोले जा रहे हैं, जिनमें से 
एक कर्सियांग में और दूसरा पोर्ट ब्लेयर में होगा । आशा है कि कर्सियांग का आकाशवाणी-केन्द्र 
इस वर्ष गमियों में चालू हो जाएगा। “मीडियम वेव योजना” के पूरा हो जाने पर मीडियम 
वेव-ट्रांसमीटरों का श्रवण-क्षेत्र ३७ प्रतिशत से बढ़कर लगभग ६१ प्रतिशत हो जाएगा और ५५ 
प्रतिशत की जगह ७४ प्रतिशत जनसंख्या इन ट्रांसमीटरों से प्रसारित कार्यक्रम सुन सकेगी । निर्माण 
का कार्य तेजी से हो रहा है और आशा है कि सन्‌ १९६२ के अन्त तक कई ट्रांसपीटर चालू हो 
जाएंगे। तीसरी योजना में दो और महन्वएर्ं परिध्रोजनाएं सम्मिलित की गई हैं--वैदेशिक प्रसा- 
रण के लिए उच्च शक्ति के ५ शा वबेव ट्रांसमीटरों की स्थापना ओर बंबई में एक टेलीविजन 
केन्द्र की स्थापना । दिल्‍ली में ५ किलोवाट की टेलीविज़न-परियोजना का कार्य हो रहा है । .इस 
वर्ष तिरुचि में ५० किलोवाट का एक नया मीडियम वेव ट्रांससीटर और जम्मू में एक किलोवाट 


का शार्ट वेव ट्रांसीीटर वातु हुआ। मद्रास में भी २.५ किलोवाट का मिड़ियम ब्ेव ट्रांसमीटर 
लगाया गया | 


सुचना ओर प्रसारण करे 


नई दिल्‍ली के प्रसारण-भवन से लगे हुए स्टूडियो-आडिटोरियम का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण 
घटना है। इस बहुद्देशीय कक्ष में ६५० लोगों के बैठने की जगह है और इसमें श्रोताओं की उपस्थिति 
में ही कार्यक्रमों के प्रसारण, ध्वनि-अंकन और टेलीविजन-कार्यक्रमों के प्रसारण की व्यवस्था है । 
आकाशवाणी का पंजिम स्थित रेडियो गोआ केन्द्र & जनवरी १९६२ से चालू हो गया है । 


कार्यक्रम 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर की जन्मशती संसार-मर में मताई गई, जिसमें प्राकाशवाणी ने महृत्व- 
पूर्ण योग दिया । आकाशवाणी ने भारतवासियों के लिए २५० विशेष कार्यक्रमों का श्रायोजन 
श्र प्रसारण किया। 

८ जून, १९६१ को आकाशवाणी ने अपनी रजत-जयस्ती मनाई, इस अवसर पर आकाश- 
वाणी के सभी केन्द्रों ने इस संस्था के विकास के बारे में विशेष कार्य क्रम प्रसारित किए । 

गांधीजी की रेडियो-जीवनी तैयार करने के उद्देश्य से “गांधी कार्यक्रम टुकड़ी” स्थापित की 
गई है, जो उनके -जीवन के विभिन्‍त पहलुझ्ों के बारे में सामग्री एकत्र करने के लिए उनके सम- 
कालीन लोगों के संस्मरणों को रिकार्ड करेगी। इस सिलसिले में एक समनन्‍्वय-समिति भी स्थापित 
की गई है, जिसमें गांधी-स्मारक निधि और सम्पूर्ण गांधी-साहित्य के प्रतिनिधि भी रखे गए हैं। 

अखिल भारतीय कार्यक्रमों के श्रन्तगंत विविध रोचक और विच्यरपुूर्ण विषयों पर समान्य 
वार्ताओ्रों, वाद-विवादों, रूपकों और नाटकों के अलावा वुद्धिजीवियों और सामान्‍य जनता, दोनों के 
लिए राष्ट्रीय एकता-विषयक अनेक कायक्रम प्रसारित किए गए । 

पंचवर्षीय योजना के बारे में वार्ताएं, संवाद, भेंट-वार्ताएं, श्रांखों-देखा हाल, कविताएं, समा- 
चार-दर्शंन (न्यूज रील) नाटक, शब्दचित्र और रूपक प्रसारित किए गए, जिनकी संख्या' ४,५०० से 
ग्रधिक है । 

सुगम संगीत और रूपकों का भ्रखिल भारतीय पंचरंगी कार्यक्रम “विविध भारती” चार 
वर्ष पहले शुरु हुआ था । श्रव यह पहले के मुकाबले में लगभग दूने कार्यक्रम प्रसारित करता है । 

रेडियो-पुन: प्रसारण की जो श्रादर्श योजना सन्‌ १९५६ में झ्रारंभ की गई थी, वह दिन- 
ब-दिन लोकप्रिय होती जा रही है । सन्‌ १९६१ के अन्त में इससे लाभ उठाने वालों की संख्या 
१,८२१ थी । ह 

महिलाओं और बच्चों, विश्वविद्यालयों के छात्रों, श्रौद्योगिक श्रमिकों और आदिवासियों 
के लिए श्रायोजित विशेष कार्यक्रम पूवंवत्‌ प्रसारित किए जाते रहे । इस वर्ष सामू ।बिक श्रवरा- 
योजना' ने प्रगति की तथा इस योजना के अधीन विभिन्‍न राज्यों को दिए गए रेडियो-सेटों की 
कुल संख्या ६९,९६० तक पहुंच गई । इनमें से ६,२१५ सेट सन्‌ १९६१-६२ में दिए गए। आकाश- 
वाणी की ग्राम-चौपाल-योजना जो सन्‌ १९५९ में शुरू हुई थी, इस वर्ष और आगे बढ़ी । सन्‌ 
१९६१ के अ्रन्त तक ग्राम-चौपालों की संख्या २,००० से ऊपर पहुंच गई । तीसरी योजना के अन्त 
तक इनकी संख्या २५,००० कर देने का कार्यक्रम है । 


मीडियम बेच योजना 


तीसरी योजना में प्रसारण सेवाओं के विस्तार के लिए लगभग ११ करोड़ रुपए का व्यय 
होता तय किया गया है। इन सुझावों के क्रियात्वित होने के पढचातू मीड़ियम वेव ट्रांसमीटरों 


जे आजादी का पत्द्रह॒र्वा वर्ष 


का काये क्षेत्र ३७ प्रतिशत से बढ़कर ६१ प्रतिशत हो जाएगा और इस प्रकार शव वेव 
सननेवालों की संख्या भी ५५ प्रतिशत से बढ़कर ७४ प्रतिशत हो जाएगी । इस कायक्रम के अंतगत 
अन्य ५ ६ द्रॉसमीटर स्थापित किए जाएंगे । इनमें से दो शार्ट वेव ट्रांसमीटर होंगे जो कि प्रादे- 
शिक प्रसारण सेवा में सहयोग देंगे और ३४ ट्रांसमीटर “विविध भारती” कार्यक्रम को दिन भर 
प्रसारित करने के लिए हर महत्वपूर्ण केन्द्र स्थापित किए जाएंगे । 
टेलीविज्ञन 

१०६१ के अन्त में स्कूलों के लिए टेलीविजन कार्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे तथा दिल्‍ली 
के बहुत-से स्कूलों को सप्ताह में ६ दिन टेलीविजन द्वारा शैक्षणिक सहयोग प्राप्त हो रहा है। 
सप्ताह में एक दिन सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। १९६१ में फोट 
फाउण्डेशन ने टेलीविजन की शैक्षणिक सेवा कार्यक्रम के सहायतार्थ एक अनुदान दिया । इस स्कीम 
के अन्तर्गत इस वर्ष एक किलोवाट टेलीविजन ट्रांसमीटर की स्थापन्‌छ का काम भ्रारंभ किया गया 
जा कि समाप्ति पर है । श्राशा है कि इस ट्राॉसमीटर के उद्घाटन के बाद सारे दिल्‍ली शहर में टली- 
विजन सिगनल उपलब्ध हो सकेंगे । 

तीसरी योजना' में बम्बई नगर में नियमित रूप से टेलीविजन सेवाएं आरंभ करने की एक 
स्कीम शामिल है और इस ट्लोजना पर काम शुरू हो गया है। 


गांवों में रेडियो प्रसारण 


गाँवों में रेडियो छोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा रेडियो रिसीवर 
सप्लाई करने की एक स्कीम को सहायता दी है। इस सामुदायिक श्रवण योजना के अन्तर्गत रेडियो 
के सेट की ५० प्रतिशत कीमत (प्रति सेट अधिक से अधिक १२५ ०) गांवों में रेडियो रिसीवर 
प्रचलित करने के लिए राज्य सरकारों को दिए जाएंगे । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्‍न राज्यों 
को १९६ ०-६१ के अन्त तक ३९,९७० रेडियो सेट दिए जा चुके हैं। १९६०-६१ को विभिन्‍न 
राज्यों में वितरण के लिए ६,३ ०० रेडियो सेटों की व्यवस्था की गई । इसके अलावा अन्य स्कीमों 
के अन्तर्गत लगभग २,४०० सेट उपलब्ध किए गए। 


फिल्म 


फिल्म सेंसर बा का मुख्यालय बंबई में है, और उसके तीन प्रादेशिक कार्यालय बम्बई, 
कलकत्ता और मद्रास में हैं। बोड का काम सिनेमेटोग्राफ-अधिनियम १९५२ के अन्तर्गत सा्वे- 
जनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को स्वीकृति प्रदान करना है। इस समय इस बोर में अध्यक्ष के 
अलावा ६ गर-सरकारी सदस्य है। 

सिनेमेटोग्राफ-अधिनियम, १९५२ की धारा ५ बी (२) के अधीन बोर्ड को आवश्यक निदेश 
दिए गए हैं । इनमें उन सिद्धान्तों का उल्लेख है, जिनके आधार पर सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए 
फिल्मों को स्वीकृति दी जानी चाहिए । 


बाल फिल्‍म संस्था 


इस संस्था ने इस वर्ष ५ फिल्मों की विभिन्‍न भारतीय भाषाओं में संस्करण तैयार किए 
तथा दो नए कथा-चित्र, 'न्याय' और 'सावित्री' एवं दो छोटी फिल्में 'दो टिकटों की कहानी” और 


सुचना और प्रसारण 


महातीर्थ पूरी की । अभी छः नई फिल्में और फिल्म विभाग द्वारा निर्मित आठ वृत्तचित्रों के बाल 
संस्करण तेयार किए जा रहे है। 

इस संस्था की फिल्में लगभग १५० सिनेमाघरो में सबेरे के प्रदर्शनों में दिखाई गई । गांवों 
में चलती-फिरती गाड़ियों ने इनका प्रदर्शन किया और उन शिक्षा संस्थाओं में भी, जिनमें १७ 
मिलीमीटर के प्राजेक्टर हैं, ये फिल्में दिल्‍ली की गन्दी बस्तियों और बाल-अपराधी-सुधार-गृहों में 
मुफ्त दिखाई गई । 

इस संस्था द्वारा निर्मित दो फिल्मों--ईंद मुबारक “और दिल्‍ली की कहानी --को सन्‌ १९६० 
के राजकीय पुरस्कारों में अखिल भारतीय योग्यता प्रमाण-पत्र मिले । ईद मुबारक' ने नकद पुर- 
स्कार भी जीता--उसके निर्माता को १०,००० र० और निर्देशक को २,५०० रु० मिले। 

इस संस्था को श्रप्रैल-दिसम्बर १९६१ की अवधि में केन्द्रीय सरकार से ९,८३,७२२ रु० 
अनुदान के रूप में मिले।_ . 


फिल्मों पर राजकीय पुरस्कार 


सन्‌ १९६० के लिए वाबिक राजकीय पुरस्कार ३२ मार्च, १९६२ को एक विशेप समा“ 
रोह में उपराष्ट्रपति महोदय ने वितरित किए । 

जिन फिल्मों को अखिल भारतीय पुरस्कार तथा रजत-पदक मिले, उन्हें ।वज्ञान-भवन, नई 
दिल्‍ली में आयोजित फिल्म समारोह में दिखाया गया । 


द फिल्म निर्यात में वृद्धि के प्रयास 


फिल्मों के निर्यात-संवद्धन कार्यक्रम के अधीन जकार्ता में ५से १२ अगस्त, १६६१ तक॑ 
भारतीय फिल्मों का समारोह किया गया। आपकी फिल्मों के लिए बाजार शीष॑क से एक पुस्तिका 
प्रकाशित की गई और उसे भारत-स्थित व्यापारिक संस्थाओं में वितरित किया गया । 

सन्‌ १६६१ के पहले ९ महीतों में फिल्मों के निर्यात से १२५४१ छाख रुपए को 
आमदनी हुईं । 


फिल्म विभाग 


जनवरी-मार्च १९६१ की अवधि में इस विभाग ने ३८६ और अप्रेल-दिसम्बर १६६१ को 
अवधि में ६१ फिल्में तैयार की । 

गांधीजी पर पूरे विस्तार की फिल्म तैयार करने का काम गांधी-स्मारक निधि के सहयोग 
से प्रगति कर रहा है। 

आम चुनाव से सम्बन्धित “मतदान कैसे किया जाए” शीर्षक का अधिक से अधिक प्रदशन 
हो, इस रु्याल से उसकी ६६९ अतिरिक्त प्रतियां सिनेमाघरों को दी गई । ये प्रतियां उन ६६ 
प्रतियों के अतिरिक्त थी, जो आम तौर से सिनेमाओ्रों को हर सप्ताह दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त 
“भारतीय योजना प्रचार” सकिटों पर भी यह फिल्म प्रदर्शित की गई, ताकि जनता सन्‌ १९६२ 
में होने वाले आम चुनाव की मतदान-पद्धति से परिचित हो जाए। 

परिवार-आयोजन, हथकरघा, हस्तशिल्प, पंचवर्षीय योजना, आग से बचाव, आदि का' 


+ रू 
आज़ादी का पन्द्रहवां व 
पप्‌ 


विशेष प्रचार करने में भी इस विभाग ने योग दिया । इसके लिए विभाग ने देश के विभिन्‍न भागों 
के सिनेमाघरों में प्रदर्शन के हेतु उक्त विषयों पर पुरानी फिल्में पुनः जारी की। 


भारतीय फिल्म इंस्टीट्यूट 


जो लोग फिल्म-उद्योग में काम कर रहे हैं, उनके लिए चलचित्र-फोटोग्राफी, ध्वनि-श्रंकन 
श्रोर फिल्म-सम्पादन के प्रथम पुनरभ्यास-पाठ्यक्रम मार्च-जन १९६१ में चछाए गा और १६ 
पफल प्रशिक्षायियों को १७ जून १६६१ को प्रमाणपत्र दिए गए। हे 

श्री रोमी टेसोनू, जो पेरिस के “आई० डी० एच० ई० सी०” अ्रध्यक्ष हैं, फ्रांसीसी विश्वेपज्ञ 
के रूप में मार्च १६६१ में इंस्टीट्यूट में प्राएं। एक अन्य फ्रासीसी विशेषज्ञ फरवरी १९६२ से कुछ 

न ए संस्थान में झा गए हैं । ॒ 

का हम 2: के लिए फिल्म और शिक्षा, आदि क्षेत्रों से सम्बद्ध (२ विशिष्ट व्यक्तियों की 
एक सलाहकार-समिति नियुक्त की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री इसके अ्रध्यक्ष 
है। यह समिति इंस्टीट्यूट के नीति सम्बन्धी सब मामलों पर सरकार को सलाह देगी । इसकी 
पहली बंठक १० अक्टूबर १६६१ को हुई । 


भारत में प्रस्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 


भारतीय फिल्म फेडरेशन की सहायता से सरकार द्वारा आयोजित दूसरो अन्तर्राष्ट्रीय फिल्‍म 
समारोह २७ अक्टूबर से २ नवम्बर १९६१ तक नई दिल्‍ली में हुआ । इसमें भारत और संयुक्त 
राष्ट्र संघ के अलावा ३६ देशों ने भाग लिया । इसमें कुल ३९ कथाचित्र और ५९ छोटी फिल्में 
प्रदशित की गई। 


क्षेत्रीय प्रचार 


योजना के प्रचार कार्य की दृष्टि से सन्‌ १६६१ विशेष महत्व का वर्ष रहा, क्‍योंकि इस 
साल दूसरी योजना पूरी हुई भर तीसरी योजना का श्रीगणेश हुआ । पिछले वर्षों में योजना की 
प्रगति और उपलब्धियां, तीसरी योजना के उद्देश्य भर लक्ष्य तथा आनेवाली कृठिनाइयां, यही सब 
वे मुख्य विषय थे, ज़िनके प्रचार की पूरी कोशिश की गई। 

इस वष क्षेत्रीय प्रचार संगठन ने दो विद्येष प्रचार-आन्दोलन चलाए । इनमें से पहला था, 
“भारत योजना सप्ताह ” जो जनवरी १६६१ में आयोजित हुआ ओर दूसरा था “संयुक्त योजना- 
समारोह” जिसका आयोजन केन्द्रीय क्षेत्रीय अ्रचार-संगठन और राज्य-सरकारों के संयक्‍त प्रयास 


से सत्‌ १९६१ के शीतकाल में हुआ । इन दोनों कार्यक्रमों ने प्रति लोगों के बहुत उत्साह दिखाया 
ओर अनेक गर-सरकारी संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया । 


मभान्यता-प्राप्त संवाददाता और फोटोग्राफार 

ब्ष के अंत में, पत्र-सूचता-कार्यालय राजधानी में 

जो १८४ भारतीय और २६ विदेशी समाचा 
संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तथा 
१९ भारतीय समाचारपत्रों और फोटो 


२१७ भारतीय और विदेशी संवाददाताओं 
र समितियों, समाचारपत्रों, प्रसारण और टेलीविजन 
३७ स्थिर, चलचित्र एवं टेलीविजन फोटोग्राफरों को जो 
समितियों तथा १८ बिदेशी समाचारपत्नों, फोटो-समितियों 


सुंचना ओर प्रसारराँ 


तथा चलचित्र एवं टेलीविजन संस्थाश्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, प्रेस सम्बन्धी सुविधाएं दे रहा 
था। कार्यालय ने आलोच्य वर्ष में विदेशों से श्राए ३० बिशेष गणमान्य अभ्रतिथियों के भारत भ्रमण 
के सिलसिले में आनेवाले लगभग २४० विदेशी पत्रकारों और फोटोग्राफरों को भी सुविधाएं 
प्रदान कीं । ह 

वर्ष भर में १६८ पत्रकार सम्मेलन हुए और पत्र-प्रतिनिधियों को ७ यात्राएं कराई गई। 


१,२६४ सरकारी बैठकों और भारत में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए पत्र-सम्पर्क॑- 
सेवाओं की व्यवस्था की गई। 


समाचार और विशेष लेख-सेवाएँ 


इस कार्यालय के १७ प्रादेशिक शाखा कार्यालय हैं जो मुख्यालय से टेलीप्रिंटर द्वारा सम्बद्ध 
है । उनके माध्यम से यहू कार्यालय १३ भाषाओं में, जिनमें अंग्रेजी और हिन्दी भी शामिल है, 
भारत सरकार की गतिविधियों के सम्बन्ध में सूचनाएं प्रदान करता है। इस वर्ष कार्यालय ने 
२,८०६ भारतीय, समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को सूचनाएं भेजीं | 


चित्र वितरण 


यह कार्यालय ३७४ प्राप्त कर्ताश्रों को, जिनमें से ३०७ पऋ-पत्रिकाएं हैं, नियमित रूप से 
समाचार और सम्बन्धी चित्र भेजता है। 


एबोनाइड ब्लाक 


सन्‌ १९६१ में एबोनाइड ब्लाक प्राप्त करने वाले दूसरी और तीसरी श्रेणी के पत्रों की 
संख्या सन्‌ १९६० के ७२६ से बढ़ा कर ९०० से ऊपर कर दी गई। सन्‌ १९६१ में कुल ४७,२१३ 
ब्लाकों का वितरण किया गया, जब कि सन्‌ १९६० में यह संख्या ४४,२०० थी । 


हिन्दी सामग्री 


हिन्दी समाचारपत्रों की अधिकाधिक सेवा के लिए मुख्यालय की हिन्दी टुकड़ी वाराणसी, 
लखनऊ, पटना तथा जयपुर के शाखा-कार्यालयों से हिन्दी टेलीप्रिटरों द्वारा सम्बद्ध है । 


सुचना केन्द्र 
दिसम्बर १९६१ में बंगलौर में एक नया सूचना केन्द्र खोला गया । नई दिल्‍ली, जालन्धर 
श्रौर श्रीनगर स्थित केन्द्रों का संचालन सीधे भारत सरकार करती है और भोपाल, भुवनेश्वर 
बम्बई, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मद्रास, मदुरई, नागपुर, पटना, राजकोट, शिलांग तथा त्रिवेन्द्रम- 
स्थित केन्द्रों का संचालन समान अंशदान योजना के श्रनुसार सम्बद्ध राज्य सरकारों की सहायता से 
होता है । 


पत्र कतरने श्रोर सारांश सेवा 


कार्यालय की पत्र-कतरनें और सारांश सेवा मन्त्रालयों को सरकार की नीतियों के सम्बन्ध 
में जनता के विचारों की सूचना देती है । 


घ्द आज़ादी का पन्रह॒वां वर्ष 


जन-सहयोग 


योजना-प्रचार-कार्य क्रम को आगे बढ़ाने में गेर-सरकारी संस्थाओं का सहयोग लेने के प्रयत्न 
पृवेबत जारी रहे। योजना का प्रचार करने के लिए भारत-सेवक-समाज के जनजागरण-दल तथा 
अन्य गेर-सरकारी स्वेच्छिक संस्थाओं को सहायता-अ्रनुदान दिए गए। सन्‌ १९६१ में राष्ट्रीय 
योजना-सप्ताह मानने के लिए १३ विश्वविद्यालयों और १९३ योजना गोष्टियों को भी वित्तीय 
सहायता दी गई। 


प्रकाश विभाग 


सन्‌ १९६१-६२ में प्रकाशन-विभाग ने प्रगति के उस क्रम को जारी रखा, जो पिछले पांच वर्षों 
में (क) प्रकाशनों की कुल संख्या (ख) उनके क्षेत्र की व्यापकता और (ग) उनकी बिक्री से प्राप्त 
आमदनी के क्षेत्र में होती रही है। 

सन्‌ १९६१ में विभाग ने २३३ पूर्व 7एज पक्राएं प्रकाशित कीं। इनमें से ९७ पुस्तक- 
पुस्तिकाएं जनवरी-मार्च में और १३६ अग्रैल-दिसम्बर में प्रकाशित हुई। ३१ दिसम्बर, १९६१ को 
२१२ अन्य पुस्तक-पुस्तिकाएं छप रही थीं भ्रौर १४७ तैयार हो रही थीं । 

विभाग ने १८ पत्रिकाओं का प्रकाशन जारी रहा । इनमें से ४ पाक्षिक है, १२ मासिक 


प्रोर २ द्विमासिक । इनके अलावा, विभाग श्राकाशवाणी की ओर से भी ११ कार्यक्रम-पत्रिकाओं 
का प्रकाशन करता रहा । 


पत्रिकाएँ 
सन्‌ १९६१-६२ में विभाग ने रवीन्द्र-जन्मशती-समारोह के सिलसिले में आजकल (हिन्दी ) 
आजकल (उर्दे) और “मार्च आफ इण्डिया” का रवीन्द्र-विशेषाक प्रकाशित किया । गणतस्त्र-दिवस 
१९६१ के भ्रवसर पर और अक्टूबर १९६१ में एशियायी आर्थिक आयोजक-सम्मेलन के अवसर पर 
“योजना के दो विशेषांक प्रकाशित किए गए । “कुरुक्षेत्र” के गणतन्त्र-दिवस-विशेषांक के अलावा 
अप्रेल-दिसम्बर १९६१ की अवधि में (१) प्रशिक्षण (२) हैदराबाद में हुए वाषिक सामुदायिक 


विकास-सम्मेलन, (३) पत्रिका की जयन्ती श्र (४) बाल-दिवस के सन्दर्भ में चार विशेषांक प्रकाशित 
किए गए । 


पुस्तक-पुस्तिकाएं 

विभाग ने “भारतीय इतिहास और अर्थ-शास्त्र-विषयक गौरव ग्रन्थ” माला के भअन्तगंत कुछ 

स्थायी महत्व के ग्रंथों के पुनर्मुद्रण का काम हाथ में लिया है। अश्ल-रिसिम्बर १९६१ में जस्टिस महोदय 

गोविन्द रानडे-लिखित “राइज आफ दि मराठा पावर” और पण्डित सुन्दरलाल लिखित “भारत में 

अंग्रेजी राज” (खण्ड २) (हिन्दी) का प्रकाशन हुआ | दादाभाई नौरोजी लिखित “पावर्टी ऐंड अन- 
ब्रिटिश रूल इन इण्डिया” के पुनर्मुद्रण का काम ३१ दिसम्बर, १९६१ को चल रहा था | 

नेशनल बुक ट्रस्ट की श्र से विभिन्‍न भाषाओं में दस पुस्तक जनवरी-मार्च १९६१ में और 

९ पुस्तकें अप्रैल-दिसम्बर १९६१ में प्रकाशित की गई। 


अप्रेल-दिसम्बर १९६१ की अवधि में सम्पूर्ण गांधी-साहित्य का पांचवां खण्ड (१९०५-०६) 


सूचना श्रौर प्रसारण | ८९ 


अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रकाशित हुआ। छठे खण्ड (१९०६-७) के अंग्रेजी तथा हिन्दी-संस्करणों की 
३१ दिसम्बर १९६१ की छपाई हो रही थी । अब तो इस खण्ड का अंग्रेजी संस्करण भी प्रकाशित 
हो गया है। 

एक अय्य क्षेत्र, जिसमें प्रकाशन-विभाग ने उपयोगी काम किया है, बाल-साहित्य का है । अब 
तक विभाग ने अंग्रेजी, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओ्रों में ३२७ बालोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 

इस विभाग द्वारा हिन्दी में प्रकाशित की जानेवाली पुस्तक-पुस्तिकाओं की संख्या में 
लगातार-वृद्धि हो रही है। सन्‌ १९५४-५५ में जहां २० हिन्दी पुस्तक पुस्तिकाएं प्रकाशित हुई थीं, 
वहां सन्‌ १९६०-६१ में ४८ हिन्दी पुस्तक-पुन्तिकराएं प्रकाशित हुई । अप्रेल-दिसम्बर १९६१ में २७ 
पुस्तकें प्रकाशित हुई। ३१ दिसम्बर १९६१ को ३४ अन्य पुस्तकें छप रही थीं तथा १० की तैयारी 
चल रही थी । इस तरह, सन्‌ १९६१-६२ में प्रकाशित हिन्दी पुस्तकों की कुल संख्या में श्लौर भी 
वृद्धि सम्भव है। « * 


भारत के सप्ताचार-पन्नों का रजिस्ट्रार 


समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार की सन्‌ १६६१ की वाषिक रिपोर्ट १६ अगस्त, १९६१ को संसद 
में पेश की गई। रजिस्ट्रार-द्वारा एकत्र किए गए तथ्यों और आंकड़ों से पता चलता है कि सन्‌ 
१९६० में देश में प्रकाशित होने वाले पत्रों की संख्या के अतिरिक्त उनकी प्रकाशित होने वाली 
प्रतियों की संख्या में भी वृद्धि हुई | यह वृद्धि लगभग सभी भाषाओं के पत्रों में देखी गई । 


गवेंषणा श्रोर सन्दर्भ विभाग 
सन्‌ १९६१ में यह विभाग सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा उसके विभिन्‍न विभागों 
को प्रचार कार्यों के लिए सन्दर्भ सामग्री देने का अपना प्रमुख कर्तेय पूवेवत्‌ निभाता रहा । 
इस समय “इण्डिया १९६२ ए रेफरेन्स ऐनवल” के संकलन का काम हो रहा है। सप्ताह 
में दो बार जारी की जानेवाली “बैकग्राउण्ड टु दी न्‍यूज” और समाचार-पत्रों तथा फिल्म सम्बन्धी 
मासिक बुलेटिनों का क्रम जनवरी १९६२ से पुतः आरम्भ किया गया । सन्‌ १६६१ में विभिन्‍न पत्र- 
पत्रिकाओं से ३,४८४ लेखों का चयन किया गया और विषयानुसार उनकी सूची तैयार की गई । 


गीत श्रौर नाटठक-विभाग 

सन्‌ १९६१ में देश की विभिन्‍न प्रादेशिक भाषाओं में नाटक, गीत, हरिकथा, बड़कथा, 
कठपुतली के खेल, कव्वाली, कविगान, कवि-सम्मेलन, केंथा-संगम्‌ आदि के कुल मिलाकर ३,२४० 
आयोजन हुए । इस विभाग ने छठे ग्रीष्म नाटक समारोह का भी आयोजन किया, जिसमें कुछ 
राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित सुप्रसिद्ध शौकिया एवं व्यावसायिक नाटक-मण्डलियों ने अपनी प्रादेशिक 
भाषाओं में नाटक प्रस्तुत किए । 

चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक “प्रवरतिय नाटक मण्डलियों” और ' “लोक रंजक दलों का 
प्रशिक्षण” शीर्षक से दो नई योजनाएं शुरू की जाने की आंशा है | इन योजनाओं का उद्देश्य नाटकों 
का स्तर सुधा रना है । 


5 ५ पर ॥ 
९० प्रेजादी का पद्रह॒वां वर्ष 
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( फोन : १७१ तार : 'शक्ति' ; 
! श्री शक्ति टेक्सटाइल (प्राइवेट) लिमिटेड ! 
। पोस्ट बाक्स नं० ३६ पोल्लाची ! 
कुलरिंग स्पिडल्स १२०४० । 
९ डबलिग स्पिडल्स १११२ 
( बढ़िया यान के निर्माता ढ 
९ ६० एस भारतीय श्रोर पूर्वी अफ्रीकी ८० एस--इजिप्शियन (सिंगल) 
२/२० एस डब्ल्ड यान॑ और ४४ एस में कोन्‍्स 
मेनेजिंग डायरेक्टर : श्री एन० महालिगम बी.एस-सी., ए.एम.आई.ई., एम.एल.ए. 
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खायत शासन 


स्वायत्त शासन मुख्यत्तः राज्य सरकारों का ही एक प्रशसन-तंत्र है । जन-जीवन सम्बन्धी 
स्वास्थ्य, खाद्य ग्रादि की नीतियों के व्यापक निर्धारण का दायित्व केन्द्रीय सरकार का है । इन 
समस्याश्रों के श्रतिरिक्त नगर-आयोजन, जल-पूति आदि समस्याग्रों पर भी केन्द्रीय सरकार को 
गम्भी रतापूर्वंक विचार करना होता है । « इनमें से कुछ समस्याभ्रों के समाधान के लिए किए जा 
रहे कार्य का एक संक्षिप्त विवरण आगामी पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है । 


$ 
के 


केन्द्रीय परिषद्‌ की बेठक 


केन्द्रीय स्वायत्त-शासन की सातवीं बेठक १२ और १३ अक्टूबर, १६६१ को त्रिवेन्द्रम में 
हुई । परिषद्‌ द्वारा की गयी सिफारिशों को उपयुक्त कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों को भेज 
दिया गया था । परिषद्‌ की मुख्य सिफारिशों ये थीं :-- 


(१) राज्य सरकारों से श्राग्रह किया गया है कि नगरपालिका क्षेत्रों में राष्ट्रीय चेचक 
उन्मूलन कार्यक्रम को क्रियान्वियत करने के लिये नगर-पालिका निकायों को 
पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए ताकि दो-तीन वर्षो के भीतर उनके क्षेत्रों के प्रत्येक 
नागरिक को प्रारम्भिक और माध्यमिक प्रकार का चेचक का टीका लगा सके । 

(२) खाद्य बस्तुओं में मिलावट को रोकने सम्बन्धी कानुन के क्रियान्वयन में सहायता 
देने हेतु परिषद्‌ ने अधिक प्रयोगशालाश्रों की सुविधा देने और इस कानून में भ्रपरा- 
धियों को न्यूनतम दंड देने का सुझाव दिया है। राज्य सरकारों को सुझाव दिया 
गया है कि इस कानून को लागू करने की देखभाल और दिशा-निर्देशन देने के लिए 
राज्य-स्तर पर एक विशेष अनुभाग स्थापित किया जाए और नगर-पालिका क्षेत्रों में 
एन्फोसंमेन्ट स्टाफ की व्यवस्था की जाए । 

(३) नगर-पालिकाओं के वित्तीय साधनों को बढ़ाने के लिये राज्य-सरकारों को परिवहन- 
कर मनोसरंजन-कर आदि से मिलने वाले राजकीय राजस्व का कुछ प्रतिशत, जंसा 
कि भूमि-राजस्व में से पंचायत राज निकायों को दिया जाता है, दिये जाने का 
सुझाव दिया गया है । 


(४) भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि वह स्थानीय निकायों के कम वेतन पाने 
वाले कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता 
देना जारी रखे, क्योंकि इस सहायता के बिना नगरपालिकाएं अपने इन कर्मचारियों 
को संशोधित वेतन नहीं दे सकेंगी । 

(५) विभिन्‍न स्कीमों के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को दी जाने वाली सहायता पर विचार 
करने के बाद सिफारिश की गयी कि भारत सरकार और योजना झ्रायोग अनिवार्य, 


(६) 


आज्ञादी का पन्द्रहुवाँ वर्ष 


स्कीमों के लिए जो कि ताली अदियों की स्कीमों की तरह बाहर की वित्तीय सहाय- 
ताओं पर निर्भर करती हैं, दो-तिहाई अनुदान और एक-तिहाई ऋणा के रूप में दी 
जाने वाली सहायता के स्वरूप को बदलें । । 

परिषद्‌ ने सिफारिश की कि भारत सरकार ५०,००० श्राबादी से कम की नगर- 
पालिकाश्रों को शत-प्र तिशत व्यय सहायता के तौर पर, ५०,००० हक अधिक 
आबादी वाली किन्तु एक लाख से कम आाबादी बाली नगरपालिकाओं का क्‍ ७५ 
प्रतिशत श्रोर एक लाख और उससे अधिक आबादी वाली नगरपालिका की 
५० प्रतिशत सहायता दे सकती है। यह सहायता गंदगी हटाने के लिये साफ करने 
वालों को हाथ-गाड़ी और पहियेदार भाड़एं देने के लिए इस्तेमाल होगी । परिषद्‌ 
की यह भी राय थी कि मल को सर पर छाद कर ले जाने का सिलसिला 
हर राज्य और केन्र शासित क्षेत्रों में तीन साल के भीतर बिलकुल खत्म हो 
जाना चाहिए । | 

मेहतरों को. आवासीय सुविधा देने के प्रइत्त पर विचार करने के बाद प रिपिद ने 
निर्णय किया कि निम्नलिखित सदस्यों की अर्थात्‌ गुजरात, पंजाब श्रौर 
मेंसूर के सदस्यों की एक उपसमिति नियुक्त की जाए। यह समिति स्व 

मंत्रालय तथा झ्रावास,'संभरणा, लोककम मंत्रालय के प्रतिनिधियों की सहायता से 
इस भ्रइत पर विचार करें और अपनी रिपोर्ट दे कि भारत सरकार की विभिन्‍न 
स्कीमों का किस प्रकार अधिक से अधिक फ़ायदा उठाया जा सकता है । 


(८) राष्ट्र-व्यापी आधार पर भवन-निर्माण लागत को कम करने तथा कम लागत के 


(९) 


भकानों के निर्माण को बढ़ावा देने की, ताकि शहरी भ्राबादी को उचित मुल्य पर 

पर्याप्त और अधिक से भ्रधिक आवास सुविधा दी जा सके, तात्कालिक ग्राबश्यकता 

को देखते हुए परिषद्‌ ने सिफारिश की कि-.. 

(क) इस बारे में दिए गए नोट की सिफारिश का, जिसमें कम लागत के छोटे 
मकानों के निर्माण के लिए निर्माण सम्बन्धी ब्योरों का सुझाव दिया गया है, 
राज्य सरकारें अपने स्थानीय निकायों और श्रावास विभागों । बोर्डों के परा- 
मर्श के साथ परीक्षण करें और स्थानीय प्रावश्यकताओ्रों के श्रनुसार उनमें 
परिवर्तन कर, उनका उपयोग करें | 

(ख) जब तक इस प्रकार परीक्षण किये जाने के बाद स्थानीय निकाय आऔप- 
चारिक तौर से भवन-निर्माण नियमों में संशोधत न कर दें, तब तक वर्तमान 
नियमों में ही जहां कहीं सम्भव हो कुछ शिथिरूता करके उनका उपयोग कर 
सकते हैं। 

(ग) राज्य सरकारें श्रपने परीक्षण के परिणामों को यदि सम्भव हो तो ३१ 
जुलाई, १९६२ तक लोककर्म, श्रावास और पूर्ति मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रा- 
लय को भेज दें । 

जल वितरण और गंदी नाली स्कीम के क्रियान्वयन के प्रश्न पर विचार करते हुए 

परिषद्‌ ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय जल-वितरण तथा सफाई समिति 


स्वायत्त शासन ९३ 
की रिपोर्ट की सराहना की और जन-स्वास्थ्य के लिए जल-वितरण और अच्छी 
नाली व्यवस्था स्कोम के तात्कालिक महत्व को स्वीकार किया और इस बारे में 
तीसरी योजना में की गयी व्यवस्थाओं पर विचार किया और सिफारिश की कि -- 
(क) जल वितरण श्लौर नाली स्कीमों के लिये निर्धारित की गयी राशि को और 

बढ़ाया जाए । 

(ख) राज्य सरकारें जीवन-बीमा निगम, बैंक श्रौर इसी प्रकार के संगठनों से ऋण 
लेकर राज्य सरकारों की ज्ञमानत पर स्थानीय निकायों को देने की सम्भाव- 
नाञ्रों पर विचार करें और कि राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को सीधे ऋण 
लेने के लिये बढ़ावा दें । 

(घ) भारत सरकार इस बात का परीक्षण कर सकती है कि स्थानीय निकायों 
को दिये जाने वाले ऋण की व्याज-दर में आशिक कमी की जा सकती है 

*, अथवा नहीं । 

(च) राज्य सरकारें शहरी और ग्रामीण जल-वितरण आावब्यवताओं का मूल्यांकन 
करने के लिये ताकि शहरी और ग्रामीण जल-वितरण योजनाओं में सामंजस्य 
स्थापित किया जा सके, समितियां नियुक्त करें। 

परिषद्‌ की राय है कि नाली स्कीमों को इस समय बाहरी सहायता मिलना जहूरी है 
और इसलिए उसने सिफारिश की कि भारत सरकार नगरपालिकाओं की नाली स्कीमों को 
सहायता देने के प्रश्न पर विचार करें। 

परिषद्‌ ने सिफारिश की है कि भारत सरकार स्थानीय निकायों द्वारा अपनी सस्‍्कीसों के 
लिए मिले ऋणों की ब्याज-दर में कमी करने के प्रदइन पर भी विचार करे। 


दिल्‍ली विकास प्राधिकार 


जनता से उसके सुफाव एवं आपत्तियां झ्रामंत्रित करने के विचार से दिल्‍ली विकास प्राधि- 
कार ने ८ जुलाई, १६६० को दिल्‍ली की मास्टर योजना प्रकाशित की थी। जनता के सुझावों और 
श्रापत्तियों पर विस्तृत विचार करने के बाद दिल्‍ली विकास प्राधिकार ने ३० नवम्बर, १६६१ को 
दिल्‍ली की मास्टर योजना का प्रारूप सरकार को (स्वास्थ्य मंत्रालय) भेज दिया । स्वदेश मंत्री, 
स्वास्थ्य मंत्री, आवास और पूर्ति मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश और पंजाब के 
मुख्य मंत्रियों, दिल्‍ली के महापौर और मुख्य आयुक्त का एक उच्च-स्तरीय बोर्ड नियुक्त किया गया 
है । यह बोर्ड दिल्‍ली की मास्टर योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश और पंजाब 
सरकार की सहायता प्राप्त करेगा । 

दिल्‍ली विकास प्राधिकार ने कुछ विकास स्कीमें तेयार की हैं जिनमें दिल्‍ली में रिहायशी 
मकान बनाने के लिए ४००० एकड़ भूमि को सुधारने का निश्चय किया गया है। इन स्कीमों के 
लिए भारत सरकार ने १९६१-६२ में दिल्‍ली विकास प्राधिकार को २८० लाख रुपये का ऋण 
दिया है । विकास प्राधिकार को १९६२-६३ में इन कामों के लिए ऋणा की जरूरत नहीं होगी । 

दिल्‍ली विकास प्राधिकार अभ्ब भी दिल्‍ली की नजूलछ जमीनों का प्रवन्ध और नियंत्रण 
करता है। १९३७ में भारत सरकार और भूतपूर्व दिल्ली विकास टृस्ट के बीच एक समभौता हुआ 


९४ आज्ञादी का पद्थधह॒रवाँ वर्ष 


था जिसके परिणामस्वरूप नजूल भूमियों के इन्तज़ाम की जिस्मेदारी विकास प्राधिकार को सॉपी 
गयी थी | दिल्‍ली विकास प्राधिकार ने भारत सरकार की लगभग १२२८१ एकड़ भूमि को 
विभिन्‍न कामों के लिए प्रयुक्त कर लिया है । ३१ मार्च, १९६१ को प्राधिकार के पास ८७२५.२९ 
एकड़ नजूल भूमि थी जिसकी वह देखभाल और नियंत्रण कर रही है। प्राधिकार केन्द्रीय स रकार 
के निर्देशनों के प्रनुसार दिल्‍ली की मास्टर योजना को अन्तिम रूप देगा और उसके बाद हो उसे 
कानून के तौर पर छाग्र किया जाएगा । इस समय बन रहीं आंचलिक योजनाश्रों को दिल्‍ली 
विकास अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनने वाले नियमों के अनुसार अन्तिम रूप दिया जाएगा । 


नगर ग्रायोजन संगठन 


नगर आयोजन संगठन ने १९५७ के मध्य में बृहत्तर दिल्‍ली के लिये मास्टर योजना का 
विस्तृत प्रारूप तैयार करने का काम हाथ में लिया था। उसने यह काम अंतरिम सामान्य योजना 
अस्तुत किये जाने के बाद फोर्ड फाउन्डेशन के विशेषज्ञों के एक दल की सहायर्ता से बुरू किया। 
दिल्‍ली की मास्टर योजना के प्रारूप से सम्बन्धित मूलभूत अध्ययन और रिपोर्ट दिल्ली विकास 
प्राधिकार को जिसे कि दिहली विकास अधिनियम १९५७ के अन्तर्गत दिल्‍ली के लिये एक मास्टर 
योजना तैयार करने का काम सौपा गया था, पेश की गयी । प्राधिकार ने जुलाई, १६६० में 
रिपोर्ट का प्रारूप प्रकाशित हुआ । जनता और सरकार के विभागों से प्रारूप के सम्बन्ध में अनेक 
आपत्तियां (लगभग ६००० ) प्राप्त हुई । दिल्‍ली विकास प्राधिकार ने यह आपत्तिया परीक्षण 
भर मन्तव्य दिये जाने के लिये नगर आयोजन संगठन को भेज दीं। 

दिल्‍ली विकास नियम १९५९ के अनुसार दिल्‍ली विकास प्राधिकार ने एक परीक्षण बोई 
नियुक्त किया । इस बोर्ड का कार्य सरकार के विभिन्‍न विभागों और सुझाव अथवा आपत्तियां 
करने वाले लोगों से भेंट करना था। प्राविधिक दृष्टि से प्रारूप में परिवर्तत किये जाने की सम्भाव- 
वाओ्ों का मूल्यांकन करने के विचार से नगर आयोजन सगठन का एक प्रतिनिधि भी सम्मिलत किया गया 
था। सम्बन्धित यौजनाओं और मास्टर प्लान के प्रारूप में परिवर्तन करने के लिए अन्तिम योजना 
बनाने से पहले बोर्ड ने तीत माह तक जनता और सरकार के विभागों की आा पत्तियों को सुना। 
साथ ही संगठन ने परीक्षण बोर्ड की बैठकों के निर्णयों के अनुसार योजना में परिवर्तत करने का 
कार्य भी किया | इस बीच दिल्‍ली विकास प्राधिकार ने योजना में सुधार किये जाने के लिये अ्रपने 
निर्देशन और अपने परीक्षणों के परिणाम संगठन को भेज दिये । ९९६१-६२ के समूचे वर्ष नगर 
प्रायोजन संगठन सम्बन्धी योजवाश्रं में परिवर्तन करने में व्यस्त रहा । सुझाए गए परिवत॑ंनों 
को सामने रखकर फिर नकशे बनाये गये । अरब यह कार्य पूरा हो गया है भर योजनाश्रों के 
भारूप ओर तकशे आगामी कार्रवाई के लिये दिल्‍ली विकास प्राधिकार को भेज दिये गये । मास्टर 
प्लान के लिये नकशे झ्रादि बनाने का काम पूरा हो चुका है । 

कई क्षेत्रीय योजनाएँ बनाई गईं प्रौर विभिन्‍न सरकारी समितियों श्नौर संस्थाप्रों को भमि 
देने सम्बन्धी सुझावों को अंतिम रूप दिये जाने के लिये ये योजनाएँ दिल्‍ली विकास प्राधिकार को 
भेज दी गयीं। योजना के प्रारूप का काम पूरा हो जाने के बाद क्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण 
्नत्ली कार्य को घुरू किया गया । कई क्षेत्रों की योजनाएं तैयार हो चुकी हैं और कई आवद्यक 
रिपोर्ट इस समय तैयार हो रही हैं। इन योजनाओं के लिए व्यापक सर्वेक्षण की ग्रावश्यकता है | 


स्वायत्त शासन ९५ 
जिन योजनाओं का व्यापक सर्वेक्षण आवश्यक नहीं है उन योजनाश्ों के कार्य में १९६१-६२ के 
दे।रान काफी प्रगति हुई और दिल्‍ली विकस प्राधिकार द्वारा निर्धारित की गयी प्राथमिकताओं 
पर विशेष ध्यान दिया गया। 

योजना के प्रारूप सम्बन्धी कार्य के अतिरिक्त उन नये कार्यों पर भी ध्यान दिया गया 
जिनका दीघ॑-कालीन ग्रायोजन की दृष्टि से किया जाता बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर 
नवीनतम जन-गणना के अनुसार जनसख्या के नये ग्रांकड़े प्रकाशित होने वाले हैं और इन व्योरों 
का मास्टर एलान और अन्य सम्बन्धित स्कीमों वर सीधा प्रभाव पड़ेगा । 


दिल्‍ली के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की योजनायें तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश और 
पंजाब राज्य सरकारों से और परामर्श किया गया। साथ ही केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र के राजस्व साधनों 
तथा साधनों के विस्तार की सम्भावनाओं 'का भी अध्ययन किया गया | इस तरह मास्टर प्लान के 
वित्तीय मन्तव्यों सम्बन्धी विस्तृत विवरण भी तैयार किए गए । 


१६६२-६३ का कार्यक्रम 


मास्टर प्लान की पूततिि के बाद शुरू की गयी १३६ क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी का काम 
इस वर्ष जारी रहा । पुरानी दिल्‍ली और उसके बाहर के इलाकों के भ्रन्तर्गंत आने वाले क्षेत्रों को 
भी इस कार्य के लिये लिया गया। इस वर्ष का प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण कार्य योजना की 
विभिन्‍न सिफारिशों को विभिन्‍न अ्रश्रिकृत एजेन्सियों द्वारा क्रि यान्वितृ किये जाने के साथ-साथ 
योजना का उसके सही रूप में विश्लेषण करना होगा । इस का मतलूव यह हुआ कि दिल्‍ली नगर 
के विस्तार को सामने रखते हुए समय-समय पर मास्टर प्लान की समीक्षा की जाएगी। इसके 
अलावा उत्तर प्रदेश और पजाव सरकारों के बीच देश की राजधानी के और विकास को दृष्टि में 
रखते हुये सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी सामन्‍्जस्य कार्य भी किए जाएंगे । 


केन्द्रीय, क्षेत्रीय और नगर आयोजन संगठन 


केन्द्रीय, क्षेत्रीय और शहरी अयोजन संगठन क्षेत्रीय और नगर सम्बन्धी तमाम कामों के 
बारे में मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों और राज्य सरकारों को मंत्रणा और सहायता देता 
है। संगठन ने राज्य सरकारों और अन्य निकायों के सहयोग से अपने कठिन प्रयास द्वारा सामान्य 
विकास कार्यों में ग्रामीण और नगर आयोजन के महत्व के बारे में एक सामान्य जागरुकता पैदा की 
जिसके परिणामस्वरुप राज्य सरकारों और झ्ौद्योगिक निगम आदि मास्टर प्लान तैयार करने के लिये 
नगर आयोजन विभाग स्थापित करने तथा योजनाओं को लागू करने के लिये उचित कानून बनाये 
जाने के लिये कदम उठा रहे हैं । 


१९६१-६२ में इस संगठन ने शहरी, क्षेत्रीय आयोजन और विकास तथा शहरी भूमि के 
उपयोग के बारे में अपना नीति निर्धारित की। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ व्यापक नीति- 
निर्देशन सम्मिलित किये गये हैं और झब संगठन वे उपाय तय कर रहा है जिनके सहारे इन निर्दे- 
शनों को क्रियान्वित किया जा सके | आशा! है कि इत उपायों के बाद शहरी भूमि, मध्यम-आय 
और कम-आय समूह के लिये भूमि और मकान को व्यवस्था के बारे में लगाये जा रहे गलत 


९६ आज्ञादी का पद्वह॒वाँ वर्ष 


अनुमानों तथा उद्योगों के विस्तार और शहरी केन्द्रों के समन्वित विकास से पैदा हो रही समस्याश्रों 
के हल की दिशा में मार्ग-दर्शन मिलेगा । ल्‍ 
कुछ राज्य सरकारों ने अपने महत्वपूर्ण वगरों की मास्टर योजना्रों की तेयारी शुरू कर 
दी है। राज्य सरकारें तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन परियोजनाञ्रों पर २.४ करोड़ रुपए व्यय . 
करेंगी तथा केन्द्रीय सरकार योजना अवधि में इन कामों के लिये तीन करोड़ रुपये की सहायता 
देगी । यह संगठन समूची योजना अवधि में लिये हर वर्ष का कार्यक्रम तैयार कर रहा है । 
चूंकि भावी नगरीकरण का सबसे महत्वपूर्णो आधार उद्योगीकरण होगा इसलिए इस 
संगठन ने औद्योगिक झ्रायोजन सम्बन्धी अ्रध्ययन भी शुरू किये हैं । जिनमें से प्रमुख ये हैं :-- 
(क) घनी आबादी व नगरों और कस्बों के उद्योगों के विकरेन्द्रीकरण अथवा फैलाब 
सम्बन्धी अध्ययन ; | 
(ख) मध्यम ओर छोटे नगरों जिनको कि हर राज्य में नये औद्योगिक केन्द्रों के रूप में 
उपयुक्त ढंग से विकसित किया जा सकता है, अध्ययन; * 
(ग) संतुलित औद्योगिक विकास और योजनाओं का स्थान तय किये जाने के प्रइन को 
सामने रखते हुए क्षत्रों के साधनों का अध्ययन । 
राज्य सरकारों और कुछ केद्ध-अशासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्ट उत्साहजनक हैं। वस्तुतः 
कुछ राज्यों ने ऐसे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों श्र भागों का सुझाव दिया है जिनका कि सामान्य 
उद्योगीकरण कार्यक्रम के लिये अध्ययन किया जाए और उन क्षेत्रों के बारे में उद्योगीकरण का 
कार्यक्रम बनाया जा सके। 
इस समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित है। लेकिन 
इन संगठन ने सामुदायिक कार्यक्रम को शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित किये जाने का एक कार्यक्रम 
बनाया है। इस कार्यक्रम का हिमुखी उद्देश्य ये है कि तीब्रगामी नगरीकरण भ्रौर उद्योगीकरण 
तथा सम-सामयिक मानव-सम्बन्धों के कारण शहरी क्षेत्रों में सामाजिकता के कारण पैदा होने 
वाले सामाजिक परिणाम एक ऐसे सामाजिक ढांचे के निर्माण में जिससे विकास आयोजन को 
सुविधा मिल सके तथा संतुलित सामाजिक और प्राथिक विकास हो सके, सहायक हो । यह कार्य- 
कम राज्य-सरकारों को सुझाया गया है और सुझाव दिया गया है कि हर राज्य में कम से कम 
एक ऐसी प्रायोगिक परियोजना जैसी दिल्‍ली में क्रियान्वित की जा रही है, शुरू की जाए। 
प्रधिक मास्टर प्लानों की तैयारी से उस समय तक योजनाबद्ध विकास नहीं हो सकता जब 
तक कि उनके पीछे कोई कानूत न हो । इसलिए केन्द्रीय, क्षेत्रीय श्रौर नगर आयोजन संगठन ने 
राज्य सरकारों के विचारार्थ और स्वीकार किये जाने के लिए एक आदर्श शहरी और ग्रामीण 
आयोजन कानून तैयार किया है।इस कानून के अलावा संगठन ने राज्य आंचलिक अधिनियम 
और आदशे आंचलिक नियम तैयार किये हैं और आ्राशा की गयी है कि इन से राज्यों के अपने प्रशा- 
सनिक कानूनों के पन्तंगत प्राप्त वतेमान अधिकारों का उपयुक्त आधार पर भायोजन करने में 
लाभ उठा सकेंगे । 
त्रिवेन्द्रम में १३ और १४ अक्टूबर, १९६१ को हुई नगर और ग्रामीण आयोजन मंत्रियों 
की बैठक में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने और आदर्श कानून के प्रश्न पर विचार किया 
गया । बेठक ने संगढ़न के अध्ययनों को सामान्य रूप से स्वीकार किया और नगर-भमि-नीति 


स्वायत्त शासन ु ९७ 


विकास कार्यक्रम के सामंजस्य झ्रादि अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार किया गया । बैठक वहुत 
सफल सिद्ध हुई और उसमें शहरी और क्षेत्रीय आद्रोजज और विकास सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार 
की नीति की राज्य सरकारों को जानकारी दी गई और तीसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित 
कार्यक्रमों के लिये उनका पूरा सहयोग पाने का झाश्वासन प्राप्त किया गया । इस संगठन ने अपने 
केन्द्रीय प्राविधिक सलाहकार सगठन के रूप में औद्योगिक कारणों, औद्योगिक सिद्धान्तों व जनसख्या 
के घनत्व के स्तरों, ग्रामीण आयोजन के मानदंडों आदि सम्बन्धी अनेक विषयों के अध्ययन किये । 
इसके अलावा संगठन ने कुछ प्राविधिक द्रिपयों पर कुछे मेनुप्रल्स और मार्ग-दर्शन पुस्तिकाए 
जो कि अल्पकालिक और दीघंकालिक कायंतक्रमों को सलाह देने के लिये बहुत आवश्यक हैं, तैयार 
किये हैं अथवा उनको तेयार करना आरम्भ किया है। अपनी वर्तमान सीमित सगठनात्मक शक्ति 
के होते हुए भी संगठन ने विकास की नीति श्लौर योजनाओं तथा भवनों के डिजाइन की विस्तृत 
विकास स्कीमों के बारे में केन्द्रीय भ्ौर राज्य एजेसियों को सहायता देने की कोशिश की है। इस 
वर्ष जिन विभिन्‍त महत्वपूर्ण परियोजनाम्रों की तैयार की गयी ग्रथवा जिन्हें ग्रन्तिम रूप दिया गया 
वे निम्नलिखित हैं । 


(१) उत्तर प्रदेश के संतुलित औद्योगिक विकास की योजना का निर्माण, 

) ब्रह्मपुत्र घाटी लेत्र की क्षेत्रीय योजना का निर्माण, 

(३) मनीपुर का योजनाबद्ध श्रौद्योगिक और गहरी विकास, 

(४) राजस्थान नहरी क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय विकास योजना; 

(५) कम्बें, बड़ौदा और अंकलेश्वर में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के नगरों की 
विकास योजनाएं, 

(६) कीचौन बन्दरग़ाह क्षेत्र की विकाश्ष योजना ; 

(७) राएरकेला क्षेत्र की योजना का प्रारूप और राउश्केला मगर की विकास योजना: 


गांधी-सागर बांध और भाकड़ा बांध में पर्यटक और मनोरंजन सुविधाओं का 
विकास; 


(९) कोरटालम में पर्यटक सुविधाओं का विकास भौर उसके लिये एक विकास 
योजना; 


| 
हि हे 
शक 


(१०) राष्ट्रीय एटलस इकाई के सहयोग से क्षेत्रीय आयोजन के रेखाचित्रों का निर्माण, 

(११) राज्य के उद्योगों के योजनाबद्ध विकास के कार्यक्रम के अन्तंगत उड़ीसा के बहराभ- 
पुर और कटक नगरों और पांच श्रौद्योगिक विकास क्षेत्रों का सर्वेक्षण, 

(१२) अमरकंटक क्षेत्र का, जिसमें शान्डोल और विलासपुर जिले भी शामिल हैं, आ्रायोजन, 

१३) औद्योगिक विकास की तैयारी और योजनाझों के लिये स्थान तय करने के लिये 

मध्यश्रदेश के भोपाल, इन्दौर, देवास, उज्जैन, रायपुर, ग्वालियर, जबलपुर, और 
सतना नगरों का अध्ययन ; 

(१४) राज्य में संतुलित औद्योगिक विकास के लिए नये औद्योगिक केन्द्रों का विकास 
करने के लिये केरल के मध्यम और छोटे नगरों का अध्ययन ; 


डे आज़ादो का पद्दह॒वाँ वर्ष 


(१५) बिहार के ६ क्षेत्रों और राज्य में उद्योगों के नियंत्रित विकास और गहरीकरण के 
लिये कई मध्यम और छोटे नगरों का अध्ययन; 

(१६) भिलाई क्षेत्र के लिये विकास योजना; 

(१७) देहरादून के समीप तेल और प्रकृतिक गैस आयोग बस्ती को एक विकास योजना । 


तोसरी पंचवर्षीय योजना ग्रवधि में केन्द्र कुछ चुनीदा नगरों, औद्योगिक केन्द्रों आदि के 
लिये मास्टर प्लान तैयार करने के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहावता देगा। केन्द्रीय, 
क्षेत्रीय और नगर आयोजन संगठन आवश्यक प्राविधिक सहायता प्रदान करेगा । यह संगठन राज्य- 
स्तर पर उपयुक्त नगर भ्रायोजन कानून बनाने में भी राज्यों की मदद करेगा। साथ ही स्कूलों, 
अस्पतालों, पार्कों, मनोरंजन केन्द्रों श्रादि जैसी सेवाओं: श्रौर सुविधाओं की व्यवस्था जैसे आयोजन 
के विकासात्मक कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी सहायता देगा | नीति और कार्य- 
क्रमों के बारे में सलाह देने वाले केन्द्रीय संगठन ने शहरी और क्षेत्रीय," आयोजन के लिये कुछ 
मूलभूत अध्ययन भी किये हैं। इन अध्ययनों से केन्द्रीकषेत्रीय, यथ और नगर ग्रायोजन संगठन को 
निर्देशन तेयार करने में भी काफी सहायता मिलेगी । यह निर्देशन राज्य और स्थानीय नगर 
आयोजन विभागों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे । 


बृहत्तर दिल्‍ली के लिये जल-वितरण व्यवस्था 


पंजाब सरकार पश्चिमी जमना नहर से गर्मियों के महीनों में दिल्‍ली को सीमित मात्रा में 
पीने-योग्य पानी देगी । इसके लिए गत वर्ष एक अन्तरिम समभौता हुआ था। यह समभौता 
पश्चिमी जमना नहर परियोजना के पूरा होने तक जारी रहेगा। इस परियोजना की पूर्ति के बाद 
पंजाब सरकार ने ३२५ क्यूजेक पानी देना स्वीकार किया है । 

उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित सर्वेक्षण पूरे कर लिए हैं और निम्नलिखित स्कीमें 
तैयार कर ली हैं :--- 

(१) शाहदरा को १५ क्यूजेक पानी देने के लिये लोनी नलकूप स्कीम, 

(२) -ओखला से हिन्डन नदी से १५ क्यूजेक पानी देने की हिन्डन स्कीम, 

यह स्कीमें शीघ्र ही दिल्‍्लीनगरपालिका निगम को भेज दी जाएंगी, ऐसी आज्ञा है। 

रामगंगा स्कीम से २०० क्यूजेक़ पानी देने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रभी 
तक आवश्यक मात्रा में पानी देता स्वीकार नहीं किया है । उत्तर प्रदेश सरकार को इतनी मात्रा 
में पानी देने के लिये तैयार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । 

योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि बाढ़, नाली-व्यवस्था झर दिल्‍ली में पानी भर 
जाने की स्थिति को रोकने की समस्या तथा जलू-वितरण की समस्या पर एकीकृत रूप से विचार 
किया जाए और इन को शीघ्र से शीघ्र हल किया जाए और कि यह उचित होगा कि इन कामों 
के लिये एक एकीकृत श्रायोजन किये जाने का काम एक एजेन्सी को सौप दिया जाए । 
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आजादी का पन्द्रहवाँ वर्ष 


मोटर गाड़ी का बीमा 


एस० जी० आई० डी० 


में कराइए ! 
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। 
यहां हर प्रकार की दुर्घटनाश्रों 
श्रोर हर प्रकार की समोहर 
गाड़ियों का कम -से -कम दरों पर 
बोसा होता है - - - « - - ८ 
दावों पर निबदटारा तुरन्त किया । 
जाता है। । 
। 
। 
। 
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गवनमेंट इन्श्योरेन्स डिपार्टमेंट 
या 
अ्रपने समीपस्थ एजेण्ट से 
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नशासन 


लोक सेवाओं की कार्य क्षमता पर प्रशासन की सफलता [वभर करता ह। स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के बाद अपनी प्रशासनिक सेवाओं को पुनर्गेठित करना पड़ा ताकि वे हमारी राष्ट्रीय नीतियों 
के अनुकूल कार्य कर सके । सरकार के कार्य-कलापों में वृद्धि के साथ-साथ लोक-सेवाओं में कार्ये- 
कर्त्ताओं की संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई है। एक नये राष्ट्रीय दृष्टिकोण के पनपने के साथ-साथ 
नयी जिम्मेदारियां आई हैं। भारत सरकार का गृह-मन्त्राल्य इन सव बातों का ध्यान रखने और 
जनता में शान्ति की स्थापना, अनुसूचित जातियों व जन-जातियों तथा अन्य जातियों के कल्याण 
की योजनाओं तथा केन्द्र के जन-शक्ति कार्यो से सम्बन्धित है । इन सब बातों का सविस्तार ब्यौरा 
नीचे दिया जा रहा है । 


लोक सेवाएं 


नई अखिल भारतीय सेवाएं : १९६१ में हुई राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की कांफ्रेंस में 
सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार किया गया कि तीन नई सेवाएं जैसे, इंजिनियरों की भारतीय सेवा, 
भारतीय वन सेवा और भारतीय चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा का निर्माण किया जाए । संविधान 
की धारा ३१२ (१) के अन्तगंत राज्यसभा ने भी इस विषय में एक संकल्प पास किया । 

नई केन्द्रीय सेवाएं : दो नई केन्द्रीय सेवाएं नामतः (१) भारतीय सांख्यिकीय सेवा और 
(२) भारतीय आर्थिक सेवा के निर्माण के लिए निश्चिय किया गया । इन सेवाओं के लिए नियम 
अधिसूचित कर दिये गये हैं और आगे कार्यवाही की जा रही है। इस समय चौदह मन्त्राऊ॒य या 
विभाग भारतीय सांख्यिकीय सेवा में और सात भारतीय आश्िक सेवा में भाग ले रहे हैं । 

केन्द्रीय सचिवालय सेवाएं : तीनों सचिवालय सेवाओं के अनुभाग के अधिकारियों तक 
के स्टाफ़ के वर्तमान सर्व-सचिवालय केडरो को मन्त्रालय-केडरों में बांदने तथा स्टाफ़ का नियन्त्रण 
सम्बन्धित मन्त्रालयों को हस्तान्तरित करने का निश्चय किया गया है। इस परिवर्तित स्थिति को 
१ अप्रैल, १९६२ से लागू किया गया । 


भरती 
अखिल भारतीय सेवाए' (भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा) तथा केन्द्रीय 


सेवाएं : सन्‌ १९६१ में नियुक्त किये गये आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अधिकारियों 
की संख्या निम्न प्रकार है :--- 


कील 








७ मिनननीननन मनन नी नीनी नगनगभ£2ग- ७ 











प्रतियोगी परीक्षाओं... राज्य सेवाओं से पदोन्‍्ननि- कस 
द्वारा यनच-द्धारा 
बा आस कि ३४ १२१ 


आई० पी० एस ० डे २० ९३ 
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तन ११९६० की सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम-स्वरूप १६७ उम्मीदवार केन्द्रीय 
सेवाओं क्लास १ और क्लास २ मे नियुक्ति किये गये । 

औद्योगिक प्रबन्ध समुच्चय : समुच्चय के विभिन्‍न ग्रेडों पर नियुक्ति के लिए संघ लोक 
सेवा आयोग द्वारा चयन किये हुए २१२ उम्मीदवारों में से २०४ को नियुक्त के प्रस्ताव भेजे जा 
च्‌के है। इनमें से १३१ उम्मीदवारों ने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया, ६९ ने अस्वीकार कर 
दिया, ३ उम्मीदवार नियुक्ति के अनुपयुक्त पाये गये और १ से अन्तिम उत्तर आना बाकी है। 
दोष ८ उम्मीदवारों में ३ उम्मीदवारों के वतंमान विभाग उन्हें छोड़ने में असमर्थ हैं और इसलिए 
वे समुच्चय में नियक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हैं। शेष ५ उम्मीदवारों को लगाने का प्रयत्त किया 
जा रहा है। 


प्रशिक्षण 

राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसुरी : प्रथम जून, १९६१ सेट२९ अक्तूबर, १९६१ तक 
अकादमी में दो अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं, क्लास १ में सीधी भरती के लिए तृतीय 
आधारभूत शिक्षण क्रम चछा । अकादमी ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के दस-पन्द्रह वर्ष तक की 
सेवा के लिए अधिकारियों के लिए एक प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम का भी प्रबन्ध किया । 

केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, आब्‌ : आई० पी० एस० की सीधी भरती के अंश में 

बढ़ोतरी के कारण विद्यालय में प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ा दी गयी हैं। विद्यालय में प्रविष्ठ होने 
के पूर्व परिवीक्षाधीत अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में आधारभूत शिक्षण-क्रम 
प्राप्त करते हैं। अब तक कालिज के उच्च-स्तरीय पाठ्यक्रम में ४४ वरिष्ठ आई० पी० एस० अधि- 
कारियों और विभिन्‍न राज्यों के सीधी भरती किये गये पुलिस के डिप्टी सुपरिटेन्डेस्टों ने प्रशिक्षण 
प्राप्त किया । चौथा उच्च-स्तरीय पाठ्यक्रम १७ शिक्षार्थियों के साथ २६ दिसम्बर, १९६१ से 
आरम्भ हुआ। मध्य प्रदेश पुलिस के ८ परिवीक्षाधीन डिप्टी सुपिरेन्टेन्डेन्टों ने इस वर्ष विद्यालय में 
प्रशिक्षण पूर्ण किया। 

सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल : सचिवालय तथा भारत सरकार के अन्य कार्यालयों में कार्य 
करने वाले असिस्टेन्टों और अपर डिवीज़न क्लकों को रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण देने के लिए 
इस वर्ष स्कूल में तया शिक्षणक्रम चलाया गया। अनुभाग के अधिकारियों की पाठ-चारिका में 
कार्य अध्ययन सम्मिलित किया गया। स्कूल की प्रशिक्ष ण-रीति को पुनः सुधारा गया है इसमें अब 
प्रुप-चर्चा और गोष्ठी भी शामिल है। 

राज्य पुतरमंठन के फलस्वरूप सेवाओं का एकीकरण : ३१ दिसम्बर, १९६१ के पूर्व केन्द्रीय 
सलाहकार समिति ने राज्य पुनर्गठन से पीड़ित राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के ३ »/२११ अभ्या- 
वेदनों पर सिफारिश की थी और केन्द्रीय सरकार ने उनमें से २,९४९ पर आदेश जारी किये। 
राज्य सलाहकार समिति ने अराजपत्रित कर्मचारियों के ५,११२ अभ्यावेदनों पर केन्द्रीय सरकार 
को सलाह दी और केन्द्रीय सरकार में ४,2९८ पर आदेश जारी कर दिये । 

प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग : रेल तथा पुनर्वास मन्त्रालय तथा दिल्‍ली प्रशासन के अतिरिक्त 


सधथ्‌ राज्य व मामलों को छोड़कर सतकंता सम्बन्धी निपटाए गए मामछों का ब्योरा निम्न 
प्रकार है :- 


प्रशासन १०३ 





राजपत्रित अराजपत्रित 
पदच्युत किए गए ७ 5 हक 
अपनयन ६ १८८ 
अनिवारये सेवा निवृत्ति ४ २५ 
पद में न्यूनीकरण ९, ४३१ 
वेतन में कटोती ; रे 23238 
वाधिक वृद्धि या तरक्की योजना २७ १,९७९ 
प्रतिनिन्दित ३२ २,७२९ 
कम पेंशन पर सेवा-निवृत्त किये गये न: य 
विशेष पुलिस विभाग में भेजे गये ३ ३१ 
अन्य कार्यवाही | १०५ ३,७२२ 


२७८ मामलों में अभियोग चलाये गये और २४५ मामदों में न्यायालयों ने फैसला दिया। 
इनमें से २०४ (८३.३ प्रतिशत) मामलों में दण्ड दिये गये व्यक्तियों में ४ राजपत्रित अधिकारी, 
१२६ अन्य लोक कर्मचारी तथा ८९ प्राईवेट व्यक्ति हैं। न्यायालयों ने कुल २,२७,४७२ रु० के' 
जूर्माने किये । 

४०६ मामलों का विभागीय रूप में निर्णय हुआ, जिनमें ३५५ (८७.४ प्रतिशत) मामलों 
में ६२ राजपत्रित अधिकारी और ३८१ अन्य लोक कर्मचारियों को*दण्ड दिया गया। 


केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी-प्रशिक्षण : इस वर्ष (के दौरान २९ स्थानों पर 
नये हिन्दी शिक्षण केन्द्र खोले गये । इस प्रकार इन केन्द्रों की संख्या १२५ हो गयी जिनमें हिन्दी 
ठाइप लेखन और हिन्दी शीघ्र लेखन प्रशिक्षण के केन्द्र भी सम्मिलित हैं । प्रशिक्षाथियों की संख्या 
४०,००० से अधिक हो गई थी । 

अवकाश यात्रा रियायती योजना : वर्तमान योजना में यह अधिक सुविधा दी गयी है कि 
किसी सरकारी कमंचारी के कुटुम्ब के सदस्य एक साथ या अलग-अऊग विभिन्‍न ग्रुपों में भी यात्रा 
कर सकते हैं जबकि अब तक वे दो भ्रूपों में ही यात्रा कर सकते थे । 


देरीटोरियल आर्मी की यूनिटों में सम्मिलित होना: असैनिक सरकारी कमंचारियों को 
टेरीटोरियल आर्मी के प्राविशल यूनिटों में भी सम्मिलित होने की स्वीकृति देदी गई और उनको 
वे सभी रियायतें जो अरबन यूनिटों को प्राप्त हैं, दे दी गई हैं। 


राजन तिक 


राष्ट्रीय एकता : अगस्त १९६१ में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन की समाप्ति पर जारी 
हुआ वक्तव्य संसद के दोनों सदनों में रखा गया। २८ सितम्बर से १ अक्टूबर १९६१ तक 
दिल्ली में राष्ट्रीय स्थिति पर एक बड़ा सम्मेलन हुआ | इस सम्मेलन द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति 
संसद के सामने रखी गयी । राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित सभी प्रइनों पर विचार करने और 
सिफारिशों देने के लिए एक राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गयी है । 

जोनल काउंसिले : उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी ज़ोनल काउ सिलों की बैठकों क्रद्य: जुलाई, 
सितम्बर, और अक्तूबर, १९६१ में केन्द्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में हुईं। इन बेठकों में अन्तर- 
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राज्यों से सम्बन्धी जरूरी मामलों पर निर्णय किया गया । पद्चमी जोनल काउंसिल ने पश्चिमी 
क्षेत्र में पुलिस रिज़र्द फोर्स के निर्माण की संभावनाओं पर जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई। 

अपराधी की खोज में वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग बढ़ाने के लिए केन्द्रीय अंगुलि चिन्ह 
ब्यूरो, केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षण स्कूल तथा केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान प्रयोगशाला इस वर्ष भी 
उपयोगी कार्य करते रहे। 

अब तक केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षण स्कूल में २६६ राज्य पुलिस अधिकारी तथा तीन विदेशी 
प्रशिक्षण पा चुके हैं। मा, १९६२ में विभिन्‍न राज्यों से पुलिस अधिकारियों के ग्यारहवें दस्ते ने 
स्कूल में प्रवेश किया । 

अब तक १५,२९, १३,९८८ रु० का राशि के ऋण विभिन्‍न राज्यों को पुलिस आवास 
योजनाओं के लिए दिए गए। हु 


विदेशो 


१९३९ के विदेशियों के पंजीयन के नियमों से दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को जो 
छुट दे रखी थी वह मूलरूपेण भारतीय नागरिकों के सिवा अन्यों के लिये समाप्त कर दी गयी । 


पिछड़े वर्गों का कल्याण 


झनसचित क्षेत्र ओर अनुसूचित आदिम जाति आयोग : ३० अक्तूबर, १९६१ को अन्‌- 
सूचित क्षेत्र व अनुसूचित आदिम जाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। शीतकालीन अधिवेशन के 
बीच संसद के दोनों सदनों में रिपोर्ट की प्रतियां रखी गयीं। सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है। 

अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों को सेवाओं में प्रतिनिधित्व : विभिन्‍न 
सेवाओं में अन्‌ सूचित जातियों और अन्‌ सूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व में लगातार 
सुधार हो रहा है । अन्‌ सूचित जातियों तथा अन्‌ सूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों का आई० 
ए० एस० आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिये इलाहबाद केन्द्र में विशेष शिक्षा दी जाती है। 
प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों में से जो, १९५६ और १९६० की आई० ए० एस० आदि परीक्षाओं 
में बेठ थे, १४ आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और केन्द्रीय सेवाओं में नियुवत किये गए। 
शीघ्र ही इसी प्रकार का केन्द्र दक्षिण भारत में खोलने का विचार है। 

तीसरी योजना का परिव्यय : द्विताय योजना के ९१ करोड़ रुपए के परिव्यय के विपरीत 
तीसरी योजना के लिए लगभग ११४ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है जिसमें से लगभग ७९ 
करोड़ रुपये राज्य सरकारों की योजना के लिये और ३५ करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र की योजना 
के लिये हैं। तीसरी योजना की विशेष रूपरेखा यह है कि केन्द्रीय क्षेत्र इन कुछ अग्रहहत्व की 
योजनाओं तक समिति है जो विशेष अयोग्यताओं से सम्बन्धित है अथवा इस प्रकार की हैं कि 
उनके लिये अ्रधिक समय तक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है । इस क्षेत्र के कार्यक्रम में सारे देश 
में ३३० आदिम जाति विकास खण्ड आरम्भ करने का कार्य भी सम्मिलित है। 

गर-सरकारी संस्थाओं को सहायता : पिछड़ी जातियों के कल्याण के कार्यक्रम की सफलता 
के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और गैर-सरकारी संस्थाओं के क्रियाशील सहयोग को प्राप्त करने 


को दृष्टि से राज्य ओर केन्द्र दोनों में संस्थाओं को उदारतापूर्वक सहायता देने की व्यवस्था तीसरी 
योजना में की गयी है। 


मल सफाई दशायें जांच समिति : समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए राज्य सरकारों, 
संघ राज्य क्षेत्रों को तथा रेल मंत्रालय और प्रतिरक्षा मंत्रालय को भेजी गयी है जिसमें सर पर 
मल ढोने की प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश की गयी है। 


विधान और न्यायिक मामले 


विधान : १९६१ में राज्य विधान द्वारा पास हुए २०५ विधेयकों ने राष्ट्रपति की स्वीकृति 
प्राप्त की । इस वर्ष गृह-मंत्रालय द्वारा स्पोंसर किये गए ७ विधेयक बनाये गये । 

सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शत) 
अधिनियम १९५४ को संशोधित किया गया जिसमें यह स्पष्टीकरण किया गया कि न्यायाधीकजों 
को अपनी मूल सेवाओं से साधारण नियमों के अधीन मिलने वाले सारे सेवा-निवृति के छाभ (मृत्य 
सेवा-निवृति उपदान तथा कुटुम्ब की पेंशव सहित) मिलेंगे । ४ 


जन-शक्ति 


जन-शर्वित निदेशालय, योजना आयोग तथा दूसरी सम्बन्धित संस्थाओं के पूरे सहयोग के 
साथ जन-शक्ति कार्यक्रम का समन्वय और कार्यान्वित की देखभाल का काम करता रहा। 

भारतीय वैज्ञानिकों ओर तकनीकियों का समुच्चय : इस वर्ष समृच्चय की स्वीकृति संख्या 
२०० से बढ़कर ३०० कर दी गयी और समुच्चय के अधिकारियों के वेतन आदि को द्वितीय 
वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निश्चित किये गये बेतन-क्रमों के समान बनाया गया। 
नवम्बर, १९६१ के आखिर तक, वंज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने जो समृच्चय का 
प्रबन्ध करती है, ३९३ व्यक्तियों को नियुक्ति-प्रस्ताव भेजें और १५९ व्यक्ति वास्तव में समृच्चय 
में शामिल हो गये थे तथा वे विभिन्‍न संगठनों में लगाये गये हैं जहां उनके प्रशिक्षण का उचित 
प्रयोग हो सके । 

जम्मू व काठमीर 


काश्मीर से सम्बन्धित संघ सूची मद ५२ (ऐसे उद्योग जिनका नियन्त्रण केन्द्र के 
अधीन होगा संसद द्वारा जनता के लिए // .7%5., किया गया है) केअ नुसार संविधान के 
अनुसार संविधान की धारा ३७० के अधीन २ मई, १९६१ को राष्ट्रपति का एक आदेश जारी 
किया गया । 

राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना में लद्दाख जिले के विकास के लिए ३२२ लाख रुपए का 
प्रिव्यय॒ स्वीकार कर लिया गया है। भारत सरकार जम्मू व काश्मार का सरकार को कछ 
व्यय के ९० प्रतिशत तक अनुदान के रूप आ्थिक सहायता देगी । हु 

लद्दाख में कृषि विकास कौ सम्भावनाएं खोजने के लिये छेह में एक हाई अल्टीट्यूड 
रिसर्च फार्म स्थापित किया गया है । वहां पर किए गए प्रयोगों से बहुत सफल परिणाम निकले हैं। 


सोमान्त क्षेत्रों का विकास 


सीमान्त क्षेत्रों के विकास कार्यत्रमों के लिये स्वीकृत परिव्यय जो कि हिमालय प्रदेश संबंधित 
राज्यों की तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं का ही भाग हैं, निम्त प्रकार हैं-- 


१०६ आज़ादी का पन्द्रहवाँ वर्ष 


कूल परिव्यय १९६१-६२ के लिए 

स्वीकृति परिव्यय 
करोड़ रु० लाख रु० 
उत्तर प्रदेश र्‌८.० ० ७६.०२९ 
पंजाब 9, 3४ २२.८६४ 
जम्मू व काश्मीर ३.२२ १ ०. १४४ 
हिमाचल प्रदेश २.१४ ८,९३४ 

राजभाषा 


केन्द्रीय प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने तथा केन्द्र के विभिन्‍न कार्यो के लिये अंग्रेजी के 
अतिरिक्त हिन्दी का प्रयोग अधिक करने के हेतु प्रारम्भिक कार्यवाहियों के कार्यान्‍वय के लिए एक 
प्रोग्राम बताया गया है। ४ 

अगस्त, १९६१ में हुई मन्त्रियों की कांफ़ेस ने सरकार की ओर से इस घोषणा का स्वागत 
किया कि हिन्दी के अखिल भारतीय राजभाषा के होने के पश्चात भी अखिछ भारतीय राज कार्यों 
के लिये अंग्र जी एक सहायक भाषा के रूप में चलती रहेगी । 

यह निरचय किया गया है, कि यथासमय एक विधेयक पेश किया जाए, जिससे, जब तक 
आवश्यक हो, सन १९५६ के बाद भी अंग्र जी एक सहायक राजभाषा के रूप में चलती रहे। 

सन १९६१ से अखिल भारतीय तथा उच्च केन्द्रीय सेवाओं के हेतु ली जाने वाली प्रति- 
योगी परीक्षाओं में हिन्दी भाषा का एक ऐच्छिक पत्र भी रखा गया है। 











दीप भ्छ, हि] 8... ०३९: 
८७०, ००५ 
५. श घ्‌ 
5 2 ँ; 
कप पा 


सबसे अधिक | 
बिकनेवाली | 
पुस्तक । 
उत्तम कागज पर 


छपती हैं 


साथ ही 
बेंक और बाँड पेपर 
क्रीमलेड ओर क्रीमवोब पेपर 
एयरमेल, आफसेट, प्रिंटिंग पेपर 
तथा अन्य विशेष कागज | 
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बर्ड एन्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड 


एवं 


एफ, डब्ह्यू, हेलजर एन्ड कम्पनी (आ.,) लि, 


जनरल मरचेन्ट्स और मनेजग एजेन्ट्स 


है ०३ 
निम्नलिखित वस्तुओं के लिए हमसे जानकारी ग्राप्त करें : 


कागज, पटसन, टाट, बीमा, अनुसंधान, 

शिपिग, तेल, श्रम, प्रिस्ट्रेस्ड कन्क्रीट, चीनी, 

चूने का पत्थर, कंनवास, तार की रस्सियां, 

वालबोडंस, न्यूमैंटिक इक्यूपमेन्ट, बेल्टिग, 

कैमिकल्स, पिगेमेन्ट्स, वाटर ट्रीटमेंट और 
वाटर प्रूफिग । 


। 
| 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
। शाखाएं और कार्यालय : 
| नई दिल्‍ली, कानपुर, 5 न पा 

” शतपुर, विशाखापटनस, बम्बई, ससुलीपटनस, कटक 

मुख्य कार्यालय : 


। 

। 

। 

। 

। 

। 

। 

। 

कोयला, इंजिनीयरिंग, टिम्बर, खनिज पदार्थ, 
। 

। 

। 

। 

। 

ल्‍ 

चाटंड बंक बिल्डिंग, कलकत्ता 
; 


जुर्‌ चर चरफि पर यिकार पं 


2३७/९७०१७”२७ १३:१९/:े/ “हा १३८ पे३/पे पे प/*पेकनपेक/पपे# १३७४४१७/ कप /१००९ "ए/१छ७/“ ३७/५९/०९७० 
प्िरफिक पिल पक िक चिपेकपपरि 3३/१७/*र९७// २३/प७” ४ यह रन "० वहन पफम के >मर ३० नए "पेकरयिह पर दी पा नियत 


: १२ : 


[के 


कानूनी मामले 


सरकार के अनेक कार्यो में से सबसे बड़ा काम कानून बनाने का है। केनद्रीय सरकार विधि 
मंत्रालय के विधेयकों का मसबिदा बनाती है, जिन्हें बाद में संसद की स्वीकृति के लिए पेश किया 
जाता है। विधि मंत्रालय के इन कठिन कार्यों के अतिरिक्त एक विधि आयोग भी है, जो कि 
मौजूदा कानूनों और कानूनों में सुधार करने की जरूरत पर काम करता है और अपनी रिपोर्ट 
देता है । हु 

गत वर्ष विधि मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए अनेक विधेयकों में से ६३ अधिनियम स्वी- 
कृत हुए । है 

इनके अ्रलावा तीन अध्यादेश और और आठ नियम जारी किए गए। इसी वर्ष उड़ीसा 
राज्य के सम्बन्ध में ५ राष्ट्रपति अधिनियम जारी किए गए । 

वर्ष के दौरान में संसद द्वारा पारित अधिक महत्वपूर्ण अधिनियमों में से कुछ ये है :-- 

(१) द्वि-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र (उत्पादन) अधिनियम, १९६१, (२) अ्रधिवक्‍ता अधिनियम, 
१६६१, (३) मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, १६६१, (४) दहेज निषेध अधिनियम, १९६१, 
(५) दादरा और नगर हवेली श्रधिनियम, १९६१, (६) आयकर अधिनियम, १९६१, (७) निक्षेप 
बीमा निगम अधिनियम, १९६१, (८) शिशिक्षु अधिनियम, १९६१, (६) प्रसृति प्रसुविधा अधिनियम, 
१६६१, (१०) प्रौद्योगिक संस्थान अधिनियम, १९६१, (११) संविधान (दशम संशोधन) अधिनियम, 
१९६१, और (१२) संविधान (एकादश संशोधन) अधिनियम, १९६१ । 

इस वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के दो पदाधिकारियों 
को प्रारूपण कार्य में प्रशिक्षित किया गया । 


मुकदमा सम्बन्धी उपधिभाग 


यह उपविभाग पंजाब उच्च न्यायालय की दिल्‍ली स्थित सरकिट न्‍्यायसभा के सहित दिल्‍ली 
के स्यायालयों में सरकारी मुकदमों सम्बन्धी कार्य का कारगर और अविलम्ब प्रबन्ध सुनिश्चित 
करने के लिए स्थापित किया गया था। यह दिल्‍ली में सरकारी सलाहकार और दिल्‍ली प्रशासन 
के सहित केन्द्रीय सरकार के विभिन्‍न विभागों के मध्य सम्पर्क कार्यालय के रूप में कार्ये करता है 
और सुसंगत सामग्री के संग्रहण और जांच के परचात्‌ सलाहकार को नि३चय करता है। मुकदमों 
के उचित संचालन में अन्य सहायता देना है । 

अनावश्यक मुकदमेबाजी और तत्सम्बन्धी अपव्यय को बचाने को दृष्टि से यह समय-समय 
पर मुकदमों के विषय में स्वयं विचार करता है और जहां कहीं आवश्यक प्रतीत होता है वहां 
प्रतिवाद वापस लेने के लिए उपयुक्त कार्यवाहियों की सिफारिश करता है। इसके साथ-साथ यह 
सलाहकार की फीस के बिलों की जांच करता है और संविद्‌ निबन्धनों के अनुसार उसे की जाने 
व्राली देनगियों को प्रमाणित करता है । 

उपरोक्त प्रबन्ध केवल ऐसे सरकारी मुकदमों सम्बन्धी कार्य से सम्बद्ध हैं जिनका 


११० आज़ादी का पद्वहुवाँ वर्ष 


मामूली तौर से दिल्ली में सरकारी सलाहकार करता है और इससे उस प्रबन्ध पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता जो उच्च न्यायालय के समक्ष आयकर सम्बन्धी मुकदमों, रेलवे के मुकदमों, उच्चतम 
न्यायलय में के मुकदमों और मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में के मुकदमों श्रादि जेसे सरकारी मुकदमों 
के लिए पृथक रूप से किया गया है । 

केन्द्रीय सरकार के बम्बई स्थित कार्यलियों की विधि सम्बन्धी परामर्श देने के लिए एक 
फथक्‌ इकाई है। यह इकाई एक संयुक्त सचिव श्रौर वध परामर्शदाता के अधीन है। बंबई स्थित 
आयकर विभाग सहित सब केन्द्रीय सरकार के विभागों और कार्यालयों को विधि सम्बन्धी विषयों 
पर परामर्श देना इसी इकाई की जिम्मेदारी है। बंबई में उच्च न्यायालय में ऐसे मुकदमों का, 
जिनमें केन्द्रीय सरकार का बंबई स्थित कोई कार्याछक्य एक पक्ष हो, कार्य भी यही इकाई 
संभालती है। आयकर सम्बन्धी मुकदमें और भूमि अरज॑न अधिनियम के ग्रधीन निर्देश भी जो 
उच्च न्यायालय में फाइल किए जाएं, इसी इकाई द्वारा संभाले जाते हैं । 


केद्रीय ग्भिकरण उपविभाग 


केन्रीय अभिकरण उपविभाग, उच्चतम न्यायालय के सामने उन दीवानी और फौजदारी 
मामलों में परवी की व्यवस्था करता है जिनमें केन्द्रीय सरकार अ्रथवा सम्मिलित राज्य सरकारों 
के हित निहित हैं । इस अभिकरण की स्थापना से सर्वोच्च न्‍्यायालूय के सामने पेश होने वाले 
विभिन्‍न मामलों में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिक सहयोग हो गया है और 
मितव्ययता तथा दक्षता में भी वृद्धि हुई है । 
केन्द्रीय अभिकरण उपविभाग के अधीन एक सरकारी अ्रधिवक्‍ता, एक सरकारी उप-गधि- 
वक्ता और एक सरकारी सहायक अधिवक्ता कार्य करते हैं जिनकी सहायता के लिए कुछ कर्मचारी 
भी हैं। ये अधिवक्ता बिना किसी अतिरिक्‍त व्यय के महान्यायवादी, महासालीसिटर, अपर महा- 
सालीसिटर तथा सम्पृकत राज्य सरकारों द्वारा निश्वय किए गए वरिष्ठ अ्रधिवक्ताओं के रूप में 
पेरवी करते हैं और छोटे मामलों की यह स्वयं ही पैरवी कर लेते हैं । 
इस उपविभाग के व्यय भारत सरकार श्ौर सम्मिलित होने वाली राज्य सरकारों के बीच 
विभक्‍त होते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, केरल भ्रौर मध्य प्रदेश के सिवा सभी राज्य 
सरकारे इस योजना में सम्मिलित हैं । 
ऐसे मामलों में भी परामर्श दिया जाता है जिनमें सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध 
वेध कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं या संस्थित की जाने वाली हैं या सरकारी सेवकों के विरुद्ध 
अभियोजन किया जाने वाला है। राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति 
के लिए रक्षित विधेयकों की जांच भी इस उपविभाग में की जाती है। 
इसके अतिरिक्त जिन वादों और अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सरकार एक पक्ष 
होती है, उनके सम्बन्ध में भारत के न्यायालयों से प्राप्त सम्मनों और सूचनाश्रों की बाबत 
यह आवश्यक कार्यवाही करता है, भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर या भारत 
के अपर महासोलिसिटर की राथ प्राप्त करने के लिए मामले का खुलासा तैयार करता है और 
मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने वाले, जो टिप्पणियों के प्रारूप और संक्षिप्तियों के प्रारूप अन्य मंत्रा- 
ज्यों से प्राप्त होते हैं, उनकी जांच करता है | द क्‍ 


राजभाषा ग्रायोग 


भारत के संविधान के झनुच्छेद २४४ के खंड (६) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निकाले गय 
निदेशों के अनुसार ऐसी प्रामारिशक विधि शब्दावली की तैयारी के लिए जो यावत्साध्य सब भार- 
तीय भाषाओं में काम में छाई जा सके और हिन्दी में अधिकृत मूलपाठ तैयार करने से सम्बद्ध सब 
कार्यो की उचित योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए राजभाषा (विधायी) आयोग 
के नाम से ज्ञात विधि विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग बनाया गया है जिसके अध्यक्ष आसाम 
उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री सी० पी० सिन्हा है । 


विधि ग्रायोग 


समीक्षाधीन वर्ष के दौरान में विधि आयोग ने निम्नलिखित प्रतिवेदन सरकार को दिए हैं: 

१-महाप्रशान्नक अधिनियम की बावत प्रतिवेदन (उन्नीसवां-प्रतिवेदन) 

२--अवक्रीत-क्रेंय विधि की बावत प्रतिवेदन (बीसवां प्रतिवेदन ) 

३--समुद्री बीमा विधि की बावत प्रतिवेदन (इक्कीसवां प्रतिवेदन) 

४--ईसाई विवाह और विवाह सम्बन्धी खंड की बावत प्रतिवेदन (बाइसवां प्रतिवेदन) 

व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ की बावत और गंघर/क्षमता अधिनियमों की बावत आयोग 
के प्रतिवेदनों के प्रारूप राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों तथा अऋय हितबद्ध व्यक्तियों और निकायों 
में परिचालित किए गए थे तथा उनकी लिखित आलोचनाएं मांगी गई थी। वैदेशिक विवाह 
सम्बन्धी विधि पर आयोग के प्रतिवेदन का प्ररूप भी इसी प्रकार परिचालित किया जा रहा है। 

आयोग अनेक विषयों से सम्बन्ध रखनेवाली विधियों के पुनरीक्षण में भी लगा हुआ था, 
जिसमें मुख्य थे हैं :--- 

१--साधारण परिभाषा अधिनियम, २--दंड प्रक्रिया संहिता, ३--भारतीय साक्ष्य 
अधिनियम ४--भारतीय दंड संहिता । 
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अब प्रस्तुत करते हैं 
सिम्को--सामामोटो ओटोमेटिक करघ 


अटसाकामोटो ओटोमेटिक करघे विश्व के लगभग सभी देशों की टैक्सटाइल मिलों में चल रहे है 
आप भी साकामोटों ओटोमेटिक करधे लूग। सकते हैं और विदेशी विनिमय बचा सकते है 


न्दूल इन्डिया मशीनरी सन्युर्फक्चारिग कम्पनी लिमिटेड 


एन शू वीविंग मशीनरी कम्पनी लि० जापान के सहयोग म॑ निर्मित 
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सिंचाई ओर बिजली 


हमारी औद्योगिक प्रगति अन्तत: बिजली के हमारे साधनों पर निर्भर करती है और 
बिजली के साधनों को प्राप्त करने के लिए ही हमने बड़ी-बड़ी नदी-घाटी योजनाएं आरंभ कर 
रक्खी है। परियोजनाओं से बिजली प्राप्त होने के साथ-साथ बड़े जलकुण्डों में जल को सुरक्षित 
रखा जाता है और उसका पघिचाई के काम में उपयोग किया जाता है। सिंचाई से क्षषि की पैदा- 
वार बढ़ती है और कृषि की पेदावार बढ़ने से औद्योगिक प्रगति में मदद मिलती है । अतः नदो-घाटी 
परियोजनाओं में बिजली दौर सिचाई के साधनों को उन्‍्तत बनाने में पूरां ध्यान रखा जाता है। 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने कई परियोजनाएं आरम्भ कीं और इनसे प्राप्त बिजली से हमारी 
औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा मिला है। नदियों के जल को रोककर बड़े-बड़े बांध और सिंचाई की 
नहरें बनाई गई हैं जिनसे हमारा खाद्य का उत्पादन बढ़ा है। यहां हम उन परियोजनाओं का 
उल्लेख कर रहे हैं जिनसे हमारी बिजली की क्षमता और अनाज़ की पेदावार बढ़ने में मदद 
मिली है । 


सिधु जल-सन्धि 


सिधु जल-संधि १९६० के अनुसमर्थत की लिखतों का विधिवत्‌ आदान-प्रदान १२ जनवरी 
१९६१ को नई देहली में हुआ । संधि के अनुसमर्थन के बाद सिंधु जल के लिए श्री एच० सी७ 
कालरा को भारतीय कमिश्नर बनाया गया । 

स्थायी सिधु कमीशन ने ३१ मार्च, १९६१ को खत्म होने वाले साल की अपनी पहली 
सालाना रिपोर्ट भारत और पाकिस्तान की सरकारों को पेश की । 

पाकिस्तान ने प्रतिस्थापन-कार्यों के खर्च में निश्चित भारतीय योगदान की दूसरी सालाना 
किस्त, जो कि ६२,०६,००० स्टिंग के बराबर थी, विश्व बैंक को सिंधु बेसिन विकास निधि के 
जमा-खाते में डालने के लिए पहली नवम्बर १९६१ को दे दी गई । 

निकट भविष्य में, पश्चिम बंगाल के फरक्का बेराज, जंगीपुर बेराज और तीस्ता नहर, 
वगरह के कार्य-स्थलों को देखने के लिए पाकिस्तानी विश्ञेषज्ञों के आने की संभावना है । 


सिचाई 


४ )7 


सिचाई-संभाव्य का पता लगाना--प्राप्त “ढभारत का सर्वे” नक्शों, बारिश और बहाव 
आंकड़ों, सोची जा चुकी परियोजनाओं की रिपोर्टो, प्रशासकीय रिपोर्टों और गजेटियरों इत्यादि के 
सहारे देश के सिचाई-संभाव्य का अध्ययन चलता रहा । 

अप्रैल, १९६१ से फरवरी १९६२ तक, २४ नई और ४ पिछवलू (फालो-अप) परियोज- 
नाओं के सिंचाई-पहलू की जांच-पड़तालू की गई । 


११४ झ्राज्ञादी फा पन्द्रहवाँ वर्ष 


पन रास्ते झौर नो-परिवहन 


केन्द्रीय धानी और बिजली कमीशन ने, गंगा, यमूना, राप्ती, मतई और महानदा नदियों 
के चुने पाटों के, यह जानने के लिए कि वे नदियां अंतर्देशीय पानी आवाजाहो के लिए उपयुक्त 
हैं कि नहीं, प्राथमिक जलवाणिक सर्वे किए । यह परिवहन और संचार मंत्रालय की तरफ से किया 
गया । कमीशन ने इस बारे में रिपोर्ट तेयार कीं । 


सिचाई, बाढ़-रोकथाम और बिजली विकास 


अपनी-अपनी सिंचाई और बिजली की परियोजनाओं के आयोजन और कार्यान्वयन की 
जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। फिर भी, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के कार्य- 
कलापों में तालमेल बिठाती रही और सिचाई और बिजली के संभाव्य, का, सद्दो विकास सुनिश्चित 
करती रही । तीसरी योजना में सिंचाई के कार्यक्रम पर अनुमानतः ५९९, है करोड़ रुपए खर्चे होंगे । 
बाढ़-रोकथाम, पानी-विकास, जल-एकत्रण विरोधी और समुन्दर-कटाव-बचाव के उपायों पर 
६१.३२ करोड़ रुपए खर्च होंगे। तीसरी योजना में, सरकारी क्षेत्र में, बिजली के कार्यक्रम पर 
अन्दाजन १,०३९ करोड़ रुपए खच होंगे । निजी क्षेत्र में इस तरफ ५० करोड़ रु० लगाए जाने का 
अंदाजा है। हे 


सिचाई ओर बिजली परियोजनाओं के काम में क्रिफायत 


सिचाई और बिजली परियोजनाओं के निर्माण में किफायत हो सके, और बन चुकी या 
पूरी होने वाली परियोजनाओं में पड़ी अतिरिक्त मशीनरी और साज-सामान का भरपुर इस्तेमाल 
किया जा सके इसकी पूरी-पूरी कोशिश की गई । 

केन्द्रीय पानी और बिजली कमीशन के नीचे, देहली और बंगलौर में, संपर्क-यूनिटों के बन 
जाने से, राज्यों में केन्द्रीय मशीनी यूनिट तेजी से कायम होने छगे हैं । 


दुर्लभ सामान का जुटाव 


इस साल, सीमेंट. इस्पात, कोयला और विस्फोट पदार्थों की प्राप्ति में कई परियोजनाओं 
को मुश्किल पेश आईं। बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की सीमेंट की मांग और इस्पात की नियंत्रित 
किस्मों की मांग को केन्द्रीय पानी और बिजली कमीशन समन्वित करता है। कमीशन ने परियोजना 
अधिकारियों को ठीक मात्रा में सीमेंट दिलवाया । 


अंतर्राज्यीय समस्याएं 


कृष्ण और गोदावरी भारत की बड़ी-बड़ी नदियों में से हैं। उनके पानी को सिंचाई 
और बिजली पैदा करने के काम में लगाने का बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा है। सन्‌ १९५१ में, उस वक्‍त 
चल रहे कामों के लिए जितना पानी जरूरी था और उस वक्‍त तक घोषित नई परियोजनाओं में 
जितने पानी की जरूरत हो सकती थी, उन सब जरूरतों को पूरा करने के बाद, इन नदियों 
के बाकी पानी की मात्रा कृती गई | तब से लेकर, इन नदियों पर कई परियोजनाएं बन रहो हैं 
जोर कुछ और परियोजनाएं योजनाओं में शामिल कर ली गई हैं। साथ ही, इन बीते दस झा 
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१९५३ में आंध्र प्रदेश बना और नवम्बर १९५६ में राज्यों का छुतगंठन हुआ । इन दो बातों 
के फलस्वरूप अनेक परियोजनाओं की जमीन और कार्यस्थल एक राज्य से निकल कर दूसरे 
राज्य की सुपुर्दगी में आ गए । सन्‌ १९५१ में पानी की बांट की गई थी। अब मांग की जाने छूगी 
है कि कामों और परियोजनाओं की सूची को देखते हुए इस बांट में जरूरी घटबढ़ की जावे और 
कि छोटी और दूसरी परियोजनाओं में वर्गीकृत परियोजनाओं के लिए मिलने वाली च्‌ कती बांटों में 
भी जरूरी हेरफेर किया जाए । 

सितम्बर १९६० में राज्य मंत्रियों का एक अंतर्राज्यीय सम्मेलन करके, किसी स्व वादि- 
सम्मत फैसले पर पहुंचने की कोशिग की गई लेकिन तब कोई फंसला नहीं हो सका । 

कृष्ण और गोदावरी नदियों से “कितना पानी मिलता है, विभिन्‍न परियोजनाओं को 
कितना पानी चाहिए और कि क्‍या गोदावरी नदी के पानी को मोड़कर कृष्णा बेसिन में मिलाया 
जा सकता है या नहीं, ५, सब देखने के लिए पहली मई १९६१ को भारत सरकार ने एक तीन- 
सदस्यीय तकनीकी कमीशन गठित किया । इसी बीच पहले की मंजूरशुदा परियोजनाओं का काम 
इकसार गति से चलता रहा । कमीशन को नम्वबर १९६१ तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी 
लेकिन चूंकि तब तक राज्यों से बहुत-सी जानकारी और आंकड़े इकट्ठे करने बाकी रहते थे इस- 
लिए कमीशन को अपनी रिपोर्ट पेश करने में थोड़ा समय और लगेगा। अब, कमीशन जुलाई १९६२ 
के आखिर तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा। ह 


नदी-बोर्ड स्थापन 


अंतर्राज्यीय नदियों के पानी-दाव को नियंत्रित और नियमित करने के विचार से जिससे कि 
उपयोग भरभूर हो, और सिंचाई, पनबिजली-उत्पादन, बाढ़-रोकथाम, भू-परत-रखाव, पानी-निकास 
पानी आवाजाही, इत्यादि समस्याओं को कारगर तौर पर हल करने के लिए (१) महानदी, (२) नमंदा, 
(३) तापी, (४) मही (५) कृष्णा-गोदावरी (६) सतरूज, व्यास ओर रावी, (७) यमुना (८) 
कावेरी और (९) अजय के बेसिनों के लिए, सम्बद्ध राज्य सरकारों को नदी बोर्ड कायम करने के 
लिए कहा गया था । अब तक, पहली चार नदियों से सम्बन्ध राज्य सरकारों ने रजामन्दी जाहिर 
की है और इन नदी-घाटियों के लिए नदी-बोर्ड स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है । 

पूरी नमंदा घाटी का, संयुक्त राज्य अमरीका के टेन्‍्नेस्सी घाटी-प्राधिकार के ढंग पर 
विकास करने के लिए, और सारे काम को संभालने के लिए, एक केन्द्रीय प्राधिकार गठित करने 
के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है । 


सिचाई-संभाव्य का फायदा उठाना 
पहली पांचसाला योजना के शुरू में (१९५०--५१) में सभी साधनों से ५.१५ करोड़ एकड़ 
भूमि सिंचती थी जिसमें से बड़ीं और बिचली सिंचाई परियोजनाओं से सिंचने वाली भूमि कोई २.२ 
करोड़ एकड़ थी । पहली पांचसाला योजना के दौरान बड़ी बिजली परियोजनाओं से, लगभग और 
३० लाख एकड़ जमीन सिंची । 
दूसरी योजना में, बड़ी और बिजली सिंचाई परियोजनाओं से और १.३ करोड़ एकड़ भूमि 
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को सींचने का विचार था, सन्‌ १९५८ में जब योजना के काम का जांच की गई तब इस रकबे को 
घटा कर १.०४ करोड़ एकड़ कर दिया गया ।.राज्यों के इस वक्‍त के अनुमान के मृताबिक रूग- 
भग और ६९ छाख एकड़ भूमि की सिंचाई हुईं है। 

दूसरी योजना के आखिर में उपयोग्य संभाव्य करीबन ३० लाख एकड़ है । तीसरी योजना 
में, चली जा रही स्कीमों से नया सिचाई-संभाव्य करीबन १.३८ करोड़ एकड़ बनेगा और नई 
स्वीमों से २४ छाख एकड़ । तीसरी योजना के अरसे में, कोई १.२८ करोड़ एकड़ (ग्रोस) का 
अतिरिक्त फायदा उठाया जाएगा। इसके मुकाबिले कुल अतिरिक्त संभव्य १.६२ करोड़ एकड़ 
बनेगा । 


बाढ़-रोकथाम 


१९६१ के दौरान मानसून-ऋतु के शुरू में ही, भारी और जमकर बारिशों के कारण के रल्ल, 
मद्रास और मैसूर राज्यों के कुछ हिस्सों में खतरनाक बाढ़े आईं । उड़ीसा के महानदी से भारी बाढ़ें 
आई तो पूना में पंशेत और खड़कवासला बाधों में दरारें पड़ जाने से हालात नाजुक हो गए । बाद 
में, अगस्त और सितम्बर के महीनों में आसाम, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े इलाकों 
में भारी बाढ़ें आईं जबकि बाकी के राज्यों में मी छोटी-छोटी बाढ़ें आती रहीं । अक्टूबर के शुरू में 
भारी बारिश पडने से, दक्खिनी बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ें आईं । ध्यान देने योग्य बात यह 
है कि दक्खिनी बिहार में अक्टूबर के महीने में आम तौर पर सूखा पड़ता है । केरल, मद्रास, मैसूर, 
मध्य-प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में भी आम तौर पर कोई खास बाढ़ें नहीं आतीं लेकिन इस 
साल, भारी और जमकर पड़ी बारिशों के कारण, इन राज्यों में भी भारी बाढ़ें आई | इस साल, 
एक और खास बात. यह हुई कि गंगा और उसकी छोटी नदियों में, दक्खिनी बिहार में, एक साथ 
ही बाढ़ें आईं | इस साल, मध्य प्रदेश की नमंदा में, आसाम की ब्रह्मपुत्र में, पंजाब की व्यास और 
उत्तर प्रदेश की बड़ी गंडक में पानी की ऊंचाई पहले के सब सालों को मात कर गई। उड़ीसा की 
महानदी का बहाव .हीराकूंड बांध पर अभूतपूर्व था। नालियों के भीड़-भड़क्के से, पंजाब, उत्तर- 
प्रदेश, देहही और कुछ हद तक पश्चिम बंगाल को नुकसान उठाना पड़ा। कु मिला कर, अब 
तेंक के किए गए बाढ़-रोक-थाम कामों ने, इस साल बाढ़ से काफा बचाव किया । यदि हीराकुण्ड 
बांध न होता तो उड़ीसा महानदी तिकोन में भारी तंबाही मचती । हर 

बाढ़ की लपैट में आए इलाकों को राहत देने के विचार से, राज्य सरकारों पर, अन्तरिम 
उपाय करने के लिए, जोर डाला गया है । इस बारे में, राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई हैं कि- 

(१) वे बाढ़-वेतावनियां पेशगी से पेशगी देने का पक्का प्रबन्ध करें; और 

(२) वे बाढ-प्रस्त गांवों के नजदीक, बाढ़ के स्तर से काफी ऊंचे चौतरे बनवाएं जहां पर 

कि जनता और उसके माल-सामान को, फिलहाल, टिकाया जा सके । 

इस वक्‍त १३ राज्य बाढ़-रोकथाम बोड हैं, जिनकी सहायता राज्य-स्तर पर, उनकी अपनी 
तकनीकी सझाहुकार समितियां करती हैं, और अन्‍्तर्राज्यीय स्तर पर ४ नदी-कमीशन है। केन्द्र में 
एक केन्द्रीय बाढ़-रोकथाम बोडे 'है जो कि विभिन्‍न राज्य बाढ़-रोकथाम बोडों और नदी-कमीशोंन 
के काम में तालमेल बिठाता है। कक 

ब्राढ़ रोकथाम के कामों की राज्यवार प्रगति नीचे दी जाती है : 


डे 


आन्श्र प्रदेश : २.४८ करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की ३१ स्कीमें, कर्ज की मदद के 
लिए मंजूर की जा चुकी हैं । 

आसाम : डिब्र,गढ़ नगर के बचाव के लिए एक बड़ी स्कीम का काम पूरा हो चुका है जिस 
पर अन्दाजन २.४४ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं । 

बिहार : अब तक २ बड़ी और ३६ छोटी स्कीमों का काम पूरा हो च्‌ का हैं। अंदाजन 
इनकी रछागत ९.७४ करोड़ रुपए है। 

गुजरात : केद्रीय ऋण-सहायता देने के लिए ७६.५५ लाख रुपए की अनुमानित लागत की 
१२० स्कीमें मंजूर की जा चुकी हैं। १२.९३ लाख रुपए की अनुमानित लागत की २८ स्कीमें पूरी 
हो चुकी हैं । 

जम्मू ओर काइसमीर : काश्मीर घाटी बाढ़ बचाव स्कीम भाग-१, दौर-१ पूरी होने को है । 

केरल : अब तक, भंदाजन ३२.४९ लाख रुपए की लागत की १४ स्कीमें मंजूर हो चुकी 
हैं । इनमें से १०.७२ लाख रुपए की लागत की ५ स्कीमें बन चुकी है । 

मध्य प्रदेश : नमंदा नदी के तट पर बसे होशंगाबाद नगर को बचाने के बाढ़-बचाव कामों 
की स्कीम पर अंदाजन ३.३१ लाख रुपए खर्चा आएगा और इसे मंजूरी दी जा चुकी है। इसका 
काम हो रहा है । 

महाराष्ट्र : २.५९ लाख रुपए के खर्च की एक स्कीम येवैंतमाल जिले के पुसदनतगर बचाव 
स्कीम मंजूर की गई थी और यह बन चुकी है । 

सेंसर : ८०,००० रुपए की लागत पर सर्वे और अनुसंधान करने की एक स्कीम मंजूर की 
गई है । 

उड़ीसा : ३२.३८ लाख रूपए की अनुमानित लागत पर दलाई घाट पर भूजारोध (स्पसे) 
बनाने की स्कीम पूरी की गई। 

पंजाब : ८१.५४ लाख रुपए की लागत की ३६ छोटी स्कीमें बन चुकी हैं । 

राजस्थान : अब तक ४.८६ लाख रुपए की लागत की ७ छोटी स्कीमें बन चुकी हैं । 

उत्तर प्रदेश : अब तक ३.७१ करोड़ रुपए की लागत की १०६ छोटी स्कीमें बन चुकी हैं। 

पश्चिम बंगाल : अब तक ५.२२ करोड़ रुपए की लागत की ८९ स्कीमें स्वीकृत हो चुकी हैं 
४,०२ करोड़ रुपए की लागत की ६१ स्कीमें बन चुकी हैं । 


बिजली विकास 


दूसरी पांचसाला योजना के अरसे से देश की योजना के शुरू की प्रस्थापित उत्पवाइन-क्षमता 
३४ लाख किलोवाट, बढ़कर ५७ राख किलोवाट हो गई । इसमें जलीय संयंत्रों का हिस्सा १०.३ 
किलोवाट है और तापीय संयंत्रों का हिस्सा ३७.७ लाख किलोवाट । दूसरी योजना के शुरू-शुरू के 
सालों में संयंत्र और साज-सामान आयात करने के लिए पूरी विदेशी मुद्रा नहीं मिली । साथ ही, 
कुछ बड़ी-बड़ी परियोजनाओं, जैसे, भाखड़ा-नांगल, कोयना, रिहद और हीराकुण्ड का काम शुरू 
करने में देरी हुई | मुख्यतः: इन दो बातों के कारण उपलब्धि लक्ष्य से १२ लाख किलोवाट कम रही । 
लेकिन दूसरी तरफ ट्रांस्पिशन और वितरण के कामों में और गांव-बिजली लगाव कामों में, योजना 
में निर्धारित लक्ष्यों से भी ज्यादा तरक्की हुई। ११ के० बी० और ज्यादा की ट्रांस्मिशन लछाइनें, कोई 


११८ आज़ादी का पन्द्रहवाँ ब्ष 


४७,५०० अतिरिक्त मीलों में लगाई गई जबकि लक्ष्य ३५००० सर्किट मीलों का था। इसी तरह, 
और १५,००० गांवों में बिजली लगी जबकि ब्रक्ष्य १०,००० गांवों का था। बिजली देने वाले 
सावंजनिक कामों में, दूसरी योजना के दौरात कुछ ५.२५ अरब रुपए लगाए गए ( सरकारी क्षेत्र में 
लगने वाली रकम ४.६० अरब रुपए थी) जबकि पहली बार योजना के दौरान ३०२ करोड़ रुपए 
लगाए गए (सरकारी क्षेत्र में लगने वाली रकम २६० करोड़ रुपए थी) पहली योजना के शुरू में, 
यह रकम १५० करोड़ रुपए थी । 


१९६१-६२ के दौरान, अंदाजा है कि ६,७८,००० किलोवाट की अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता 
का काम चाल हो जाएगा । इसमें, डीजल कारखानों से बनने वाली बिजली १६,००० किलोवाद 
होगी, पानी-संयंत्रों से बनने वाली ५,८२,००० किलोवार्ट और भाप-संयंत्रों से बनने वाली ८०,००० 
किलोवाट | । 

विदेशी-मद्रा की मरिकिलों को मिटाने के छिए, तीसरी योजना की अहुत-सी परियोजनाओं 
को मित्र-विदेशों में मिलने वाली सहायता और पावने से नत्थी किया गया है। तीसरी पांचसाला 
योजना की बिजली-स्कीमों के लिए, अनुमानतः कुल ३.३ अरब रुपए की विदेशी मुद्रा की जरूरत 
है । ख्याल है कि चाल वित्तीय साल के दौरान इन बिजली-परियोजनाओं को १.१ अरब रुपए को 
विदेशी मुद्रा दिलवा दी जाएगी और उम्मीद है कि अगले साल के दौरान, १.७ अरब रुपए के 
स्तर के आडंर दिए जाएंगे । इस तरह १९६५-६६ तक खत्म होने वाले अरसे के बाकी तीन साहों 
में सिर्फ ५० करोड़ रुपए की ही वचनबद्धता रह जाएगी । 


गांवों में बिजली 


छोटे-छोटे शहरों और गांवों में बिजली लगाने के काम में संतोषजनक प्रगति हुई है। दूसरी 
पांचसाला योजना में १०,००० गांवों में बिजली लगाई जानी थी, जबकि इस लक्ष्य से भी अधिक 
स्थानों पर बिजली छूगाई गई । दूसरी पांचसाला योजना के अंत तक २३,००० स्थानों में बिजली 
लगी । देहाती इलाकों में बिजली लगाने पर आने वाली लागत को कम करने के लिए, सस्ते देसी 
सामान के इस्तेमाल के लिए और लाइन उपकेन्द्र बनाने के लिए कम खर्च वाले डिजाइन और पद्ध- 
तियों निकालने के मामले में राज्य-सरकारों को सुझाव दिए गए। खेती सम्बन्धी कामों के छिए 
बिजलो की दर को घटाकर समुचित स्तर तक लाने के सवाल पर, और बिजली को बांटने में गांव 
पंचायतें और समितियां क्या-क्या काम भुगता सकती हैं, इस बात पर राज्य सरकारों के सलाह- 
महिवरे से गौर किया जा रहा है । 


तीसरी पांचसाला योजना की बिजली-स्कीसों के लिए श्रध्ययन-दल 

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि तीसरी पांचसाला योजना की बिजली-विकास 
स्कीमों का काम निर्धारित समय के अनुसार हो, एक दल ने १९६१ के अन्त में राज्यों का दौरा 
किया । इस दल ने प्रत्येक स्कीम के लिए तब तक की हुईं प्रगति, सामग्री, साजसमान, क्लूपुर्जों 
आदि की प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयों पर तथा विभिन्‍न अवस्थाओं में पेश आने वाली बाधाओं 
को हटाने के लिए की जाने वाली कायवाही के बारे में राज्य सरकारों से विचार-विमश किया। 


परियोजनाएं 


कृषि सम्बन्धी उपज में पर्याप्त वृद्धि लाने के लिए तथा बिजली का शीघ्र विकास करने 
के लिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से लेकर आज तक कई मुख्य परियोजनाएं कार्यान्‍्व- 
नाथ हाथ में ली हुई हैं। गत दक्षाब्दी में इन परियोजनाओं पर बहुत रुपया व्यय किया गया है। 
सिंचाई तथा बिजली का परियोजनाओं को बनाने तथा उनका कार्यान्वयन करने के लिए चाहे 
मुख्यतः राज्य सरकारें ही उत्तरदायी हैं, बहुत सी मुख्य बहु धन्धी परियोजनाओं पर व्यय होने के 
लिए धन केन्द्रीय सरकार द्वारा ही ऋण के रूप में दिया जा रहा है । 

इस वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित है : 

(१) प्रथम चेनल-राजस्थान नगर परियोजना की नौरंगदेसर उपनहर का अक्तूबर, १९६१ 
में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन । (२) गंडक परियोजना, जिसमें विहार उत्तर प्रदेश 
और नेपाल के, इससे सम्बद्ध सभो कार्य सम्मिलित हैं, कार्यान्वयन के लिए गंडक नियन्त्रण बोड़े 
की स्थापना (३) पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज परियोजना के कार्यान्‍वयनार्थ फरक्का बैराज 
नियंत्रण बोर्ड की स्थापना । (४) मध्य प्रदेश में तवा बहु-धन्धी परियोजना के कार्यानवयनार्थ तवा 
नियंत्रण बोर्ड की स्थापना । 


भाखड़ा-नंगल परियोजना 
भाखड़ा बांध पूर्ण होने को है। बहुत से खम्भे ७८४० फुट की अपनी अन्तिम ऊंचाई तक 
पहुंच चुके हैं। आशा है कि बांव का कंक्रीट कार्य शीघ्र हा पूरा हो जाएगा । शेष कार्य के अक्टू- 
बर १९६२ में पूरा होने की सम्भावना है । 


व्यास परियोजना 


व्यास परियोजना पंजाब तथा राजस्थान सरकार का संग्रुक्त उपक्रम है। इसमें दो यूनिट 
हैं--यूनिट नं० १ व्यास-सतलुज लिक और यूनिट नं ० २ व्यास बांध । 


राजस्थान नहर परियोजना 

आज से दस वर्ष पूवे का एक स्वप्न राजस्थान नहर परियोजना अब साकार हो गया है। 
प्रथम चेनल--नौरंग देसर उपनहर---औपचारिक रूप से ११ अक्टूबर, १९६१ को भारत के उप- 
राष्ट्रपति द्वारा खोली गईं। राजस्थान फीडर की किन्हीं निम्न “रीचिज” को प्राथमिकता पर 
पूर्ण करने तथा सरहिन्द फीडर द्वारा पानी को अन्दर आने देकर ही परियोजना के पूरा कर उसके 
इतिहास को महत्वपूर्ण बनाया गया । 

राजस्थान नगर परियोजना में १०,००० से अधिक वर्गमीरकू की रेगिस्तानी भूमि को 
लगभग २० से २५ वर्षों की अवधि में कृषि सम्पन्न विकसित क्षेत्र में बदल देने का आयो- 
जन है । 


हीराकुण्ड बांध परियोजना 
मुख्य बांध पर स्थित बिजलीघर जिसकी प्रतिष्ठापित क्षमता १,२३,००० किलोवाट 
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है, उड़ीसा राज्य में कारखानों को आवश्यकताओं को बड़ी क्षमता से पूरा कर रहा है। कटक, 
पुरो, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़, बारगढ़ तथा बहुत से अन्य स्थानों को भी हीराकुण्ड की बिजली दी 
जा रही है । 

परियोजना की अनुमानित लागत ७ ०.७८ करोड़ रुपए है। दिसम्बर १६९६१ के अन्त तक 
इस पर ६४.५८ करोड़ रुपए व्यय हुए । 


जलाशयों से उभरी हुई भमि में खेती 


तठाग्र फार्मो (फोरशोअर फामे) को और ४० प्रतिशत बढ़ा दिया है और कृषि उत्पाद 
(एग्रीकल्चरल आउठपुट) भी बढ़नी आरंभ हो गई है | वाणिज्य फसलों के बोने और उनसे प्राप्त 
लाभ से यह पता चला है कि वाणिज्य फसलों के लिए तटाग्र भूमि के बड़े पैमाने पर उपयोग का 
काफी अधिक अवसर है। आलोच्य वर्ष में, गहरे जल और अर्ध-गहरे जल में बोई जाने वाली धान 
जैसी खरोफ को फसलें और कुछ उच्च भूमि पर बोई जाने वाली मूंगफली"और मरूआ जैसी फसलें 
२३२० एकड़ भूमि में बोई गईं । अभी तक कृषि के उपयोग के लिए २,७२५ एकत्र उपान्तीय भूमि 
में पट्ट के प्रबन्ध किए गए है। पट्टे पर दी गई भूमि पर प्रदर्शन भी किए गए हैं। 


विस्तार कार्य 
आलोच्य वर्ष में १४६ भूमि संरक्षण प्रदर्शन, दोनों यान्त्रिकी और जैवकीय पूर्ण किए गए । 
ये भ्रदर्शन १७७ ग्रामों में, जो कि १,७०२ एकड़ भूमि में हैं और जहां ३,१०० कृपक रहते हैं, 
में किए गए । ये सभी प्रदर्शन कृषकों के सक्रिय सहयोग से किए गए । 


भूमि संरक्षण इन्जीनिपरी 


आलोच्य अवधि में मिट्टी के तीन बांध पूर्ण किए गए । मिट्टी के और बांध बनाने के लिए 
और २,००० एकड़ों का सर्वेक्षण तथा जांच का गई । विविध ' वाटर-शैंड कवर” परिस्थितियों 
के अन्तर्गत विविध सरिताओं और उपनदियों से गाद और जल के बहाव से सम्बद्ध जलविद्या 
सम्बन्धी आंकड़े इकट्न किए गए। 


शुष्क खेती 


ऊंषकों को शू ष्क खेती की विविध तकनीकों तथा भूमि संरक्षण उपायों के, जिसमें अन्न में 
वृद्धि लाने के उपायों की सहायता के रूप में आद्रंता संरक्षण उपाय और फालतू पानी का निपटान 
सम्मिलित हैं, छाभ बढ़ाने लिए हजारीबाग जिले में दो “बाटरशैड” चुन लिए गए हैं । 


सिचाई प्रयोग केन्द्र, पानागढ़ 


आस ओर असन धानों की, गेहूं और सरसों की जल आवश्यकताओं पर अध्ययन पूर्वभावी 
अमन धान की कृषि के बाद दूसरी फसल के रूप में उगाने के लिए गे हूं के साथ प्रमेदीय तथा खाद 
अन्वीक्षाएं, और गेहूं तथा सरसों पर उनके बोने की तारीख के प्रभाव पर अध्ययन किए गए। 
कृषकों के खेतों में धान बोने के तथा धान की फसल के बाद गेहूं की दूसरी फसल उगाने के जापानी 
तरीके को क्रमश: ११.५ और १० एकड़ भूमि में प्रदशित किया गया। द 


दामोदर घाटी निगम 


दामोदर घाटी निगम की तृतीय योजना के लिए ८,३४३. ०८ लाख रुपये का प्रबन्ध किया 
गया है। इसका प्रयोजन क्रम के आधार से ब्योरा निम्नलिखित हे 
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विदेशी सहायता 


विश्व बेंक ने अभी तक दामोदर घाटी निग्रम को तीन ऋण देने स्वीकार किये हैं। वे 
क्रमश: १६७.२ लाख, १०५ राख तथा २२० लाख डालर के होंगे । 


तुंगभद्रा परियोजना 

१९४५ में मद्रास तथा हैदराबाद राज्यों के संयुक्त उद्यम के रूप में आरम्भ की गई तुंग- 
भद्रा परियोजना राज्यों के पुनर्गठन के कारण अब आमन्ध्न प्रदेश तथा मैसूर राज्य का संयुक्त उप- 
क्रम हो गई है । 

परिग्रोजना के निम्नलिखित अंग पूर्ण हो चुके हैं : 

(क) मुख्य बांध । 

(ख) दाई ओर के दोनों बिजलीघर, जिनमें नौ-नौ हजार के० डब्ल्यू की दो यूनिट होंगी । 

(ग) चौदह मील लम्बी विद्युत चेनल तथा इसकी बड़ी उप-नहरों समेत निम्दरतरीय नहर। 

(घ) आंध्र प्रदेश में निम्नस्तरीय नहर पर वितरण प्रणाली । 

(8) ६५ मील तक बाएं तट को नहर। 

इस परियोजना से श्रभी तक आन्श्न प्रदेश में १,२०,००० एकड़ भूमि और मंसुर में 
२,३०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की गई। 

उत्पन्न की गई सारी की सारी विद्युत का पूर्णरूप से प्रयोग किया गया है । 


कोसी परियोजना 


परियोजना पर मुख्य कार्यों की प्रगति नीचे दी गई है : 
'. हैडवर्क्स और बेराज पर आधार की खुदाई से कार्य का ९४.२ प्रतिशत भाग और कंक्रीट 
5 कार्य का ८७.८ प्रतिशत भाग पूर्ण कर दिया गया है | आशा है कि कोसी बेराज पर सिविरू 
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कार्यों का निर्माण जून, १९६२ तक पूर्ण हो जाएगा । नदी के विपथगमन का कार्य १९६३ में आरंभ 
किया जाएगा । 

आशा है कि यह परियोजता १९६३-६४ में पूर्ण हो जाएगी । फरवरी, १९६२ के अन्त 
तक इस परियोजना पर २४.११ करोड़ रुपये व्यय हुए । 


कोयना जल-विद्युत्‌ परियोजता 


कोयना जल-विद्युत्‌ परियोजना के प्रथम चरण में कोयना नदी पर मलवा कंक्रीट बांध 
और ६० प्रतिशत भार अनृपात के आधार पर २४० मैगावाद विद्युत तथा १२६.२ करोड़ के 
डब्ल्यू एच. विद्युत प्रतिवर्ष उत्पस्त करने के लिए कोयता जलाशय से निकलने वाली जल नियंत्रक 
प्रणाली द्वारा प्रेषित एक भूमिगत बिजलीघर होगा | इससे (बम्बई के निकठ) ट्रांबे तक २२० 
के० वी० द्विगुण परिपथ प्रेषणा लाइन सम्मिलित है जो कि तत्स्थानीय ठाठा विद्युत्‌ प्रणाली से 
अन्वित की जाएगी । * 

फरवरी, १९६२ के अन्त तक बिजली को हे जाने वाली तार तथा भूमिगत केवल क्रमशः 

३८ मील और १३० मील तक लगा दी गई है । 


रिहन्द जल-विद्युत्‌ परियोजना 


रिहन्द परियोजना पर ४६.०५ करोड़ रुपये की लागत का अनु मान है । इस परियोजना में, 
उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के पिपरी गांव के निकट रिहन्द नदी के आर-पार कक्रीठ के भार- 
श्रवित बांव के निर्माण की परिकल्पना है। 

पांचों ही यूनिट, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता ५०,००० किलोवाट है, पूर्णारूप से लगा दिए 
गये हैं और उनमें से तीन पर पूवेंचालन परीक्षण कर लिए गए हैं। पहला यूनिट १ फरवरी, 
१९६२ को चाल किया गया था । 

दिसम्बर, १९६१ के अन्त तक ३५.०० करोड़ रुपये ब्यय हुए । 


चम्बल परियोजना 


मुख्य कार्यो की प्रगति निम्निलिखित है 

(क) गांधी सागर बांध (मध्य प्रदेश)--बांध पूर्ण हो गया है । 

(ख) गांधी सागर बिजलीघर (मध्य प्रदेश) चौथे उत्पादन यूनिट के प्रतिष्ठापन कार्य को 
छोड़ कर बिजलीघर पूर्ण हो गया है । चौथे उत्पादन यूनिट पर कार्य किया जा रहा है । 

(ग) प्रेषणपट--मभध्य प्रदेश में विद्युत्‌ वितरणार्थ सभी प्रेषणा पथ, सवाई माधोपुर से 
शालियर तक की लाइन को छोड़ कर, पूर्ण हो गए हैं । 

(घ) कोटा बेराज (राजस्थान)--बैराज पूर्ण हो गया है। 

(थ) नहरें (मध्य प्रदेश और राजस्थान में)मध्य प्रदेश में दक्षिण मुख्य नहर पर कार्य हो 
रहा है । पहले चालीस मील तक नहर बन गई है, तथा इसे मध्य प्रदेश में सिंचाई 
विभाग को सौंप दिया गया है | आशा है कि अपनी वितरण प्रणाली के साथ समूची 
नहर माच, १९६४ तक बन जाएगी । 


तागाजुनसागर परियोजना 
दिसम्बर, १९६१ के अन्त तक काय प्रगति नीचे दी गई है : 
बांध 
कुल ३४७.३ लाख घन फुट अन्तिम लक्ष्य में से मुख्य बांध के लिए नींव की खुदाई का कार्य 
३३६.८ लाख घन फुट तक हो चुका है। १६९६ लाख घन फुट की कुल मात्रा में से ६९७ लाख घन 


फुट चिनाई तथा कंक्रीट बिछाई गई बांध प्लेंक्स' पर १०० फूट और उमड़मार्ग भाग पर ५० 
फुट ऊंचा हो गया है । 


दायें तट की नहर | 


१८० करोड़ घब फुट के कुल कार्य भार में से चट्टान की खुदाई समेत ४९.२४ करोड़ घन 
फुट मिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया है । 


बायें तट की नहर 


१३३.२ करोड़ घन फुट के कुल कार्य भार में से चट्टान की खुदाई समेत ३३.०५ घन फुट 
मिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया है । श 


परियोजना की लागत तथा व्यय 


परियोजना का वर्तमान स्वीकृत अतृमान ९१.१२ करोड़ रुपए का है। इसको आनन्‍्ध्र प्रदेश 
सरकार दुहरा रही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल ३९.१६ करोड़ रुपए व्यय हुए । 
तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए ५० करोड़ रुपए का प्रबन्ध किया है । परियोजना के ९१-१२ करोड़ 
रुपए के स्वीकृत अनुमान में से दिसम्बर, १९६१ के अन्त तक कुछ ४४.९७ करोड़ रुपए व्यय हुए । 


गण्डक सिचाई तथा विद्युत्‌ परियोजना 


नेपाल सरकार के साथ ४ दिसम्बर, १९५९ को गण्डक सिंचाई तथा विद्युत परियोजना 
पर एक समझौता हुआ था । 

गण्डक सिंचाई तथा विद्युत्‌ परियोजना एक अन्तर्राज्य परियोजना है जिसमें बिहार और 
उत्तर प्रदेश राज्य भाग ले रहे हैं। इस परियोजना से नेपाल को भी सिंचाई तथा विद्युत्‌ छाभ 
मिलेगा । 

परियोजना की कुल लागत ५२ करोड़ रुपए है । 


. टीसस्‍्टा बहु-धन्धी परियोजना 


इस परियोजना में ' पश्चिम बंगाल में टीस्टा नदी पर एक बैराज का निर्माण परिकल्पित 
है और इससे लगभग ३० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने का विचार है। इस योजना से बाढ़ 
संरक्षण के लाभों के अतिरिक्त ५० प्रतिशत भार अनुपात पर ३ ००,००० किलोवाट वास्तविक 
जल विद्युत्‌ उत्पन्न होगी । 


१२४ झाजादी का पद्धह॒वाँ वर्ष' 


फरव्का बेराज परियोजना 


भागीरथ-हुग ली नदी की नाव्यता और कलकत्ता के बन्दरगाह के संरक्षण और रख-रखाव 
के लिए बनाई गई फरक्का बेराज परियोजना में फरक्का पर गंगा के ऊ१र एक बेराज का निर्माण, 
इसके ऊपर एक रेल-मय-सड़क पूल का निर्माण, भागीरथी के ऊपर एक बैराज का निर्माण और 
एक फीडर नहर सम्मिलित है । 

जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही प्राथमिक कामों को आरम्भ कर दिया गया था 
परियोजना का शीत्र, सुदक्ष एवं मितव्ययी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए फरक्का ब॑राज 
नियन्त्रण बोड अप्रेल, १६६१ में स्थापित किया गया था । 

यथार्थ आधार पर, श्रम के चाल रेटों को, सागग्री की कीमत आदि को तथा परिकल्पत 
स्कोम को ध्यान में रखते हुए लागत का वर्तमान अनुमान ६९.५९ करोड़ रुपए का है । 


हर 


कुण्डाह जल-विद्य त परियोजना 

मद्रास राज्य में अभी तक हाथ में ली गई स्कीमों में से कुण्डाह जल विद्युत परियोजना 
सबसे वड़ी स्कीम है । परियोजना के प्रथम दो चरणों के अधीन ६ उत्पादन यन्त्र, जिनकी कुल 
प्रतिप्ठापित क्षमता १८० मेगावाट है, प्रतिष्ठापित कर दिए हैं । परियोजना के तीसरे चरण पर 
कार्य सन्‍्तोषजनक प्रगति कर रहा है । इसमें बिजलीघर नं० १ और २ में अतिरिवत उत्पादन यूनिदों 
के प्रतिष्ठापन के अलावा, तीन और बिजलीघरों का निर्माण सम्मलित है । इस चरण के अन्तर्गत 
२४० मेगावाट अतिरिक्त विद्युत जिसकी अनुमानित लागत २३.०६ करोड़ रुपए होगी, उत्पन्न की 
जाएगी | 


तवा परियोजना 


मध्य प्रदेश में तवा एक बहु-धन्धी परियोजना है जिसकी अनुमानित छागत २७.१० करोड़ 
रुपए है 

पूर्ण होते पर इस परियोजना से ७,८७,५०० एकड़ भूमि की सिंचाई की जाएगी, जोकि 
होशंगाबाद जिले की सुहागपुर, होशंगाबाद, सूनी मालवा, और हारडा तहसीलों में तथा पूर्वी निमार 
जिले की हसूंद तहसील में होगी । इससे ६० प्रतिशत भार अनपात पर २०,००० किलोवाट विद्यत 
भी उत्पन्न होगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना पर लगभग ५४ लाख रुपए व्यय 
हुए 


त्रियुली जल-विद्य त्‌ परियोजना 


तिसूली जल विद्यित्‌ परियोजना नेपाल में जिसूली नदी पर स्थित है और केन्द्रीय जल 
तथा विद्युत्‌ आयोग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार ने इस परियोजना को नेपाल 
में सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ में लिया हुआ है। 





नहीं हैं, उसके लिये 
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६ शेढ :; 
संचार 


पंचवर्षीय योजनाञों के क्रियान्वयन से अनेक विकास काय॑ जो देश में हो रहे हैं उनकी मांगों 
को पूरा करने के लिए डाक-तार और टेलीफोन और अन्य संचार साधनों पर अधिकाधिक जोर 
पड़ा है। भारत सरकार ने इस बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इन सेवाओं का विस्तार किया है और 
सुविधाओं में भी वृद्धि की है। नए-नए डाक-तार घर खोले गए हैं श्रौर हवाई-डाक सेवा में भी 
विस्तार किया गया है । डाकतार विभाग की गतिविधियों के ब्यौरों को पढ़कर ज्ञात होगा कि किन 
लाभकर दिशाओं में हमारी ये सेवएं बढ़ रही हैं। 

१९६०-६१ से विभाग सामान्य राजस्व को ब्याज के वजाय मूल लागत पूंजी में से ३१ 
मार्च १९६० तक की संचित बची शेष राशि को निकालने के पश्चात्‌ बची राशि पर उसी दर से 
लाभांश देता है जो कि समय-समय पर रेल विभाग में लाग रहती है। कर्मचारी-व्यय तथा सामान्य 
राजस्व को लाभांश की रकम देने के पश्चात्‌ विभाग की शेष धनराशि का आरक्षित नवीयन निधि, 
डाकतार विकास निधि तथा राजस्व भारक्षित निधि में अनुदान देकर उपयोग किया जाता है। 

१ अप्रेल, १९६१ को विभाग की कुल मूल पंजी, जिस पर व्याज लगाना था, १४१.०४ 
करोड़ रुपए तथा उत्तरोत्तर बढ़ती हुई पूंजी, जिस पर टेलीफोन विकास निधि से रकम छरूगाई 
जाती थी ७.००करोड़ रुपए थी। 

कर्मचारी दर्ग 

३१ मार्च १६६१ को डाकतार संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों की कुछ संख्या 
(लेखा तथा लेखा परीक्षक दफ्तरों के कर्मचारियों सहित) ३,८२,०३२ (१३३,३९३ अतिरिक्त 
विभागीय कर्मचारियों सहित) थी तथा १,७८३ राजपात्रित अधिकारी थे। 


परियात के प्रांकडे 
१९४८-४९ १९६०-६१ १९६१-६२ 











वास्तविक अनुमानित 
१--डाक वस्तुएं (दस लाख में) २,२.६४ ४,०२९ ४,२५२ 
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५---तार (दस राख में) २७,९ ३८.१ ३९.२ 
६-- ट्रंक काल (दस लाख में) ४.४ ३१.१ ३२.५ 
७--जारी किए गए मनीश्डरों 
की कुल रकम (करोड़ में) १५० ३३४. ३ ३५३.७ 
८--टेलीफोन. (हज़ारों मे) १२० ४६३ ५०३ 
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१२८ आज़ादी का पद्वह॒वाँ वर्ष 


प्रदेशिक डाक-तार सलाहकार समितियां : विभिन्‍न डाक-तार परिमंडलों में १६४६ से 
प्रदेशिक डाक-तार सलाहकार समितियां कार्य कर रहीं हैं। इस समय इस प्रकार की १७ 
समितियां हैं । 


रेडियो लाइसेंस 


रेडियो लाइसेंस लेने के लिए जनता को अ्रधिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकरण 
की दिलश्या में अनेक कदम उठाए गए हैं। लाइसेंस जारी करने का कार्य विकेन्द्रित कर दिया 
गया है । 

वाषिक १० रुपए की घटी दर से गांवों में प्रयोग किए जाने वाले सेटों के रेडियों लाइसेन्सों 
का पुनर्तवन कराने के लिए दी गई रियायत, जो अस्थायी रूप से १९६१ तक गई दी थी, एक 
वर्ष के लिए अर्थात्‌ वर्ष १६६२ के लिए और बढ़ा दी गई है । 


कल्याण संस्थाएं 


१६६१-६२ के दोरान कल्याण-कोष, जिसकी स्थापना पिछले साल की गई थी, पूरी तरह 
से काम में लाया जाने लगा । कोष की सहायता के लिए तीन वर्ष तक के लिए प्रतिवर्ष सात लाख 
रुपये का जो १६६३-६४ में समाप्त हो जायगा, एक समाप्त न होने वाला अनुदान (नान-रिलेप्सेबल 
ग्राण्ट) दिया गया है। तीन वर्ष के पश्चात्‌ स्थिति का पर्यालोचन किया जाएगा । 

कल्याण कोष के अन्तर्गत चार वर्ष में बंबई, मद्रास, उड़ीसा के बाढ़-पीड़ितों की अनुग्रहार्थ 
३६,००० रुपए की धन राशि दी गई । 


संघ तथा यूनियने 


आलोच्य वर्ष के प्रारम्भ में केवल बारह मान्यता-प्राप्त संघ तथा यूनियनें थी, क्योंकि 
जुलाई, १६६० की अवध हड़ताल में भाग लेने के कारण ग्यारह संघों तथा यूनियनों की मान्यता 
१६६० में वापस ले ली गई थी। फिर भी, भारत सरकार के निर्णाय के अनुसार उक्त ११ संघों, 
यूनियनों को सितम्बर, १६६१ में फिर से मान्यता प्रदान कर दी गई । इस प्रकार इस समय डाक- 
तार विभाग के कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त संघों तथा यूनियनों की संख्या फिर से २३ हो 


गई है । 


डाक-तार परिवाद संगठन 


परिवाद संगठन ने डाक-सेवाओं की कुशलता के विरुद्ध की गई सभी प्रकार की शिकायतों 
की जांच-फड़ताल करके अपने कर्तव्य को भली-भांति निभाया । 

डाकघरों तथा रेल डाक सेवाघरों की इमारतें : डाकधरों तथा रेल डाक सेवाघरों की 
विभागीय इमारतों का निर्माण बहुत कुछ केन्द्रीय लोक निर्माण विज्वेग की नव-निर्भित डाक-तार 
शाखा पर निभर करता है। विभागीय इमारतों के निर्माण की दिशा में सुधार करने के लिए कोई 


ठोस कार्यवाही करना संभव नहीं हो सका, क्योंकि नए संगठन को अपने पांवों पर खड़े होने में 
समय लग गया । 


संचार १२९ 


परिमण्डल अध्यक्षों का सम्मेलन 


सितम्बर, १६६१ में परमंडल अव्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में 
महत्वपूर्ण समस्याओं पर उदाहरण के लिए डाक-तार विमाग की तीसरी पचवर्षीय योजना, फर- 
वरी १९६२ में होने वाले आम चुनावों के लिए डाक तथा दूर-संचार सुविधाश्रो को देने के लिए 
ग्रपवाए जाने वाले उपाय, डाक-तार कारखानों के लिए सामान प्राप्त करने की पसमस्याश्रों आदि 
पर विचार किया गया | 

विदेश पासंल सेवा : भारत के निम्नलिखित देशों को जल-थल मार्ग से उनके सामने दी 
गई तारीखों से पारसल सेवा प्रारम्भ की गई । 

यमन .. १-४-१९६१ | 

डच न्यूगिनी ...१-१०-१६६१ 

गोआ के लिए मर्नीआड्डर सेवा, जो १७ अगस्त से स्थगित कर दी गई थी, १५ श्रक्टूबर 
१९६१ से फिर से चालू कर दो गई । | 

गोआ, दमन तथा दीव से आने-जाने वाले मनीआइडंरों पर देशीय मनीग्रार्डरों पर लागू 
होने वाले नियम २२ दिसम्बर, १९६१ से लागू कर दिए गए । 

बर्मा के लिए मनीआडंर सेवा, जिसे २२ जव, १९५७ से स्थगित कर दिया गया था, १५ 
अक्टूबर १९६१ से फिर ध चालू कर दो गई । हि 


डाक जीवन बीमा 


१ अप्रेल, १९६१ से भारत सरकार ने डाकघर बीमा विधि की शेष रकम पर व्याज-अजित 
करने की दर ३३ प्रतिशत निर्धारित की है जिसके लिए समय की कोई विशेष सीमा निर्धारित 
नहीं की गई है । 

१ अप्रैल, १९६१ से आजीवन पालिसियों की किश्तों की दर में कमी कर दी गई है । उसी 
तारीख से ३,००० रुपए से अधिक की सम्प्रदान बीमा तया आजीवन पालिसियों की किश्तों पर 
भी छूट दी जाने लगी है । 


डाकधघर बचत बेक लेखों तथा बचत-पत्रों का पाकिरतान से स्थानानन्तरर 


कराची में नवम्बर, १९६० से मई, १९६१ के दौरान किए गए इक्ट्र विनिमय में पाकिस्तान 
से २६,५१,५२३ रुपए के मूल्य के १०,८६३ सत्यापित हुए दाबे प्राप्त किए गए । 

बचत बेंक : कुछ चुने हुए डाकघरों में प्रारम्भ की गईं विशेष लेखा पद्धति : बचत बेंक 
लेखों को रखने के कार्य में का्यं-कुशछ॒ता बढाने के उद्देश्य से विशेष लेखा पद्धति के अंतर्गत कुछ 
चुने हुए प्रधान डाकघरों में डाकघर बचत बेंक के लेखों के सम्बन्ध में शाखा लेखा परीक्षक दफ्तरों 
में खाता पचियों (लेज्ञर काड) की दो प्रतियां रखन। समाप्त कर दिया गया । १९६२-६३ के अंत 
तक नई पद्धति को सभी प्रधान डाकघरों में लागू कर दिया जाएगा। नई पद्धति के ग्रन्तर्गेत शाखा 
लेखा परीक्षक दफ्तरों को, जिन्हें कि खाता परचियों (लेज़र काडू स) की दो प्रतिणें में रखना पड़ता 
था, आये ऐसा नहीं करेंगे । वाषिक ब्याज की गणना भी प्रधात्त डाकघरों में ही हो जाएगी जो कि 
बाउचरों की जांच भी करेगे । 


१३० आज़ादी का पद्मह॒वाँ वर्ष 


देलर पद्धति : बचत बेक जमाकर्ताओं की सुविधा के लिए परीक्षण के तौर पर नई दिल्‍ली 
के डाकघर में टेलर पद्धति प्रारम्भ की गई है । ह 

१ जनवरी, १९६२ से बचत बेक में जमा की गई रकम पर किसी भी महीने के चौथे दिन 
की बजाय छठे दिन के समाप्त होने पर बची शेष रकम पर ब्याज दिया जाएगा । 


नई सेवाओं का प्रचलन 


इस वर्ष के दौरान टोकियों से बंबई आने-जाने के लिए इंडिया इन्टरनेशनल के सुपर कोंस्ट- 
लेशन विमानों के स्थान पर जेट विमानों से काम लिया । अतः बंबई से टोकियो डाक के पहुंचने 
का समय २५.१५ घंटों से १५.३० घटे रह गया-। इंडिया इल्टरनेशन् द्वारा नैरोबी के लिए 
एक अतिरिक्त सेवा चालू कर देने के कारण नैरोबी के लिए उपलब्ध सेवाप्नों की संख्या बढ़कर 
चार (दो एयर इडिया इन्टरनेशनल द्वारा और दो अफ्रीकी एम्रवेज द्वारा) हो गई जो, कि 
पिछले वर्ष तीन थी । 

हरकारों के स्थानों पर डाक-परिवहन के लिए विभिन्‍न द्र तगासी साधनों की व्यवस्था: 
ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक द्रतगामी सेवा उपलब्ध कराने की विभागीय नीति के अनुसार ३१ मार्च, 
१९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान २,९५९ किलोमीटर (१,८३८ मील) रुम्बी हरकारों 
की १३६ लाइनों पर परिवहन के अन्य द्रतगामी साधनों द्वारा डाक छाने ले जाने की व्यवस्था 
की गई । 

डाक सम्बन्धी सुविधाएं : सरकार की उदार नीति के अनुसार ही, जिसे १ मार्च १९५९ 
को लागू किया गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में डाकधर खोलने का काम जारी रखा गया। दूसरी 
योजना के दौरान २०,००० डाकघर खोलने के निर्धारित लक्ष्य के स्थान पर वास्तव में २२,२३१ 
डाकघर खोले गए । 

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ३१ दिसम्बर, १९६१ तक २,५३० डाकघर खोले गए हैं और 
३१ माच, १९६२ तक लगभग ३,७०० डाकघर खोलने का प्रस्ताव है । 

तीपरी पच्रवर्षोय योजना के दौरान श्रर्ध-विकसित तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में डाक-सम्बन्धी 
विकास करने का विचार है और इस उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि प्रत्येक डाकधर पर 
प्रतिवर्ष स्वीकृत हानि की सीमा को बढ़ाकर विशेष रूप से २,५०० रुपए की स्वीकृत हानि सहकर 
योजना काल में “अत्यन्त पिछड़े” क्षेत्रों में २०० डाकघर खोले जाएं और उन्हें खोलते समय 
निकटतम डाकघर तथा उससे लाभ उठाने वाली जनसंख्या को शर्तों का भी ध्यान रखा जाए । 


वितरण सुविधाएं 


गांवों में डाक वा कई बार वितरण करने की नीति के अनुसार, इस दिश्ञा में प्रयास किए 
जाते रहे कि अ्रधिक गांवों में दैनिक और सप्ताह में तीन बार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं जिसके 
परिणामस्वरूप उन गांवों की संख्या कम हो गई है जिनमें सप्ताह में दो बार या साप्ताहिक सेवाएं 
डपलब्ध थीं या जिनमें सप्ताह में एक बार भी वितरण नहीं होता था। इस दिशा में महत्वपूर्ण 
प्रगति हुई है । । 


चलते-फिरते शहरी डाकघर : इस वर्ष के दौरान रविवार तथा डाकघर की छुट्टियों को 


दामिल करके सप्ताह के सभी दिनो में दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बंबई तथा नागपुर में शहरी 
चलते-फिरते डाकघर कार्य करते हैं। यह भी निश्चय किया गया है कि अधिक क्षेत्रों में सेवा उप- 
लब्ध करने के लिए प्रात:काल के समय उतकी अतिरिक्त पाली शुरू की जाएं जिससे कि उनका 
पूरा-पुरा उपयोग हो सके । 


तार 


जिला, उप-मण्डल, तहसील, नगर झादि में तथा उन स्थानों पर जिनकी जनसंख्या ५००० 
से अधिक है, तार-सचार की सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में की गई प्रगति सन्‍्तोपषजनक रही । 

जनवरी से दिसम्बर १९६१ के दौरान २५५ अतिरिक्त तारघर खोले गए, इस्त प्रकार 
भारत में कुल तारघरों की सख्या ६,३०४ से बढ़कर ६,५५९ हो गई। 

मुद्रण तार व्यवस्था : मुद्रण तार व्यवस्था का जिसे पहले दिल्‍ली और बंबई से प्रारम्भ 
किया गया था, कलकत्ता में अगस्त, १९६१ से श्लौर मद्रास में ! जनवरी से विस्तार कर दिया 
गया है। 

“हलेक्स” तथा अ्रत्तर्राष्ट्रीय देनेक्स व्यवस्था : “टेलेक्स” तथा अंतर्राष्ट्रीय टेलेक्स 
सेवा की, जिसे जून, १९६० में बंबई और लन्दन के बीच चालू किया गया था, अब ३१ और 
देशों में विस्तार किया जा चुका है । 

देवनागरी लिपि के तार : इस वर्ष के दौरान यह सुविधा १२० तारपरों में प्रारम्भ 
की गई जिससे उन तारघरों की संख्या जहां यह सुविधा उपलब्ध है, बढ़कर १९०० हो गई। 


टेलीफोन 


जिला, उपमण्डल तथा तहसील मुख्यालूयों एवं नगरों में टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार 
करने के लिए अपनाई गई उदार नीति के अंतर्गत उक्त स्थानों पर इस वर्ष के दौरान ९४५ सुदृर- 
वर्ती सावंजनिक टेलीफोन घर खोले गए । इसी अवधि में दूसरे स्थानों पर खोले गए सुद्रबवर्ती 
सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या २१४ रही । 

३१ दिसम्बर १९६१ को देश भर में लगे कुल टेलीफोन संयोजनों की संख्या ४,९४,०० ०- 
थी । इस प्रकार अप्रैल से ३१ दिसम्बर, १९६१ के दौरान ३३,००० टेलीफोन संयोजन बढ़ गए । 
इसी अवधि में सीधे संयोजनों की संख्या २३४,४५३ से बढ़ कर ३६०,४३२ हो गई । 

इस वर्ष १२० नए टेलीफोन केन्द्र खोले गए और १८७ केन्द्रों का विस्तार किया गया, 
जिससे केन्द्रों की साधन-क्षमता ४१२,६२० से बढ़कर ४४४,७०७ हो गई । 

१ अप्रैल, १९६१ से ३१ दिसम्बर, १९६१ के दौरान में एक १२-मार्गीय, दस ८<-मार्गीय 
तथा उनन्‍नीस ३-मार्गीय वाहक टेलीफोन प्रणालियां प्रस्थापित की गई । 


श्रन्तर्राष्टीय टेलीफोन सेवा 


९ मई, १९६१ को भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीधी रेडियो टेलीफोन सेवा 
चालू की गईं। भारत-ईराक मार्ग पर आपत््‌-काल (इमजन्सी काल) सुविधा प्रारम्भ को गई। 
यह सुविधा अब २२ देशों के लिए उपलब्ध है । 


आज़ादी का पन्‍द्रह॒वां वह 


बेतार-तार 
१--मई १९६१ से अक्टूबर १९६१ के समय के लिए उत्तरकाशी तथा केदारनाथ में 
मौसमी बेतार तारघर खोले गए । 
२--२० सितम्बर १९६१ को स्पिती घाटी में काजा में एक बेतार केन्द्र खोला गया | 
३--बंबई तथा मद्रास के तटवर्ती बेतार केन्द्रों को समुद्री यात्रा करने वाले जहाजों के 
तार परियात का निपटान करने के लिए नए शक्तिशाली संचारण यंत्र दिए गए । आशा की जाती 
है कि जनवरी, १९६२ के मध्य तक उन्हें प्रस्थापित कर दिया जाएगा । 


दर-संचार अनुसंधान केन्द्र 

आलोच्य वर्ष में भारतीय टेलीफोन द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं का बड़ी संख्या में उत्पादन 
करने का कार्य उठाया गया, जिसके नमूने अनुसंधान केन्द्र ने तैयार किए थे । 

(क) ८-मार्मीय वाहक टेलीफोन प्रणाली । 

(ख) २४-मार्गीय स्वर-प्रावत्ति तार उपस्कर । 

(ग) विभिन्‍न प्रकार के परीक्षण एवं प्रमापक यंत्र । 

(घ) ट्रांजिस्ट्रीकृत गुप्त वार्ता उपस्कर । 

(ड) लघु निजी स्वचूल शाखा टेलीफोन केन्द्र । 


सतर्कता संगठन 


आलोच्य वर्ष में सतकंता संगठन विभाग के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और घृसखोरी 
झ्रादि की समस्याग्रों की शिकायतों के साथ-साथ घधोखेबाजी के बड़े मामलों पर भी विशेष ध्यान 
दे रहे हैं ताकि काम करने के तरीकों में सुधार किया जा सके । 


तीसरी योजना में डाक-तार सम्बन्धी सुविधाएं 


तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में २८ फरव री- १९६२ तक देश में ५,७४० 
डाकधर खोले गए जिसमें २७४ डाकघर शहर में और ५,४६६ डाकघर गांवों में खोले गए हैं। 


प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएं 


पश्चिम क्षेत्रों के डाकधरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़ौदा में एक नया प्रशिक्षण 
केन्द्र खोलना निश्चय किया गया है। 


डाक जीवन बीमा 


१९६१-६२ में ९,०७७ आजीवन पौलिसियां स्वीकृत हुईं जिसकी कुल राशि 
९,१३,२९,९०० रुपए थी जिससे ज्ञात होता है कि १९६०-६१ के वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जीवन 
दीमा व्यापार में ६६ प्रतिशत वृद्धि हुई है । 
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हब आज्ञादी का पन्द्रहवाँ वर्ष 
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बिहार 


की 
थोजना के लक्ष्य 


बिहार की तीसरी पंचवर्षीय. योजना ३३७.०४ करोड़ रुपये 
की लागत पर तेयार की गयी है। इसके पीछे बिहार को जनता को 
सुख एवं सुविधा की कासना का लक्ष्य है । 


। 

। 

। 

। 

। 

। 

। 

। तीसरी योजना के लक्ष्य हें कि--- 

। १--राज्य में २०-२७ लाख टन ग्रधिक श्रन्न पेंदा किया जाय । द्वितीय 

।$ योजना के अंत तक ६० लाख टन पदा किया जा चुका है । 

| २--४८-४८ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो । 

| ३--१३३८ मेगावाट बिजली का उत्पादन हो । 

। ४--एक हजार से श्रधिक श्रतिरिक्‍त गांवों में बिजली दो जाय । 

५--प्राइमरी स्कूलों में ४८८ लाख बच्चे दाखिल किये जायें । 

। ६-- रोगियों के लिये ३९०० शोपाप्रों की व्यवस्था हो । 

| ७--६३१६९ मील लम्बो सड़क का निर्माण किया जाय । 

| ८--सोलह छोटो बड़ो औद्योगिक बस्तियाँ तथा ५० वर्कशाप स्थापित 
किये जाये। द्वितीय योजना में ४ झद्योगिक बस्तियाँ स्थापित 
को जा चुको थीं । 
केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के श्रन्तगंत तीसरी पोजना काल 

में बिहार में श्रनेक श्रौद्योगिक संस्थान स्थापित किये जाने वाले हैं 
। जसे-- हटिया में हैवी मशीन बिल्डिग प्लांट तथा फाउण्डरी फोजं 


प्लांद, वरोन में तेल शोध कारखाना तथा बोकारों में चौथे लोहे का 
कारखाना खोलने की योजना है । 
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१३६ आज़ादी का पन्द्रह॒वां वर्ष 
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भारत क॑ सूती वस्त्रों के सबसे बड़े 
अकंले निर्यातक 


सृतो बस्त्रों के निर्यात द्वारा --सबसे श्रधिक विदेशी 
विनिमय कमाने वाले । 


भारत के सबसे पहले सूती-वस्त्र निर्यातकों मैं एक । 


यह कम्पनी अपने अ्रधिकांश लाभ को कम्पनी को 
अ्रधुनिक बनाने श्रोर अपना उत्पादन बढ़ाने में 
लगाती है। इस कम्पनी के भारत में 
दो उत्तम साधन सस्पन्‍्न 
मिल हूं । 


मिलों का एक ऐसा सम्रृह जिसके पास कताई, बुनाई, 
रंगाई, छपाई और कपड़ों को सुन्दर बनाने के 
नवोनतम यंत्र हैं । 


बास्बे डाइंग 


दि बाम्बे डाइंग एण्ड मेन्यूफेक्चरिगं- 
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: १५: 
परिवहन 


आालोच्य वर्ष में परिवहन के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। जहाजरानी के क्षेत्र में जहाजों 
को संख्या पहले से अधिक बढ़ी है । नए जहाज बनाए जा रहे हैं। और तटवर्तीय जहाजों के प्रावा- 
गमन में वृद्धि हुई है। नागर विमानन के क्षेत्र में बहुत सुवार हुआ है और भारत में बहुत से स्थानों 
के लिए हवाई सफर शुरू हो गया है तथा अन्य देशों के साथ समझौते किए जा रहे हैं ताकि 
हमारे देश का अन्तर्राष्ट्रीय स्थानों से सम्बन्ध स्थापित हो सके । जहाँ तक सड़कों का सवाल है 
बहुत-सी नई सड़कें बनाई गई हैं और राजपथों का सुधार किया गया है। देश में बढ़ते हुए परि- 
वहन के साधनों में सुधार की बड़ी आवश्यकता है। 

जहाजरानी : आलोच्य अवधि में भारतीय जहाजरानी ने अपनी प्रगति जारी रखी । इस 
समय १७७ जहाज जिनका कुल वजन ९,१७,०० जी० आर ० टी० है, कार्य कर रहे हैं। अगस्त, 
१९६१ में भारतीय वबंड़े में “प्रादि जयन्ती” नामक सुपर टेकर शामिल किया गया (२०,४१८ जी ० 
आर० टी०)। यह प्रथम भारतीय टैन्कर होगा जो कि विदेशों से भारत में कच्चा तेल छाएगा। 

इस वर्ष कई नए जहाजों की उपलब्धि की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई है और यदि यह 
सब जहाज भारत को उपलब्ध हो सके तो देश को अतिरिक्त ३,७५,० ०० जी ० आर० टन के 
वजन के जहाज प्राप्त हो सकंगे। तीसरी योजना के अन्‍्तर्गत जहाजरानी के उपर्युक्त लक्ष्यों में 
लगभग ५१ करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है । 

आलौच्य अवधि में जहाजरानी विकास-कोष समिति ने विभिन्‍न भारतीय कम्पनियों को 
नए जहाज प्राप्त करने के छिए लगभग २२ करोड़ रुपये का ऋग दिया है । 


समुद्र के रास्ते से कोयले के परिवहन की सरकार से स्वीकृति पाने के बाद तटवर्त्ती जहाजों 
के आवागमन को प्रोत्साहन मिला है। श्रप्रैठ, १९६२ के बारह महीनों में लगभग १५.३६ लाख 
टन कोयला कलकत्ते से भेजा गया जो कि वापिक लक्ष्य का लगभग ६७.६ प्रतिशत था। अति- 
रिक्त कोयले के परिवहन के उपायों पर विचार किया जा रहा है ताकि शत-प्रतिशत वाधषिक 
लक्ष्य पूरे हो सकें । सावेजनिक क्षेत्र में जहाजरानी निगम की स्थापना २-१०-६१ को हुई। यह 
निगम पूर्वी और पश्चिमी जहाजरानी निगरमों के विलीनीकरण से बना है। अब यह नया निगम ६ 
नये विशेष तौर से बनाये गये तटवर्त्ती जहाजों के साथ तटवर्त्ती व्यापार में भाग छेगा। 

गोआ और पंजिम को जाने वाले मुसाफिरों के जाहज जो कि बहुत वर्षो से बन्द थे, फिर 
चाल कर दिए गए हैं । 

आलोच्य अवधि में राष्ट्रीय जहाजरानी बोड की दो बेठकें हुई । 

एक व्यक्तीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने १-६-६२ से तटवर्त्ती 
सामान ढोने की दर बढ़ा देना तय किया है । कोयले के अलावा अन्य सब सामानों पर मौजूदा दर 
से १५ प्रतिशत वृद्धि की गई है। कोयले के लिए १० प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । 


न आज्ञादी का पद्रह॒र्वाँ वर्ष 
रश्८ 


किराया जांच ब्यरों ने जो कि जलाई, १९६१ के एक पूरे समय के निदेशक डाइरेक्टर के 

अन्तर्गत कार्य कर रहा है, १२० सामानों पर किरायों की दर कम करवाई हैं। यह कमी जनवरी 
१९६१ से अगस्त, १९६२ तक के लिए हैं और इसमें इन्दीवियरिंग का सामान, खनिज पदार्थ, 
धातएं और कच्चा चमड़ा आदि शामिल हैं । 

जहाजरानी समन्वय सम्रिति : जहाजरानी समन्वय समिति को सौपे गये कुछ माल का 
लगभग ६४ प्रतिशत भाग जुलाई से दिश्म्बर, १९६१ में भारतीय जहाजों में भेजा गया जबकि 

९६ ० में केवल १३ प्रतिशत माल ही भेजा जा सका था। सरकार के पूर्वी और पश्चिमी जहाज- 
रानी निगमों ने १९६०-६१ में ४७.५ राख रुपये का मताफा किया । एकीकृत जहाज रानी निगर्मों 
की वर्तमान हिस्सा पजी २४.४५ करोड़ रुपये है जिनके नियन्त्रण में १,५४,००० जी ० आर ० 
टन के कुल वजन के जहाज काम कर रहे हैं और जाशा हूं कि निकट भविष्य में अन्य १,७०,००० 
जी० आर० टन वज्ञन के जहाज इस बेड़े में शामिल हो सकंगे। 

भारत सरकार ने मुगल लाइन लिमिटेड का कार्य-भार अपने: हाथ में ले लिया है 
३१-१२-६० को समाप्त होने वाले वर्ष में इस कम्पनी ने २८ लाख रुपये का मुनाफा किया और 
७३ प्रतिशत लाभ घोषित किया । 

इस वर्ष टी ०एस ० “डफरिन” बम्बई से ९३ केडिट पास हुए और ४६ “मेराइन इंजीनियरिंग 
प्रशिता, + देय ८। ', कलकत्ता से पास हुए । डफरिन में इस समय ८ ० लड़के और कलकत्ते के मेराइन 
इन्जीनियरिंग प्रशिक्षण निदेशालय में १०० लड़कों को भर्ती करने की व्यवस्था है । 

बम्बई और कलकत्ते के बन्दरगाहों में स्थापित मल्लाह रोमगगार दफ्तर का काम सन्‍्तोष- 
जनक ढंग से चलता रहा है। मार्च, १९६२ के अन्त में ३२,२५५ और कलकत्ते में १९,३४६ 
मल्लाह भरती हुए । बम्बई और कलकत्ता में फरवरी, १९६२ में क्रश: २०,७६८ और १०,५०७ 
मल्लाहों की जगहें खालो थीं । 

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विद्याखापट्ूम : हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अब पूरी 
तरह संरकार की कम्पनी है और उसकी ३१ मार्च, १९६२ को जारी व चुकता पंजी ५७८.५० 
लाख रुपये थे। १९६ ०-६१ में लाभ-हानि के हिसाब को देखने से पता चलता है कि कम्पनी ने 
इस वर्ष कुल ६३,७८३ रुपये का लाभ किया। जबकि पिछले वर्ष ६८,८७३ रुपये का कुल लाभ 
हुआ था । 

१९६१-६२ में हिन्दुस्तान शिपया्ड ने तीन नये जहाज तैयार किये : (१) स्टेट आफ राज- 
स्थान, (२) “विज्वनित्रि' और (३) स्टेट आफ पजाब'। इस प्रकार हिन्दुस्तान शिपयाडड द्वारा 
बताये गये जहाजों की संख्या ३२ हो गई जिनका कुल वज़न १,५९,००० है । इस वर्ष तीन नये 
जहाजों का निर्माण आरम्भ किया--विश्वमंगल” (जर्मन डिज़ाइन) और “वी० सी ० १५३” तथा 
वी० सी ० १५४। इन जहाजों का कुल वज़न ३६,९०० टन है। इसके अलावा अन्य तीन जहाज 
विश्व शान्ति, विश्व प्रेम और विश्व भाया भी पानी में उतारे गये जिनका कुल वज़न ३६.९०० 
टन है । 

तीसरी योजना के अन्तर्गत हिन्दुरतान शिपयाड के विस्तार करने के लिए २४४ छा रुपये की 
व्यवस्था की गईं है और इस योजना के प्रथम चरण के कार्यक्रम पर ७८. ०१ छाख रुपये व्यय होगा। 
तीसरी योजना में ड्राई डाक परियोजनाएं भी शामिल हैं जिन पर २६९ लाख रुपये व्यय होगा । 


५055. ले 
दे जन अधनल अध्कलतन&पिकलमरी टण 


परिवहन १३९ 


हिन्दुस्तान झिपयाड को १९६०-६१ में अपने सन्‍्तोपषजनक कार्य के लिए राष्ट्रपति से पुर- 
स्कार प्राप्त हुआ । 

इसरा शिपयाड् : तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोचीन में जहाजों के निर्माण का दूसरा 
शिपयार्ड बनाया जाएगा जिसके लिए विदेशी-ऋण की व्यवस्था की जा रही है। 

इस शिपयाड्ड के लिए ६६ एकड़ निजी भूमि हरतगत की जाएगी जिसमें से ६६३ एकड़ 
भूमि मार्च, १९६२ तक केरल सरकार द्वारा प्राप्त की जा चुकी थो। शेष निजी भूमि को प्राप्त 
करने के लिए कानूनी कार्यवाही जारी है और आशा है कि १९६२ के मध्य तक सभी भूमि प्राप्त 
कर ली जाएगी। 

जहाजरानी सहायक उद्योग समिति : यह समिति नवम्बर, १९५७ में रिअर एडमिरल, 
टी ० बी० बोस भारत सरकार के चीफ सुपरवाइज़र की अध्यक्षता में नियुक्त हुई थी ओर उसका 
काम जहाजों को बंनादा, उसकी मरम्मत के लिए जरूरी साज़-सामान के निर्माण से सम्बन्धी 
उद्योगों की समस्या का अध्ययन कर, उसके बारे में जरूरी कदम सुझाना था । इस समिति ने अपनी 

पहली रिपोर्ट सितम्बर, १९५९ में सरकार को पंश की । 

इस वर्ष इस समिति ने कई निर्माताओं और उद्योगपतियों से विचार-विमर्श किया और 
पोलीटेकनिक्स, लगर, तार के रस्से, बिजली के पंखे, जहाज के डीजल इंजिन आदि इन सभी 
चीजों को देश में ही बनाये जाने की आशा की जाती है। * 

लाइट ह!उस श्रौर लाइड शिप : १९६१-६२ में सात स्थानों पर--गोआ, तारापुर, 
क्विलन, ताप्ती, जाफराबाद, जागरी और प/मयानी में नये लाइट हाउस बनाये गये हैं। माण्डवी 
में कोहरे में दिए जाने वाले सिगतल का साज़-सामान लगाया गया है । इसी प्रकार के सिगतरू का 
साज-सामान द्वारिका, चाची और नविनाल में लगाया जा रहा है । 

डयू हैड,डोल्फिन्स नोज और खण्डरी द्वीपों पर रेडियो सिगनलों का प्रबन्ध किया गया 
है । खण्डरी द्वीप में एक डेका हार्वर रेज़र ने काम शुरू कर दिया है श्रौर शीघ्र ही सागर द्वीप में 
एक अन्य रेजर यन्त्र लगाया जाएगा । सौराष्ट्र-कच्छ लाइट हाउस के इलाके में एक नई ७५ फुट 
की मोटर लांच चालू की गई है। 

तीस री पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अण्डमान और निकोबार द्वीपों में नौपरिवहन के 
लिए सहायता देने की व्यवस्था की गई है। लण्ड फाल द्वीप, फार निकोबार और सरहयू ब्रोज़ 
आइलेण्ड के लिए दृश्य विषयक साज-सामान का आडंर दिया गया है। 

कलकत्ते में स्थापित एक नये प्रशिक्षण केन्द्र में लाइट हाउसों के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशि- 
क्षण की व्यवस्था की गई है। 

कलकत्ता में दृश्य विषयक साज-सामान की एक अनुसन्धानशाला तैयार हो गई है। प्रशि- 
क्षण और अनुसन्धान कार्य आरम्भ हो गया है । 

लाइट हाउसों में सुधार और नौपरिवहन में अन्य प्रकार की सहायता पहुंचाने के लिए ५९ 
नये काम शुरू किये गये हैं। 

बड़े बन्दरगाह : १९६१ में बड़े बन्दरगाहों ने ३३६.९ लाख टन भार वहन किया जब 
कि १९५९-६० में ३१६.२ लाख टन भार वाहन किया था। यह भार इन बन्दरगाहों ने बिना 
किसी कठिताई के वहन किया क्योंकि यह उनकी मौजूदा ३७ ० लाख ठन की क्षमता के भीतर ही 


१४० आज़ादी का पर्रह॒ताँ वर्ष 


था। बड़े बन्दरगाहों की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में जहाजों के ठहरने की क्षमता बढ़ाना 
और आधनिक संयंत्र तथा प्रसाधन काम में लाने के उद्देश्य को सामने रखा गया। 

पहली पंचवर्षीय योजना की सबसे महत्त्वपूर्ण सफलता, बम्बई में नई नरायण आइल टमिनल 
का निर्माण थी । कांदला देश का छठा बड़ा बन्दरगाह हो गया है और इस बन्दरगाह के विकास 
के प्रथम चरण के कार्य में तीज वृद्धि हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में बड़े बन्दरगाहों के 
सुधार के लिए ६४.२९ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जबकि परिव्यय २६.२७ करोड़ 
रुपये था । 

बड़े बन्दरगाहों के विकास के लिए दूसरी योजना का मुख्य उद्देश्य जहाजों के ठहरने की 
क्षमता बढ़ाने का था। विशेषतः विश्ाखापट्टम, मद्रास और कोचीन में बन्दरगाहों में जहाजों के 
ठहरने की जगह बढ़ाने की जरूरत सबसे पहले १९५७ में महसूस हुई जबकि भारत के सभो 
बन्दरगाहों में लगभग ३१० लाख टन परिवहन हुआ। बन्दरगाह के विकास भें धीमी प्रगति का 
कारण विदेशी-वितियम में कठिनाई भी है हलांकि, इस कठिनाई का योजना में ध्यान रखा गया है । 
लेकिन १९५८ में कलकत्ता और मद्रास के बन्दरगाहों को विश्व बेंक द्वारा क्रशः २९० छाख 
डालर और १४० डालर का अनुदान मिलने से स्थिति में सुधार हुआ । दूसरी योजना में बड़े बन्दर- 
गाहों के विकास पर ४५.५० करोड़ रुपये खर्च हुए जबकि ९८.०५ करोड़ रुपये की व्यवस्था थी । 
बड़े बन्दरगाहों ने विकास के लिए दूसरी योजना से चली आ रही स्कीमों सहित तीसरी योजना में 
कुल ७५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 

कुछ अति महत्त्वपूर्ण कार्य निम्निलिखित हैं :--- 


कलकत्ता 


किंग जाज डाग में दो अतिरिक्त बर्थो को सामान्य कार्गो बर्थ के रूप में सुसज्जित 
किया गया और तीसरी अति रिक्‍त वर्थ को आइल वर्थ के रूप में बदल दिया गया। कीचड़ साफ़ 
करने वाले यन्त्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। खिदरपुर डावस का आधुनिकीकरण किया गया है 
और रेलवे याड सुधारे जा रहे हैं। 


बसम्बई 
बम्बई बन्दरगाह में क्रेतों के स्थान पर बिजली की क्रेनों का काम शुरू हो रहा है। 
बम्बई बन्दरगाह को गहरा बनाया जा रहा है। बम्बई बन्दरगाह के विस्तार की एक स्कीम तैयार 
को जा चुकी है। 
मद्रास 


एक बहुत अच्छी पेसेन्जर टमिनल तैयार हो चुकी है। नई यन्त्रीकृत लोहा और कोयला 
वर्थ बनाई गई हैं। आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक एक नयी बैट डाक्स तैयार हो जायगी जिसमें 
एक साथ ६ जहाज ठहर सके गे । 


कोचीन 


परिवहन हैंड ३ 


विशाखापट्ूम 


प्राज़ादी के बाद इस बन्दर॒गाह का काफी विकास हुआ है | इस समय चार अतिरिक्त बर्थ 
तेयार की गई हैं। फुछ वर्ष बाद विशाखापट्टम कच्चे लोहे का सबसे बड़ा निर्यातक बन्दरगाह हो 
जाएगा जिसके निर्यात का लक्ष्य ६० छाख टन है । 


कांदला 
पहली बर्थ का निर्माण कार्य प्रगति पर है जो कि मुख्यतः राजस्थान के यातायात में 
आवश्यकता पूर्ति के लिए बनाया जा रहा है। कांदला को स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र बताने की एक 
स्कीम पर विचार-विमश किया जा रहा है । 
विशेष समस्याएं 


हुगली नदी में नौपरिवहन योग्य गहराई के काम : बलारी वार में एक नई चैनल बनाई 
गई है जो कि नौपरिवहन के लिए फरवरी, १९६२ में खुल गई है । कलकत्ता बन्दरगाह में कीचड़ 
सफाई यन्त्रों में और अधिक वृद्धि की गई है और नये यन्त्र मंगाये जा रहे हैं तथा पुराने यन्त्रों को 
सुधारा जा रहा है। 

गंगा नदी पर फ़रक्का नामक स्थान पर एक बराज़ बनाकर हुगली नदी के लिए बहुत जल 
सुरक्षित रखा जा रहा है । 

कलकत्ता बन्दरगाह के लिए विश्व बेक का दूसरा ऋण : कलकत्ता बन्दरगाह की तीसरी 
योजना में कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए आवश्यक विदेशी विनियम जुटाने में सहायता देने के लिए 
विश्व बंक ने दस करोड़ रुपये का दूसरा ऋण देना स्वीकार किया है । 

बड़े बन्दरगाहों के रूप में मंगलोर और तृतीकोरन का विकास : तीसरी पंचवर्षीय योजना 
की अवधि में मंगलौर और तूतीकोर॒न को प्रमुख बन्दरगाह के रूप में विकसित करने के निमित्त 
५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । 


छोटे बन्दरगाह 


छोटे बन्दरगाहों का प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है लेकिन इनकी उन्नति में 
भारत सरकार पूरी दिलचस्पी लेती रही है। छोटे बन्दरगाहों की अपनी खास समस्याओं पर 
राष्ट्रीय बन्दरगाह बोड द्वारा विचार किया जाता है। इस संस्था ने महत्त्वपूर्ण छोटे बन्दरगाहों के 
विकास के लिए एक समन्वय स्कीम पास की है। ये छोटे बन्दरयाह्ृ निम्नलिखित हैं :--पैरा- 
डिप, काकौनाडा, मसलीपट्टम, कुडालोर, नागपट॒टम, तृतीकोरन, अलैप्पी, कोझीकोढ़े, मंगलौर, 
कारवार, वरकाल नबलारवी, पोरबन्दर, ओखा, भावनगर, बेदो, मन्‍्डोई, बढौंच, सिक्का, सूरत, 
रत्नागिरि और रेडी | 

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत छोटे बन्दरगाहों के साज-सामान एकत्र करने के 
निमित्त १५.६९ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है जिसमें से १०.७९ करोड़ रुपए केद्धीय सर- 
कार की ओर से दिया जाएगा। 


१४२ अआज्ञादी का पन्द्रहयां बर्ष 


नहरी यातायात 


१९वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में नहरी यातायात का एक भह॒त्त्वपूर्ण स्थान था। 
रेलों और सड़कों के बनाने तथा नदियों के जल को अधिकाधिक सिंचाई के लिए काम में लाने से 
नदियों और नहूरों के यातायात का महत्व अधिकाधिक कम होता गया। फिर भो देश के कई 
भागों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पर्चिम बंगाल, आसाम और केरल में नदियों या नहरी 
यातायात में एक महत्वपूर्ण स्थान है । 


प्रायोगिक परियोजनाएं 


गंगा-ब्रह्मपुत्र के यातायात बोर्ड ने माल ढोने की एक नयी स्कीम चाल की है जिसके 
अन्तर्गत पटना से बकसर के बीच ७१८३.३ मैट्रिक टन मारे ले जाया गया और ४२३२.७ मैट्रिक 
टन माल छाया गया। इस प्रायोगिक नाव द्वारा ३१ दिसम्बर, १९६१ तक ६१४ मैट्रिक टन माल 
ढोया गया है। ह ' 


तीसरी पंचवर्षीय योजना की स्कोमें 


देशीय जल यातायात की स्कीमों पर ६ करोड़ रुपये व्यय किए जाने की व्यवस्था है जब 
कि ४ करोड़ रुपए इस कार्य के लिए उपलब्ध हो सकेंगे । इन स्कीमों के अन्तर्गत हुगली नहर, 
गंगा नहर, बकिंघम नहर, उड़ीसा नहर, बडगारा-माही नहर, कोचीन-क्विलन नहर, राजस्थान 
नहर और दामोदर घाटी निगम नहर के जल यातायात में सुधार छाया जाएगा। साथ ही यह 


सुधार ब्रह्मपुत्र, गंगा, रूपनारायण, महानदी, ताप्ती और नमंदा नदियों के यातायात में भी छाया 
जाएगा। 


सड़क परिवहन 


तीसरी योजना के अन्तर्गत सड़क परिवहन सेवा के विस्तार के निमित्ति २६ करोड़ रुपए 
की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा रेलवे की योजना में सड़क परिवहन निगमों को १० करोड़ 
<पए योगदान देने की व्यवस्था की गयी है। यह धनराशि लगभग ७ ५०० गाड़ियां खरीदने और 
कारखाने बनाने के काम में छायी जाएगी । तीसरी योजना में भी प्रथम और द्वितीय योजनाओं 
की भांति यातायात के कार्यक्रम अधिकांशत: निजी क्षेत्र में चालू रहेंगे। लेकिन योजना आयोग 
ने कहा है कि यदि निजी क्षेत्र में माल परिवहन सेवाएं प्राप्त न होंगी तो तीसरी योजना की अवधि 
में उन्हें सावंजनिक क्षेत्र में भी आरम्भ किया जाएगा। क्‍ 

भारत के राज्यों में नियमित परमिट प्राप्त मोटर गाड़ियों के आ्ाने-जाने पर केवल एक ही 
जगह चुंगी लगाई जाने का सिद्धान्त सभी राज्य सरकारों ने स्वीकार कर छिया है। इस उसूल 
को शीघ्र ही अमल में लाने की जरूरत महसूस को जा रही है। 


योजना आयोग द्वारा स्थापित यातायात नीति और समन्वय समिति (नियोगी समिति) 
द्वारा देशीय यातायात के विभिन्‍न रूपों के बीच समन्वय और कम दरों पर जनताकों अधिकतम 
सहायता पहुंचाने से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है । 


परिवहन १४३ 


सड़कें श्रौर राष्ट्रीय राजपथ 


संविधान के अनुसार भारत सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय राजपथों के लिए ही जिम्मेदार है। 
राज्य की अन्य सभी सड़कों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को ही है। तीसरी यंचवर्षोय योजना 
में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा सड़कों के विकास पर ३५.३ करोड़ रुपए के व्यय की व्यवस्था 
की गयी है जिसमें से लगभग ७७ करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजपथों पर व्यय किये जायगे और शेष 
राज्यों की सड़कों पर। 


राष्ट्रीय राजपथ 


वर्तमान राष्ट्रीय राजपथ प्रणाली में कुल लगभग १४८०० मील लम्बो सडक शामिल हैं। 
अब इन सड़कों से मिलने वाली दूसरी सड़क और नदियों के ऊपर पुल इत्यादि बनाये जा रहे है। 
नीचे की तालिका देखने से*पता चलेगा कि १-४-४७ के बाद जब से राष्ट्रीय राजपथ योजना चालू 


हुई है हमने कितनी प्रगति की है और तीसरी योजना में हमारे क्या लक्ष्य हैं :--- 


जप /3फ% 


राजपथों के विकास की प्रगति 





बड़ी सड़को से नदियों के निम्न दर्चे की सोटर गाड़ियों 
छोटी सड़कें. ऊपर पुल सइकों में केलिए दोहरी 





मिलाने वालो सुधार सड़कों. का 
बीच की सडक चोडा किया 
जाना 
मी० संख्या मी० सी ० 
राष्ट्रीय राजपथ प्रणाली को 
दि, रैंक » दि ४ा पं 4 द 
कार्य (१ अप्रेछल, १९४७) १,७८० १५० १०,००० नल कर 
१ अप्रैल, १९४७ से ३१ माचे, 
१०९६१ तक की प्रगति: १३८६ ७३ ८,४०० २,३०० 
तीसरी योजना के लक्ष्य : ३०० ६० १,२०० ९०० 








स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दूसरी योजना की समाप्ति तक राष्ट्रीय राजपथों के विकास पर 
लगभग ७७ करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं । 

१९६१-६२ में राष्ट्रीय राजपथों के विकास पर ११.२३ करोड़ रुपए अनुमानतः व्यय 
हुए जिसके फलस्वरूप ४५ मील हरूम्बी बीच की सड़कें और तीन बड़े पुल बनाये गये तथा 
४२५ मील की कच्ची सड़कों में सुधार किया गया । इस वर्ष गढ़मुक्तेशवर में गंगा नदी पर ७८ 
लाख रुपए की लागत से एक पुल बनाया गया। यह पुल उत्तर प्रदेश में दिल्‍ली-लडखनऊ राजपथ 
पर है । इस पुल के बन जाने से दिल्ली-लखनऊ के बीच हर मौसम में सड़क खुली रहेगी अं 
साथ ही लखनऊ का अपने पश्चिमी जिलों से अधिक सुगम सम्बन्ध बना रह सकेगा। 


श्ध्र आज्ञादी का पतन्द्रहवाँ वर्ष 


राज्यों को सड़कों के लिये केन्द्रीय सहायता 


भारत सरकार अतन्तर्राष्ट्रीय अथवा आथिक महत्व की चुनींदा राजकीय सड़कों के विकास 
के लिए सहायता अनुदान देती है। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओ्रों के दौरान इन कामों 
के लिए लगभग २३ करोड़ रुपए सहायता अनुदान के रूप में दिए गए थे जिसके फलस्वरूप 
१०० ० मील नयी सड़कें बनीं और २००० मील मौजूदा सड़कों की मरम्मत की गयी। तीसरी 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस काम पर ३० करोड़ रुपए व्यय किए जाने की व्यवस्था है 
जिसके फलस्वरूप तीसरी योजना की अवधि में १९५०० मील प्रतिरिक्त सड़कों का निर्माण ओर 
भरम्मत की जाएगी। १९६१-६२ में १५० मील हुम्बी सड़कों को बनाया गया है, जिन पर कुल 
व्यय ३.५ 9 करोड़ रुपए हुआ । कर 


राज्य क्षेत्रों की सड़कें ० मे 
दूसरी योजना में राज्य क्षेत्र की सड़कों के सुधार और निर्माण पर १६५.४५ करोड़ रु० 
की व्यवस्था की गयी थी जब कि वर्तमान तीसरी योजना में कुल २४६ करोड़ रुपए की व्यवस्था 
की गई है । जब कि दूसरी योजना में २२ हजार मीछ लम्बी सड़कें बनाई गई थीं, तीसरी योजना 
में आशा है कि अन्य २५ हजार मील लम्बी सड़कें तैयार हो सकंगी। १९६१-६२ में इस क्षेत्र में 
सड़कों के निर्माण और सुधार आहि पर ५०.५२ करोड़ रुपए खरे किए जा चुके हैं जिसके फल- 
स्वहप ४००० मील लम्बी सड़कें बन कर त॑यार हो गई हैं । 


सीमानत सड़क विकास बोर 


इस बोर्ड की स्थापना मार्च, १९६ » में हुईं और इसका ध्येय भारत के उत्तर तथा उत्तरी 
पूर्वी सरहदों के आथिक-विकास और रास्ता स्कीम बताया था। इन कापंत्रमों में कई मौजूदा 
सड़कों और कच्चे रास्तों को पुधारना और मरम्मत करना तथा कई नई सड़कें बनाना शामिल है । 

बोर्ड ने पठानकोट-जम्मू-श्रीनगर-ऊंटी रोड (राजपथ १ए) की मरम्मत की सारी जिम्मे- 
दारी ले ली है और एक एजेन्सी कायम की गई है ताकि इस सड़क पर परिवहन में कम से कम 
बाधा उत्पन्न हो । 

पहाड़ी दुर्गम इलाकों में सड़कें बनाने के काम से पूर्व सर्वेक्षण आवश्यक होता है । यह अति 
महत्वपूर्ण सर्वेक्षण कार्य ६० प्रतिशत पूरा हो चुका है। 

सीमान्त सड़क विकास बोड ने कई इलाकों की सड़कों के पुत्र का काम एक साथ ही उठा 
रखा है। इन सब कार्यों को रा करने के लिए आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है जिसके 
लिए प्रायोगिक स्कीम बनाई जाने वाली है । 


२१ मार्च, १९६२ तक बोड के कार्यक्रम के अन्तगंत विभिन्‍न परियोजनाओं में लगभग 
४१.२९ करोड़ रुपए व्यय किए गए । 


पर्यटन 


इस समय दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, आ्रागरा, ओरंगाबाद, बंगलौर, भोपाल, 
कोचीन, जयपुर और वाराणसी में पर्यटन कार्यालय कार्य कर रहे हैं । पहली मई, १९६२ को 
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दाजिलिंग स्थिति पर्यटन कार्याठढय पश्चिम बंगाल सरकार को सौंप दिया गया जो कि अब इस 
राज्य में एक प्रादेशिक पर्यटन कार्यालय के रूप में चलेगा | भारत सरकार के निम्नलिखित पर्यटन 
कार्यालय विदेशों में भी कार्य कर रहे हैं : न्‍्यूयाक, सैनफ्रांसिसको, टोरेन्टो, लंदन, पैरिस, फ्रॉक- 
फूट, मेलबोन और कोलम्बो । 

अंग्रेजी, फ़रच, जन, स्पेनिश और सभी भारतीय भाषाओं में पर्यटन साहित्य की लगभग 
४० लाख प्रतियां पर्यंटन कार्यालय द्वारा वितरित की गई हैं । 

पर्यटन विभाग के निमंत्रण पर कई प्रमख विदेशी पर्यटक, एजेन्ट और पत्रकार भारत 
आये और उन्होंने इस देश में पर्यटन सुधारों और पर्यटन सम्बन्धी सुविधाओं का अध्ययन किया है । 

पर्यटकों के लिए होटलों के स्थापनाभाव के कारण नये होटलों के निर्माण को सरकार द्वारा 
प्रोत्साहन दिया जा रहा है। होटल उद्योग के लिए कर्मचारी उपलब्ध करने के निमित्त नई 
दिल्ली में स्थापित किए,जाने वाले इस्टीट्यूट आफ केटरिंग टेकनोलोजी के प्रशिक्षण: की व्यवस्था 
की जाएगी। * 

प्रशिक्षित पर्यटक मार्गं-प्रदर्शकों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए दिल्‍ली, 
आगरा, जयपुर, वाराणसी, औरंगाबाद, कोचीन और कलकत्ता में मारत सरकार के पर्यटन कार्या- 
लयों के अधीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। यात्रा और पर्यटन उद्योग में काम करने 
वाले लोगों को विशेष प्रशिक्षण देने की दृष्टि से मार्च, ६० में पर्यटन विभाग के अंतर्गत एक कमे- 
चारी प्रशिक्षण स्कूठ खोला गया । फरवरी, १९६२ तक सकल में सचना अधिकारियों और मार्ग- 
प्रदर्शकों के लिए पांच प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये गए। ई०सी० ए० एफ० ई० का एक 
सैमिनार नयी दिल्ली में माच॑ १९६१ में आयोजित हुआ जिसकी सिफारिशों के अनुसार उक्त 
स्कूल में ३० अप्रैल, १९६२ से प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है। इस पाठ्य- 
क्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षार्थी ई६ सी० एफ० ई० के सदस्य-देशों की सरकारों 
द्वारा नियुक्त किए गए हैं और उन्हें कोलम्बो प्लान के अंतर्गत छात्रवृ त्तियां दी जा रही हैं । 

पर्यटकों को भारत की वृत्ताकार यात्रा के लिये रियाथती टिकिट दिए जा रहे हैं और 
पहाड़ों पर जाने वाले विद्याथियों और यात्रियों तथा साथ ही पर्यटकों को भी विद्येष रिययातें दी 
जा रही हैं । 

दिल्‍ली, आगरा, जयपुर और दिल्‍ली तथा अहमदाबाद जैसे रास्तों पर आमतौर पर विदेशी 
पर्यटक जाते हैं, अतः वहा वातानुकूलित बसे चलाई जा रही हैं । 

दिल्‍ली, बम्बई और कलकत्ता तथा मद्रास की उन दुकानों की एक सूची छापी गई है 
जिनमें पर्यटकों की विशेष जरूरत की चीजें मिलती हैं । इन दुकानों को पर्यटन विभाग के नियमों 
के अनुसार चलना पड़ता है । 

तीसरी योजना के श्रन्तगंत योजना झायोग ने पर्यटन के विकास पर ८०० करोड़ रुपए के 

य की व्यवस्था की है। 

भारत में विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या १९५६ से लेकर अभ्रब तक दुगुनी हो 
गई है। १९६१ में १,३९,८०४ विदेशी पर्यटक भारत में आए जिनमें पाकिस्तानी लोग शामिल 
नहीं हैं। यह संख्या' १९६० के आंकड़ों से १३.६ प्रतिशत अधिक है । पर्यटकों की सबसे अधिक 
संख्या संयुक्त राज्य भ्रमरीका से आई। १९६० में २७,१७४ पर्यटक आए जब कि इस वर्ष १३,३४५ 


कि 
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पयंटकों ने भारत की यात्रा की । १९६० में पर्यटन से पूर्व विदेशी-विनिमय २० .५६ करोड़ रुपए था 
जब कि १९५९ में यह रकम १९.१४ करोड़ रुपए थी । 

देशी पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। आजकल विधार्थी और किसान अधिक यात्रा कर 
रहे हैं और बहु-प्रयोजवीय परियोजनाओं, बड़े-बड़े कारखानों और खेतों व नए नगरों का दिग्दर्शन 
कर रहे हैं । 

नागर विमानन 

१९६१-६२ में भारत में वागर विमानन में संतोषजनक प्रगति हुई। 

एग्नर इंडिया इंटरनेशनल कारपोशन : ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 
के दोरान एअर इन्डिया इन्टर-नेशनल क्रपोरेशन के चालतों के परिणामस्वरूप 
६७.९७ लाख रुपये की कूल बचत हुई। 

गत वर्ष १९५९-६० का चालन लाभ १८:२६ लाख रुपए था] 

१९६१-६२ के पुनर्रीक्षित प्रावकलन के आधार पर कहा जा सकता है कि चालन लाभ ५० 
लाख रुपये होगा जब कि पहले अनुमान में १० ० लाख का लक्ष्य किया गया था। कारपोरेशन ने 
हिसाब लगाया है कि १९६२-६३ में उनको चालनों से ५४ छाख रुपये का लाभ होने की 
सम्भावना है । मार्च, १९६२ में कारपोरेशन के हवाई बेड़े में ५ बोइंग और ९ सुपर कास्टीलेशन 
थे। कारपोरेशन ने छठे बोइग, का क्रय आदेश दे रखा है और अप्रैल, १९६२ में यह बोइंग प्राप्त 
हो गया है । 

कारपोरेशन ने सुपर कास्टीलेशन वायुयानों में अपने समस्त बे डे को उनके सहाग्रक 
भ्रतिरिक्त पुरजों सहित बेचने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक करार किया है। रक्षा मंत्रालय 
को चार वायुयान पहले ही दिये जा चुके हैं और शेष पांच वायुयान मई, १९६२ के अन्त तक 
दिये गए । 

मई, १९६१ में कारपोरेशन ने अतलांतिक पार कौ अपनी सेवा को सप्ताह में तीन से 
बढ़ाकर ५ कर दिया । 

कारपोरेशन ने मई, १९६१ में भारत-पूर्वी अफ्रीका मार्ग पर बोइंग ७०७ वायुयान के 


पप्ताह में एक बार की सेवा भी प्रारम्भ की है। कारपोरंशन ने इस मार्ग पर १ अक्तूबर, १९६१ 
से भ्रपनी सेवायें दोहरी कर ली हैं। 


मई, १९६१ से भारत-जापान मार्ग पर बो 
है | इस प्रकार कारपोरेशन सप्ताह में दो बार जेट 

पांचवे भौर छठे बोइंग वायुयान के मिल जाने पर कारपोरेशन की परीक्षात्मक चालन 
योजनाओं में न्यूयार्क के लिए लन्दन से होकर जाने वाली देनिक सेवा भी (मई से दिसम्बर तक 
और वर्ष के शेष समय में तीन या चार सेवाएं प्रति सप्ताह), टोकियों के लिए सप्ताह में दो सेवाएं, 
नरोबी के लिए सप्ताह में दो सेवायें, सिडनी के लिए सप्ताह में एक सेवा, मास्को के लिए सप्ताह 
में एक सेवा चालू होगी। कारपोरेशन का सिंगापुर, जाकार्ता के लिए मद्रास से होकर जाने वाली 
मौजूदा सेवा और गल्फ के लिए सेवा को चालू रखने का भी विचार है । 


इंग वायुयान की एक दूसरी सेवा आरम्भ की गई 
ट सेवा उपलब्ध कर रही है। 
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१९६१-६२ का पुनर्रीक्षित अनुमान ६० लाख रुपए की हानि प्रकट करता है। कारपोरेशन को 
आशा है कि १९६२-६३ के वर्ष में इससे ८१. ०७ लाख रुपए का लाभ होगा । 

आलोच्य अवधि में पांच फोकर फ्रंडशिप वायुयाव खरीदे गए । ये वायुयाव अप्रैल-मई, 
१९६१ में मिले और शीघ्र ही नियमित सेवाओं पर चलाए जाने छगे । नए पांच फोकर फ्रंडशिप 
वायुयानों का आड्डर दे दिया गया है। इनके नवम्बर, १९६२ और मार्च, १९६३ के बीच मिल 
जाने की आशा है। इन वायुयानों को परीक्षण के तौर पर पश्चिमी समुद्री किवारों और उत्तरी 
भारत में उपयोग किए जाने का विचार है । 

कारपोरेशन ने यातायात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए चार पुराने वाई- 
कान्उट वायुयान भी खरीदे हैं । विशेषतः मुख्य मार्गों पर बढ़ते हुए यातायात से जाहिर है कि इन 
मार्गों पर वाईकाऊन्ट से भी बड़े और अधिक आधुनिक वायुयानों की आवश्यकता है। अधिकांश 
विभिन्‍न प्रकार के विमानों की उपयुक्तता के प्रइन पर विचार किया जा रहा है । 

१८ दिसम्बर, १९६१ से बड़ौदा के लिए एक सेवा आरम्भ हुई जौर २० जनवरी, १९६२ 
से गोआ भी हवाई रास्ते से सम्बन्धित हो गया । 

कारपोरेशन ने इस वर्ष दिल्‍्ली-फूलबाग-लखनऊ और बंगलौर-मंगकौर के बीच उत्तर प्रदेश 
और मैसूर सरकार के अनुरोध पर विमान सेवाएं आरम्भ कीं । 


१९६१ के आरम्भ में नागर विमानन विभाग द्वारा नियंत्रित हवाई अड्डों की संख्या <४ 
थी । १९६१ में चण्डीगढ़ में और मनीपुर रोड के हवाई अड्डे भारत वायुसेना को हस्तांतरित कर दिए 
गए । कुल्लू (भुन्टर) का हवाई अड्डा पंजाब सरकार से ले लिया गया और पोर्टंब्लेत्रर का हवाई 
अड्डा अंडमान के प्रशासन से ले लिया गया । फूलबाग़ और तुलीहाल में चए हवाई अड्ड बनकर 
तैयार हो गए और खोल दिए गए। इस प्रकार नागर विमानन विभाग द्वारा नियंत्रित और संचा- 
लित हवाई अड्डों को संख्या इस समय ८६ है । 

रकसौल (बिहार) का हवाई अड्डा बनकर तैयार हो चुका है और पश्चिम बंगाल में 
बेहाला हवाई अड्डे का निर्माण-कार्य प्रगति पर है । बम्बई (सान्ताकुरुग) हवाई अड्डे का पूर्वी- 
पश्चिमी धावनपथ ३,२०० मीटर तक बढ़ाया गया है। दिल्‍ली (पालम) हवाई अड्डे पर एक नया 
धावनपथ बनकर तैयार हो चुका है। कलकत्ता (दमदम) हवाई अड्डे की इन्स्ट्रयूमेन्ट रनवे को 
लम्बा और मज़बूत बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है । मद्रास हवाई अड्डे का दूसरा घावन- 
पथ जो कि १,८२८ मीटर तक बढ़ाया जा रहा है, बन कर लगभग तैयार हो चुका है। गोहाटी में 
धावनपथ को १,८२८ मीटर तक बढ़ाने का काम पूरा हो चुका है। वाराणसी और मदुरई हवाई 
अड्डों की टरमिनल इमारतें वनकर तैयार हो गई और इस्तेमाल की जाने लगी हैं। 

अगले वर्ष के कार्यक्रम में बोइंग वायूयान के चालन योग्य मद्रास हवाई अड्डे को बनाने, 
हैदराबाद में एक गिल्डर ड्राम का निर्माण, मदढुरई में एक धावनपथ की मरमम्मत, अहमदाबाद, 
अमृतसर, बनारस, लखनऊ और जबलपुर के धावनपथों का विस्तार तथा कार्यकताश्रों के लिए 
अतिरिक्त आवास का निर्माण आदि शामिल है । 

१९६१-६२ में, जो कि तीसरी योजना का पहलाव ष॑ है, नागर विमानन सेवा के आधुर्तिकी- 
करण और सुधार व पुर्तंगठन पर भ्रधिक ज़ोर दिया गया । 
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पना, इलाहबाद और बंगलौर में तीन सरकारी ग्लाइडिग केन्द्र तथा दे स्लाइडिग 
क्लब और पिरला माला क्लब पिलानी में ग्लाइडिंग की प्रशिक्षण सुविधाएं यथापूर्व उपलब्ध होती 
रहीं । ३ दिसम्बर, १९६१ को राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ में एक ग्लाइडिंग' क्लब स्थापित 
किया गया । १ मार्च, १९६२ को तीनों सरकारी ग्लाइडिंग केन्द्र तथा दोनों सहायता प्राप्त ग्लाइ- 
डिंग क्‍लबों में कुल मिलाकर १,४४५ चालक सदस्य थे । 

१९६१-६२ में ऐरो दलब आफ इन्डिया लिमिटेड को ७,००० रुपए और आल इबन्डिया 
एअर मोडलेस एसोसिएशन को २,००० रुपए का अनुदान दिया गया । पहले प्रोटो टाइप रोहणी 
स्लाइडर ने १० मई, १९६१ को अपनी पहली उड़ान की । यह भारत में बनाया गया पहला 
द्विआसनी ग्लाइडर है जिसमें बैठने की सीट एक दूसरे की बगल में हैं। पहले प्रोटो टाइप ग्लाइ- 
डर के उड़न परीक्षण के फलस्वरूप आवश्यक समझी गई तब्दीलियां करके दूसरे प्रोटो टाइप भी 
तैयार कर लिया गया है । अश्विनी ग्लाइडर के पांचवे प्रोटो टाइप के उड़ान का सफल परीक्षण 
हो चुका है । न्‍ 

१ मार्च, १९६२ को भारत में १३ सहायता-प्राप्त फलाइंग क्लबें थीं। १५५ ए वर्ग और, 
११ वी वर्ग के विमान चालकों को १९६१ में प्रशिक्षण दिया गया । १९६१-६२ में फलाइंग क्लबों 
को २२ लाख रुपए की सरकारी सहायता प्राप्त हुई । 

नई दिल्ली में १७ अक्तूबर, १९६१ को भारत सरकार और फंडरल रिपव्लिक आफ जम॑नी 
की सरकार के प्रतिनिधियों के बीच विमान सेवाओं के सम्बन्ध में एक करार पर हस्ताक्षर किए 
गए। यह करार दोनों देशों से औपचारिक स्वीकृति पाने के बाद अमल में लाए जावेंगे । इस करार 
के अनुसार एअर इन्डिया इन्टरनेशनल और लफ्थहांसा दोनों विमान सेवाओं को जमंनी और 
भारत में उड़ने की सहायता दी जाएगी । 

भारत सरकार और चेकोस्लोवाक समाजवादी जनतंत्र की सरकार के बीच हुए विमान सेवा- 
सम्बन्धी एक करार प्राग में १९ सितम्बर, १९६० को हुआ था जो कि ७ जून, १९६१ से क्रिया- 
न्वित हुआ । 

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 

गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी यह विभाग बहुत से उपभोक्ताओं को जैसे कि नागर और 
सेनिक विमानन, वाणिज्य और सैनिक नौचालन, बन्दरगाह, कृषि और नागुदासिक परियोजना 
केन्द्रों श्रादि तथा सामान्य जनता को मौसम सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करता रहा है.। मौसम विज्ञान 
के अतिरिक्त विभागों की वैज्ञानिक क्रियाशीलता में दूसरे भू-भौतिकी और तत्सम्बन्धी क्षेत्र जैसे 
भूकम्प विज्ञान, भू-चुस्कत्व, खगोल भौतिकी, खगोल विज्ञान, वायुमण्डल विद्युत और आयतन 
मण्डली भौतिकी आदि शामिल हैं । 

वर्ष के अन्त में परेक्षण संगठन निम्न प्रकार था : घरांतलीय वेधशाला ४४४ , जालोर 
का विज्ञान वेधशालाएं २६१, वातसूचक गुब्बारा वेधशालाएं ५२, रेडियो सौदे बेघशालाएं १३, 


राबिन वेधशालाएं १२, विकरण वेधशालाएं ८आदि। इनके अछावा भ्रन्य विशेष कार्य की वेध- 
झालाएं हैं । 


१४९, 
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इस वर्ष, जोकि तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रयम वर्ष है, शिक्षा के क्षत्र में कई महत्व- 
पूर्ण नयी योजनाएं आरंभ कौ गयी हैं। ६ से ११ वर्ष के आयु की बालकों को सावंजनीन शिक्षा 
देने की दिशा में सुदृढ़ प्रयत्न किए जा रहे हैं। माध्यमिक और उच्च स्तर पर शिक्षा में समुचित 
सुधार लाने की कई सर्कोमें शुरू की जा चुक्री हैं। भावी कार्यक्म के लिए तयारी की जा 
रही है और शिक्षा की समस्या पर बड़े पैमाने पर अनुसन्धान कार्य हो रहा है। साथ ही, 
सम्मेलनों और सेमिनारों, वकेशापों ओर मीटियगों द्वार शिक्षा प्रशिक्षण के विभिन्‍तर पहलुओं पर 
ध्यान दिया जा रहा है। 


स्क्‌ली शिक्षा 


प्राथमिक : तीसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम पहली 
से पांचवी कक्षा में लगभग १५३ लाख के अतिरिक्त बालकों को भर्ती करना है। इस प्रकार 
प्राथमिक शिक्षाथिथों की सख्या ३४२ लाख से बढ़कर ४९६.४ लाख हो जाएगी अर्थात्‌ ६ से ११ 
वर्ष की आयु के कूल बालकों में से ७६.४ प्रतिशत बालकों को शिक्षा मिलने लगेगी । 

आलोच्य अवधि में सब राज्यों में शिक्षा के विकास के लिए कोशिशें जारी रहों और पहले 
से ज्यादा लड़के-लड़कियों को स्कूलों में भर्ती किया गया, साथ ही महिला अध्यापकों की संख्या में 
भी वंद्धि हुई। इस कार्यवाही से और साथ ही आम लोगों द्वारा शिक्षा के महत्व को समझने से 
इस गतिविधि को बहुत प्रोत्साहन मिला हैं। पहली से पांचवीं जमात में २२५ लाख अतिरिक्‍त 
बच्चों को भर्ती करने के निर्दिष्ट लक्ष्य के मुकाबडे १९६१-६२ में लगभग २६ लाख बच्चों को 
भर्ती किया गया, और १९६२-६३ में अनुमानित भर्ती भी शायद इतनी ही होगी। यदि तरक्की 
की यही रफ्तार बनी रही वो योजना में निर्दिष्ट लक्ष्य से अधिक बालकों को भर्ती किया जा 
सकेगा । 

दिल्‍ली के अनिवाये प्राथमिक थिना अधिनिबरम के नमूने पर अनिवायें शिक्षा सम्बन्धी 
नए कानून आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मद्रास और पंजाब में चालू किए गए हैं। अत्य राज्य 
भी इस बारे में विचार कर रहे हैं। 

प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए कई स्कीमें चालू की गयी हैं। इनमें से सबसे 
महत्वपूर्ण प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन और प्रशिक्षण के सम्बन्ध में है। कुछ राज्यों 
में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन बढ़ाए गए हैं और कई राज्यों में तदर्थ रूप से वेतन 
वृद्धि की गयी है। जिन राज्य सरकारों ने अभी तक अपने प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की 
वृद्धावस्था में जीवत-यापन की कोई व्यवस्था नहीं की है, उन राज्यों के प्राथमिक स्कूलों के 
तीनमुखी लाभ पहुंचाने वाली स्कीम सुझाई गथी है। आन्ध्र प्रदेश ने इस स्कीम को स्वीकार कर 
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लिया है और महाराष्ट्र तथा गुजरात ने अपने प्राथमिक अध्यापकों के लिए निवत्ति-बेतन का 
प्रबन्ध कर दिया है । अन्य राज्यों में भी इस पर विचार किया जा रहा है। प्राथमिक अध्यापकों 
के प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है और उसकी 
सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है । 5.77 ४र्ई » विकास योजना के क्षेत्र में प्राथमिक 
स्कूलों के अध्यापकों के लिए एक कार्यक्रम इस वर्ष आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गंत 
लगभग ८०० अध्यापक और ५०० मुख्य अध्यापकों को नवीन प्रशिक्षण दिया गया। निरीक्षक 
अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की 
प्रशिक्षण संस्थाओं में सामुदायिक विकास से सम्बन्धित व्यवहारिक कार्य आरम्भ करने तथा 
पुस्तकालयों में एुस्तकों का प्रबन्ध करने आदि के लिए अनुदान दिया जा रहा है । 

केन्द्रीय सरकार द्वारा आरंभ की गयीं स्कीमों के अन्तर्गत १९६२-६३ में ३० विस्तार 
सेवा केन्द्र खोले जाएंगे जिनमें प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक्नों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। 
विज्ञान परामर्दाताओं के प्रथम राष्ट्रीय सैमिनार ने प्रारंभिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा और 
विज्ञान की शिक्षा में सुधार छाने के लिए कई सिफारिशें की है जिन पर विचार किया जा रहा है। 

स्कूलों की पाठ्य-एस्तकों के मुद्रण के लिए पश्चिमी जर्मनी सरकार ने आधुनिक प्रिंटिंग 
प्रेस भेंट किया है और इस प्रेस की स्थापना आदि के कार्य में सहायता देने के लिए दो जर्मन 
विशेषज्ञों की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। इस समय इन विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर विचार किया 
जा रहा है। आस्ट्रेलिया तथा स्वीडन की सरकारों ने भी बहुत बड़ी तादाद में कागज भेजा है 
जिससे राज्य सरकारें गरीब व जरूरतमन्द वच्चों को निशुल्क पाठ्य-पुस्तकें देने में समर्थ 
हो सकेगी । 

मद्रास, केरल और पंजाब में स्कूलों के बच्चों को भोजन देने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर 
चालू किया गया हैं। इस समय समूचे भारत में लगभग ४० छाख बच्चों को भोजन या दूध मिल 
रहा है । अन्य राज्यों में भी इसके प्रोग्राम पर विचार किया जा रहा। सकल के बच्चों की 
स्वास्थ्य सम्बन्धी समिति ने भी भ्पनी रिपोर्ट पेश की है जिस पर विचार हो रहा है । 


बुनियादी शिक्षा 


बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में तीसरी पंचवर्षीय योजना कै अन्तर्गत १९६२-६३ तक 
लगभग ५७,७६० प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी किस्म का बनाना तथा प्राथमिक स्कूलों के 
अध्यापकों की सभी प्राशिक्षण संस्थाप्रों को बुनियादी ढंग में बदलता हमारा लक्ष्य रहा है। 
ये स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। तीसरी योजना के अन्तर्गत बूनियादी 
शिक्षा पर २,८० ० लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था है। इस क्षेत्र में प्रगति को आंकने तथा 
बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी नीतियों और कार्यक्रमों पर सलाह देने के लिए बुनियादी शिक्षा का एक 


राष्ट्रीय बोर्ड स्थापित किया गया है । 
. मिडिल 


इस वर्ष ११ से १४ वर्ष के बालकों की शिक्षा में भी काफी प्रगति हुई, यद्यपि यह प्रगति 
इतनी नहीं है जितनी कि ६ से ११ वर्ष के बालकों के क्षेत्र में हुई है । आशा है १९६१-६२ में छठी 


शिक्षा १५३ 


से लेकर आठवीं कक्षा तक ६,६५, ००० अतिरिक्त बालकों को भर्ती किया जाएगा और १९६२-६३ 
में ८८४,० ०० बालकों को । श्रतः योजना के प्रथम दो वर्ष में छठी से आठवीं कक्षाओं में कुछ 
अतिरिक्त भर्ती किये गये बालकों की संख्या १५,४९,००० है जब कि अनुमानित भर्ती की संख्या 
३,४६,००० है। अतः स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में मूल लक्ष्य से अधिक प्रगति की गयी है । 

माध्यमिक : तीसरी योजना के अन्तगत राज्य सरकारों द्वारा माध्यमिक शिक्षा के सुधार के 
लिए चालू किये जाने वाली स्कीमों के अतिरिक्‍त केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कई कार्यक्रम स्वयं 
आरम्भ किये हैं और कई कार्यक्रमों को शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद द्वारा 
कराया है। 

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में आरम्भ की गयीं स्कीमों में सबसे अधिक उल्लेख- 
नीय राज्यों में शिक्षा तथा व्यावसायिक मार्ग-प्रदर्शन की स्कीमें हैं । इस स्कीम द्वारा राज्य में शिक्षा 
और व्यावसायिक मार्ग-प्रदर्शन देने वाले कन्द्रों की संख्या (जो कि १२ है,) बढ़ जायगी और शेष 
तीन राज्यों में नये केन्द्र,खोंले जाएंगे । यह स्कीम १९६२-६३ में आरम्भ होगी । 

माध्यमिक शिक्षा केन्द्रीय बोर्ड, अजमेर के पुनर्गठन द्वारा एक अखिक भारतीय माध्यमिक 
शिक्षा बोर्ड स्थापित किया गया है । इस बोड का मुख्य कार्य भारत सरकार के कर्मचारियों के तबा- 
दले होने पर उनके बालकों को शिक्षा की सुविधाएं देने तथा एक समान-पाट्यक्रम निश्चित करना 
आदि है। 

कुछ चुने हुए बहु-प्रयोजनीय्र स्कूलों को अति-कार्यक्षम बैनाने की एक स्कीम है ताकि ये 
स्कूल भावी योजनाओं के लिये नमूने सिद्ध हो सकें । इसी स्कीम के अन्तगंत कुछ चुने हुए स्कूलों में 
विशेष कार्यक्रम योजना चलाईं जायगी । टेक्नोलौजी, दस्तकारी, खेतीबाडी आदि विषयों की पाठ्य 
पुस्तकों की उपलब्धि और पुस्तकालयों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय 
राज्य सरकारों की मदद करेगा । 

१९६२-६३ में प्रमुख शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली २२ स्वैच्छिक संस्थाओं को 
१,२७,० ०० रुपये और माध्यमिक शिक्षा सबम्न्धी १८ संस्थाओ्रों को २,७९,५५५ रुपये अनुदान दिये 
गये हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण शिक्षा योजनाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है । 

उच्च शिक्षा : शिक्षा के इस क्षेत्र में मुख्य प्रयास शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है। यह 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दायित्व है । 

विश्वविद्यालयों की शिक्षा के स्तर में सुधार लाने और उसे बनाये रखने के लिये विश्व- 
विद्यालय शिक्षा आयोग के ९ विश्वविद्यालयों में टैगोर पाठयक्रम और ५ विश्वविद्यालयों में टेगोर 
लैक्चरशिप की स्थापना की । इसके अलावा ५ विश्वविद्यालयों में गांधी भवन खोले गये और अन्य 
६ खोलने की व्यवस्था की जा रही है । विश्वविद्यालय केन्द्रों में सेवा-निवृत्त वेज्ञानिकों और अध्या- 
पकों की सेवाएं उपलब्ध करने की एक स्कीम बनायी गयी है जिसके अनुसार प्रतिष्ठा-प्राप्त वेज्ा- 
निक और अध्यापक ६५ वर्ष की श्रायु तक साधारणतः काम कर पायेंगे । 

एक सकाहका र समिति की सिफारिय पर शिक्षा संस्थाओं को केन्द्रीय मंत्रालय के तत्वावधान 
में अनुदान दिया गया । आलोच्य अवधि में सलाहकार समिति ने सहायता देने के लिए इस प्रकार 
की दस संस्थाओं के नाम सुझाये । जब कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत 
नई दिल्‍ली के इन्डियन स्कूल आफ नेशनल स्टडीज़ को एक विश्वविद्यालय मान लिया गया है, 


हद आज़ादी का पद्धह॒र्वाँ वर्ष 


गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय और जामिया मिलीया स्लामिया, नई दिल्‍ली को समान प्रतिष्ठा 
प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । इसी कार्य के लिए काशी विद्यापीठ और गुज- 
रात विद्यापीठ, अहमदाबाद पर दो कमेटियों द्वारा पेश की गयी रिपोर्टों पर विचार किया जा 
रहा है। 

दिल्‍ली, अलीगढ़, बनारस और विश्वभारती के विश्वविद्यालयों में अध्ययन के नये विषय 
आरम्म किये जा रहे हैं जिनमें बनारस विश्वविद्यालय के इन्स्टीट्यूट आफ न्यूकलर साइसेज़ विशे- 
षत: उल्लेखनीय हैं। 

डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में सात व्यक्तियों की एक समिति नियुवत की गयी 
है। जिसका कार्य भारत में विश्वविद्यालयों के संगठन के ढांचे पर विचार करके एक आदर्श संगठन 
सुझाना है। े | 

पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा और संध्याकालीन कालेजों के सविस्तार विवरण पर एक विज्ञे- 
षज्ञ समिति विचार कर रही है। इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय एक्ट, १९२२ को संद्योधित किया 
गया है ताकि इस वर्ष से विश्वविद्यालयों में पत्र-ब्यवहार से पाठ्यक्रम आरम्भ किया जा सके । 

संदर्भ ग्रन्थों और सर्वमान्य शिक्षा पुस्तकों के कम दाम पर पुनप्रेकाशन की स्कीम के अन्त- 
गत विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की तीन कृतियों और एक कानून सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशित की 
गयी है । इन पुस्तकों की कीमत मूल पृस्तकों से ग्राधी है । इस स्कीम के अन्तर्गत नयी किताबों को 
छापने पर विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार दूसरी स्कीम के अन्तर्गत ब्रिटेन 
की सरकार ने विश्वविद्यालयों के लिये प्रथम तीस पुस्तकें प्रकाशित की गयी हैं। इन पुस्तकों का 
मूल्य मूल पुस्तकों से एक-तिहाई कम है। 

इसी प्रकार विश्वविद्यालयों की सेवा में लेखकों की विज्ञान टैन्‍्नोलोजी और 4 ५. ५.४ 
कृतियों को प्रकाशित किये जाने पर विचार हो रहा है। 

१९६२ में उच्च शिक्षा की दो ग्राम संस्थाएं - एक वर्धा में और दूसरी हनुमानमाटी में 
स्थापित की गयीं । इस प्रकार अब कुल १३ संस्थाएं कार्य कर रही हैं । पिछली ११ संस्थाएं दूसरी 
पंचवर्षीय योजना की अवधि में आरम्भ की गयी थीं । ग्राम उच्च शिक्षा राष्ट्रीय परिषद्‌ ने मार्च, 
१९६१ की अपनी आठवीं बैठक और नवम्बर, १९६१ की अपनी नवीं बैठक में सुझाव रखा कि 
विश्वविद्यालय का अनुसंधान विभाग खोला जाना चाहिये। इस वर्ष एक संस्था में सहकारिता- 
विबयक स्नातकोत्तर की कक्षाएं खोली गयी है जब कि अगले वर्ष इस प्रकार की अन्य तीच कक्षाएं 
खोली जाएंगी । 


लड़कियों और औरतों की शिक्षा 


विशेषतः प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के विस्तार के कार्यक्रम 
पर बहुत जोर दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप तीसरी योजना के अन्त तक भर्ती की गईं कुछ 
लड़कियों का ६१.६ प्रतिशत भाग प्राथमिक शिक्षा, १६.५ प्रतिशत भाग मिडिल शिक्षा और ६.९ 
प्रतिशत भाग माध्यमिक शिक्षा पा रहा होगा । यह भी अनुमान है कि सामान्य शिक्षा के ह्यि 
योजना के अन्तगंत व्यय किये जाने वाले कुछ ४०८ करोड़ रुपये में से १७५ करोड़ रुपये लडकियों 
और भोरतों की शिक्षा पर खचं किया जाएगा। १९ ६१-६२ की स्कीम में लड़कियों की भर्ती के 


शिक्षा श्ष्५ 


आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि यह भर्ती सामान्य वृद्धि के बराबर नहीं हुईं है। इसलिये 
लड़कियों की शिक्षा में विस्तार लाने के लिये जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं। महिला शिक्षा की 
राष्ट्रीय परिषद्‌ के सुझाव पर इस वर्ष देश के विभिन्‍न भागों में लड़कियों को अधिकाधिक संख्या 
में स्कूलों में भेजने के लिये महिला समाज कार्यकर्ताश्रों ने १३ सम्मेलन आयोजित किये हैं । 


सामाजिक शिक्षा 


सीमित साधनों को देखते हुए सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम को कुछ चुनी हुई कार्यवाहियों 
तक ही सीमित रखा गया है । इन कार्यों में इन्दौर की कार्यकर्ता संस्था और मैसूर के विद्यापीठ 
कार्यक्रम उल्लेखनीय हैं। इनके अलावा सामाजिक शिक्षा के क्षत्र में स्वेच्छिक संस्थाओं और पुस्त- 
कालयों की सहायतवार्थ अनुदान दिया जा रहा है । साथ ही नवसाक्षरों के लिये साहित्य प्रकाशन की 
व्यवस्था भी है। इस वर्ष चेशनुरू बुक ट्रस्ट ने अंग्रेजी और हिन्दी और विभिन्‍न भारतीय भाषाओं 
में २० पुस्तकें प्रकाशित कीं | इस प्रकार अभी तक ५२ पुस्तकों को प्रकाशित किया जा चुका है। 


शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण और अनुसंधान 


शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण और अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद्‌ की स्थापना इस वर्ष १ 
सितम्बर, १९६१ को हुई | यह परिषद्‌ विभिन्‍न वर्गों के शिक्षा सम्बन्धी कार्यकर्ताश्रों को प्रशिक्षण 
देने और विचार-विनिमय के आदान-प्रदान के लिये समुचित व्यवस्था के लिये एक राष्ट्रीय शिक्षा 
संस्था की स्थापना करेगी । 

निम्नलिखित संस्थायें जो कि अभी तक मन्त्रालय के अधीन कार्य कर रही थीं राष्ट्रीय 
परिषद्‌ के अधीन आ गयी हैं और उनको मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा संस्था का बीजारोपण हुआ है: -- 

१. बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय संस्था, नई दिल्‍ली 

२. केन्द्रीय शिक्षा संस्था, दिल्‍ली 

३. माध्यमिक शिक्षा के लिये विस्तार कार्यक्रम निदेशालय, नई दिल्ली 
४. राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केन्द्र, नयी दिल्‍ली और 

५. राष्ट्रीय श्रव्य-द्श्य शिक्षा संस्था, नयी दिल्‍ली । 

परिषद्‌ के भावी कार्य में नयी संस्थायें खोलते भौर इन सब का समन्वय करने का कार्य 
भी है । 

तीसरी योजना में बहु-प्रयोजनीय स्कूल खोलने की स्कीम के अन्तर्गत अध्यापकों को प्रशिक्षण 
देने के लिये भोपाल, मैसूर, अजमेर और भुवनेह्वर में चार प्रादेशिक प्रशिक्षण संस्थाएं खोली 
जाएंगी । 

परिषद्‌ की अन्य स्कीमों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :--- १९६२-६३ में माध्यमिक प्रशि- 
क्षण कालेजों के १३ विस्तार सेवा विभागों की स्थापना, परीक्षाओं में सुधार छाने का कार्यक्रम, 
प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिये आदर पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन श्रौर विज्ञान की शिक्षा 
में भामूल सुधार । 


१५६ आज्षादी का पद्रह॒याँ वर्ष 


परिषद्‌ ने शिक्षा की प्रथम वर्ष पुस्तक प्रकाशित की है जिसका नाम “रिव्यू आफ एजु- 
केशन इन इण्डिया (१९४७-६१) है । 


शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति 


सरकार को शिक्षा सम्बन्धी नीतियों का कार्यक्रम बनाने तथा उन्हें अमल में लाने के लिये 
मदद देने की दृष्टि से चार निम्नलिखित स्थायी समितियां संगठित करने का निश्चय किया गया है 
जिनमें ९ से ११ सदस्य होंगे :--- 
१. श्री 3० न० ढेबर की अध्यक्षता में प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी समिति । 
२. प्रो० जी० स्ी० चटर्जो की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति । 
२. डा० सी० पी० रामास्वामी श्रथ्यर की अध्यक्षता से विश्वविद्यालय शिक्षा सम्बन्धी स्थायी 
समिति । हे 


४. डा० मोहनसिह मेहता की अध्यक्षता में सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति । 


छात्रव॒तियाँ 


आलोच्च अवधि में आरम्भ की गई स्कीमों में मैट्रिक के बाद के अध्ययन में विशेष उत्कृष्टता 
रखने वाले छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना तथा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के 
अध्यापकों के बालकों के लिए योग्यता-छात्रवृत्ति विशेषतः उल्लेखनीय हैं। इनमें से पहली योजना 
के अन्तगंत तीसरी योजना में १२, ००० छात्रवृत्तियां दी जाएंगी--२४ ०० प्रति वर्ष सर्वोच्च विद्यार्थियों 
को यह छात्रवृत्तियां प्राप्त होंगी । दूसरी स्कीम के अन्तर्गत तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 
२५ ०० छात्रवृत्तियां दी जाएंगी--५ ०० वार्षिक छात्रवृत्तियां प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के 
अध्यापकों के बालकों के लिए | इस वर्ष केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
से कला-विषयक तथा विज्ञान विषय की स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों के देने का कार्य-भार स्वयं ले 
लिया । इन छात्रवृत्तियों की संख्या क्रशः ८० और १५० प्रतिवर्ष है । 

इस वर्ष की एक अन्य उल्लेखनीय घटना १९६२ की जनवरी मास में नई दिल्‍ली में केन्द्रीय 
शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में दूसरा कोमनवेल्थ शिक्षा सम्मेलन का आयोजन था । कोमनवेल्थ के १३ 
देशों ने इस सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि मण्डल भेजा जिनमें से अधिकांश का नेतृत्व उन देशों के 
रिक्षा मंत्रियों ने किया था । इस थम्मेलन ने कोमनवेल्थ छात्रवृत्तियों की श्रोक्सफोर्ड योजना तथा 
सम्बन्धित मामलों पर विचार किया और अध्यापकों के प्रशिक्षण, अध्यापकों की उपलब्धि, छात्र- 
वृत्तियों की व्यवस्था तथा टेकनीकल शिक्षा के बारे में कई सिफारिशें कीं । 


विकलांगों की शिक्षा तथा उनका पनुर्वास 


विकलांगों की शिक्षा और कल्याण के क्षेत्र में इस वर्ष की महत्वपूर्ण घटना दिसम्बर, 
१९६१ में बंगलोर में विकलांगों के प्रशिक्षण और रोज़गार के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय सेमिनार का 
आयोजन था। जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, मालिकों के संगठनों, मजदूरों के संगठनों और 


प्रतिष्ठित गैर-सरकारी विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस सेमिनार के आयोजन से परस्पर विचारों के 
आदान-प्रदान के अवसर प्राप्त हुए है। 


शिक्षा १५७ 


बम्बई ओर दिल्‍ली में विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार दफ्तर काम करते रहे और मद्रास 
में व्यस्क नेत्रहीन व्यक्तियों के प्रशिक्षण केन्द्र के रोजगार दफ्तर को पूरी तरह से अप्रैल, १९६२ से 
विकल्ंगों के लिए विशेष रोज़गार दफ्तर के रूप में बदल दिया गया है । १९६२-६३ में इस प्रकार 
के अन्य तीन या चार विशेष दफ्तर खोलने का विचार है । 


देहरादून में राष्ट्रीय ब्र ली पुस्तकालय इस वर्ष स्थापित किया गया । यह नेत्रहीनों के राष्ट्रीय 
केन्द्र का ही एक भाग हैं। इस पुस्तकालय की स्थापना से नेत्रहीनों की शिक्षा के साधनों के अभाव 
की पूर्ति हुई है । 

बहरों के मौजूदा अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र के पाठयक्रम में सुधार छाने के लिए एक कमीशन 
नियुक्त किया गया है। हैदराबाद में व्यस्क बहरों के प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना बनाई जा 
रहो है । हि 

१९६१-६२ में विकेल्ग॑ंगों की शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली २२ स्वैच्छिक संस्थाओं 


को ३.१८ राख रुपए की सहायता दी गई। झालोच्य अवधि में ऐसी सहायता सम्बन्धी नियमों में 
काफी उदारता लाई गई है । 


समाज कल्यारा 


तीसरी पंचवर्षीय योजना में समाज कल्याण के कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिया गया है, 
विशेषतः: बाल कल्याण पर जोर दिया गया है । इस काम के लिए योजना में कुल ३१० ० लाख रुपए 
की व्यवस्था की गई है जिनमें से ३०० लाख रुपए बाल-हित के लिए रखे गए हैं। बाल-हित 
कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ चुने हुए सामुदायिक विकास खण्डों में बाल-हित आवश्यकताओं की पूर्ति करने 
वाली २० प्रदर्शन परियोजतायें आरम्भ की जाएंगी। प्रत्येक परियोजना पर अनुमानत: ५ छाख 
रुपए खचचे होंगे । इसके अलावा मौजूदा बालबाड़ियों, बालगृहों, बालू सेविका प्रशिक्षण केन्द्रों को 
सुदृढ़ बनाया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा संस्था के तत्वावधान में बालकों के विकास सम्बन्धी 
एक अनुसन्धान परियोजना भी आरम्भ की जाएगी । केन्द्रीय समाज कल्याण बो्ड की बाल कल्याण 
समिति ने ६ वर्ष तक के बच्चों की झ्रावश्यकताओं के प्रइनों पर विचार करने के बाद इन बच्चों 
की देखभाल और. प्रशिक्षण के बारे में एक विस्तृत योजना बनाई हैं और केन्द्रीय समाज कल्याण 
बो्डे को अपनी एक अ्रतिरिक्‍त रिपोर्ट पेश की है । 


केन्द्रीय समाज कल्यारा बोडे द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों के विभिन्‍न पहलुओं पर विचार 
करने के लिए एक सहायतार्थ अनुदान संहिता समिति स्थापित की गई है। इस समिति की एक 
महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि तीसरी के पहले किए गए कामों के सम्बन्ध तथा स्वेच्छिक संगठनों 
को आवश्यकताओं के सुधारों पर काफी जोर दिया जाना चाहिए। 


शारीरिक शिक्षा खेलक्‌द श्रोर युवक कल्याण 


लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर में, जिसकी स्थापना १९५७ में हुईं थी, 
पहली बार लड़कियों को भरती किया गया है । प्रतिवर्ष १०० प्रवेशाथियों के लिए स्थान हैं। जब 
कालेज में १९६१ में ६१ विद्यार्थी भरती किए गए जिनमें से १० लड़कियां थीं । 


मर आजादी का पतन्द्रहवाँ वर्ष 


राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता आन्दोलन जो कि १६६ ० में आरम्भ किया गया था, इस वर्ष 
जुलाई, १९६१ में अखिल भारतीय सेमिनार के आयोजन के बाद पुन; आरम्भ किया गया। १०३५ 
केन्द्रों में नए ढंग से प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षाथियों की संख्या लगभग १,५ ०, ००० थी। 
निश्चय किया गया है कि राजधानी में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन द्वारा राष्ट्रीय 
पुरस्कार वितरित किए जाएगे। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक राज्य अपने ६ खिलाड़ी भेजेगा । 

पटियाला में राष्ट्रीय खेलकृद संस्था की स्थापना २० मार्च, १९६१ को हुई। यह देश में 
खेल-कूद के स्तर को सुधारने में एक बड़ा प्रयास है जिसकी व्यवस्था भारत सरकार द्वारा नाम- 
जद गवनंरों के वोड द्वारा होती है। इस संस्था में अक्तूबर, १९६१ से राजकुमारी स्पोर्ट्स कोचिंग 
स्कीम भी शामिल हो गई है। खेल-कूद के क्षेत्र में एक अन्य उल्लेबनीय घटना मार्च, १९६२ में नई 

दिल्‍ली में अश्विल भारतीय खेहुकूद कांग्रेस का आयोजन तथा चुने हुए खिलाड़ियों के लिये अर्जुन 

पुरस्कारों के वितरण की व्यवस्था की गई थी । ही 

१९६१-६२ में विभिन्‍न संस्थाओं को १२५४ प्रमुख भौर सामाजिक सेवा शिविर आयोजित 
करने के लिये १३,८२,६९४ रुपए स्वीकृत किये गये। कैम्पस कार्य परियोजना की स्कीमों के 
अन्तगंत इस वर्ष २३४ परियोजनाओं के लिये १९.४९ लाख रुपये की रकम मन्जूर की गई । 

इस वर्ष की एक अन्य उल्लेवनीय घटना अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह को पुनः आरम्भ 
किया जाता है और विद्यार्थियों की आपसी फूट को दूर करने तथा बौद्धिक वादविवाद पर ज्यादा 
ज़ोर देना है। यह अपनी किस्म का सातवां युवक मेला था जो कि नई दिल्ली में अक्तूबर, १९६१ 
में आयोजित किया गया और जिसमें ३६ विश्वविद्यालयों से ७९६ विद्यार्थियों ने भाग लिया । 

इस वर्ष राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम ने विशेष प्रगति की । इस समय १३ राज्य और केन्द्र 
द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में २१०० संस्थाओं में १९ लाख बालक इस स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षण पा ' 


रहे हैं । 


राष्ट्रीय पुरस्कार 


केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा १९५८-५९ में आरम्भ किये गये अध्यापकों के लिये राष्ट्रीय 
पुरस्कार योजना के अन्तगंत ८५ पुरस्कार वितरित किये गये जिनमें से ४४ प्राथमिक स्कलों 
के अध्यापकों और ४१ माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को दिये गये जिसमें सारे देश से चुने 
हुए अव्यापकों ने भाग लिया और उन्हें भारत के उप-राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किये । 


श्रध्यापकों का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई-अगस्त, १९६१ में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के 
सम्मेलन में विभिन्‍न देशों से ७० प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 


तिब्बती शिक्षा 


तिव्बती बालकों की शिक्षा के लिये शिमला, मन्सूरी और दार्जिलिंग में स्कूल खोले गय हैं। 
इन स्कूछों के लिये एक स्थानीय कार्यकारिणी समिति बनाई गई है जिसमें स्कूलों के मुख्याध्यापक 


शिक्षा १५६ 


जिले के डिप्टी कमिश्नर, केन्द्रीय समिति के दो नामज़द व्यक्ति तथा महापुनीत दलाईलामा का एक 
प्रतिनिधि होगा । 


गांवीवदी विचारधारा का प्रसार 


दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों के बीच गांधीजी के 
जीवन और विचारों की समुचित सराहना और जानकारी पैदा करने वाली स्क्रीम आरम्भ की थी, जो 
कितीसरी पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेगी । इस स्कीम के अन्तर्गत तीसरी योजना में राज्यों के 
कुछ चुने हुए माध्यमिक स्कूलो में गांधीवादी विचारधारा पर कुमारी मनीबेन ग्राधी के भाषण होंगे 
और शिक्षा संस्थाओं को गांधी साहित्य उप्लब्ध किया जाएगा तथा विभिन्‍न भारतीय विद्वव- 
विद्यालयों में गांधीजी के जीवन और विचारों पर प्रनुख व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान दिए जाएंगे। 
इस स्कीम के अन्तर्गत वाशणसी में गांधी विचारधारा का एक अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का भी 
विचार है! हे 


भावात्मक एकता सम्तििति 


कक  चओआ. 


आज देश में जो आपसी फूट की प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं, जिससे राष्ट्रीय जीवन का 
विघटन हो रहा है, इसे दूर करने के लिये मई, १९६१ में डा ०सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता मे एक 
भावात्मक एकीकरण समिति नियुक्त की गई। इस समिति का कार्य राष्ट्रीय जीवन में भावात्मक 
एकता लाने में शिक्षा के योगदान पर विचार कर इस समिति द्वारा एक उपयुक्त कार्यक्रम सुझाना था। 
इस समिति ने नवम्बर, १९६१ में केन्द्रीय मंत्रियों को अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश की जो कि 
प्रकाशित हो चुकी है । अंतिम रिपोर्ट शीघ्र ही पेश की जाने वाली 


हिन्दी का प्रचार और विकास 


टक्‍्नीकल शब्दों का सम्मिलित शब्द कोष दो भागों में प्रकाशित किया गया है। 


केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा महाविद्यालय आगरा का कार्य-भार भारत सरकार ने जनवरी, १९६१ 
से स्वयं अपने ऊपर ले लिया र जिसका संचालन सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय 
केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल द्वारा होता है । इस वर्ष दो हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र मंसूर और 

केरल राज्यों में खोले गये हैं । 

पाठ्यपुस्तकों, संदर्भ ग्रन्यों और विश्वविद्यालय स्तर में सर्वमान्य कृतियों का हिन्दी तथा 
विभिन्‍न प्रादेशिक भाषाओं के अनुवाद तथा प्रकाशन की एक स्कीम बनाई गई है जिसके अन्तर्गत 
३०० पुस्तकों का इस समय अनुवाद हो रहा है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने हिन्दी में मैनुअल फोर्म 
और दफ्तर के अत्य कागजों के अनुवाद का कार्य-भार भी ले लिया है । 

निश्चय किया गया है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के प्रशासनीय नियंत्रण में मद्रास और 
कलकत्ता में दो प्रादेशिक कार्यालय स्थापित किए जाएं ताकि देश के पूर्वी और दक्षिणी अ्रदिन्दी 
भाषी इलाकों में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के कार्य का अधिक अच्छे ढंग से समन्वय और निर्देशन 
हो सके । इसके अतिरिक्त १९६१-६२ में हिन्दी के प्रचार और प्रसार का कार्य करने वाली स्वेच्छिक 


१६० आज़ादी का पनहवाँ 


संस्थाओं को २,९१,९४९ रुपए की आथिक सहायता दी गई। हिन्दी में वैज्ञानिक और टेक्‍्नीकल 
साहित्य को समृद्ध बनाने की दृष्टि से इस विषय की श्रेष्ठ हिन्दी पुस्तकों के लेखकों को वित्तीय 
सहायता देने का निश्चय किया गया है । 


संस्कृत का विकास 


संस्क्षत के प्रचार और विकास के निर्ित्त कई योजनाएं है, जसे कि गृुरुकुलो का विकास, 
दुलभ कृतियों का प्रकाशन, अनुसंधान कार्यकर्ताओं को छात्रवत्तियां तथा संस्कृत संगठनों को वित्तीय 
सहायता और एतिहासिक सिद्धान्तों पर आधारित संस्कृत शब्दकोष का निर्माण इत्यादि । सरकार 
के तत्वावधान में शब्द कल्पद्रुम नामक संस्क्रृत शब्दकोप का प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका है। 

आलोच्य अवधि में तिरुपति में केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की व्यवस्था 
की गई। इस विद्यापीठ का संचालन स्वायत्त संगठन द्वारा होगा और इसका उद्देश्य उच्च संस्कृत 
भाषा का ज्ञान देने तथा संस्कृत साहित्य के विशेष भागों में अनुसन्धान करना है । 


यूनेस्को के साथ सम्बन्ध 


आलोच्य अवधि में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में युनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय 
राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की, गई। इस आयोग में १५ उप-समितिया होंगी जो कि यूनेस्‍्को के 
पांचों कार्यक्रमों से सम्बन्धित होंगी--शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक गति- 
विधि और कला तथा जन-संचार आदि । विभिनल क्षेत्रों में यूनेस्कों के कायं को आगे बढ़ाने वाली 


थक 


गर-सरकारी संस्थाओं को अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 


अकेशन 


आहलोच्य अवधि में मंत्रालय के सभी प्रकाशन पूर्ववत्‌ चलते रहे जिनकी कुल संख्या 
६८ हैं। 


कै 3०5 सीजन 5१00१ ध 0८८९5. .ध ९ ५/ध..धभ आर. >> ४७/६०/४-६०२२५०१०४०१०.८९ ८११०२ ९,८/९००८ ५ ८१. //१../१९ /#१९५../०७ //'३../९ )" 
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प्रधन कार्यालय : | शाखा एवं शो रूप : 
गुड़ज शेड रोड, पोल्लाची जेल रोंड, कोयम्बत्र 
टाटा भरसीडीज़ बेंच डीजल ट्रक्स और रायलछ एनफील्ड मोटर साइकलों के कोयम्बतूर 
ओर नीलगिरी जिलों के लिए विक्रेता । हि 
बेडफ़ोड, फ़ोड, शिवरलेट, पकिस, पी ६ डीजल इंजनों और प्रन्य मार्कों की मोटर गाड़ियों 
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गाड़ियों की बाडी बनाने, मरम्मत व सफाई आदि का काम भी किया जाता है। 
. मेनेजिंग डारेक्टर : एन. सहालिगम बी. एस. सी., ए. एम. आई. ई., एम. एल. ए. 


शँः री बी की आी बा आन आप की री बी की का आर १७ की सिजर१२५/ पर? ग पर गे पक "कह गए १९३/ ३ भरकर बहन १९०८ "एक किया पार किक जे 


>> हैह।.."९....९ 


5 
हे 





(है हू के 8९०८-: 


पंजाब में प्रशासन के लोकतांजिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक मील 
का पत्थर है । ह 

भि-स्तम्भीय प्रणाली में १३,४३९ पंचायतें, जिनके ८५,३९८ पंच और 
१३,४३९ सरपंच हैं, खंडस्तर पर २२६ पंचायत समितियां और हर 
जिले में एक जिला परिषद है । 


बया आप जानते हैं ? 


पंचायतों के कारण अपराधों में काफी कमी हुई है। १६५३-५४ में जहर 
३१,२१३ मामलों पर निर्णय हुआ और २०,१५२ मामलों में राजीनामा 
हुआ था वहां १६५९-६० में पंचायतों ने ११,१३४ मामलों पर आपने 
फंसले दिए और ६,४६७ मामलों पर राजीनामा कराया । 


पंचायतें ४,३७६ पुस्तकालय और वाचनालय तथा १००० स्कूल चला 
रही हैं । 
पंचायतों ने अभी तक नागुदाब्रिक विकास कार्यक्रम में जनता से १२.३१ 


करोड़ रुपए का योग प्राप्त किया है। सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 
१२.६४ करोड़ रुपए खर्चे किए हैं । 

दो सो पंचायतों ने पानी की कमी वाले इलाकों में जल-वितरण की 
योजनाएं शुरू की हैं । 

अब आठ हजार पंचायतों के पास अपने रेडियो हैं । 


तीपरी पंचवर्षीय योजना में पंचायतों के विकास के लिए १४० लाख 
रुपए की व्यवस्था की गई है । 


पंचायती राज. ना जनता का राज 
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३ ९. शी 6. य्‌ + 
सास्‍््षकातक गाताव[धिया 
इस वर्ष देश की सांस्कृतिक गतिविधियों में विस्तार हुआ है। इस वर्ष की उल्लेखनीय 
घटना देश-व्यापी टैगोर शतवाधपिकी समारोह था। इसके अलावा ग्रीस के साथ हमारा सांस्क- 
तिक समझौता भा एक महत्व रखता है । इस वर्ष नावें के साथ पहले से हुए सास्कृतिक समझौतों 
का अनुसमर्थत किया गया । थ्येटरों, कलाकारों और विपन्न हाल़त वाले लेखकों को इस वर्ष भी 
आशयिक सहायता दी गर्द । 


बिक 


आक्योलोजिकल सर्वे आफ इंडिया : इस साल की सबसे ज्यादा महत्वपुर्ण घटना दिसम्वर, 
१९६१ में सर्वेक्षण का शतवाधिकी समारोह है। समारोह और अच्तर्राष्ट्रीय एशियाई पुरातत्व 
सम्मेलन का उद्घाटन प्रधान मंत्री ने १४ दिसम्बर १९६१ को विज्ञान भवन में किया । उसी शाम 
सर्वेक्षण के पिछले नौ साल के कार्य-कलछाप की एक शतवापधिकी प्रदर्शनी का उद्घाटन वेज्ञानिक 
अनुसंधान और सांस्कृतिक काय मंत्री ने किया । 

खुदाई : बृर्जाहोम (जम्मू और काइ्मीर ) नाग र्जुनकोडा, आलमपुर (होशंगाबाद जिला) और 
कालीवंगन (गंगानगर जिला) में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय खुदाई की गयी । 

अभिलेख : बहुत-से अभिलेखों की जांच की गईं । कुछ मुख्य अभिलेख ये थे : आलमपुर 
(मह॒बूबनगर जिला) का उत्कीर्ण लेख, जिसमें १०६० ओर १२९९ ईसवी के वीच उस स्थान के 
धामिक संगठनों का प्रमाण मिलता है; सूर्यवंश के मल्यकेतु वंश के राजा सौरादित्य का विक्रम सं० 
१०८३ (१०२६ ईसवी) का वगहा ताम्रपात्र । 

मंदिरों का सर्वेक्षण : उत्तरी और दक्षिणी भारत के मंदिर सर्वेक्षण में काफी प्रगति हुई । 

स्मारकों का संरक्षण : राष्ट्रीय महत्व के देश भर के स्मारकों की ओर ध्यान दिया गया, 
खासकर दिल्‍ली के स्मारकों की ओर । एलोरा के कैलाश मंदिर, औरंगाबाद में चट्टान को काटकर 
बनाए गए बीबी के मकबरे की विशेष मरम्मत का काम चालू रखा गया । अन्य स्मारकों की भी 
मरम्मत की गई । 

रासायनिक परिरक्षण : रासायनिक परिरक्षण के काम में बाघ गुफायें, चीनी का रोज़ा, 
आगरा, लालकिला दिल्‍ली, रोहतास किला, जिला शाहाबाद, सीताभिजी उड़ीसा और नालन्‍्दा के 
चित्रों की सफाई और परिरक्षण भी शामिल है । 


पुरातत्व विद्यालय : पुरातत्व विद्यालय संतोषजनक रूप से काम करता रहा । उसका 
पहला दीक्षान्त भाषण वेज्ञानिक अनुसंधान और सास्क्ृतिक कार मंत्री ने दिया । इसमें अब १८ 
विद्यार्थी हैं, दूसरे बैच के १० और तीसरे बैच के ८ । 

प्रकाशन : नीचे लिखे प्रकाशन निकाले गए : 

१. एन्डयेंट इण्डिया संख्या १७ 

२. इंडियन आक्योंशिजी, एक रिब्र्यू १९६ ०-६१ 


१६४ आज़ादी का पन्द्रहवाँ वर्ष 


. ३. दी स्टोरी आफ इंडियन आक्योंलोजी, 

४, सेनेटरी एग्जिविशन 

५. अन्तराष्ट्रीय एशियाई पुरातत्व सम्मेलन में पढ़े गए लेखों का सारांश । 

एन्थोपोलोजिकल सर्वे आफ इल्डिया : एन्थ्रोपोलोजी इन इंडिया ड्यूरिंग १९५७-५८ 
नामक शब्द-कोश (इयर बुक) का काम पूरा किया गया। नीचे लिखे विषयों पर रिपोर्ट की तेयारा 
का काम शुरू किया गया : 

(क) अखिल भारतीय सांस्कृतिक महाखण्ड सर्वेक्षण; 

(ख) नागार्जुनकोण्डा के तवपाषाणकालीन और दीघेपापाणकालीन ढांचे; 

(ग) येल्लेश्वरम्‌ के दीघपाषणकालीन ढांचे । , 

संग्रहालयों का पुनर्गठन और विकास : संग्रहालयों के पुतगंठडन और विकास की योजना 
दूसरे आयोजन से चली आ रही है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ज्ञामिल की गई है। दूसरे 
आयोजन के काल में इस योजना पर लगभग ३९.३५ लाख रुपए खर्चे किए गए। इसमें से 
अधिकांश देश के संग्राहलूयों में पुनर्गठन और विकास के लिए अनुदान के रूप में खर्च किया गया। 
तीसरे आयोजन काल में इसी काम के लिए योजना के अधीन ५५ लाख रुपयों की रकम रखी 
गई है । 

राष्ट्रीय संग्रहालय नई विहली : संग्रहालय में एक नई गेलरी खोली गयी है जिसमें भारत 
की पोशाकें प्रदर्शित की गई हैं। ये राज्य सरकारों द्वारा भेंट में दी गई आदिम जाति की और 
प्रादेशिक पोशाकों में से चुनी गई है । 

राष्ट्रीय संग्रहालय ने ५, ६४, ४२५ रु० की कीमत "7 *--- १५ : कीं। इसके अलावा 
बहुत-सी कला वस्तुएं भेठ के रूप में प्राप्त हुई । 

संग्रहालय के पुस्तकालय में १००० नई किताब बढ़ायी गयी हैं और इनकी कुल संख्या अब 
५,७५० हो गई है । 

भारतीय संग्रहालय कलकत्ता : संग्रहालय की जल्दी जलने वाली चीजों को रखने के 
लिए बनने वाली फायर प्रूफ इमारत की पायरू-नींव का काम जुलाई, १९६१ में पूरा हो गया और 
इस पर ३.९८ लाख रुपए खर्च हुए | ऊपर के ढांचे के निर्माण का काम श्रू हो गया है। इमारत 
के १९६३ के मध्य तक पूरे हो जाने की उम्मीद है और इस पर अनुमानत: २८ छाख रुपए 
खर्च होंगे । 

राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता : पुस्तकालय के उप-भवन की आधार-शिला प्रधान मन्त्री ने 
८ मई १९६१ को रखी । पुस्तकालय के अहाते में कमंचारियों के लिए ३६ क्वार्टर बनाए गए । 

पुस्तकालय के हिन्दी के प्रकाशनों के लिए एक नया डिवीजन खोला गया। 

पुस्तकालय ने दो प्रकाशन निकाले : “इण्डियाज नेशनल लायब्ररी' और सप्रू कारेस्पौडेन्स : एक 
चैकलिस्ट, सीरीज़ एक । 


टेगोर की जन्म शतवाधिकी के अवसर पर प्रधान मंत्री ने कवि के जीवन और कृतियों 
की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया | 


आधुनिक भारतोय भाषाओं का विकास : तीसरे आयोजन में आयोजन काल के लिए ९९ 
लाख रुपयों की एक योजना शामिल की गई है । चालू साल के लिए १४,९९, ०० ० रुपए की बजद 
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व्यवस्था की गई है । इस योजना के अधीन विभिन्‍न भारतीय राज्य सरकारों और पूरे देश की 
गेर-सरकारी साहित्य संस्थाओं और संगठनों की अनुमोदित प्रकाशन योजनाओं के अनुमानित खर्च 
की पचास प्रतिशत तक केन्द्रीय मदद दी गई । 

रवीन्द्रनाथ टेगोर शतवाधिकी समारोह १९६१ के वर्ष में सारी दुनियां में टैगोर शतवायिकी 
समारोह मनाया गया। न केवल कवि और उनके कारये-कलाप में बल्कि भारतीय जीवन और 
चिन्तन के सभी पहलुओं में हर जगह ऐसी अभिरुचि दिखायी गई जैसी पहले कभी नहीं दिखाई 
गई थी । समारोह के ब्योरे रवीन्द्रनाथ टेगोर शतवाधिकी समिति द्वारा निकाले गए बुलेटिन में 
दिए गए हैं । लेकिन नीचे लिखी बातों का खास उल्लेख किया जा सकता है। रवीन्द्र भवन (तीनों 
राष्ट्रीय अकादेमियों का मुख्यालय) का भारत के राष्ट्रपति द्वारा मई, १९६१ में उद्घाटन और नवम्बर 
१९६१ में एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन |, 

राष्ट्रीय अकादेपियां : तीनों राष्ट्रीय अकादेमियों के रखरखाव और सामान्य कार्य कलाप के 
लिए अनुदान देने के हेतु छगभग २७.५ लाख रुपये की बजट की व्यवस्था की गई है। 

शिक्षा मंत्रालय के मई १९५२ के प्रस्ताव द्वारा स्थापित संगीत नाटक अकादमी के काम 
को अपने हाथ में लेने के लिए सितम्बर १९६१ से एक नई संस्था “संगीत नाटक अकादेमी, नई 
दिल्‍ली” बनायी गयी है। 

सांस्कृतिक मंडलियों का राज्यों के बीच विनिसय : पंजाब, आसाम, जम्मू और कास्मीर, 
मद्रास और मणीपुर की संगीत और नृत्य मंडलियां दस दूसरे राज्यों को गयीं। राजस्थान, पश्चिमी 
बंगाल और उड़ीसा की मंडलियां फरवरी-माचे १९६२ में पांच दूसरे राज्यों को जाएंगी । 

चोटी के कलाकारों और मंडलियों का सांस्कृतिक विनिमय : इस योजना के अधीन आसन्ध्र 
प्रदेश, दिल्‍ली, जम्मू और काश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए । 
मद्रास सरकार ने जनवरी १९६२ में एक कार्यक्रम आयोजित किया । राजस्थान और आसाम सर- 
कारों से आए हुए प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया है । 

इस साल “व्यवसायी थियेटरों को रखरखाव अनुदान” नाम की एक योजना शुरू की गई। 
इसका लक्ष्य देश के' थियेटर संगठनों को दुढ़ वित्तीय आधार पर लाने में मदद देना है। राज्य सर- 
कारों की सिफारिशों पर एसे रजिस्टर्ड थियेटर ग्रूपों को वित्तीय मदद देने पर विचार किया जाता 
है, जिनके पास पूरे समय के स्थायी कम चारी होते हैं । 

देहाती इलाकों में खुले थियेटर : १९६१-६२ में अब तक देश के विभिन्‍न हिस्सों के देहाती 
इलाकों में अस्सी खुले थयेटर बनाने के लिए ९७,२५ ० रुपयों के अनुदान विभिन्‍न राज्यों को मंजूर 
किए गए हैं । 

राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रीय रंगशालाएं : १९५९-६० में टेगोर शतवाषिकी समारोह 
के अंगस्वरूप टेगोर स्मारक रंगशालाएं बनाने का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसके अधीन 
आन्ध्र प्रदेश, उड़ासा जम्मू और काश्मीर और पंजाब में रंगशालाएं बन चुकी हैं और बाकी राज्यों 
में रंगशालाएं करीब-करीब पूरी हो रही हैं । 

इस कार्यक्रम के अंगस्वरूप दिल्‍ली में एक बड़ा खुला थियेटर बन रहा । इसमें नाठकों का 
प्रदर्शन देखने के लिए लगभग १३०० व्यक्ति बैठ सके गे और बड़े पेमाने के प्रदर्शनों के लिए लगभग 
८०० व्यक्ति । 


डे आजादी का पदच्दह॒वां वर्ष 


नाटक प्रतियोगिता : संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में "एकता के 
लिए भारती की साधना, विषय पर लिखी गई सर्वोत्तम नाटक की स्क्रिप्ट पर एक प्रतियोगिता 
मंत्राल्य ने आयोजित की है । हर भाषा की सर्वोत्तम स्क्रिप्ट पर ४००० रुपयों का पुरस्कार दिया 
जाएगा । . 

विपिन्न हाल वाले प्रसिद्ध लेखकों और कलाकारों को वित्तीय मदद : साहित्य, कला या ऐसे 
ही अन्य क्षेत्रों के सुप्रसिद्ध लोगों को, जिनकी हालत तंग हो, उपयुक्त मासिक भत्ता या एकमुश्त 
रकम के रूप में मदद देने के लिए, वर्ष १९६१-६२ में २.५ लाख रुपयों की बजट-व्यवस्था की गई 
थी । इस योजना के अधीन अब तक ३१३ व्यक्तियों को मदद दी जा च्‌की है । 

अप्रैल १९६१ से इस योजना में संशोवन किया गया, जिससे यह मदद देने में होने वाले 
खर्च का एक-तिहाई राज्य सरक[र दे और बाकी दो-तिहाई केन्द्रीय सरकार । संशोधित योजना 
के अधीन ३१ दिसम्बर १९६१ तक २४ नए अनुदान लिए गए । 

भारत के सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान : भारत के विभिन्‍न: सांस्कृतिक संगठनों और 
संस्थाओं को देश में उनके कार्यक्रम के विस्तार के लिए १,०९,८८५ रुपयों के अनुदान दिए गए। 

सांस्कृतिक सोसाइटियों को इमारतों के लिए अनुदान : १९६१-६२ में सांस्कृतिक संस्थाओं 
को अब तक इमारतों और दूसरे कामों के लिए कुछ मिलाकर ५,६४,४२५ रुपयों के अनुदान 
दिए गए हैं। इनमें शंकर की अंतर्राष्ट्रीय बाल प्रतियोगिता समिति, नई दिल्‍ली को बाल कला 
विशेषांक निकालने और बच्चों को अन्तर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए दिए गए 
अन्‌ दान भी शामिल है । 

स्वाधोनता आन्दोलन का इतिहास : १९६१-६२ के वर्ष में स्वाधीनता का आन्दोलन के 
इतिहास को दूसरी जिल्द (१७००-१९०६) का काम शुरू किया गया। इसमें भारतीय समाज में 
पर्चिम के सम्पर्क और पुनर्जागरण द्वारा छाए गए परिवतंनों की मीमांसा और सर्वेक्षण किया 
जाएगा । भ्रस्तावित जिल्द के लगभग आधे हिस्से का मसोदा तैयार किया जा चुका है। 

स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों का “हु इज ह” तैयार करना : स्वाधीनता संग्राम 
में हिस्सा लेने वाले छोगों का हु इज हु” तैयार करने के सिलसिले में हर राज्य की योजना को 


अमल में लाने वाले अनु मोदित ख् के ३३३ प्रतिशत की वित्तीय मदद राज्य सरकारों को देने का 
फंसला किया गया है । 


विदेशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध 


सांस्कृतिक समभोते : इस वर्ष ग्रीस के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए 
और नावें के साथ पहले से हुए सांस्क्रृतिक समझौतों का समर्थन किया गया । अब भारत का चौदह 
देशों के साथ सांस्कृतिक समझौता हो च्‌का है। 

विदेशों को भेजे गए प्रतिनिधि मंडल : २९ प्रसिद्ध भारतीय नृत्यकारों, गायकों और 
संगीत-शास्त्रियों ने जापान में “ईस्ट-वेस्ट म्यूजिक एनकाउण्टर” और अंतर्राष्ट्रीय संगीत सम्मेलन में 
भाग लिया । एक रामलीला नाट्य मंडली ने 


/ जिसमें ४१ व्यक्ति थे, नवम्बर १९६१ में काठमाण्ड में 
छः प्रदर्शन आयोजित किए । 


२३१ जनवरी १९६२ तक की अवधि में भेजे गए दूसरे सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों में ये 


सांस्कृतिक गतिविधियां १६७ 
शामिल है : अफगानिस्तान के' जशन समारोह में भाग लेने के लिए एक २८ सदस्य की नृत्यकारों 
और गायकों की मंडली और एक हाकी टीम, पाकिस्तान को २६ जनवरी, १९६१ के अवसर पर 
एक नृत्य संगीत मंडली, यू० एस० एस० आर० को लेखकों और कलाकारों के दो प्रतिनिधिमंडल, 
बर्मा को एक सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल, सिक्किम को एक नृत्य संगीत मंडली, लंका को एक नृत्य- 
कारों और गायकों का प्रतिनिधि मंडल और नेपाल को भारतीय स्वाधीनता दिवस में भाग लेने के 
हेतु एक नृत्य मंडली । 

भारतीय कलछा केन्द्र को यू० एस० एस० आर० में “कुमार संभव बेले” भेजने के लिए और 
श्रीमती शरन रानी को आस्ट्रेलिया, सं० रा० अमेरिका और यरोप में सरोदवादन का प्रदर्शन करने 
के लिए वित्तीय मदद दी गई। श्री डी० सी० सरकार को एक भाषण दौरे पर य० एस० एस० 
आर० भेजा गया । श्री अमलेकर को मलाया में और श्री गजराढ़ को यरोप और अमेरिका में 

अकेले अपनी-अपनी प्रदशनियां आयोजित करने के लिए मदद दी गई । 

विदेशों से सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल : इसी बीच ब्‌ लाये गये विदेशी सांस्कृतिक प्रतिनिधि 
मंडलों मेंये शामिल हैं: बलगेरिया से २५ सदस्यों की नृत्य-संगीत मंडली तथा विख्यात 
चित्रकार श्री एन० एस० पेटकोव, एम्स्टडंम के डा० गेसिना एच० जे० वान देर मोलन, ब्राजीरू 
स्थित बहिया के प्रो० एच० जे० कोइलरुटटर,मंगोलिया के प्रो० शाडव्यान लब्सन-बन्दम और जमंन 
एक्सचेंज सविस के मुख्य कार्यकारों अधिकारी डा० एफ० एच० स्चीव तथा डा० आर० मोइनिंग 
डाइरेक्टर आफ इंटरनेशनल बौन। 


प्रदर्शनियां : लेठिन अमेरिका देशों को भारतीय कला की एक प्रदर्शनी जिसमें समकालीन 
चित्र और लरघु चित्रों के नमूने थे, भेजी गई । 

(१) “रूमानियां का पुरातत्व” प्रदर्शनो और (२) पोलण्ड के कलाकार कुलोसीविक के 
चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए और (३) साओ पोलो में कछा की अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए ललित कला अकादेमी को मदद दी गई । 

टेगोर शतवाधिकोी समारोह : विदेशों में स्थित विभिन्‍न भारतीय मिश्नों में टैगोर शत- 
वाषिक की समारोह मनाये गये । 

भारत तथा विदंशों में अन्तर्राष्ट्रीय छात्र भवन : भारत और लंका की कौंसिल आफ द व[ई० 
एम० सी० ए० को ४,००,००० रुपयों का ऋण मंजर किया गया, जिससे “इण्डियन स्टडेण्टस यनियन 
एण्ड होस्टल, लन्दन” के लिए एक एक्सटेंशन ब्लाक का निर्माण किया जा सके और भारतीय छात्रों 
के लिए आवास की व्यवस्था हो । 

सहायता अनुदान : भारत और अन्य देशों के बीच निकटतम सांस्कृतिक सम्बन्धों का 
विकास करने में छंगे हुए २० से अधिक भारत विदेशी और दूसरे सांस्कृतिक संगठनों को सहायता 
अनुदान दिए गए । 

फेलोशिपें और छात्रवृत्तियां: भारतीय विश्वविद्यालय तथा दूसरे संस्थानों को 
तिब्बती लामाओं को नियुक्त करने में समर्थ बनाने के लिए ३०० रुपए प्रति मास की दस फैलो- 
शिरप तथा शरणार्थी तिब्बती विद्याथियों को भारतीय विश्वविद्यालयों में अण्डर ग्रेजुएट अध्ययन 


करने में समर्थ बनाने के लिए ५० रुपए प्रतिमास वाली पांच छात्रवृत्तियां इस वर्ष भी दी जाती 
रही। 


१६८ आंज्ञादी का पद्वहवाँ वर्ष 


दी इण्डियन कौसिल फौर कल्चरल रिलेशन्स कौंसिल ने टेगोर शतवाषिकी समारोह के 
अवसर पर साहित्य अकादमी के सहयोग से अन्‍्तर्राष्ट्रीय साहित्य गोष्ठी को और “दि इण्डियन 
हिस्द्री कांग्रेस” और दि इण्डिया इन्टरनेशनल सेंटर के सहयोग से पहली एशियाई इतिहास कांग्रेस 
आयोजित किया । 

कौंसिल ने तोन पुस्तक प्रकाशित कीं : “द फ्यूचर आफ डेमोक्रेसी” लेखक राइट ग्रानरेबुल 
अर सी० आर० एटली, “मोनोग्राफ आन संस्कृत लेग्वेज” लेखक डा० सी० कुन्हत राजा और 
“इण्डियन स्कतल्प्वर” लेखक श्री सी० शिवराम मूर्ति । दो त्रेमासिक जनरल “इण्डोएशियन कल्चर” 
अंग्रेजी तथा “मकाफल-उल-हिन्दी अरबी में निकाले जाते रहे । 


विदेशों में तकनीकी और सांस्कृतिक प्रशिक्षण के लिए छात्रव॒तियां 


इस वर्ष में विदेशी सरकारों और संगठनों द्वारा वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्क्ृतिक विषयों में 
छात्रव्‌ त्तियां देने के कार्य क्रम में अच्छी प्रगति हुईें। छऊगभग बीस देशों और विदेशी संगठनों ने अपने-अपने 
शैक्षणिक संस्थानों में भारतीय छात्रों के उच्च अध्ययन और प्रशिक्षण के' लिए छात्रवृत्तियों के प्राय: तीस 
योजनाओं का प्रस्ताव किया । इन योजनाओं के अधीन विज्ञान, इंजीनियरी, टेक्‍्नोलौजी और सांस्कृ- 
तिक विपयों में उच्च अध्ययन के लिए १९६१ में कुल मिलाकर ३०० से अधिक भारतीय छात्र विदेश 
गए। ; 
परस्पर के आधार पर बढले में मंत्रालय ने विभिन्‍न दूसरे देशों के छात्रों को उनकी रुचि के 
विषयों में बहुत-सी छात्रवृत्तियां दी । इस समय नौ देशों के २५० से अधिक छात्र भारत में अध्ययन 
ओर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। 


विभिन्‍न सांस्कृतिक क्षेत्रों के युवक कार्यकर्ताओं की छात्रवृत्ति योजना का क्षेत्र बढ़ा दिया 


गया। देश में इस समय ५६ छात्र इस योजना के अवीन संगीत, नृत्य और नाट्य के क्षेत्रों में प्रशिक्षण 
प्राप्त कर रहे हैं। 


अकाशन 


इस साल में प्रकाशन यूनिट वे २७ प्रकाशन निकाले, जिनमें से सबसे ज्यादा महत्व- 
प्ण ये हैं: (१) रिपोर्ट आफ दि स्पेशल कमेटी फार काम एजुकेशन, (३२) रिपोर्ट आफ दि कमेटी 
आन इंजीनियरिंग एजुकेशन एण्ड रिसच॑, (३) स्कालरशिप्स आफ स्टडी एब्रोड एण्ड ऐट होम 
(तृतीय संस्करण) (४) प्रोसीडिग्स आफ दि कान्फ्रोन्‍्स आफ स्टेट चीफ मिनिस्तटिर्स (५) कल्चरल 
फोरम और (६) संस्कृति । 

“कल्चरल फोरम” और “संस्कृति ” ने रवीन्द्रनाथ टैगोर और आक्योंलोजिकल सब्बें आफ 
इण्डिया के शतवाधिकी समारोहों के सिलसिले में हैगोर और पुरातत्व विषयक दो विशेषांक निकाले। 
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वैज्ञानिक अनुसंधान 

देश में वेज्ञानिक अनुसंधान के मामले में काफी विस्तार हुआ है । विज्ञान मंदिरों की संख्या 
बढ़ गई है । लोकप्रिय वैज्ञानिक साहित्य के सस्ते संस्करण प्रकाशित किए जा रहे हैं । राष्ट्रीय अनुसंधान 
शालाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। टेकनिकल शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है और देश के सभी 
भागों में भी नए-नए इंजीनियरिंग कालेज खोले जा रहे हैं । 

मांउन्टेनियरिंग स्पौंसरिंग कमेटी, इंडियन मांउन्टेनियरिंग फाउन्डेशन को उसके अन्लपूर्णा-३, 
गलकण्ठ, नन्‍्दादेवी के अभियानों और दूसरे मांउन्ट एवरेस्ट अभियान १९६२ का खर्च पूरा करने 
के लिए ५,२०,००० रुपये की पेशगी रकम दी गयी। नीरकूकण्ठ और अन्‍्नपूर्णा ३ के अभियान 
सफल रहे । 

समर स्कूल : शिमला, कोडाइकेनाल, शिल्ंग और डलहौजी में क्रमशः जूलोजी, एन्थो- 
पोलाजी, आरगैनिक कैमिस्ट्री और थ्योरेटिकल फिजिक्स में समर स्कूछठ आयोजित किए गए । इनमें 
पूरे देश के सभी हिस्सों से चुने हुए वैज्ञानिकों ने भाग लिया । * 

अंतरिक्ष अनुसंधान-कमेटी आन स्पेस रिसचे (कोसपार) के प्रसीडेंट ने भारत को इस अन्त- 
राष्ट्रीय समिति का सदस्य बनाना मंजूर कर लिया है। 

नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन : राष्ट्रीय लेबोरेटरियों और दूसरी वैज्ञानिक संस्थाओं 
में की गई २६ नई खोजों की रिपोर्ट विकास के लिए कारपोरेशन के पास आयीं। अब तक की 
गई वेज्ञानिक खोजों की कुल संख्या इन्हें मिला कर अब ६१० हो गई हैं । कारपोरेशन ने छः: विदेशी 
पेटेंट हासिल किए और ८० लाइसेंस-करारों के लिए बातचीत की। नौ प्रक्रियाओं का वाणिज्यिक 
उत्पादन शुरू किया गया । 

वेज्ञानिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव : यह फैसला किया गया कि ऐसे वैज्ञानिक और तकनीकी 


कमंचारियों की जिन्हें पेशगी इन्क्रीमेंट दिए जाते हैं, संख्या दो प्रतिशत से बढ़ा कर पांच प्रतिशत 
कर दी जाए । 


विज्ञान मंदिर : अब तक ४१ विज्ञान मंदिर खोले जा चके हैं। विज्ञान मंदिरों सम्बन्धी 
निर्धारण समिति की सिफारिश पर यह फेसला किया गया है कि विज्ञान मंदिरों के प्रशासन की 
जिम्मेदारी राज्य सरकारें ले ले और वे केन्द्र की ओर से निश्चित कार्यक्रम और वित्तीय मदद के 
अनुसार उनका काम चलाएं । विज्ञान मंदिरों को राज्य सरकारों को सौंपने की शर्ते और दूसरे 
सम्बन्धित मामलों के ब्योरे तैयार किए जा रहे हैं । 

लोकप्रिय वैज्ञानिक साहित्य का प्रकाशन : विधान को लोकप्रिय बनाने की योजना के 
एक हिस्से के रूप में लोकप्रिय वैज्ञानिक साहित्य के भारतीय भाषाओं में सस्ते संस्करण निकालने में 
प्रोत्साहन देने के लिए उपयुक्त मामलों में वित्तीय मदद दी जा रही है । 

राष्ट्रीय वैज्ञानिक संग्रहालय : सिद्धान्त रूप में यह्‌ तय किया गया है कि दिल्ली में तीसरे 
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पंचवर्षीय आयोजन के समय में एक राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय स्थापित किया जाय । 

सर्वे आफ इंडिया : इस साल सत्रें आफ इंडिया की ८० प्रतिशत क्षेत्रीय टुकड़ियां रक्षा और 
विदेश मंत्रालयों की जरूरतें पूरी करने के लिए सामान्य विभागीय सर्वेक्षण का काम करती रहीं 
और बाकी २० प्रतिशत भारत के विभिन्‍न राज्यों में विभागातिरिक्त काम करती रही । 

सामान्य अभिरुचि के नीचे लिखे नकदी प्रकाशित किए गए : 

भारत की सड़कों का नक्शा, पैमाना १:२५,००,००० । 

सकल एटलस १९६१ जिसमें ७७ नक्शे और १९ चित्र हैं। 

७० मील के पैमाने का भारत का राजनीतिक नक्शा 

नेशनल एटलस आर्गेनाइजेशन इस साल आबादी के नवशों की दस प्लेट छापी गयीं । इसके 
अलावा ४० और प्लेटों के प्रफ भी छगभग तैयार हैं। भारत के संसदीय मतदान-क्षेत्रों के एक नक्शे 
के जल्द ही प्रकाशित होने की उम्मीद है। हे 

विश्वविद्यालय छात्रों को काम में लगाना : विश्वविद्यालयल छमत्रों को गर्मियों की छुट्टियों 
में काम में लगाए जाने की योजना चालू रही और लगभग ७००० मानव-घन्टे तक काम लिया गया। 

बौदेनिकल सर्वे आफ इंडिया : विभिन्‍न भागों की क्षेत्रीय टुकड़ियाँ खोज का काम करती 
रहीं और उन्होंने राष्ट्रीय और प्रादेशिक जड़ीघरों के लिए बहुत-से पौदे इक्टटे किए। पेड़-पौदे 
के म्द्रण में भी काफी प्रगति हुई । 

भारत सरकार के निमंत्रण पर छः रूसी वनस्पति-शास्त्री भारत आए । परस्पर अदान-प्रदान 
के आधार पर सोवियत सरकार ने छः भारतीय वनस्पति-शास्त्रियों को रूस आने का निमंत्रण 
दिया । 


बौटेनिकल सर्वे आफ इंडिया के काम का पुनरावलोकन करने के लिए एक पुनरावलोकन 
समिति बनाई गई थी, उसकी सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है । 

जलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया : जूलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया ने अपना छठा प्रादेशिक 
स्टेशन मद्रास में स्थापित किया । आसाम, गृजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, 
त्रिवेन्द्रम, मद्रास, मण्डपम, और अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह में क्षेत्रीय सर्वेक्षण का काम 
किया गया । विभिन्‍न समस्याओं पर अनुसंधान का काम चलता रहा और कई छेख प्रकाशित किए 
गए। ६९९ उप-जातियों (स्पीशीज) से सम्बन्धित १५,४७७ नमूने राष्ट्रीय जूछलोजिकल संग्रहों में 
बढ़ाए गए । 

कोलम्बो प्लान की तकनीकी सहयोग योजना के अधीन बर्मा सरकार द्वारा नामज़द किया 
गया एक व्यक्ति जूलौजिकल सवे आफ इण्डिया के छः महीने के टैकसीडर्मी ट्रेनिंग कोसे में ट्रेनिंग 
पा रहा है और थाईलंड सरकार द्वारा नामजद किया गया एक व्यक्ति एनीमले टैक्सोनोमी में । 


औद्योगिक ओर वज्ञानिक अनुसंधान परिषद्‌ 


बजठ व्यवस्था : तीसरे आयोजन के समय में परिषद के काम के लिए ५३. ०४ करोड़ रुपए 
की राशि रखी गईं है । १९६१-६२ के संशोधित प्राक्कलन में आवर्ती खर्चा के लिए ५.३ ० करोड़ 
रुपयों की और पूंजी व्यय के लिए ३.२५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 

राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं : कौसिल के अधीन काम करने वाडी राष्ट्रीय प्रयोगशाक्ाओं और 
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संस्थाओं की संख्या बढ़ कर अबव २७ हो गई है। इसमें प्रस्तावित नेशनल इस्टीटयट आफ अ 
सांइसिज भी शामिल है। | 

अनुसंधान संघ : भारतीय प्लाई-बृड निर्माण मंघ को रजिस्टर किया गया । चाय विपयक 
अनुसंधान के लिए एक सहकारी अनुसंधान संघ बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसी प्रकार 
मोटर उद्योग के लिए भी एक अनुसंधान संघ बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । 

प्रायोगिक संयंत्र : इस साल दस प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किए गए और १२ अनुसंधान 
समितियों ने काम किया । एसेन्शियल आयल रिसर्च कमेटी को सेन्ट्रल इंडियन मेडीसिनल प्लान्ट 
अर्गताइजेशन में शामिल कर दिया गया । 

फेलोशिप : ४८६ अनूसंधान परियोजनाएं चाल की गई ।£१९६१ में ७०० से अधिक फेलों 
को वजीफे दिए गए। ; 

पैटेंट और प्रक्रियाएं : इस साल छः ऐसे उत्पादनों का निर्माण शुरू किया गया जिनकी 
प्रक्रियाएं राष्ट्रीय लैबोरेटरियों द्वारा विकसित की गई थीं और उद्योगों को ठेके पर दी गई थी, 
५३ प्रक्रियाएं उद्योगों को उपलब्ध की गई थी । इनमें से २५ उनको मफ्त दी गई। वाणिज्यिक 
उपयोग के लिए १३ और प्रक्रियाएं तेयार हैं। उद्योगों को दी गई प्रक्रियाओं से जो रायछटी या 
प्रीमियम मिलता है, उसमें कौसिल का हिस्सा १,०९,३७६ रुपए था । 

वैज्ञानिक व्यक्षितयों का रजिस्ट्रेशन : इस साल ७००० से ऋपर वैज्ञानिक और तकनीकी 
व्यक्तियों को सामान्य रजिस्टर में दर्ज किया गया और १३०० व्यक्तियों को विदेशस्थ भारतीय 
रजिस्टर में दर्ज किया गया । रजिस्टर में दर्ज किए कुल व्यक्तियों की संख्या १,१ ०,००० से ऊपर 
है। वैज्ञानिकों के दल की संख्या बढ़ा कर ३०० कर दी गई है। 

युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन यह फैसला किया गया है कि सामान्यतः: कोई भी वैज्ञानिक 
एक साथ दस से ज्यादा समितियों का सदस्य न होगा और बाहर जाते वाह प्रतिनिधि मंडलों में 
आधे वैज्ञानिक ४० वर्ष से कम उम्र के होंगे । 

दिल्‍ली कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड दंकनोलोजी : देश में तकनीकी शिक्षा के विस्तार 
को आगे बढ़ाने के छिए किए गए फैसले के अनुसार अगस्त १९६१ में “दिल्ली कारेज आफ इंजी- 
नियरिंग एण्ड टेक्नोलौजी” को शुरू किया गया जब १४० विद्यायियों के पहले बेच को सिविल, 
मैकेनिकल, इलैक्टिकल और कैमिकल इंजीनियरी के और टेक्सटाइल टेकक्‍्नोलौजी के डिग्री को में 
प्रवेश दिया गया । इस कालेज के, जिसे “फैंडरेशन आफ ब्रिटिश इन्डस्ट्रीज” और ब्रिटिश सरकार 
मदद दे रही है, पूरी तरह विकसित हो जाने के बाद उसमें इंजीनियरी के प्रथम डिग्री कोर्स के 
लिए प्रतिवर्ष लगभग २५० विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। उसमें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सो और 
अनुसंधान की सुविधाएं भी उपयुक्त समय में उपलब्ध हो जाएंगी । 

प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज : दूसरे पंच वर्षीय आयोजन में मजूर किए गए आठ प्रादे- 
शिक इंजीनियरी कालेजों में से आयोजन की अवधि के खत्म होने तक एक के अलावा वाकी सभी 
कालेज शुरू हो गए। आठवां कालेज अगस्त १९६१ में इलाहाबाद में शुरू हुआ। तीसरे पंच- 
वर्षीय आयोजन के अधीन केन्द्रीय सरकार ने भी बाकी राज्यों के लिए सात और प्रादेशिक 
कालेजों के लिए सिद्धान्त रूप में अपनी मंजूरी दी। इनमें से दो नए कालेज चालू साल में सूरत 
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(गुजरात) और कोश्चिकोडे (केरल) में शुरू हो गए। 

तकनीकी अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम : तकनीकी अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्य क्रम के 
अधीन १०५ उम्मीदवार इस बार ज्यादा चुने गए। तकनीकी संस्थाओं में नए प्रवेशाथियों 
के लिए योग्यता व संपन्‍नता के आधार पर छात्रवृत्ति की योजना के अधीन १,७०० अतिरिक्त 
छात्रवृत्तियों की मंजूरी दी गई। कुल ३,७६० छात्रवत्तियां दी जा रही हैं । 

प्रशिक्षण के लिए अखिल भारतीय संस्थान : संबंधित राज्य सरकारों और फोड़ प्रतिष्ठान के 
सहयोग से उच्च प्रशिक्षण और प्रबन्ध के लिए दो अखिल भारतीय प्रबन्ध संस्थापन स्थापित किए 
जा रहे हैं। संस्थापनों के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार करने के लिए आयोजन समितियां बनायी 
जा चुको हैं। तकनीकी सहायता के संयक्‍त राष्ट्रप्रंघ के कार्यक्रम के अधीन दी गई सहायता से 
बंबई में औद्योगिक इंजीनीयरी में प्रशिक्षण देने के लिए एक नैशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की 
जा रही है। हैं 

अनुदान और ऋण : चालू साल की समाप्ति तक राज्य सरकारों, प्राइवेटए एजेंसियों आदि 
को तकनीकी शिक्षा की विभिन्‍न योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में ७.८९ करोड़ रुपये 
के अनुदान तथा २.०७५ करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किये जाने की सम्भावना है। 
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दि अनामलाई बस ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड 
गुड्सशेड रोड, पोल्लाची 


। सन्‌ १९३१ में हमारी थापना से लेकर हम स्यात्री जनता की सेवा में लगे हुए है । | 
| ३१-१०-५९, १, २-११-५८ को सिल्वर जुबिली सनाई गई थी । । 
नई ओर बड़ीं बसों से निपुरए सेवा कायम रखी जाती है । । 
| कोयम्बतूर और मदुराई जिलों और केरल राज्य में १०० बसें विभिन्‍न मार्गों पर | 
| निर्धारित समय में चलती हैं और प्रतिदिन १२०० मील का सफर तय करती हैं । 
इन बसों में प्रतिदिन लगभग ३०,००० मुसाफिर यात्रा करते हैं । 
| लोगों की सुविधा के लिए मेलों और त्योहारों आदि के अवसर पर स्पेशल बसें चलाई 
| जाती हैं । 
वाल्पराई और पालादम आउट एजेन्सियों से भारत भर के सब स्टेशनों को सीधी रेलवे 
| बुकिंग की व्यवस्था है । 
एन. महासिगम बी., एस. सी., ए. एम. श्राई. ई., एम. एल. ए., पार्टनर 
। एन' सहालिगस एण्ड कम्पनी 
मेंनेजिंग एजेन्ट्स 
ड़ 
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प्रतिरक्षा 


स्वतंत्र भारत की सशस्त्र सेनाओं ने देश-विदेश में सदा ही अपने अनुशासन और देश-प्रेम 
का अच्छा परिचय दिया है । बहुत से अवसरों पर देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के 
लिए तथा देवी विपत्तियों के कुपरिणामों को दूर करने के लिए सेना ने सिविल अधिकारियों की 
सहायता की। विदेशों में भारतीय सैनिकों ने कांगों और गाजा में संयुक्त राष्ट्र संघ 
की शोर से कार्य किया । दृष्डोचाइना पर हुए जिनेवा सम्मेलन में किये गए समझौतों के अनुसार 
भारतीय सैनिक इस समय अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की तरफ से देखभाल और नियंत्रण कार्यों 
को करने के लिए इण्डोचाइना में हैं । 

हाल ही में गोआ, दमन और दीब में सशस्त्र सेनाओं को सैनिक कार्यवाही के लिए जाना 
पड़ा । उन्होंने अपने कार्य को बहुत शीघ्र किया । 


उत्पादन-संगठन 


सेनिक साज-सामान में यथासंभव ग्रात्म-निर्भ रता देश की सुरक्षा के लिए परमावश्यक है 
और रक्षा-मंत्राल॒य के उत्पादन संगठन ने इस दिशा में अपनी प्रगति जारी रखी । रक्षा सम्बन्धी 
सामग्री श्रौर उपस्करों को लाइसेंस पर बनाने के लिए विदेशी फर्मों के साथ १२ ठेके किये गए 
जिनमें आवडी में एक-भारी मोटर गाड़ी फंक्ट्री और कपड़ा फैक्ट्री तथा चंडीगढ़ में एक इलेक्ट्रिक 
फंक्ट्री की स्थापना शामिल है । बहुत-सी अन्य नई परियोजनाएं विचाराधीन हैं जिनमें नए कार- 
खानों को स्थापित करने की योजना भी सम्मिलित है। इन परियोजनाओं में से मिश्र धातु तथा 
विशेष इस्पात संयंत्र की स्थापना की योजना' विशेष महत्वपूर्ण है। गत वर्षों में स्वीकृत महत्वपूर्ण 
योजनाओं में प्रगति हुई है । इन योजनाओं की पूर्ति से हमारी प्रतिरक्षा की संभाव्य शक्ति बढ़ 
जाएगी और विदेशी विनिमय में भी बचत होगी । 


आाडिनेन्स कारखाने 


वर्तमान जन-शक्ति, कल-कारखानों और लड़ाई के साज-सामान की नई वस्तुओं के अधि- 
काधिक उपयोग से आडिनेन्स कारखानों के उत्पादन में बहुत बुद्धि हुई है। ये कारखाने आधुनिक 
तकनीकी काम में लाए जा रहे हैं जिसके कारण उत्पादन व्यय कम हुआ है । 

१९६०-६१ में ग्राडिनेन्स कारखातों में सेनिक तथा असैनिक उपभोक्ताओं के लिए ३०.३६ 
करोड़ रुपए मूल्य को वस्तुओं का उत्पादन हुआ जब कि लक्ष्य २९ करोड़ रुपए का रखा गया था । 
ग्राशा है कि १९६१-६२ से ४० करोड़ रुपए की लागत का उत्पादन कार्य हो सकेगा। 

इस वर्ष १,००० शक्तिघान ट्रक (३ टन) बनाए गए । इस समय शक्तिमान ट्ुक में ४८.८ 
प्रतिशत स्वदैशी वस्तुएं ढगी हैँ ज़ज्जक्ति वर्ष के आरंभ में ३६.३ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादित वस्तुओं का 
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प्रयोग किया जाता था। निश्ञान ट्रक के निर्माण के लिए लाइमेन्स समझोता दिसम्बर १९६१ में 
हुआ । ट्रैक्टर बनाने का काम संतोषजनक रूप से चल रहा हैं। १३१ ट्रैक्टर बनाए जा चुके हैं । 


रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन 

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन अनेक अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं, अयोगशलाश्रों 
सहित प्रतिरक्षा सेवा के साज-सामात और वेज्ञानिक आवश्यकताञओं की पति और आात्म-निर्भरता 
प्राप्त करने के लिए कार्यरत हैं । वर्तमान संस्थाओं, प्रयोगशालाओं में सुविधाएं और अधिकाधिक 
बढ़ाई गई हैं । नई अनुसंधान घालाओं की ब्‌द्धि की गई है जिससे क्षेत्र में अनुसंधात तथा विकास 
कार्य हो सके । नई प्रयोगशालाओं में रक्षा खाद्य अनुमृंधान शाला, आणविव श्रीएध और तत्सम्बन्धी 
विज्ञान संस्था, टमिनल बालस्दिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ठोस पदार्थ भौतिक प्रयोगशाला, रक्षा 
इलेक्ट्रातिक अनुसंधात प्रयोगशाला और कार्य संस्था तथा विकास संशोधन सम्मिलित है । 

हवाई जहाजों और तत्सम्बन्धी साज-सासमान के उत्पादन श्रोौरू विकास के निमित्त प्रावि- 
धिक विकास और उत्पादन (वायु) निर्देशालय तथा उसकी शाखाओं ने महत्वपूर्णा कार्य किया है । 

नागर विमान संगठन द्वारा बनाये गये दो सीट वाले रोहिणी ग्लाइडर की जांच करने 
के लिए उड़ानें हो चुकी हैं और इस ग्लाइडर को वायुसेना के मुख्य कार्यालय द्वारा स्वीकार किया 
गया है | हवाई इलेक्ट्रोनिक साज-सामान के विकास में विशेष उन्‍नति की गई है और उसके 
हवाई चालकों के लिए विशेष प्रकार के कपडे आदि भी तैयार किये गए है ! 


हिन्दुस्तान वायुयाव लिसिटेड 


विदेशों से प्राप्त कच्च माल के आधार पर नये वायुयानों का निर्माण आरम्भ किया गया। . 
गत मा के अन्त तक हिन्दुस्तान वायूयान लिमिटेड ३८ पृष्पक वायुवान तैयार कर चुकां था । 
पृष्पषक वायूयान के नमूने पर बनाए गए दूसरे हुवाई जहाज की परीक्षण उड़ान हो चुकी है भश्रौर इस 
किस्म का एक तीसरा हवाई जहाज तैयार किया जा रहा है जो कि कृषि कार्यों के काम में लाया 
जाएगा । | 

आलोच्य अवधि में २५ सम्पूर्ण रेलडिब्बों का निर्माण होने लगा है । यह प्रगति निर्धारित 
समय से लगभग ६ माह पूर्व ही की गई है । 

इंगलेण्ड में वायुयान निर्माण डिपो के होकर सिडले कम्पनी के सहयोग से निर्मित एवरो- 
४४5 की प्रारम्भिक उड़ान २९ नवम्बर, १९६१ को हुई। यह वायुवान १८ महीने में बनकर तैयार 
हुए हैं जो कि एक रिकार्ड कायम करता है। एवरों वायूयान में राल्सरोइस डाह्टे, प्रोपैलर, 
टरबाइन इन्जन होते हैं। यह बड़ा ही शक्तिशाली इन्जन है और वाययान को विशेष सरक्षा 
प्रदान करता है । । ह है 


रत विद्युत लिमिटेड 


भारत विद्युत लिमिटेड के छिए १९६१-६२ में २.२९ करोड़ रुपये का उत्पादन लक्ष्य 
निश्चित किया गया जो कि आशा की जाती थी कि मार्च तक पूरा हो चुका होगा। कम्पनी ने 


9०९८६ 
श्र 


:६० के अन्तिम भाग में वाल्व ज्त्पादन कार्य हाथ में लिया। साथ ही टेलीविजन रिश्ीवर और 
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एम्प्लीफायर बनाने का काम भी शुरू किया गया। एक विदेशी कम्पनी के सहयोग से ट्रांसस्टिर 
सेट बनाने का काम भी शुरू किया गया है। फायर कन्ट्रोल रेडार के निर्माण के लिए एक विदेशी 
कम्पनी से करार किया गया है। जापानी इलेक्ट्रिक कं० के साथ ठप रिकाडिग मशीनों के निर्माण 
के लिए एक करार किया जा रहा है । 


जलयान निर्माण कार्यक्रम 


मई, १९६१ में आई. एन. एस. “बेतवा के आगमन से आठों नए जहाज इस समय भारत 
में हैं। आई. एन. एस. विक्रांत, नवम्बर, १९६६१ में स्वदेश झा पहुंचा । समुद्र तटीय प्रतिरक्षा जलू- 
यान आई एन एस अभय और अक्षय ने क्रमशः नवम्बर, १९६१ और जनवरी, १९६२ से कार्य 
झारम्भ कर दिया। मेज़ांगा डाक, बम्वई को पांच माइन्स स्वीपर, १०० आदमियों को ले जाने 
वाली दो नावें, और कई प्रकार के श्रन्य साज-सामानों का श्राइंर किया गया । कलकत्ते की गार्डन 
रिच वर्कशाप को तीन अ्रतिरिकत प्रतिरक्षा जलयानों, एक तटीय जलयान और एक ३६ फुट की 
तेज चलने वाली मोटर बोट झादि बनाने का गझ्राडर दिया गया है | 


बम्बई की एलकाक और एशडांग एण्ड कम्पनी लि० ने भीम और बाली नामक दो डीज़ल 
नावें तेयार की हैं और इस वक्‍त वे नौसेना की डक में कार्य कर रही हैं। मेजांगा डेक में एक 
५०० टन की वाटर बोट और दो सामान्य नावें तैयार की जा रही हैं । गारडन रिच वकंशाप ने 
कोचीन के लिए दो २५ टन साज-सामान ले जाने वाले बजरे तैयार किए। एक अन्य ३५ फुट की 
तेज रफ्तार की मोटर बोट और दो २५ फुट की तेज रफ्तार वाली मोटर बोटों का काम हो 
रहा है । 


सहायक सेनाएं 


विक्रम 


हमारे देश की सहायक सेनाश्रों ने प्रादेशिक सेना, छोंक सहायक सेना, सहायक वायु 
' सेना, नेशनल केडिट कोर और सहायक केडिट कोर ने इस वर्ष अपनी स्वेतोमुखी प्रगति चालू रखी । 

प्रादेशिक सेना की यूनिटों में हाजिर और ट्रिनी में तरक्की होती रही और इस वर्ष ५५ 
व्यक्तियों को आफिससे कमीशन और ६९ व्यक्तियों को जे. सी. सी. कमीशन प्राप्त हुआ है। १९६१- 
६२ के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रादेशिक सेना में सैनिकों की कुछ संख्या स्वीकृत संख्या का लगभग 
८७ प्रतिशत भाग थी। प्रादेशिक सेना को अधिक लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से इस सेना के कार्ये- 
कर्त्ताओं को अतिरिक्त रियायतें दी गई । 


लोक सहायक सेना की पुनर्गठित योजना के अन्तर्गत १५४ शिविर आयोजित किये गये 
गौर ७१,६४४ लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । इनमें से ७१,४९८ लोगों ने देश की सेवा में प्रस्तुत 
रहने की प्रतिज्ञा की । लोक सहायक योजना के ग्रारम्भ से अब तक ४,७३७ प्रशिक्षार्थी राष्ट्र की 
सशस्त्र सेनाओं में शामिल हो चुके हैं। अभी तक ६,१६,१४४ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है । 

१९६१-६२ में राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल में ७,५९७ अफसर और ५,७८,३६७ केडिट थे । 

राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के स्तर में सुधार लाने के लिये भारत सरकार ने पूना के निकट 
पुरन्दर के ऐतिहासिक किले में एन. सी. सी. श्रकादमी की स्थापना की है। इसे संस्था में इस समय 


१८० आजादी का पर्द्रहवाँ वर्ष 


५२ अफसर केडिटों को नौ महीने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त १४१ एन, सी. 
सी. के अफसरों के लिए भी ६ महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। 

लगभग २ लाख से अधिक एन. सी. सी. अफसरों और केडिटों ने इस वर्ष २२१ प्रशिक्षण 
शिविरों में भाग लिया । केडिटों को पड़ोसी राज्यों के केडिटों से मिलने श्रौर साथ रहने का अवसर 
देने के लिये आठ अखिल भारतीय ग्रीष्म शिविर, खड्गवासला, वेलिग्टन, सुबाथू, पहलगांव और 
कुम्त्र में श्रारम्भ किए गये। इसके ग्रतिरिक्त महाबलेश्वर, कुडंकनाल, दाजिलिंग, चकरोता, डल- 
हौजी, शिलांग, माउन्ट आबू और पहलगांव में ८ उन्नत नेतृत्व शिविर आयोजित किये गए जिनमें 
१६ अफसरों ओर ५८२ केडिटों ने भाग लिया। प्रत्येक शिविर का कार्यकाल १७ दिन था । इन 
शिविरों के कार्यक्रमों में लम्बी यात्रा पर जाना और, खुली हवा में घूममा और रहना विशेषत: 
सम्मिलित था। मोलिक सैनिक विषयों में भी प्रशिक्षण दिया गया। 

४८७ अफसरों और १७,६३० केडिटों ने २३ सामाजिक सेवा" शिविरों में भाग लिया । 


इनके अलावा ३० महिला अधिकारियों और ८७८ लड़की केडिटों ने सात सामाजिक सेवा शिविरों 
में भाग लिया | 


नागरिक श्रधिकारियों को सहायता 


पिछले वर्ष के समान इस वर्ष भी सशस्त्र सेनाश्रों ने प्राकृतिक प्रकोप के समय, विकास 
परियोजनाप्रों को चलाने में तथा शांति-व्यवस्था बनाये रखने में नागरिक अधिकारियों की सहायता 
की । इस वर्ष देश के कई भागों में बाढ़ आई और बाढ़-पीडितों की सहायता के लिए स्थरू भाग या 
वायु सेवा की सेवाएं उपलब्ध की गईं । महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर पूना में पहाड़ों के बीच 
भरे हुए जल को साफ करने के लिए एक नौसैनिक टुकड़ी भेजी गई प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 
आई. एन. एस. कोंकण को जून, १९६१ में मिनीकाय और एन्ड्रोथ द्वीप भेजा गया ताकि वहां पर 
फंसे हुए भारतीय विद्याथियों तथा डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को बचाकर मुख्य भूमि पर 
लाया जा सके और एन्ड्रोथ में पेट की बीमारी ने जो महामारी का रूप धारण कर छिया था उसे 
रोकने के लिए दवाइयां पहुंचाई जा सकें। भाखरा नांगल, हीराकुण्ड, रिहन्द बांध और पाइकारा 
बांध परियोजनाओं में जल के नीचे काम करने का साज़-सामान और सैनिक भी सेना द्वारा उप- 
लब्ध किये गए । 

स्थल सेना ते पुलिस तथा आसाम राइफल्स की मदद से नागालैण्ड में शांति तथा व्यवस्था 
बनाए रखते में अपना प्रयत्न जारी रखा । फरवरी, १६६२ में मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर 
भारतीय सेना ने जबलपुर के दंगों में शांति और व्यवस्था कायम रखने में सहायता की । इसी 
प्रकार मई के महीने भें आसाम और कछार जिले में अन्दरूनी सुरक्षा बनाए रखने में मदद की 
जब कि वहां पर भाषा के विवाद को लेकर दंगे हो रहे थे | इसी प्रकार सेना ने उत्तर प्रदेश में 
अक्तूबर, ६१ में अलीगढ़ और मेरठ के दंगों के समय शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहा- 
यता दी । 

भारतीय वायुसेना ने केरल, मद्रास और उड़ीसा 


हे  दाष्यों के बाढ़ग्रस्त इलाकों के ऊपर 
जुलाई, १९६१ में उड़ान कर उनकी पूरी जांच की | 


$ 
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उद्योगों की बढ़ती हुई माँग को प्रा करते 
के लिए कोयले का श्रधिक उत्पादनकर हम 
भी राष्ट्र की श्राथिक व्यवस्था को सुवृढ़ 
बनाने के महान प्रयास सें भ्रपना भाग 
अ्रदा कर रहे हें । 


प्राइवेट लिमिटेड 
( कोयला खानों के मालिक एवं प्रतिनिधि ) 
पोस्ट बकस नं० ८६७ 
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२3 : 
प्राकृतिक साधन 


भारी उद्योग की प्रगति विशेषत: कच्चे लोह के साधनों और उनके अधिकतम विकास पर 
निर्भर करती है। भारत विश्व के औद्योगिक देशों के साथ कदम मिलाकर तब तक नहीं चल सकता 
जब तक कि उसकी ओद्योगिक प्रगति को व्यवस्था ठीक ढंग से न हो। पिछले १० वर्ध से हम 
अपनी प्राय: सभी जरूरतें अपने कारखाने के उत्पादन से पूरी कर रहे हैं और विदेशों से इस्पात 
का आयात बहत कम हो गया है । राउरकेला, भिलाई और दुर्गापर के कारखाने पूरों तरह काम कर 
रहे हैं और बोकारों में एक नया कारखाना बन कर तैयार हो रहा है। इस्पात के मामले में विदेश 
में आयात पर हमारी निर्भरता बहुत कम हो गई है । 

भारत में 7२०१ में १५ लाख टन बिक्री योग्य कच्चा लोहा और ९७ हुजार ठद तंथार 
इस्पात का उत्पादन क्रिया गधया। उसे समय हम विदेशों से १ लाख 39७ हेजार टन लोहा 
मंगवाते थे । १९०१ में इस्पात का हमारा उत्पादव टाठा आयरन सटीक कम्पनी, जमशेदपुर, इडियन 
ग्रायरन स्टील कम्पनी, बनेपुर और मंसूर आयरत एग्ड स्टील वर्कर्स भद्रावती में होता था और ये 
तीनों कारखाने निजी क्षेत्र में थे । ह 

इन तीनों कारखानों में टाठा आयरन एण्ड स्टील बक्स कम्पनी जमझेदपुर का कारखाना 
सबसे पुराना है। इसने सबसे पहले १९११ में कच्चा लोहा और १९१२ में इस्प,त तैयार किया था । 
१०३९ तक यह कारखाता १० राख टन लोह पिण्ड तेयार कर चुका था । 

इंडियत आयरन ए०ड स्टील कम्पनी के दो कारखाने है । एक कुल्दी में और दूसरा बर्नपुर में । 
कुल्टी के कारखाने की दो घमन भटिटिया हैं जिनमे से प्रत्येक 
टन प्रतिदिन है । बनंपुर के कारखाने में दो धमन भटिटयां है 
दिन ६०० टन है 

मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्ब स भद्रावती का कारखाना १९२३ में खोला गया भरा । तब इस 
कारखाने में स्थानीय कच्चे लोहे से तैयार लोहा बनाने के लिए सिर्फ एक छोटी भट्टी थी। १९३६ 
तक इस कारखाने का काम इतना बढ़ गया था कि लगभग २५८ हजार टव इस्पात की वस्तुएं और 
८०० लाख दन लोहा पाइप तैयार होने लगे । १९३८ में कारखाने में सीमेंट बनाने का काम भी 
शुरू किया गया। फिर १९४२ में एक फैरों सिलीकन सयंत्र लगाया गया। १९६४ के बाद 
से कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रयास जारी है । 


£५ 


की उत्पादन-क्षमता लगभग ३०० 
और प्रत्येक की उत्पादन क्षमता प्रति- 


पहली पंचवर्षीय योजता में उन्नति 


पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लोहा और इस्पात की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 
निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित कियों गया था :-- 


श्८४ आज़ादी का पन्द्रह्॒वाँ वर्ष 


कच्चा लोहा बिक्री योग्य तैयार इस्पात 
(लाख टनों में ) 
क्षमता 5६७,०० १५.५० 
१९५५-५६ में वास्तविक उत्पादन. १९.५० १२.० 
अतिरिक्त उत्पादन की मांग की पूति आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर और इण्डियन 
प्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी बनेपुर के मौजूदा कारखानों के विस्तार तथा सार्वजनिक क्षेत्र में 
स्थापित किए जाते वाले नए कारखानों के प्राथमिक उत्पादन से की जाने वाली थी । 
किन्तु प्रथम योजना में सावंजनिक क्षेत्र में इस्पात का नया कारखाना नहीं खोला जा 
सकता । जमशेदपुर और बनंपुर के कारखानों ने अपने विस्तार के कार्यक्रम को जारी रखा। विस्तार 
की इस योजनामें निम्नलिखिन बातें शामिल थीं; 
१. टाटा कारखाने में बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन की क्षमता.७ लाख ५०० हजार टन 
से बढ़ा कर ९३१, ००० टन बनानी है और । 
२. इण्डियन आयरन कम्पनी में बिक्रीय योग्य इस्पात के उत्पादन को ४ छाख टन से बढ़ा 
कर ६ छाख टन कर देना और कच्चे लोहे का उत्पादन ४ लाख टन से बढ़ा कर ५ 
लाख टन कर देना । 
इन विस्तार कार्यो के लिए भारत सरकार ने दोनों कारख।नों को प्रत्येक की १० करोड़ 


रुपया बगरेर ब्याज का ऋण दिया -है। इण्डियन आयरन कम्पनी को भी विश्व बेंक ने ३१५ लाख 
रुपया ऋण दिया है। 


दूसरी पंचवर्षोय योजना में हुआ विकास 


पहली योजना के अंतिम वर्ष में यह अनु भव किया जाने रूगा था कि देश की आवश्यकताओं 
को देखते हुए यहाँ इस्पात का उत्पादन बहुत कम होता है। १९५१ में लगभग ९० हजार टन 
इस्पात का आयात किया गया | उस समय दूसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माण हो रहा था। आयो- 
जनकर्त्ताओं के सामने यह स्पष्ट था कि सशक्त अर्थ-व्यवस्था के लिए इस्पात एक अनिवाय॑ वस्तु है 
और इस्पात की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए इस्पात उद्योग का बृहद्‌ स्तर पर विस्तार 
करना जरूरी है। इसलिए आयोजनकर्त्ताओं ने पंचवर्षीय कार्यक्रम में इस्पात को एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिया। योजना में इस्पात उद्योग की उत्पादन-क्षमता को ६० लाख पिन्ड टन उत्पादन तक 
बढ़ाने तथा छगभग ७ लाख टन कच्चा लोहा बिक्री के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है । 
यह लक्ष्य इस प्रकार प्राप्त किया जाना था। 

(१) जमशेदपुर और बनंपूर की उत्पादन क्षमता को ३० लाख पिन्ड टन बढ़ाकर इन दोंनों 
स्थानों पर पहले से ही विस्तार कार्य हो रहा था। पहली विस्तार योजना को अब इन नए कायंत्रमों 
में सम्मिलित कर दिया गया है । टाटा कारखाने ने श्रपनी उत्पादन क्षमता को २० लाख पिन्ड टन 
तक बढ़ाने की व्यवस्था की है (१५ लाख टन इस्पात बिक्रीय योग्य होगा) तथा इण्डियस आयरन 
कम्पनी ने अपनी उत्पादन-क्षमता १० छाख टन तक बढ़ाने की व्यवस्था की है । 


(२) राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में सावंजनिक क्षेत्र में १० छाख टन इस्पात के तीन 
नए कारखाने खोले गए । 


प्राकृतिक साधन १८५ 


राउरकेला : राउरकेला इस्पात संयन्त्र के लिए एक जमंन कम्पनी कुरुप डिमाग ने ५० 
लाख टन के एक सन्‍्यत्र के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तेयार की थी जबकि इस रिपोर्ट का 
परीक्षण हो रहा था उस समय दूसरी पंचवर्षीय योजना के अ्रंतगंत ६ ० लाख टन के उत्पादन का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया था। परिणामस्वरूप इस परियोजना के आकार को बढ़ाकर दुगना करता पड़ा । 
१० छाख टन सन्यत्र को एक परिशोधित परियोजना रिपोर्ट नवम्बर, १९५५ में प्राप्त हुई । यह 
रिपोर्ट स्वीकृत हुई और धघमन-भट्टी, कोक ओवन और विजली सन्यत्र के लिए अप्रैल, १९५६ 
में खरीदने के आर्डर भेज दिया गया । एल० डी ० पलान्ट को छोकड़र जो कि आस्ट्र लिया से आना 
था शेष साज-गामान के लिए अक्तूबर, १९५६ में जर्मनी से आए स्टील डेलीगेदन को खरीदने के 
लिए श्राइंर दिया गया। 

राउरकेला इस्पात सन्यत्र की इकाइयां निम्नलिखित हैं :-..- 

(१) लोहा निर्माण : हजार टन क्षमता वाली तीन धमन भटिटयां और ७० ओवन प्रति 
टन की क्षमता वाली तीन बेटरियां । 

(२) इस्पात निर्माण : ८० टन वाली ४ खुली तीव भदिटयां और तीन ३४० टन 
एल ० डी०कनवंटर जिनसे क्रमश; २,५०, ००० और ७,५०, ००० टन के उत्पादन की व्यवस्था है। 

(३) रोलिंग मिल : १ ब्लूमिंग मिल्स और स्लेबिग मिल, १ सेमि कनटी न्यूस होट 
स्ट्रिप मिल, २ कोल्ड रोलिंग मिल और ६ होट डिप टिनिंग लाइन्स हैं । 

यहां के सन्‍्यत्र का समूचा आधार कच्चा लोहा है अतः राउरकेला से ५० मील दूर बरसुआ 
नामक स्थान में एक यन्त्रीकृत कच्चा लोहा खान का विकास हो रहा है । बरसुआ और राउरकेला 
को एक नई रोलिंग लाइन से जोड़ दिया गया है। इस कारखाने के लिए चूना, सतना और पूर्ण 
पानी की खानों से उपलब्ध किया जाता है और डेलोमाइट भिलाई के निकट हिरी की खान से प्राप्त 
होता है। और जल की आवश्यकता निकटवर्ती ब्राह्मणी नामक नदी से पूरी होती है। इस कारखाने 
को झरिया और कारगली से कोयला प्राप्त होता है। इस कारखाने में लोहे और इस्पात की चादरें 
और पत्तियां आदि तैयार की जाएंगी । १० लाख टन इस्पात पिण्डों को ७ छलाब्व २० हजार टन 
बिक्री योग्य इस्पात के रूप में परिणित किया जाएगा । जिससे ये वस्तुएं तेयार की जायेंगी : २ लाख 
टन प्लेट, ३ छाख टन हाट स्ट्रिप, ! लाख ७० हजार टन कोल्ड स्ट्रिप और ५० हजार टन हाट 
डिप टिन प्लेट टन हाट डिप्ट टिन प्लेट । 

इस सन्यत्र की तमाम इकाइयों का काम केवल डिप टिनिग सन्‍्यत्र की तीन लाइनों को 
छोड़कर (जिनके खरीद के लिए आडर बहुत देर से भेजा गया था) काम शुरू हो गया है। इसके 
अलावा एक पाइप सन्‍य जो कि प्रति वर्ष ८६०० से लेकर ३१००० टन पाइप प्रति माह 
तैयार करेगा, भी राउरकेला में स्थापित हो चुका है। बिजली के पाइप बनाने का यह कारखाना 
अगस्त, १९६० में स्थापित किया गया और दिसम्बर, १९६० में उसमें नियमित रूप से उत्पादन 
प्रधिक रखा था। इस कारखाने के लिए कच्चा माल शर्थात लोहे की चादर, रासायनिक खाद 
कारखाने से प्राप्त होगा। राउरकेला में एक रासायनिक खाद का कारखाना भी खोला गया है 
जिसकी उत्पादन क्षमता ५ लाख ८० हजार टन कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट प्रति वर्ष है। और 
आशा है कि यह उत्पादन क्षमता इस वर्ष बढ़ जाएगी। इस कारखाने के लिए कोक ओवन गसों से 
हाइड्रोजन, आक्सीजन प्लांट से नाइड्रोजन और चूने के पत्थर का चूरा श्राप्त होगा । 


१८६ धाज्ादा का पर्द्रहवाँ वर्ष 


भिलाई 


राउरकेला की भांति भिलाई का कारखाना भी कच्चे लोहे शौर अन्य बातुओं की उपलब्धि 
पर आधारित है। भिलाई परियोजना कौ सविस्तार रिपोर्ट रूस ने पेश की थी और फरवरी, 
१९५५ में कारखाने के लिए साज-पस्तामान की उपलब्धि पर एक समझोता भी हुआ था। भिलाई 
कारखाने के मुख्य भाग निम्तछि खत हैं :-- 

१. लोहा निर्माण : १,२३५ टन प्रति दिन उत्पादन की क्षमता रखने वाली २ धमन भटिट्यां 
तथा ६५ ओवन बंद्री की क्षमता रखने वाली ३ बेटरियां । 

२. इस्पात निर्माण : २५० टन वाली ६ खुली भटिटयां । 

३. रोलिग मिल्लद : एक १,१५० एम ० एम० ब्लूमिग मिछू, एक रेल ओर सम्बन्धित सामान 
की मिल्स, एक बिछूट मिल और एक मर्चेन्ट मिल | | 

भिलाई को कच्चा लोहा राजहारा खान से प्राप्त होता है जो कि,भिछाई से ६० मील दूर 
एक यंत्रीकृत खान है। भिलाई की चूने और डोनोमाइट की आवश्यकताओं की पूति के लिए नन्दिनी 
और हिर्री की खानों का यंत्रीकरण किया जा रहा है। कोयले की प्राप्ति ऋरिया, कोरबा और 
कारगली की खानों से हो रही है । 

भिलाई द्वारा उत्पादित किए जाने वाले १० लाख टन इस्पात पिण्डों का ब्योरा नीचे लिखे 
अनुसार है :-- 


क्‍ ठ्न 
[ क्‌) रेल, स्टेन्डड गंज 2१,०७०, ००० 
[स्र) रेल नैरो गेज 2०,००७ 
(ग) रेलवे स्‍लीपर बार्स १०,००७ 
(घ) स्टेन्डड्ड श्रौर चौड़ी बीम्स, चेनल्स, एंगिल्स, और अन्य हलका 
व भारी सामान | २,८४,००० 
(च) ७।८ इंच से ३ इंच चौड़ाई वाले चक्कर और ७।८ से ३ 
इंचमोटाई तक के वर्गाकार टुकड़े... ५३१७७ ७ 
(छ) २ इंच से ५ इंच चौड़े समतल टुकड़े १५,००० 
(ज) रोलिंग मिल्स के बाहर २ इंच २ इंच से ३ इंच ३ इंच ' 
बिलिट-- 
रिरोडलिंग-कार्य १,५०,००० 
पोग : ७,७०,००० ह 


इसके अछावा भिलाई में बिक्री के लिये ३ लाख टन कच्चा लोहा प्राप्त होगा । राउरकेला 
की तरह भिलाई में पहली धमन भट्टठी फरवरी, १९५९१ में शुरू हुई । इसके बाद इस कारखाने की 
समस्त इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं । 


प्ररक्ृतिकत साधन १८७ 


दुर्ग पुर 


यूनाइटेड किगडम से बुलाएं गए टेकनिकल मिशन ने इस्पात का कारखाना खोलने से 
सम्बन्धित आथिक और टेकनिकल संस्थाओं के अध्ययन के बोद दुर्गापुर को अपना कारखाना बनाने 
के लिए चुना | इस का रखाने के उत्पादन का रूध्य भी १० लाख टन रखा गया । इंडियन स्टील 
वर्कंस ऋस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के नाम से १३ ब्रिटिश मंत॒फैक्चारिंग और इन्जीनियरिंग कम्प- 
नियों ने मिलकर भारत सरकार के साथ एक अनुबन्ध किया जिसके अनुसार दुर्गापुर में इस्पात 
का कारखाना खड़ा करने को सारी जिम्मेदारी उक्त कम्पनी को सौंपी गई और १९०६ के अक्ट- 
बर में कारखाने के साज-सामान के लिए आडेर पेश किया गया । 

दुर्गापुर का कारखाना कोयले की उपलब्धि पर आधारित है | इस कारखाने में झरिया और 
बराबर खानों से कोयला प्राप्त होगा जिसकी ढुलाई दुर्गापुर में ही की जाएगी। कच्चा लोहा, 
बोलानी नामक स्थान से ओर चूता बिरमित्रपुर से प्राप्त होगा । जहां तक बिजली का सम्बन्ध हैं 
इस कारखाने को दामोदर 'बाटी के थर्मल स्टेशन से त्रिजली और निकटवर्ती दामोदर नदी से जल 
प्राप्त होगा । 

यह कारखाना आरम्भ मे १० छाख टन इस्पात का उत्पादन करेगा जिसे बढ़ाकर २५ 
लाख टन किया जा सकता है। दुर्गापुर कारखाने के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं :-- 

१. लोहा निर्माण : १,२५० टन प्रतिदिन उत्पादन की क्षमता वाली ३ घमन भटिटयां 
तथा ७८ झब्नोवन प्रति बैटरी की क्षमता वाली ३ बेंटरियां । 

२. इस्पात निर्माण : सात २०० टन और १०० टन वाली भटिटयां । 

३. रोलिंग मिल्‍स : एक ४४ इंच लूमिंग मिल, एक इंटरमीडिएट मिल, एक बिलट मिल, 
एक मीडियम स्ट्रक्चर मिल और एक मर्चेन्ट मिल । 

दुर्गापुर द्वारा उत्पादित किए जाने वाले १० लाख टन इस्पात पिण्डों का ब्योरा नीचे लिखे 
अनुसार है :-- 


। ट्न्न' 

(क) हैवी फोरजिव ब्लूम्स १०,००७ ० 
(ख) फोर्राजिग ब्ल्म्स ३०,० ०० 
(ग) फोर्जिंग बिलट्स ६०,०० ० 
(घ) री-रोलिग उद्योग के लिए बिलट्स १,५०,०० ७ 
(च) मर्चेन्ट बार सेक्‍्शंस २,४०,०० ० 
(छ) लाइट और मीडियम सेक्शन २,००,०० ० 
(ज) स्लीपसे ह ६०,० ०० 
(झ) पहिए ओर एक्सिल ५०,००० 

योग : 5,००,००० 


इसके अलावा यहां ३,६०,० ०० टन कच्चा लोहा बिक्री के लिये तेयार किया जाएगा । इस 
कारखाने की सभी इकाइयां स्थापित हो चुको हैं । 


१८८ ध्राज्ञादो का पन्द्रहर्याँ व 


पहिए और एक्सिल का कारखाना 


दुर्गापुर में पहिए और एक्सिल बनाने का एक कारखाना भी स्थापित किया जा रहा है 
जो कि आरम्भ में ९० हजार पहिए और ४५ हजार एक्सिल तैयार करेगा। इस प्रकार रेल की 
छोटी और बड़ी लाइनों के लिए पहियों के ४५ हजार सेट तेयार होंगे । इस कारखाने की उत्पादन 
क्षमता ७५ हजार पहियों के सैट और ८ हजार अतिरिक्त एक्सिल तैयार करने की है । 

इस कारखाने की योजना बनाते समय १९५५ में जिस इस्पात की आवश्यकता हुई थी 
वह अधिकांशत: पूरी हो चुकी है | चूंकि लोहे और इस्पात के वितरण पर गत युद्ध से नियंत्रण 
चला आ रहा है, इसकी मांग का भ्रन्दाजा पूरी तरह किया जा सकता है। इस्पात की मांग के 
निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट होगा कि किस प्रकार प्रगति हो रही है : 


वर्ष * लाख टनों में 

१९५६-५७ ३९.४० ... 

१९५७-५८ ४२१,४५ 

१९५८-७१ ६ ४१.७५ 

१९५९-६० ४०.६३ 

१९६०-६१ ४७9,४० 

१९६१-६२ ६२.० ० 

मांग को देखते हुए इस्पात की प्राप्ति (उत्पादन और श्रायात) नीचे लिखे अनुसार है :--- 
देशी उत्पादन आयात योग 

(लाख टनों में) 

१९९५ १२.६० ०९,०० २१,६ ० 

१९०६ १३.५५ १८.५४ ३२.०९ 

१९५७ १४, ०९ १७.२० ३१.२९ 

१९५८ १३,६८ ११,७३ २५.७१ 

१९५९ १६.६८ ०८.१८ २५.८६ 

१९६० ६१.७६ ११.३० ३३.०६ 


पिछले ६ वर्षों में लोहा और इस्पात के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है यद्यपि 
ग्रह वृद्धि सब मांगों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है । 


इस्पात 
लोहा इस्पात पिण्ड तयार इस्पात 
(लाख टनों में) 

१९५५ २४.४२ १६.७१ १२.६० 
१९५६ ०४,४७० १६.९६ १३.५५ 
१९५७ ०२.९५ १६.६६ १४.०९ 
१९५८ ०४.२३ १७.६७ १३,९२२ 
६3048. ०७.६८ २३.८२ १७.६२ 
१६६० ११.७६ ३२.०७ २१.७६ 
१९६१ ११.४० २८,७ ० २९,८० 


प्रकृतिक साधत १८९ 


मोटे तौर पर आज स्थिति यह है कि १९५५ में निर्धारित लक्ष्य अर्थात्‌ ६० लाख टन 
इस्पात पेदा करने की क्षमता प्राप्त की जा चुकी है। टाटा और इण्डियन आयरन कम्पनियों का 
विस्तार हो चुका है। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के कारखाने सभी पूरी तरह काम कर रहे 
हैं। केवल दुर्गापुर के पहिए और एक्सिल का कारखाना और राउरकेला का कोल्ड रोलिग मिल 
ने अभी काम शुरू नहीं किया है । 


तीसरी पंचवर्षोष योजना 


तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस्पात की अधिकाधिक बढ़ती हुईं मांग का पूरा ध्यान रखा 
गया है । योजना आयोग द्वारा स्थापित वरकिंग ग्रुप ने अनुमान लगाया है कि १९६५-६६ में १५ 
लाख से २० लाख टन दुलाई के लोहे और ७३ लाख टन बिक्री के योग्य इस्पात की आवश्यकता 
होगी । आथिक अनुसंधान' की राष्ट्रीय परिषद्‌ द्वारा नियुक्त एक समिति भी इस्पात की मांग के 
सम्बन्ध में इसी निष्कर्ष पर पहुंची है। इस समिति का अनुमान है कि १९६५-६६ में ७२ लाख 
टन इस्पात की आवश्यकता होगी । इस समिति का ख्याल है कि तेयार इस्पात की यह मांग 
१९७०-७१ में लगभग १ करोड़ २८ लाख टन होगी । 

७२ लाख टन इस्पात की मांग पूरी करने के लिए १ करोड़ टन इस्पात पिण्ड उत्पादित करने 
की क्षमता प्राप्त करनी होगी । तीसरी पंचवर्षीय योजना के ल्यि यही लक्ष्य निर्धारित किया गया 
है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिय राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के कारखानों की पूरी सामथ्यं का 
लाभ उठाया जाएगा। फलस्वरूप भिलाई को अपना उत्पादन १० लाख टन से बढ़ाकर २५ राख 
टन, राउरकेला को १० लाख टन से बढ़ाकर १८ लाख टन और दुर्गापुर को १० लाख टन से बढ़ा 
कर १६ लाख टन इस्पात उत्पादन करना होगा। इस विस्तार के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार 
हो गई है और नए साज-सामान के लिए आडेंर पेश किए जा रहे हैं। इसी प्रकार मेसूर आयरन 
एण्ड स्टील वबवर्स, भद्वावती में भी १ लाख टन की क्षमता से हमें ९० लाख टन इस्पात मिलने 
लगेगा । शेष १० लाख ठन इस्पात की उपलब्धि के लिये बोकारो में १० लाख टन की क्षमता 
वाला एक नया इस्पात कारखाना स्थापित किया जा रहा है। बिजली की भट््टियों के लिये उत्पादन 
बढ़ाया जा रहा है। भिलाई और राउरकेला में जितना विस्तार किया जा रहा: है वह इन का रखानों 
की सामथ्य देखते हुए अधिकतम है । दुर्गापुर में अभी १० छाख ठन अतिरिक्त उत्पादन की 
गुंजाइश है। दुर्गापुर के कारखाने द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग निश्चित ही बढ़ती जाएंगी। 
बोकारो के नए कारखाने से सम्बन्धित एक विस्तृन रिपोर्ट भारतीय इंजीनियरों ने तंयार की है 
और कारखानों के स्थल से सम्बन्धित जांच-पड़ताल चल रही है। 


कच्चा लोहा 


ढलाई के कारखानों में कच्चे लोहों की मांग अविकाधिक बढ़ती जा रही है और इस काम 
के लिये १९६० में १० लाख टन से ज्यादा कच्चा लोहा बेचा गया। कलिंग की धमन भट्ठियों 
द्वारा उत्पादित कुछ हजार टन के अतिरिक्त सारा कच्चा लोहा एकीकृत इस्पात कारखानों में 
तैयार किया गया है। परन्तु इन एकीकृत कारखावों में उत्पादन की एक सीमा है। अतः निश्चय 
किया गया है कि ढ़छाई के ऐसे कारख़ानों की त्त्थापना को म्रोत्साहुन दिया जाए जोकि स्थानीय 


१९० प्राज़ादी का परद्रहुवाँ वर्ष 


उपलब्ध कच्चे लोहे का उपयोग कर सके । तदनुरूप उड़ीसा स्थित कछिंग कारखाने को कच्चा 
लोहा ढालने की अपनी क्षमता को १ लाख टन प्रतिवर्ष बढ़ाने की अनुमति दी गयी है। इसी प्रकार 
महाराष्ट्र राज्य के चांदा जिले में एक नया कारखाना खोले जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है 
जिसकी उत्पादन क्षमता भी लगभग १ लाख टन होगी । 


मिश्रित इस्पात 
तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अनुमान है कि मिश्वित इस्पात की मांग २ छाख 


टन के लगभग होगी जिसमें बिजली का इस्पात, स्प्रिग का इस्पात आदि सामान शामिल नहीं है । 
कृषि ओऔजारों ओर दूसरे मशीनी साज-सामान बचाने का काम आरडिनेन्स फैक्टरियां कर रही है। 
बहरहाल, हमारे घरेलू उत्पादन से बढ़ती हुई मांग का कुछ अंश पूरा किया जा सकेगा | इस कारखाने 
की आरम्भिक क्षमता ८० हजार टन इस्पात पिण्ड अथवा ४८ हजार 'टन तंयार इस्पात प्रतिवर्ष 
होगा । यह कारखाना इस प्रकार बनाया जा रहा है कि उसमें क्रमशः विस्तार की गंजाइश हो । 
इस परियोजना से संबंधित सविस्तार रिपोर्ट इंजीनियरों की एक भारतीय कम्पनी ने पेश की है 
जिन्हें इस कारखाने के डिज़ाइनिग और इंजीनियरिंग का काम सौंपा गया है। तीसरी योजना में 
दुर्गापुर के मिश्चित इस्पात कारखाने के अलावा आरडितेन्स फेक्टरियों हारा गर-सुरक्षा कार्यों के 
लिये छग भग ३५ हजार टन प्रतिवर्ष उत्पादन होगा । शेष कमी पूरी करने के लिये साव॑जनिक 
क्षेत्र में कई स्कीमें शुरू की गयी हैं । 


मिश्चित लोह 


फरो मेंगनीज, फेरो ब्रोम और फरों सिलिकन जैसी मिश्रित धातुओं की आवश्यकता इस्पात 
के उत्पादन में होती है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में फैरो मेंगनीज़ के उत्पादन का लक्ष्य प्रतिवर्ष 
१ छाख ६० हजार टत था जिसमें से १ छाख टन निर्यात के लिये था। मंसूर आयरन एण्ड स्टील 
व स, भद्रावती के अतिरिक्षत फंरो मेंगनीज़ के उत्पादन के सभी कारखाने निजी क्षेत्र में हैं। फरो 
का प्रयोग त्रोम इस्पात, क्रोम निकिल इस्पात क्रीम मोलिव डेनम इस्पात जैसे मिश्रित इस्पातों के 
निर्माण के लिए होता है। चूकि इस समय सिश्चित इस्पात का उत्पादन कम है, फैरो क्रीम का 
उत्पादन भी कम हो रहा है और ख्याल है कि जब तक कि मिश्रित इस्पात का उत्पादन बहुत बड़े 
पमाने पर न होगा, फैरो क्रीम का उत्पादन भी २०० से २५० टन प्रति वर्ष से अधिक नहीं बढ़ेगा। 
बहरहाल, प्रस्तावित मिश्रित इस्पात झऔौर विशेष इस्पात कारखाने के तैयार हो जाने पर फरो 
क्रीम की मांग १५०० से २० ० टन प्रति वर्ष तक बढ़ने का अनुमान हैं । अत: उड़ीसा में २ और 
बम्बई में १ कारखावा खोला गया है और इन कारखानों के उत्पादन से तीसरी योजना में फैरो 
क्रीम की आवश्यकता पूरी की जाएगी। फैरो सिलिकन आम तौर पर इस्पात के उत्पादन भें काम 
में लाया जाता है और इस समय इसका उत्पादन मेसूर आयरन एण्ड स्टील वर्कंस, भद्वावती में हो 
रहा है। तीसरी योजना के अन्तर्गत फंरो सिलिकन के उत्पादन का लक्ष्य ४ ० हजार टन रखा गया 
है। मेसूर आयरन एण्ड स्टील वर्कंस अपने उत्पादन को प्रतिवर्ष २० हजार टन तक बढ़ाने की 


तेय।री कर रहा है। शेप कमी पूरी करने के लिए निजी क्षेत्र में कुछ अन्य कारखाने खोले जाने का 
विचार है । जा 


प्राकृतिक साधन १९१ 


तेल 


१९६१-६२ के वष से हमारी खनिज और तेल झोधन के विकास में काफी प्रगति हुई है । 
सावजनिक क्षेत्र में पहला वेल शोधन कारखाना आसाम के ननमाटी स्थान में » जनवरी, $ 
को आरम्भ हुआ । इस कारखाने की वाबिक क्षमता ७५०० ० टन तेल-शोधन करने की है। जून, 
१९६२ से इस कारखाने का उत्पादन पूरी क्षमता से आरम्भ हो गया था। बसौनी में दसरे तेल- 
शोधन कारखाने के निर्माण का काम भी झूरू हो गया है। इस कारखाने में १० छाख टन तेल 
शोधन का कार्य १९६३ के पूर्वाद्ध में पूरा हो जाएगा तथा ? लाख टन की दूसरी इकाइयां १९६३ 
के अन्त तक कार्य आरम्भ कर देंगी 

इस वष तर के नय स्थानों और आरक्षणों की खोज होती रही औ प्राकृतिक 
गस आयोग ने गुजरात राज्य में तेल शोधन की पर्याप्त खोज की ।- गूजरात के अंकलेदवर स्थान से 
१५-२-६२ से व्यावसायिक कार्य के लिये उत्पादन ग्‌रू हो गया 


पेट्रोलियम 

तेल श्रोर प्राकृतिक गेस आयोग : तेल और प्राकृतिक गैंस आयोग ने तेल अन्वेषण सम्बन्धी 
अपने कार्यक्रमों को काफी सघन स्तर पर आरम्भ किया हैं मार्च, १९६२ तक खोदे गए गहरे 
कुओं में से कंम्बे क्षत्र से ६ कु्वे, अंकलेश्वर में २७, अहमदाबाद में ०, आसाम में £ कुएं से तेल 
निकलना शुरू हो गया | केम्ब में १० कुओं से गँस उपलब्ध हो रही है । अहमदाबाद में ३ और 
अंकलेश्वर में २ कुएं खुश्क हैं। १५ कुओं का परीक्षण हो रहा है। १५-२-६२ से अंकलेश्वर में 
प्रतिदिन ६० ० ठन के दर से कच्चे तेल के परीक्षण का कार्य शरू हो गया । द 

तेल अनुसब्धान सम्बन्धी सुक्राव : विदेशी तेल कम्पनियों के साथ तेल अनुसन्धान के लिये 
की गयी वार्ताश्रों के परिणामस्वरूप जुलाई, १९६१ में बर्मा आइल कम्पनी के साथ आसाम 
में तेल के अन्वेषण के लिये एक समझौता हुआ । तथा एक अन्य समझौता सार्वजनिक क्षेत्र में 
पेट्रोलियम परियोजना स्थापित करने के लिये ई. एन, आई. के साथ हुआ । 

झाइल इणिडिया लिमिटेड : आइल इण्डिया लिमिटेड ने ३१-३-६२ तक नाहरकटिया, नाहर- 
कटिया विस्तार हुगरीजान और मौरन क्षेत्रों में १२४ कुएं खोदे । जिसमें से ८६ कुबें तेल के, ८ 
गसों के, १५ शुष्क हैं और १५ कुओं का और परीक्षण हो रहा हैं। नाहरकटिया और नूनमाटी 
के बीच बिठाई जा रही पाइप लाइन में पहले स्तर का कार्य पूरा हो चुका है और उनका परीक्षण 
किया जा चुका है। नूनमाटी और बरौनी के बीच की पाइप छाइनों में दूसरे स्तर का काये 
दिसम्बर ६० तक पूरा हो जाएगा । 

नई शोधन शालाए : नूनमा्टी में सार्वजनिक क्षेत्र में पहली तेल शोधनशाला का उद्घाटन 
१ जनवरी, १९५२ को हुआ । 

बरानी तेल शोधन कारखाने के लिए सोवियत रूस से परियोजना रिपोर्ट और अन्य नक्‍हो 
प्राप्त हो चुके हैं और उनका परीक्षण किया जा चुका हैं। तेल झोधन कारखाने, रेलवे पाइपिग 
सड़कों आदि के लिए भमि तैयार कर ली गई है । रेलवे साइडिंग, गोदाम, रूसी प्राविधिक 
कर्मचारियों के लिये छात्रावास तथा अन्य कार्य तेजी से हो रहे हैं। यह कारखाना अप्रैल, १९६४ से 
कार्यारम्भ कर देगा । 


१९२ आज़ादी का पद्रहवाँ वर्ष 


गुजरात के बोआली स्थान में ३० छाख टन का एक तेल-शोधन कारखाना स्थापित करने 
के लिए मास्कों के एक निर्यात संगठन और तेल और प्राकृतिक गेस आयोग के बीच एक समझौते 
पर हस्ताक्षर हुए । 


बतेमान तेल-शोधन कारखाने 


निजी क्षेत्र में स्थित चारों तेल शोधन कारखानों ने १९६१ में ६४,०३,१४९ मैट्रिक टन तेल 
का परिशोधन किया जबकि १९६० में ६१,१९,३१३ मैट्रिक टन तेल का शोधन हुआ था । १९६० के 
मुकाबले इस वर्ष मिट्टी के तेल और डीजल आइल के उत्पादन में भी वद्धि हुई है । 


इण्डियन आइल कम्पनी : इण्डियन झ्राइल कम्पनी ने १९६० में रूसी निर्यात संगठन के 
साथ जो समभौता किया था उम्रकी शर्तों के अनुसार कम्पनी ने रुपये की अदायगी पैट्रोलियम की 
वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में आयात किया है। इन आयात वस्तुओं तथा आसाम के नूनमाटी और 
बिहार के बरौनी कारखानों से प्राप्त वस्तुओं का वितरण करने के 'लिये कम्पनी ने बम्बई, 
कोचीन, कान्दला, कलकत्ता और विशाखापट्ठम में तेल संग्रह करने की व्यवस्था की है तथा अन्य 
महत्वपूर्ण स्थानों पर भी संग्रह की व्यवस्था करने का कार्य आरम्भ किया है। 

पंट्रोलिपम का वितरण : आलोच्य अवधि में पैट्रोलियम उत्पादन के वितरण की व्यवस्था 
संतोषजनक रही । 


तैल के मूल्य : सरकार ने तेल मूल्य जांच समिति को सिफा रिशों को १-१०-६१ को स्वीकार 
कर लिया था। आइल कम्पनियों को पर्याप्त फायदा देने के बाद समिति ने एक मूल्य आधार 
निर्धारित किया था जिससे कि सरकार को १५ करोड़ रुपये वाबिक मूल्य तथा राशि सरकार को 
अतिरिक्त करों और ड्यूटियों से मिल्ली । पैट्रोलियम के उत्पादन के उपभोक्ता मूल्य ज्यों के 
त्यों रहे। 

पेट्रोलियम की गवेबणा एवं परीक्षण सुविधाए' : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने संयुक्त 
राष्ट्र संघ विश्वेष कोष की सहायता से एक परीक्षण और अनुसन्धान विभाग खोला जिनके सुझावों 
पर विचार हो रहा है । 


प्राकृतिक साधत श्ह्रे 


अगस्त, १९६१ में चला था। यहां के जल-विद्युत बिजलीघर की इकाइयों का कार्य बहुत शीघ्र 
ही पूरे हो जाने की ग्राशा है । 

देश के खनिज उत्पादन का मल्य १९५९ में १४३ करोड़ रुपये था जो कि १९६० में बढ़ 
कर १६३ करोड़ रुपये हो गया | इस तरह इस क्षेत्र में १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत के 
भौतिक सर्वेक्षण तथा भारतीय खनिज विभाग ने देश के खनिज साधनों के सर्वेक्षण की दिशा में 
पर्याप्त प्रगति की है। बिहार के उत्तरी करनपुर कोयला क्षेत्र के समीप कोयले के एक बड़े भण्डार 
का पता चला है। कच्चे माल की दिन-ब-दिन बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिये यह जरूरी 
है कि खनिजों की खोज और गवेपणा बहुत तेजी से की जाए। भारतीय भौतिक सर्वेक्षण ने अपनी 
गतिविधियों को सक्षम और विस्तृत बनाने के लिये अपने संगठन का पुनर्गठन किया है । 
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सही श्र अच्छे साइकिल पार्टों के लिए-- 


७ चौरंगी रोड, कलकत्ता--१ ३ 
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. बंगलक्षमी' 


2 . टैक्सटाइल में श्रति लोकप्रिय 
ग्राधी शताब्दी सें ग्रधिक से भारत की टक्‍्सटाइल श्रावर्यक ताओझों को 
है 


दि बंगाल लक्षमी कॉटन मिलस लिमिटेड 


प्रधान कार्यालय ; ७ चौरंगी रोड़, कलकत्ता-१३ 


क्‍ 
। 
सतत प्रगति और ग्रत्यधिक उत्पादन करके पूरा कर रही है। 
। 
। 
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“>> ६-4&723<-4- 
उत्तर रेलवे होडिग - पोस्टर - न्‍यो साइन 


आदि के लिए 


रेलवे स्टेशनों पर विज्ञापन योग्य सुन्दर 


स्थान प्राप्त करती है 
-*>ह#&88 $७223+- 


पूर्ण विवरण के लिए लिखिए : 


(और और कर औरेंकरऔरऔरऔरफीर और 22 पर और पीर कर और पर ओर डर पोस्प22252 
दर ८और और पके और और और और कर और कर और फीर एफ कर पऔीरपऔर: कऔरऔर पीकर पर पीर पड डर डर और 


जन सम्पक अधिकारी-..- 


उत्तर रेलवे * 
स्टेट एण्टरी रोड, नई दिल्‍ली १६ 
कर को और ककस्प्ोस्प्स्फफफ्परस्फा पर कर और करऔर: पर कर; 


पं ओर और और “कर 


: २१ : 
श्रम 


इस वर्ष श्रम-स्थिति सामान्यतः: सतोषजनक थीं और गत वर्ष की श्रपेक्षा उसमें काफी 
सुधार हुआ । १९६१ में हड़ताल और तालाबन्दी के कारण ४८.५० रूख मानव-दिनों की क्षति 
हुई जबकि १९६० और १९५९ में क्रमश: ६५.१५ और ५६.३३ लाख मानव-दिनों की क्षति 
हुई थी । ॥॒ 

जुलाई, १९६० की केन्द्रीय कमंचारियों की हड़तालों में भाग लेने वाली यूनियनों और 
मंधों को जो मान्यता दी गई थी वह वापिस ले ली गई थी । अब यह मान्यता अधिकांश यूनियनों को 
पुनः दी गई है । इस वर्ष कपड़ा मिलों में उत्पादन पर हड़तालों का प्रभाव पड़ा । 

जहां तक राजगार की सुविधाश्रों कः सवाल है इस दिशा में काफी सुधार हुआ है। रोज- 
गार की समस्या के दो पहल हैं--रोजगार को बढ़ाने के छिए लोगों को प्रशिक्षण देना और रोज- 
गार माँगने वालों को रोजगार दिलाना। देश भर में रोजगार दफ्तरों की संख्या बढ़ा दी गई है ! 
और बड़े संस्थानों में इन दफ्तरों के जरिए कर्मचारी अधिकाधिक संख्या में भेजे जा रहे हैं । 


उद्योग सम्बन्ध 


आचरण संहिता : भारतीय श्रम सम्मेलन ने अक्तूबर, १९६१ में आचरण-संहिता के 
कार्यकरण की समीक्षा की । जिससे प्रकट हुआ है कि मालिकों और यूनियनों द्वारा अपने भगड़ों 
को निपटाने के लिए इस आच रण संहिता का अभ्रधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। वेधानिक 
ढंग से अपने भगड़ों को सुलूकाने की प्रवृत्ति मालिकों और मजदूरों दोनों में बढ़ रही है और सीधी 
कायवाही की बात कम की जाती है। 

केन्द्रीय कार्यक रण और मूल्यांकन विभाग को आचरण-संहिता को अमल में लाने तथा 
राज्यों के कार्यकररण संगठनों के पाथ संपर्क कायम रखने का काम सौंपा गया है। श्राजकल राज्य 
कार्यकरण समितियां सभी राज्यों में और केरद्रीय प्रशासन क्षेत्रों में काम कर रही हैं, सिवाय 
जम्मू औस कव्मीर के इन कमेटियों की मीठिये होती रहती हैं और आ्राचारण-संहिता में कार्यकरण 
सम्बन्धी प्रदनों की समीक्षा की जाती है । 

१ अप्रैल, १६६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक केन्द्रीय कार्यकरण और मूल्यांकन विभाग ने 
केद्रीय क्षेत्र में आचरण संहिता के भंग किए जाने की ६५४ शिकायतें कीं । इन में से ५१ प्रतिशत 
मामलों में श्राचरणु-संहिता के भंग किए जाने की बात मालिक अथवा सम्बन्धित यूनियनों को 
बताई गई और स्थिति में सुधार छाया गया अथवा भविष्य में ऐसा न करने की उन्हें चेतावनी 
दी गई । १६ प्रतिशत मामले एसे थे जो जांच के बाद किसी कार्यवाही के लिए उचित नहीं समझे 
गए और शेष ३३ प्रतिशत मामलों पर इस समय जांच पड़ताल हो रही है । कई यूनियनों को 
इस बात पर राजी कर लिया गया है कि हड़ताल करने के बजाय अपनी शिकायतों को दूर करने 
के लिए वे मौजूदा व्यवस्था का लाभ उठाएंगे । 


१९६ आज़ादी का पन्द्रहवां वई 


१९६१ में (केवल यही सूचना अभी तक प्राप्त है) केन्द्रीय संगठनों द्वारा स्थापित समितियों 
ने अपने सदस्यों के ४३ मामलों की जांच की और उनमें से १९ सदस्यों को ट्रविब्यूनल के फँसले के 
खिलाफ अपील दायर न करने के लिए तैयार किया। ऐसे मामलों में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 
में अपील दायर करने का आड्डर दिया गया । इस विभाग ने कचहरी के बाहर अभी तक २२ 
मामले सुलभाए हैं। 

कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी लि० की हड़ताल के बारे में जांच करने के लिये केन्द्रीय कार्ये- 
करण और मूल्यांकन विभाग के अध्यक्ष की अधीनता में नियुक्त जांच-समित्रि की रिपोर्ट स्वीकृत 
झ्र प्रकाशित की गई। 


कार्य-संचालन में कर्मचारियों का सहयोग 


केन्द्र के कार्य संचालन में कर्मचारियों के सहयोग के निमित्त एक अलग दफ्तर खोला गया 
है जो कि निजी क्षेत्र के संस्थानों को सलाह देता है। मजदूरों की शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड को 
सलाह दी गई है कि ऐसे कार्यकरणों में, जिन्हें कि संयुक्त कार्य-संचालन काउंसिलें स्थापित 
किया जाना है, मजदूरों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम आरम्भ किए जाएं। 

मालिक-मजदूर सहयोग सम्बन्धी उपसमिति की पहली बैठक १ मई, १९६१ को हुई और 
उसमें भाग लेने वाले संस्थानों के कार्य का पुनरावछोकन किया गया । 

मजदूर शिक्षा के केन्द्रीय बोडे द्वारा विशेष सेमिनार आयोजित किया जा रहा है जिसका ध्येय 
विभिन्‍न कार्यकरणों के मालिकों और यूनियनों को अपनी समस्याओं को अच्छी तरह समझाने का 
मौका देना और साथ ही जरूरी जानकारी उपलब्ध करना है । इस प्रकार का पहला सेमिनार कल- 
कत्ता में २६ और २७ मार्च को आयोजित हुआ । 

इस समय तीस संस्थानों में सम्मिलित कार्य-संचालन-काउंसिल कार्य कर रही हैं। इनमें 
से १२ संस्थान सार्वजनिक क्षेत्र में और १८ निजी क्षेत्र में हैं। निजी क्षेत्र में चार एसे संस्थानों में 
जहां एक सम्मिलित कार्य-संचालन परिषदें कार्य कर रही हैं, अपनी कार्यविधि में समुचित सुधार 
लाना स्वीकार किया है ताकि वे केन्द्रीय श्रम मन्चरालय द्वारा जारी की गई सम्मिलित कार्यसंचालन 
प्रिषदों की स्कीमों के अनुरूप हो सके । 


मज़दूरो 


सजदूरी बोर्ड : पटसन, चाय, काफी और रबर के बागानों में तथा लोहे और इस्पात उद्योग 
में मजदूरी के ढांचे में सुधार लाने के लिए त्रिदलीय मजदूरी बोर्ड कार्य कर रहा है। कोयले की 
खानों के लिए भी इसी प्रकार का एक मजदूरी बोड शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा । 

पट्सन और रबर उद्योग के मजदूरी बोडे ने मजदूरी में अंतरिम वृद्धि की सिफारिश की 
है। चाय उद्योग के मजदूरी बोड़ं ने भी दक्षिण भारत में अन्तरिम मजदूरी में वृद्धि की सर्व-सम्मत 
सिफारिश की है। 

बोनस कमौशन : कल-कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को बोनस देने के सवाल पर 
गौर करने के लिए एक बौनस आयोग स्थापित किया गया । यह आयोग मजदूरी बोर्ड के ढंग पर 
ही बनाया गया है और उसके दो प्रतिनिधि हैं--एक मालिकों कौ तरफ से और एक मजदूरों की 


श्रम १९७ 
तरफ से । साथ ही दो स्वतंत्र सदस्य और एक स्वतंत्र अंध्यक्ष है। कमीशन ने एक प्रश्नावली 
जारी की है, जिस के उत्तर ३० जनवरी ६२ तक मांगे गए हैं । 


सामाजिक सुरक्षा 


कमंचारी राज्य बाधा योजता: कमंचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम १६४८ के 
अंतर्गत ऐसे कारखानों के मजदूरों को, जिनमें लगातार बिजली इस्तेमाल होती है और बीस से ज्यादा 
मजदूर काम करते हैं, डाक्टरी चिकित्सा, बीमारी का नकद भत्ता और काम पर चोट लगने का 
मुआवजा तथा मृत्यु होने पर मजदूर के आश्रितों को पेंशन आदि लाभ प्राप्त होते हैं। 

१६६०-६१ के बाद की स्थिति : मार्च, १९६१ के अन्त तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना 
देश के सभी राज्यों में १२१ केन्द्रों में जारी हुई, जिससे लगभग १६.७४ लाख औद्योगिक मजदूरों को 
लाभ पहुंचा है। गुजरात, केरल और मद्रास और पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में 
लगभग ५.७३ लाख बीमाशुदा मजदूरों के परिवारों को भी लाभ पहुंचाया गया है । इस वर्ष 
अस्पतालों के निर्माण पर विद्येष जोर दिया गया है। १९६०-६१ के अन्त तक ३.४० करोइ रुपये 
अस्पतालों में नई सुविधाएं पंदा करने पर ख् किया गया । सरकारी और दूसरे अस्पतालों के 
बीमाशुदा कर्मचारियों के लिये ३,४८८ शैयाएं सुरक्षित रखी गई । 

अभी तक कमंचारियों के ११.८७ लाख परिवारों को इस स्कीम से लाभ पहुंचा है जिनके 
अलावा अन्य ४०.४ लाख लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी है ।'इस वर्ष नए अस्पतालों तथा 
पुराने अस्पतालों में नये विभाग व दवाखाने खोलने के लिए अतिरिक्त ४.७४ करोड़ रुपये व्यय 
हुए । इससे २,२१४ प्रतिरिक्त शैयाओं कौ व्यवस्था हुई है। अभी तक इस काम के लिए लगभग 
८.१३ करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं और ४,१४६ शैयाओं की व्यवस्था करनी है । 

तपेदिक, कोढ़, पुराना बुखार और दिमागी बीमारी से परेशान बीमाशुदा लोगों के लिए एक 
वर्ष के लिए अब नकद रुपग्रे की सहायता और चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया है । इसी प्रकार 
आजकल की कई नई दवाओं के कारण जिन छोगों के शरीरों पर बुरा प्रभाव पड़ा है, उसके लिए 
भी सहायता का प्रबन्ध किया गया है। रोजगार के वक्‍त दुर्घटना होने पर कृत्रिम अंग मुफ्त दिये 
जाते हैं और एम्बुलेंस व अन्य प्रकार के परिवहन का व्यय दिया जाता है। इसके अछावा काम 
करते हुए आंखों को नुकसान पहुंचने पर बीमाशुदा लोगों को मुफ्त एनकें देना भी शुरू किया गया 
हैं। निश्चय किया गया है कि परिवार नियोजन को डाक्टरी चिकित्सा का एक अंग माना जाए । 
जिन राज्यों ने अपने मजदूरों के परिवारों की चिकित्ता-सुश्रपा का प्रबन्ध किया गया है उन्होंने इस 
सुझाव को भी अमल में लाना स्वीकार कर लिया है। 

मुदालियर आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर गौर किया गया है और सरकार तथा 
निगम द्वारा उचित निर्णय लिए जा रहे हैं । 

तीसरी योजना की अवधि में यह स्कीम सभी केन्द्रों में चालू होगी और बीमाशुदा कर्म- 
चारियों के परिवारों को लाभ पहुँचाया जाएगा । अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त तक लग- 
भग ३० लाख कमंचारियों और इससे तिगुनी संख्या में उनके परिवार के सदस्यों को लाभ पहुँचाया 
जाएगा, जबकि इस समय १७ लाख कमंचारियों और उनके ४०.१४ लछाख परिवारजनों को लाभ 
पहुंचाया गया है । 


१९८ आज्ञादी का पद्भह॒वाँ वर्ष 


मार्चे और अप्रल, १९६२ में कमंचारी राज्य बीमा योजना को नए इलाकों में पहुंचाया 
गया तथा अधिक संख्या में कर्मचारियों के परिवारों को डाक्टरी चिकित्सा उपलब्ध की गई । 
१ मई ६२ को निम्नलिखित स्थिति थी :-- 

लाभ प्राप्त कर्मचारियों की संख्या १७, २४,२९६ 

परिवार जनों की संख्या १२,१२,३४५ 

मार्च ६२ में बीमाशुदा छोगों के लिए अन्य ५९३ शैयाएं सुरक्षित की गई । 

दिल्ली के कमंचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाओं के प्रइन का कार्य- 
भार दिल्ली प्रशासन से कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने १ अप्रैल ६२ से ले लिया है । 


प्रोवीडेन्ट फण्ड की सुविधाएं 


कर्मचारी प्रावीडेन्ट फण्ड ऐक्ट, १९५२ और उसके अन्तर्गत बताए गए कर्मचारी प्रावीडन्ट 
फण्ड स्कीम १९५२ के अनुसार कछ-कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए प्राबीडेन्ट फरइ 
की व्यवस्था अनिवार्य है। 

यह कानून उन तमाम कछ-कारखानों पर लागू होता है जो कि अपने पाच साल के अस्तित्व 
के बाद से २० से ४६ मजदूरों से काम लेते हैं और जो अपने अस्तित्व में तीव साल बाद ५० या 
अधिक मजदूरों से काम लेते हैं । 
| फरवरी, १९६२ के अक्त तक ३३५.०१ करोड़ रुपए प्रावीडेन्ट फन्ड के रूप में एकत्र किए 
गए। इसमें से २४३,०७ करोड़ रुपए सदस्यों के खाते में थे जबकि शेष रुपए नौकरी छोड़कर जाने 
वाले छोगों को अथवा ऋषणों के रूप में अन्य लोगों को दिए गए । 

(१) गत वर्ष इस स्कीम में निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण परिवतंन किए गए हैं : ३१ मार्च, 
१९६२ तक यह स्कीम नीचे लिखी किस्म के कारखानों पर लागू नहीं होती थी : 

दियासलछ।ई बनाने वाले उन कारखानों पर जिनका वाषिक उत्पादन ५ लाख बक्‍्स तक 
या उससे कम था । 


(२) ऐसी कांच की चीजें बनाने वाले कारखाने, जिनकी क्षमता प्रति माह ६० ० टव या 
कम थी । 


केमंचारी प्रावीडेन्ट फन्‍्ड स्कीम, १९५२ को लागू करने के लिए उपरिलिखित कारखानों में 
उत्पादन की सीमा हटा दी गई । 


प्रोवीडेन्ड फन्‍्ड और बोनस स्कीम 

अभी तक केवल कुछ ही कारखानों में मजदूरों के रिटायर हो जाने के बाद उन्हें लाभ 
पहुंचाने की कुछ स्कीम चली थी और अधिकाँश कारखाने इस आवदयक सुविधा से श्रवंचित थे । 
भारत सरकार इस बात को देखकर बहुत चिंतित थी कि वर्षों तक रोज़गार में लगे रहने के बाद 
वृद्धावस्था में उन मजदूरों को मोहताज होकर रहना पड़ता था । मजदूरों में से किसी की अकाल 
मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को घोर दरिद्वावस्था का सामना करना पड़ता था । इन सब बातों 
पर पूरी तरह गौर करने के बाद भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि सरकार की ओर से 
आरम्भ किये गए अनिवायं प्रावीडे्ड फण्ड की स्कीम से इन मजदूरों को काफी राहत मिल सकती 


कब ५. ५ _ 


्र्म १९९ 


है। इस दिखा में शूछवरात १९४८ में हुई जबकि कोयले की खातों में काम करने वाले मजदूरों के 
लिए प्रावीडन्ड फन्‍ड और 
खानों में काम करने वाले सर्भ 


स्कीम एक्ट आरम्भ किया गया जिनके अनुसार कोयले के कार- 
जदूरों को छान पहुंचा । 
कोयला खान प्रोवीडेन्ड फन्‍्ड स्कीम 
क्रॉयला खान प्रावी आर बोनस ऐक्ट, १९४८ के अन्तर्गत बनाई गई यह स्कोम 
१२ मई, ११५४७ से परदिचप बंगाल और बिहार की कोयले की खाने में लागू की गई । यह स्कीम 
अन्य राज्यों में भी नीचे लिखे अनसार लाग की जा चकी है :-- 
[के मध्य प्रस्त अब मध्य प्रदेश मे शामिल तारीख १> अच्टबर, १९.४७ मे 


चाबी 
44 भय 


(ख] बरार अब महारास्ट्र में गामिल हर ह 
(ग) उड़ीसा | श 5225 हि ह हि 
( घ्‌)े आसाम ड ४७७ 5:२५ न 9 जुलाई, 9५७ 

(कु) तलचर श्रव उड़ीसा मे शामिल १ जुलाई, १९४९ 

(च) रीवा अब मध्य प्रदेश भें शामिल ! जनवरी, १६६० से 
(छ) कोरिया उड़ोसा में शामिल श ) १४ 

(ज] ब्रम्बई महाराष्ट्र में शामिल ! जनवरी, १९५७ 


आन्श्र प्रदेश और राजस्थान के छिए अ्रकूग स्कीमे बनाई गई और ? अक्टूबर, १९५५ से 
दोनो राज्यों की कायल को खानों में लाग की गई । 

मार्च, १९६२ के अन्त में कोयला खान प्रावीडेन्ट फन्‍्ड स्कीम के अन्तर्गत १,२१० खाने थी 
जिनमें कुल सदस्य संख्या ४>८,२०६ थी । 

प्रोवीडेन्ट फन्‍न्द का चन केन्द्रीय सरकार की सिक्यूरिदियों में विन्युक्त किया गया है | मार्च 
१९६२ के अन्त तक २९,७०५४००,०० रुपये विनियुक्‍त किए गए। 

१ जनवरी, १९६२ से पृव कोयला खान बोनस स्कीम के अन्तर्गत कायछा खान प्रोवोडेन्ट 
फन्‍ड की सदस्यता के लिए बोनस प्राप्ति की एक शर्ते थी । १ जनवरी, १९६२ से कोयला खान 
वीडन्ट फन्ड की सदस्यता को कोयला खान बोनस स्कीम को सदस्यता से अलग कर दिया गया 
और दोनों स्कोमों के सदस्यों के लिए भिन्‍न प्रकार की योग्यताएं आवश्यक हैं । 

कोयला खान प्रोवीडन्ट फन्‍ड और बोनस स्कीम ऐक्ट, १९४८ के अन्तर्गत बोनस सस्‍्को 
और प्रोवीडन्ट फण्ड की स्कौम जम्म और काश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में छाग है 
इस समय नीचे लिखी चार प्रकार की बोनस स्कोमें हैं 

१. कोयला खान बोनस स्कीम १९४८ जो कि परिचम बंगाल, विहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा 
और महाराष्ट्र की कोयला खानों पर लागू होती है । 

२. आन्ध्र प्रदेश कोग्रठा खान बोनस स्कीम, १९५२ जो कि आन्ध्र प्रदेश की कोयले की 
खानों पर लागू होती है । 

. राजस्थान कोयला खान बोनस स्कौम, १९५४ जो कि राजस्थान की एकमात्र कोयले 
की जाने होती है, जिसका स्वामित्व राजस्थान सरकार के हाथ में है । 

४, आसाम कोयला खान बोनस स्कीम, १९५५ जो कि आसाम के कोयलों की खातों पर 
लागू होती 


ही 


दो 
ए्‌ 


२०० भ्राजादी का पद्रहवाँ वर्ष 


इन स्कीमों के अन्तर्गत प्रत्येक कोयले की खान आती है, चाहे उसके मजदूरों की संख्या 
कितनी ही कम क्‍यों न हो । इस एक्ट और इसके अन्तर्गत स्कीमों की परिधि में १९६१ के अन्त में 
८१० कोयले कीं खाने थीं। 

इन स्कीमों से कर्मचारी अपनी बुनियादी आय का एक-तिहाई भाग तिमाही बोनस के रूप 
में पाने के हकदार हैं। आसाम कोयला खान बोनस स्कीम के भ्रन्तर्गत कर्मचारियों को साप्ताहिक 
और तिमाही दोनों प्रकार के बोनस मिलते हैं, जबकि मासिक वेतन पाने बाले कर्मचारियों की 
ओसत संख्या और घनराशि की संख्या नीचे लिखे अनुसार है :-- 


१६६०-६१ 
१. बोनस पाने की योग्यता रखने वालों कीं संख्या ३ ,४४,० ४० 
२. बोनस प्राप्त करनें वाले लोगों की संख्या .. २,९७,३३५ 
३. बोनस में दी गई कुल राशि ३,७८,६०,५५७ रुपये 


कोयले की खातों से सम्बन्धित श्रौद्योगिक समिति ने अप्रैल, १९६१ में आयोजित अपने 
प्राठवें अधिवेशत में कोयछा खान बोनस स्कीम, १९४८ में निम्नलिखित संशोधन सुभाए हैं :--.. 

(क) अगर किसी कोयले की खान में तालाबन्दी होती है तो कोई भी कमंवारी क्षेत्रीय 
श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को आवेदन देकर यह फैसला जानने का हकदार है कि तालाबन्दी वैध 
प्रथवा अवेध है । है 

(ख) बोनस के लिए प्रति वर्ष २१ दिन की छुट्टों हाजिरी के रूप में मानी जाएगी । 

(ग) प्रत्येक कारखाने का मालिक १ जुलाई, १९६२ से अपने हर कर्मचारी को एक बोनस- 
कार्ड जारी करेगा, जिसमें कर्मचारी द्वारा किये गए काम और छूट्टी का वेतन आदि का आरावश्यक 
व्योरा होगा । 


बेरोजगार सहायता कोष 


तीसरी पंचवर्षीय योजना में से निकाले गए मजदूरों की सहायता के लिए २ करोड़ रुप ए 
की व्यवस्था की गई है। यह धन बेरोजगारी का सामना करने में मजदूरों को मदद देने के 
लिए है। 

योजना के अन्तर्गत मजदूरों को अपनी तात्कालिक कठिनाइयों को दूर करने के ऋण देने 
तथा अन्य धन्धों में काम दिलाने की व्यवस्था भी है। 

बेरोजगार सहायता कोष के निर्माण की स्कीम तैयार की जा चुकी है जिस पर सरकार 
द्वारा विचार किया जा रहा है। ह 


सज़दूरों के रहन-सहन में सुधार 
खालनों में मजदूरों का कल्याण : प्रनुमान है कि १९६१-६२ में कोष में लगभग २३५ लाख 
रुपए होंगे । इस वर्ष सामान्य कल्याण और आवास पर अनुमान है कि १७५ लाख रुपए खच होंगे । 
शेष राशि भावी वर्षो के कायंकलापों के विस्तार पर व्यय की जाएगी । 


चिकित्सा सुधार : कोयला खान श्रम कल्याण संगठन द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा 
सम्बन्धी विभिन्‍न सुविधाएं नीचे लिखे अनुसार हैं:--. 


भ्रंस २०१ 


(क) अस्पताल : नए साज-सामान से सुसज्जित घनबाद झऔर आसनसो८ में दो क्स्पताल 
चलाए जा रहे है। इसके अलावा अन्य लेत्रीय अस्पतालों का संचालन भी किया जा रहा है। इस 
वर्ष इन अस्पतालों में १६,५४१ इनडोर मरीज, ६७,८६२ झ्राउठडोर मरीजों को चिकित्सा लाभ 
प्राप्त हुआ । 

(ख) प्रतुती और बाल-कल्याण सुविधाएं : उपरोक्त सातो प्रादेशिक अ्रस्पतालों में एक 
प्रसृती और बाल-कल्याण केन्द्र खोला गया हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आन्ध प्रदेश में इस प्रकार 
के नए केन्द्र खोले जा रहे हैं। कोयले की खानों के मजदूरों के लाभार्थ मध्य प्रदेश और चांदा जिलों 
के सरकारी अस्पतालों में प्रसृती सहायता का प्रवन्ध किया गया है । 


क्षप रोग निवारश 


कोय के अन्तर्गत दो क्षय रोग चिकित्सालय काम कर रहे हैं। एक कतरास में दूसरा सीर- 
सोल में । कतरास के क्षय रोग चिकित्सालय में अन्य २५ जैयाओं की व्यवस्था कीजा रही है। 
इसके अलावा देश के विभिन्‍न सेनीटोरियमों में कोयछा खान सगठन द्वारा क्षय रोगी मजदूरों के 
लिए €१ दोयाओं की व्यवस्था की गई है। 

इस वर्ष भी क्षय रोगियों के ब्राश्नितों को ५० रुपये प्रति मास देने की सहायता स्कीम 
जारी रही । 


क्षय रोग निवारण की एक प्रयोगिक स्कीम १ अगस्त, १९५८ को बिहार और पद्चिम 
बंगाल के कोयले की खानों में जारी की गई थी और अब वह मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा आमन्ध्र 
प्रदेश की कोयला खानों के मजदूरों के लिए भी लागू की गई है। मार्च, १९६२ के अन्त तक देश 
के विभिन्‍न कोयले की खानों से ३,८४९ क्षय रोगियों का इलाज किया गया । 

(ग) दवाखाने : कोप द्वारा मूली और दुमुआ में चलाए जा रहे दो दवाखानों से इस 
वर्ष १६,३६५ रोगियों को छाभ प्राप्त हुआ । दुमुआ और दरनपुर-रामगढ़ कोयले की खातों के छिए 
दो चलते-फिरते चिकित्सा केन्द्र भी स्थापित किये गए है। 

कोयले की खानों के मालिकों को जो कि निर्धारित स्तर पर दवाखाने अपने कमंचारियों 
के लिए चलाते हैं, ४.९४ लाख रुपये का सहायतार्थ अनुदान स्वीकार किया गया है । 

(घ) कुष्ठ रोगियों को सहायता : कोयले की खानों के कुष्ठ रोगी मजदूरों के इलाज के 
लिए तीन अस्पताल खोले गए हैं, जिनमें ५० दैयाप्रों की व्यवस्था है । 

(ड) मलेरिया निवारण कार्यक्रम: मलेरिया निवारण कार्यक्रम पहले की भांति ही 
जारी रहा । 

(च) आयुर्वेदिक औषधालय : विभिन्‍न कोयले की खानों में आयुर्वेदिक औषधाठय खोलने 
को स्कीम के अन्तर्गत अभी तक १३ श्रौषधालय स्थापित किए जा चुके हैं। 

परिवार नियोजन : सभी ग्स्पतालों में परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श देने वाले केन्द्र 
खोले गए है। 

३--अश्रन्य चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं 


[9] 


(क) रक्त कोष : आसनसोल में कोयले की खानों के मजदूर रोगियों के छामार्थ आधुनिक 


२०२ आज़ादी का पन्द्रहवां बर्ष॑ 


साज-सामान से सुसज्जित एक रक्ध कोष खोबा गया है। इसी प्रकार धनबाद के सैन्‍्ट्रलू अस्पताल 
में रक्त संचय का कार्यारस्भ किया गया है । 

(ख) पटना के मेडिकल कालेज में केसर रोग से पीड़ित कोयलों की खानों के मजदूरों के 
इलाज की व्यवस्था की दई है । 

(ग) बिहार, पर्चिम बंगाल, आ्रान्त्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को कोयला खानों में ६ स्वास्थ्य- 
बद्धंक केन्द्रों की स्थापना के लिए ३७,५०० रुपए की रकम मन्जूर की गई है। यह रकम प्रायो- 
गिक आधार घर केवल एक वर्ष के लिए ही फिलहाल दी जा रही है । 

पु्र्वास और विश्वाम की सुविधाएं : क्षय रोग से मुक्त व्यक्ति के विश्वाम के लिए भली 
में एक केन्द्र स्थापित किया गया है ! " 

शिक्षा तथा आमोद-प्रमोद सम्बन्धी सुविधाएं 

(क) खान अज़दूरों की सुविधाएं : इस प्रकार की ५६ संस्थाएं खोली गई है जिनमें एक 
प्रौढ़ शिक्षा विभाग तथा एक महिला एवं बाल-हित और शिक्षा केन्द्र शामिल हैं । इन संस्थाओं द्वारा 
शिक्षा और आमोद-प्रमोद के साधन उपलब्ध किए जा रहे हैं । 

([ख) प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र : विभिन्‍न कोयले की खानों में इस समय ६१ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 
काम कर रहे है। ३१ माचे, १९६२ तक ११,६२१ वयस्कों ने इस स्कीम के ग्रन्तर्गत लिखना-पढ़ना 
सीखा । इस वर्ष नवाक्षरों की संख्या २,१६३ है । 

(ग) महिला कल्याण केन्द्र : देश के विभिन्‍न कोयले की खातों में इस समय ५९ महिला 
कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं । 

(घ) छात्रवृत्तियां : कोयले की खानों के कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने की स्कीम 
जारी रही । 

(४) कोयला मजदूरों के लिए विकास-गृह्‌ : बिहार में राजगिर नामक स्थान पर प्रायो- 
गिक आधार पर खोले गए विकास-गृह कोयले की खानों के मजदूरों द्वारा छोकप्रिय बनते जा 
रहे हैं । 

(व) भ्रमण एवं अ्रध्ययन यात्राएं : कोयला खानों के श्रम कल्याण संगठन द्वारा आयोजित 
इन यात्राओं का मुख्य उद्दे इय अपने मजदूरों को देश के दर्शनीय स्थानों को दिखलाकर शिक्षा प्रदान 
करना है । 

(छ) बालकों के लिए तिवास-गृह : कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों 
के लिए मूली टाउनशिप में निवांस-गृह खोला गया है, ताकि वे बच्चे छुआछूत की बीमारी से पीड़ित 
अपने माता-पिताओं से दूर रखे जा सके । इन बच्चों को खाने, कपड़ा और बिस्तर आदि की 
सुविधाएं भी दी जाती हैं । 

(ज) खेल-कूद : इस वर्ष कोयले की खानों में वाधिक खेलकूद प्रतियोगिता के अतिरिक्त 
द्वितीय अखिल भारतीय फुटबाल टूनमिन्ट और केन्द्रीय अखिल भारतीय कोयला खान खेलकुद 
का आयोजन किया गया । 

४- आवास : नए नगर बसाने को योजना के अन्तर्गत भ्रभी तक २,१५३ मकान बनाए जा 
चुके हैं। इनके झलावा कोयला मजदूरों को उतकी आवास-व्यवस्था के लिए निम्नलिखित स्कीमें 
शुरू की गई हैं :-- 


्च् 


श््स २०३ 


(अ) आधिक सहायता स्कीम : १६५० में शुरू की गई स्कीम के मुताबिक मंजूरशुदा नवझों 
के अनुसार मकान बनाने वाली खानों के माछिकों को मकाव की छागत का २० प्रतिशत भाग 
श्राथिक-सहश्यता के रूप में मिलता था बच्चतें कि प्रत्येक मकःन पर ६००) व्यय हो । यह सहायता 
बाद में बढ़ाकर २५ प्रतिशत कर दी गई और मकान की अधिकतम क्रीमत 3५० रुपए कर दी 
गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत भ्रभी तक १,६३८ मकान वन चुके हैं । 

(ब) पुनरशोंधित आथिक-सहायता आवास स्कीम (मार्च, १९०४। : इस स्कीम के अन्‍्त- 
गत अभी तक २,०६० मकान बन चुके हैं और १०३ ज्ीत्र ही बनकर नैयार होने वाले हैं। 

(स) नई आवास स्कीम: इस स्कीम के भ्रन्तर्गंत ३०,००० तए मकान बनाने का अस्ताव है | 

(द) केस खर्च के सकानों की स्कीम : कोयला मजदूरों के छिए मकान बनाने की स्कीम 
को आगे बढ़ाने के लिए कम खर्च के मकानों की इस नई स्कीम को मसन्‍्जूरी दी गई है । इस स्कीम 
के अन्तर्गत तीसरी योजना में लगभग १ लाख मकान बनाए जाएंगे। तीस खानों द्वारा १८१६ 
मकानों और ४३ बेरकों-के बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। विभिन्‍न आ्रावास स्कीमों वे 
अन्तर्गत बनाए गए सभी भकानों में लोग रहने लगे है । 

६ - जल-व्यवस्था : कोयले की खानों के क्षेत्र में जल उपलब्ध करने की स्वीकृत सकी मो के 
कार्यान्वित करने के लिए खानों के मालिकों को आथिक सहायतः दी जा रही है। मध्य प्रदेश वे 
पन्चवेली कोल फील्ड में जल की व्यवस्था सुधारन के लिए मैसर्स शा बेल्स एण्ड कम्पनी को १.४: 
लाख रुपये को सहायता दी गई है । इसी प्रक्वार मंसर्स शिगारेवी कोलियरी कम्पनी को भी ३ लाख 
रुपये की सहायता दी गई है । नए कुएं खुदव।ने के खर्च का ५० प्रतिशत भाग भी सहायता के रू 
में देता स्वीकार कर लिया गया है श्र इस स्क्रीम के प्रन्तर्गत भ्रभी तक १७१ नए कुएं तैयार हूं 
गए हैं । 


७. अन्य सुविधाएं 
(श्र) मृत्यु लाभ योजना : कोयला खान कल्याण आयुक्त को अ्रधिकार प्रदान किय 


है कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप मरने वाले मजदूरों की विधवाश्रों और स्कूल जाने वाके वार 
बालकों को निर्धारित स्‍तर पर झाथिक सहायता दी जाए। इस दर्ष १०१ विधवाओं और ३ 
स्कूली बालकों के लिए २९,२८० रुपए की रकम स्वीकार की गई । 

(ब) कोयला खानों में सहकारिता: कोयले को खानों में सहकारी समितियों के लि 
आन्दोलन जारी है। मार्च, १९६२ के अचन्त तक विभिन्‍न कोयले की खानों में २३८ सहकाः 
समितियां स्थापित की गई । इनमें से 2८५ समितियों को प्रति समिति ६७ रुपए के हिसाब 
अ्नुदात दिया गया। बिहार, मध्य प्रदेश, आन्ध्‌ प्रदेश और महाराष्ट्र की कोयले की खानों में मजदूः 
को सहकारी समितियों द्वारा कम ब्याज पर रुपया कर्ज दिलाने के लिए ४५० लाख रुपये 4 
मंजूरी दी गई। 


ग्रबरक की खानों का अमसकल्यारा कोष 


१९४६ के एक ऐक्ट के अनुसार संगठित इस कोष द्वारा अबरक खदान उद्योग में का 
करने वाले लगभग ३३,००० व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण सम्बन्धी उपयोगी कार्य किए 


३०४ आज्ञादी का पद्नहवाँ वर्ष 


इस कोप की वाषिक आय लगभग २५ लाख रुपये है जो कि श्रबरक के निर्यात पर २॥ प्रतिशत 
कर लगाने से प्राप्त होती है । 

इस कोप द्वारा अबरक की विभिन्‍न खानों में मजदूरों और उनके परिवारों को निशुल्क 
चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए तीन अ्रस्पताल, १४ दवाखाने, १५ आयुर्वेदिक चिकित्सालय 
और १५ प्रसृती तथा बाल कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं । 

आय प्रदेश के अबरक खातों के इलाकों में ६ प्राथमिक स्कूल चलाए जा रहे है। इसी 
प्रकार राजस्थात के अ्बरक खान के इलाके में एक मिडिल स्कूल और २५ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्ये 
कर रहे हैं। बिहार में ६ प्रारम्भिक स्कूल तथा ६ बहु-प्रयोजनीय संस्थाओं में शिक्षा की सुविधाएं 
उपलब्ध की जा रही हैं । इन सहायता संस्थाओं में एक.प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र तथा एक महिला कल्याण 
केन्द्र संडरन होते हैं । श्रवरक मज़दूरों के बच्चों को टैक्नीकल तथा गेर-टेक्नीकल क्षिक्षा पाने के 
लिये छात्रवृत्तियोँ दी जाती हैं। बहु-प्रयोजतीय केन्द्रों में बच्चों को मध्य दिवसीय आहार निशुल्क 
दिया जाता है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें और सलेट भी मुफ्त दी जाती हैं । स्कूलों 
में और कालेजों में पढ़ने वाले मजदूरों के लड़कों के लिए ५ छात्रावास स्थापित किये गए हैं । 

अबरक मजदूरों को आमोद-प्रमोद की सुविधाएं सामुदायिक केन्द्रों, क्लबों, रेडियो-केन्द्रों 
आ्रादि द्वारा उपलब्ध होती हैं। वाचनालयों भश्ौर पुस्तकालूयों का भी प्रबन्ध किया गया है । 


* शिक्षा श्रोर प्रशिक्षा 


टेक्नीकल सहायता : आलोच्य अ्रवधि में दो विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध की गई--- 
एक श्री० सी ० जे ० नार्ड बोठेने जो कि नावें से आए हैं और “विकास की व्यवस्था” सम्बन्धी 
विपय के विशेषज्ञ हैं और दूसरी कुमारी टोवी इवात्स हैं, जो इंगलेण्ड से झ्राई हैं और “कर्मचारी 
व्यवस्था” विषय की विशेषज्ञा हैं । 

टेक्नीकल सहायता के अन्य कई कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत से ४० प्रशिक्षा्थियों को श्रम 
प्रशासव, मजदूर संघ, मजदूरों की शिक्षा, श्रौद्योगिक सफाई-सुधराई, कारखानों का निर्धारण भादि 
विषयों की शिक्षा पाने भेजा है । 

आई० एल० सी० और ४ प्रोग्रामों के अन्तर्गत भारत में फिलिपाइन, बर्मा, लंका, पाकिस्तान 
मलाया और अफगानिस्तान से झाये हुए ११ प्रशिक्षाथियों को खानों में सुरक्षा, सहकारी बेंक 
प्रशासन, बुनकर सहकारी समितियों, अल्पतम वेतन निर्माण श्रम समिति सम्बन्धी आंकड़ों और 
बेंक प्रशासन की अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध की गईं। 

मजद्रों की शिक्षा: अलवई, बम्बई, बंगलौर, कलकत्ता, दिल्ली, धनबाद, हैदराबाद 
इन्दौर, मद्रास, नागपुर, यमुनानगर और तिनसुकिया (आसाम) में अ्रभी तक १३ क्षेत्रीय श्रमिक 
शिक्षा केन्द्र कायम किये गए हैं। इन केन्द्रों में माचें, १,९५९ तक १,८५८ श्रमिक अध्यापकों को 
प्रशिक्षण दिया गया और अन्य १५७ व्यक्तियों का प्रशिक्षण हो रहा है। अप्रेल, १९६२ के आरम्भ 
में १,८५८ श्रमिक अध्यापकों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका था | 


अनुसन्धान और अ्रध्ययन 
केन्द्रीय ऋम अनुसस्धान संस्था : यह संस्था १९६० के ऐक्ट के अन्तर्गत स्थापित की जा 


श्र २०५ 


रही है और जिसका ध्येय श्रम के क्षेत्र में अनुसन्धान कार्य को सहायता देना था। विशेषतः निम्त- 
लिखित समस्याओं पर ध्यान देना था :-- 

१. मालिकों और मजदूरों के बीच अच्छे सम्बन्धों का विकास । 

२. उत्पादन में खुधार लाने के लिए उचित वातावरण पैदा किया जाना । 

३. मजदूरों के लिए रहने और काम करने में बेहतर हालत । 

४, उचित वेतन और लाभ नीतियों का निर्माण । 

सम्मेलन : राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय, जिनमें राप्ट्रीय स्‍तर पर १ मई, १९५१ से ३० 
अप्रैल, १९६२ के बीच निम्नलिखित सभा-सम्मेलन आयोजित किये गए : 

१. भारतीय श्रम सम्मेलन (१९ वां अधिवेशन, बंगलौर, ९-१० अक्तूबर १९६१) 

२. बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति (१० वां अध्विशन, नई दिल्‍ली, २१ सितम्बर, 
१९६१) के 

३. केन्द्रीय क्ष्म अनुसन्धान समिति (पहली बैठक, नई दिल्ली, १३ जुलाई, १९६१) 

४. आचार-संहिता समिति (६ठा अधिवेशन, बंगलौर, ८ अक्टूबर, १९६१) । अन्तर्राप्ट्रीय 
स्तर पर जूत, १९६१ में जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें श्री 
आबिदअली, उपमंत्री, के नेतृत्व में भारत से एक प्रतिनिधि मण्डल भेजा गया। भारत ने निम्न: 
लिखित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी भाग लिया :-- 

१. भअन्तर्देशीय परिवहन समिति (सातवां अधिवेशन, जनेवा, मई, १९६१) 

२. बागान सम्बन्धी कार्य समिति (चौथा भ्रधिवेशन, जेनेवा, दिसम्बर, १९६१) 

३. एशियाई सलाहकार समिति (११ वां अधिवेश्वन, जेनेवा, नवम्बर, १९६१) 


४. नाविक कल्याण सम्बन्धी समिति नौपरिवहन आयोग की त्रिदलीय उपसमिति (दूसरा 
अधिवेशन, जेनेवा, सितम्बर, १९६१) 


नए कानून 


अल्पतम वेतन संशोधन अधिनियम, १९६१ : अल्पतम वेतत अधिनियम १९४८ का 
संशोधन १९६१ में किया गया। इस अल्पतम वेतन (संशोधित अधिनियम, १९६१ द्वारा) आरम्भिक 
वेतन निर्धारण के लिये समय की अवधि की शर्ते हटा दी गई है। इस संशोधित अधिनियम को 
भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । 

मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, १९६१ : यह एक्ट संसद्‌ द्वारा ४ मई. १९६१ को 
पास हुआ और २० मई, १९६१ को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुईै। इस ऐक्ट के अन्तगंत 
राज्य सरकारों को ऐक्ट को अमल में लाने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। यह ऐक्ट देश के 
सभी राज्यों और केन्द्रीय प्रशासन क्षेत्रों में ३१-३-६२ से लागू है । 


२०६ 
श्राज़ादी का पछज़दां वर्ष 
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*« रए्‌ : 
रोज़गार 


रोज़गार ओर प्रशिक्षण के मद्दा निदेशालय के दो मुख्य कार्य हैं : रोजगार दिलाना और 
प्रशिक्षगा की व्यवस्था करना । 

रोजगार दफ्तर मालिकी को नौकरी की तलाज्ञ में लोगों को भेजने के जपने नियमित काम 
के अलावा और भी बहुत से कामों में दिलचस्पी लेनी पड़ती है जैसे व्यवाहारिक अनुसंधान और 
रोज़गार के बाज़ार का अध्ययन इत्यादि । हैं 


रोज़गार दफ्तर 

काम देने वाले और काम पाने वालों को अपनी अधिकाधिक सुविधाए उपलब्ध करने के 
लिए कई नए रोजगार दफ्तर खोले गये हैं । इसके अलावा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी, श्रमिकों, 
असमर्थता रखने वाले व्यक्तियों तथा कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों आदि के 
कर्मचारियों को काम दिलाने के लिए विशेष रोजगार दफ्तर खोले गये हैं । रोजगार दफ्तरों की 
संख्या मई, १९६६१ में ३२०७ थी जब कि इस वर्ष मई, १९६२ में ३४९ हो गयी । इनके अलावा 
कई ग्राम केन्द्रों में रोज़गार सम्बन्धी सूचना और सहायता देने वाले दफ्तर खोले गये हैं । 

इस वर्ष नौकरी तलाश करने वालों की संख्या पहले से बढ़ गई थी और रोज़गार दफ्तरो 
में पहले से ज्यादा नौकरियाँ उपलब्ध थीं। रोज़गार दफ्तरों की सेवाश्रों का अधिकाधिक लाभ 
मालिकों द्वारा भी उठाया जा रहा है। आलोच्य अवधि में इस सम्बन्ध में किये गय काये का 
व्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :-- 


१--५-६१ से १--०-६२ तक 
पंजीकरगा नाल 


हें ३ ,८४७,८१५*, 
रिक्‍त स्थानों को सूचना न ७, १८,३६० 
मालिकों की भेजी गयी श्रजियां न-- २६,८५,४०७ 
महावारी औसत संख्या न- ४,१८००६ 
रोजगार दफ्तरों की सेवा का लाभ 
उठाने वाले मालिकों की संख्या ना १०,७४७ 


गोरखपुर श्रम-संगठन का कार्य-भार रोज़गार और प्रशिक्षण के महा निदेशक को सौंप 
दिया गया है। यह संगठन कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों की भर्ती करता है। इस 
संगठन द्वारा भेजे जाने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है । 
रोज़गार दफ्तर (रिक्त स्थानों की अ्रनिवार्य विज्ञप्ति) अधिनियम, १६५६ 
इस ऐक्ट के अनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संस्थानों को जो कि २५ अथवा अधिक 
कमंचारियों को अपने यहां रखते हों, अपने संस्थानों में रिक्त स्थानों की सूचना रोजगार दफ्त 
को देने के लिए बाध्य हैं। इस ऐक्ट के अन्तर्गत रिक्त स्थानों की सूचना मिलती रही | 


२०८ आज्ञादी का पन्द्रहुवाँ वर्ष 


झ्रतिरिक्त कर्मचारियों को दुबारा काम सें लगाना 


रोजगार और प्रशिक्षण के महा निदेशक द्वारा स्थापित केन्द्रीय समन्वय समिति उतर अति- 
रिक्त कर्मचारियों को दुबारा काम पर लगाने का प्रबन्ध करती है जो कि इस समय उन परि- 
योजनाओं में काम कर रहे हैं जिनकी पूति शीघ्र हौ होने वाली है। ऐसे लोगों को दूसरी नई 
परियोजनाओं में भेजे जाने के लिए केन्द्रीय समन्वय समिति परियोजवाशों को पूति के सम्बन्ध में 
मंत्रालयों तथा राज्य समन्वय समितियों के बीच संप्रक रखती है ताकि अतिरिक्त कमंचारियों को 
व्यवस्थित ढंग से दुबारा काम में लगाया जा सके। मई, ६१-६२ में ३,१६६ श्रतिरिक्त कर्मचारियों 
को दुबारा काम में लगाया गया । क्‍ 

रोजगार और प्रशिक्षण के महा निदेशालय के-अन्तगंत केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त कर्म- 
चारियों के लिये बनाये गये क्शिष विभाग ने इस वर्ष केन्द्रीय सरकार के ५६० अतिरिक्त कर्म- 
चारियों को दुबारा काम दिलाने में मदद की। | 


रोज्ञगार बाजार सूचना संग्रह 


समूचे देश में सावंजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रों में जो कि २५ से ज्यादा व्यक्ति काम में 
लगे हैं, रोजगार के रिक्त स्थानों भ्रादि की सूचता संग्रह का काम चल रहा है । इस अ्रध्ययन से 
ज्ञात हुआ है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में रोज़गार का स्तर ऊंचा उठा है। 


व्यवसायिक अनुसन्धान और विद्लेषरण 


इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यवसायों का विश्लेषण तथा व्यवसायों की विभिन्‍न किस्मों से 
सम्बन्धित भ्रध्ययन चलता रहा और एक संकलित सूचना से रोजगार दफ्तर को लाभ प्राप्त हुआ। 
आलोच्य अवधि में ६ व्यवसायिक समूहों के अन्तर्गत व्यवसायों का अध्ययन किया गया और अन्य 
चार उद्योगों के रोजगार के ढांचे का भी घ्यात किया गया। 

ग्रालोच्य अवधि में रोजगार दफ्तर के व्यवसायिकों मार्गदर्शन विभागों द्वारा किए गए 
काम के आंकड़े नीचे लिखे अनुसार है :-- 


(१) आवेदनकर्त्ताश्रों को सामूहिक मार्ग-दर्शन : २,७८,० ७२ 
(२) रोजगार दफ्तरों और अन्य संस्थानों में 

संचालित सामूहिक मार्गे-दशंन कार्यक्रमों की संख्या १८२३७ 
(३) व्यक्तिगत रूप से व्यवसायिक सूचना पाने वाले 

आवेदनकर्ताग्रों की संख्या १,०५,४६१ 


(४) रोजगार दफ्तरों में निजी तौर पर मार्गदर्शन पाने वाले आवेदनकर्त्ताओं की संख्या 
१५,४४८ है । 


जन-शबवित श्रध्ययन्त और सर्वक्षण 


इस वर्ष रोज़गार और प्रशिक्षण के महा निदेशालय द्वारा रोजगारी और बेरोजगारी 
की समस्या से सम्बन्धित कई भश्रध्ययूतत और सर्वेक्षण किए जिनमें से कुछ मुख्य प्रध्ययनों का 
लेखा निम्नलिखित है -« 


रोजगार ह २०९ 


(क) भारत में (१९५८-५९ ) सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों का व्यावसायिक ढांचा : इस 
अध्ययन के बाद जारी की गई रिपोर्ट सावंजनिक क्षेत्र में नौकरियों के अखिल भारतीय आंकड़े 
दिए गए हैं और उद्योग व्यवसायों के अनुरूप उनका वर्गीकरण किया गया है । उद्योगों में किन-किन 
प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता होती है अथवा कितने विभिन्‍न प्रकार के काम होते हैं 
उनका लेखा भी इस रिपोर्ट में मिलता है । 


(ख) औद्योगिक बस्ती ओखला में रोज्नगार : चुनींदा औद्योगिक वस्तियों से रोज़गार किस 
तरह बढ़ रहा है यह आंकने के लिए कई अध्ययन शुरू किए जा रहे हैं । 


(ग) दस्तकारों के लिये शिक्षा और प्रशिक्षा सम्बन्धी आवश्यकत्ाएं : यह अध्ययन 
रोज्गार और प्रशिक्षण के महा निदेशालय द्वारा आरम्भ किया गया, था । इस अध्ययन के अन्तर्गत 
८३ उद्योग थे जिनके अधीन"३०० औद्योगिक इकाइयां थीं। १२ उद्योगों के बारे में पूरे व्यौरे तैयार 
किए गए और अन्य उद्योगों में बारे में रिपोर्ट तेयार हो रही है । 


(घ) ग्रेजुएटों के रोज़गार के ढांचे का श्रखिल भारतीय सर्वेक्षण : यह सर्वेक्षण १९५० से 
१९५४ के बीच देश के विभिन्‍न विश्वविद्यालयों से उत्तौर्ण ग्रेजुएटों के रोजगार के ढांचे की जांच 
करने के लिए आरम्भ किया गया । 


ट्रेनिंग स्कीम 


रोजगार और प्रशिक्षण के महा निदेशालय की ट्रेनिंग योजनाओं का उद्दृश्य देश में बढ़ती 
हुई औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था की भश्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिये विभिन्‍न प्रकार के प्रशिक्षित कार्य- 
कर्ता उपलब्ध करना है । 


दस्तकारी की ट्रेनिंग स्कोस 


इस स्कीम के अन्तर्गत इच्जीनियरिंग और ग्ैर-इन्जी नियरिंग व्यवसायों में मुफ्त ट्रेनिंग दी 
जाती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के जंतगंत १५२ नए उद्योगों को लिया 
जाएगा और ५८०० व्यक्तियों के लिये अतिरिक्त प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाएगा। इस प्रकार 
ट्रेनिंग संस्थाओं की संख्या ३२३ होगी जिसमें एक लाख से ऊपर व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे होंगे । 
१ मई १९६२ तक कुल २७४ ट्रेनिंग संस्थाएं काम कर रही थीं जिनमें ६०,४३६ व्यवित प्रशि- 
क्षण पा रहे थे । है. 


दस्तकारी का काम सिखाने वालों की ट्रेनिंग 


दस्तकारी प्रशिक्षण स्कीम की सफलता के लिये सुयोग्य अध्यापकों की आ्रावश्यकता है 
' और इस स्क्रीम का उद्देश्य देश की विभिन्‍न संस्थाओं के अध्यापकों की कार्यक्षमता में सुधार लाना 
, है। इस समय चार केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थाएं कार्य कर रही हैं जिनमें से एक महिलाओं के लिए 
' है। इन संस्थाओं में 2८२० श्रध्यापकों को प्रशिक्षण मिल रहा है जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना 
के अंत तक ५१२ व्यक्तियों को यह प्रशिक्षण प्ाप्त हुआ था । 


आज्षादी का पन्द्रहवाँ धर्द 


विभिन्‍न प्रशिक्षण स्कीम 


रोजगार और प्रशिक्षण के महानिदेशालय की अन्य स्कीमों में औद्योगिक कर्मचारियों के 
, *थाकालीन प्रध्ययन की व्ययस्था है। यह मंध्याकालीन पाठ्यक्रम उद्योगों में काम करने 
वाले व्यक्तिययों की सैद्धांतिक ज्ञान को बढ़ाने के लिये है । 


विदेशी साज्ञ-सामान को सहायता व टेक्तीकल सहायता 


रोजगार प्रशिक्षण के महा निदेशालय ने इस वर्ष विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त भी की । 
साथ ही देश्न की ट्रेनिंग संस्थाओं के लिये साज़-समान के रूप में विदेशी सहायता प्राप्त की गई। 

दो विदेशी विशेषज्ञों की जिनमें से एक पश्चिम जमंनी से आए हुए थे श्रोर दूसरे केन्या 
से, रोज़गार सेवा कार्य का प्रशिक्षण दिया गया । संयुक्त राष्ट्र सघ के विशेष कोष ने कलकत्ता 
की केन्द्रीय टैब्नीकल संस्था को १४ विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करना स्वीकार किया है। 

टी सी एम, आई एल ओ और संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष कोप ने टेक्नीकल संस्थाओ्रों के 
लिये साज-सामान के रूप में सहायता दी है । 

रोज़गार और प्रशिक्षण के महानिदेशालय ने धाईलैण्ड सरकार के एक नामजद व्यक्ति और 
नेपाल सरकार के दो नमज़द व्यक्ति तथा लंका सरकार के ५ नामज़द व्यक्तियों के प्रशिक्षण की 
व्यवस्था की गई है । 
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प्रच्छी खाद्य बस्तुश्नों के लिए हमेशा 'कोहस' छो वस्तुएँ खरीदि 


0 
। 
हक । 
फोन ; २९२ & >रम कक एस्टेट श्रौर फैक्ट्री । 

0 तार : 'केसोकेन' काल्स पोन्नोर ! 
। केसी प्लांटेशन एन्ड केनिंग्स, त्रिचूर । 
। | भ्रसिद्ध ब्रॉड । 
। पाइनेपल सस्‍लाइसेस, रस, टिटबिदस, जम्स, स्क्‍वेश-सिरप, जलीज्ञ और मारमालाड्स 
| कोल्स । 
। एक विश्वसनीय ट्रेड मार्क 
/ आप जितना व्यय करते हैं उससे अधिक वस्तु पाते हैं 

| 


सदेव खरीदिए 
'कोल्स' 
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२१२ आ्राज़ादी का पद्वह॒वाँ वर्ष 
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लक्ष्य-समृद्धि 


+ मद्रास राज्य में एक दक्षाब्द तक के योजनाबद्ध कार्य ने एक 
समृद्ध और श्राधुनिक समाज के श्राविर्भाव के लिए धरातल 
तेयार कर दिया है । 


* बिजली के नलकूपों ने कृषि दृष्टिकोण को बदल दिया है और 
श्राज गांवों के किसान खुद हैं । 


+ किसान ने खेती के श्रच्छे तरीके श्रपता लिए हैं और भ्रब वह 
कम लागत झोर परिश्रम, से श्रधिक पदाबार कर रहा है श्रोर 
धन कमा रहा है । 


४ राज्य के दूरस्थ गांवों को शिक्षा, बिजली और संचार का लाभ 
ग्रधिकाधिक मिल रहा है । 


+ बड़े, सध्यम, छोटे और ग्रामीराण उद्योगों ने क्षेत्र में नए उद्योगों 
ओर कारखानों का राज्य भर में प्रसार है और लोगों को 
लाभप्रद रोज्ञगार प्रदान कर रहे हैं । 


करफारका53४2 पार पररप्ररपरोस्थरर परत पत्परोरपरीर पीर पोती पसपरोसप परस्पर 


# राज्य उद्योगीकृत समाज को लाने के लिए श्रथक प्रयास कर 


है हम तक कम हे पक लक कल कर असम डक जन लक कलम जम मम न लक 


रहा हैं । ऐसे समाज में भोतिक समृद्धि वृहत्तर लक्ष्य की ओर ४ 

राज्य को ले जाएगा , श्रायोजन सा प्रशस्त कर रहा है।. #६ 

' क्‍ ६ 
प्रसारित--- ः 

सूचना और प्रचार निदेशालय | 

मद्रास सरकार ः 
फऋपस्ककरकरंओरफस्फफस्परकस्कस्फफस्फरकर:फस्फारथोर परपर 


कै 
$ 


नए 


3:5५ 
रेलवे 


देश के तीब्रगामी उद्योगीकरण में रेलें एक महत्वपूर्ण भाग अ्रदा करती है। तीब्रगामी 
श्रोद्योगिक उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आयात 
तेज़ी के साथ हो, साथ ही कृषि पेंदावार का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से जल्दी 
पहुंचना उद्योगीकरण के लिए अनिवारय है। उद्योग और ऋषि क्षेत्र में तेजी से बढ़ते हुए उत्पादन 
को देखते हुए अधिक रेलवे लाइनों का खोला जाना तथा सक्षम रेलवे" यातायात प्रणाली का ह्ुरह 
किया जाना जरूरी था। साथ ही सवारियों को भी रेलो में अधिक और बेहतर सुविधाएं देना जरूरी 
था । हमारी रेलवे प्रणाली ने इन तमाम आवश्यकताओं को व्यवस्थित ढंग से अपने सामने रखा 
गौर काफी प्रगति की । इस दिशा में इस वर्ष जो प्रगति हुई है उसका संक्षिप्त ब्योरा आगामी 
पंक्तियों में प्रस्तुत है । 


बढ़ा हुआ यातायात 


दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में भारतीय रेलों ने जिस परिमाण में सवारी और वस्तुओं 
का यातायात किया' उसने माल व्यवस्था के क्षेत्र में एक नया रिकार्ड कायम किया है। यात्रा 
किलोमीटर के रूप में यात्री-यातायात १९५५-५६ के स्तर के अनुपात में १९६०-६१ में २५ प्रतिशत 
बढ़ा जबकि योजना में केवछ १८ प्रतिशत की व्यवस्था की गई थी | उपनगर यात्री यातायात में 
आइचर्यजनक वृद्धि हुई है जबकि सामान्य यात्री यातायात में २१.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
उपनगर यात्री यातायात में ४४.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहां तक माल ढोने का सम्बन्ध 
है दूसरी पंचवर्षीय योजना में १६४३ लाख मीद्विक टन ढोने का लक्ष्य रखा गया था किन्तु इस 
लक्ष्य की पूर्ति में ८६ छाख मीट्रिक ठन की कमी रही । फिर भी, माल ढोने की दिशा में ३.६ प्रतिशत 
की वृद्धि हुई है। जुलाई, १९६० में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण लगभग 
तीस लाख मीद्रिक टन कम माल ढोया गया फिर भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अस्त में अपेक्षा 
अधिक बुद्धि हुईं है। माल ढोने के मूल लक्ष्य के मुकाबले माल की वास्तविक ढुलाई में हुई कुल 
कमी का कारण माल की ढुलाई के स्वरूप की विभिल्तता तथा योजनावद्ध प्रणाली से माल न 
ढोया जाना रहा है | निम्नलिखित तालिका में मूल लक्ष्य और वास्तविक दुलाई के आंकड़ प्रस्तुत 


किए गए हैं :-- 


श्श्ड आज्ञादी का पन्द्रहवाँ वर्ष 


अन्य क्षेत्रों के लिए कोयला : ३८६ ४२२ ६९२ ७६३ 
सीमेन्ट ८ १ घ्५ ३७१ ३८५ 
विविध वस्तुएं : ८३२३ ८४८ ५४७ ५४९ 
कुल १६४६ १५६० ५१५ ५६३ 
टन किलोमीटर ८४,७४३ ८७,७५४ अब 22 


उद्योग और कृषि में हो रहे उत्पादन को वद्धि के साथ-साथ रेलों में भी माल के ढोये जाने 

में वृद्धि हो रही है। गत दक्ाब्दि में औद्योगिक उत्पादन के सूचक अंक में ७० प्रतिशत और क्रृषि- 
उत्पादन में लगभग ४६ प्रतिशत की बृद्धि हुई है। रेलों द्वारा ढोए गए कुल माल में क्ृषि वस्तुओं 
का ३५ प्रतिशत स्थान रहा है। रेलों द्वारा ढोए जाने वाले माल के टनों में लगभग ६५ प्रतिशत की 
वृद्धि हुई है और टन किलोमीटर में ९९ प्रतिशत को । इस तरह स्पष्ट है कि गत दशाबिद में उद्योग 
और ढृषि क्षेत्र में हुई वृद्धि के अनुसार ही रेलों के माल के लदान के टवों में भी वृद्धि हुई है | टन 
किलोमीटर में ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वद्धि रेल टन अर्थात औद्योगिक और कृषि- 
उत्पादन की मिली हुई वृद्धि से भी अधिक है। निम्नलिखित तालिका से यह स्थिति स्पष्ट है :-- 





१९५०-५१ १९५५-५६ १९६०-६१ 





ओऔद्योगिक उत्पादन का सूचक-अंक (भ्राधार) 
१९५१-- ६१ ०० १०० १२२.४ १७०.३ 

कृषि उत्पादन का सूचक-अं्क (भ्राधार) 

जून, १९५० में खत्म होने वाला फसल 


वर्ष--+१०० ९५.६ ११६.८ १३९.१ 
मूल टनों का सूचक-अंक १०० १२४.६ १६७.७ 
टन किलोमीटर का सूचक-अंक १०० १३५ १९८८९ 
प्रति ठन माल की दुलाई की औसत दूरी 

(किलोमीटर में ) ४७० ५१० ५६३ 


मत दशाब्दि में राष्ट्रीय आय में यात्रा श्राय का अनुपात लगभग १.१ प्रतिशत रहा है। 
रेलवे की सम्पत्ति का अ्रथवा इंजिन, माल के डिब्बे और लाइनों का अधिक सघन सक्षम 
इस्तेमाल किए जाने के प्रयास किए्ठ जा रहे हैं। कितने रेल इंजिन और माल के डिब्बे उपयोग में 
लाए गए उनके तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-- 
णणणणणणणाााााणाभाााआआ अत इक 2 चल ३3 


वर्ष माल गाड़ी के इंजनों की संख्या माल-डिब्बों को संह्या. चौपहिया डब्बे 
(कुल आकर्षण ) 


बड़ी लाइन मीटर लाइन बड़ी लाइन मीटर लाइन 
९९३८-३९ ४० ८७ १,७७२ ४,१६० 


१९५०-५१ ३४ ९२ १,४०८ ३,२८९ 
१९५५-०६ २८ ६७ १,१ ३० ३,० १२ 
१६६०-६१ २३% २ १,००२ २,४६६ 


* यदि केवल भाष के इंजिन गिने जाय॑ तो २५ । 


रेलवे का 
चालू रेल-पथ के अत्यधिक इस्तेमाल का पता इस बात से चल सकता है कि प्रति १००० 
चालू रेल-पथ किलोमीटर में कितना यातायात बढ़ायः गया, ये आंकड़े नीचे दिये गये हैं: 

प्रति वर्ष प्रति १,००० चालू रेल-पत्र करिलोसीदर में ढोये गये इस छाख मोटरिक टन किलो- 
मीटर के आऑकड़े-- 
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ह््च लाइन पीटर लाइव 
सनक मशकर-पकक नमन मम + ५५» 3+लथन+ कथन नव अभ<८ ५५ साथ ;रए-हना 3५० कक. पना ५३७०७ ७५५५३५५५७७७ ५०५ ५७७५० मकर .५५3»॥५५७.५०७म 
१९३८-३९ सा ड कि 
१९५०-०१ का हा 
? ९७५ ५ -५ 95 २५३ 3 हा डे 
१९६०-६२ कम ३८ 
न्‍ व्यध और सक्षमता 


मरम्मत और रख-रखाव तथा रेलवे कार्य के अन्तर्गत नियंत्रित व्यय घुद्ध कार्यकारी व्यय 
का लगभग 2८० प्रतिशत है । यह ब्यय सामान्य मदों में हुए व्यय का सम्बद्धित इकाइयों के अनुसार 
हुआ है जिनका सूचक-अक निम्नलिखित वक्‍तव्य से स्पप्ट हो जाएगा :-- 
तुलनात्मक व्यय ओर कारय के सूचक्ष श्र क 
(आधार १९५०-५१८-१००) 











मांग नं० ५- मरम्मत और रख-रखान १९६१-६२ के 
पहले ६ महीने 
१९५४-४६ ९९५९-६० १६६०-६१ 
इंजिन मरम्मत कारखाने तुलनात्मक व्यय 





काय १२३६.७ १६१.२ २१६२, ७ 9३.३ 
इकाइयां मरम्मत 
हुई (वजन) १२०.८ १६२.३ १६५.३. १८१.२ 
चार्ज मरम्मत कारखाने तुलनात्मक व्यय कार्य १७१.६ १०५.१ १५६.७.. १५७.४ 
इकाइयां मरम्मत 
हुंइ (बजन ) १४८.९ १८५.८ १९०,७ १९७.६ 
वैगन मरम्मत कारखाने तुलनात्मक व्यय कार्य १३३. ?७६.१ 2५९,०.. १५१.९ 
इकाइयां मरम्मत 
हुई (वज़न ) 9 ३४.७ २११.६ १2८९.५. १७२.४ 
शेष मरम्मत और रुख-रखाव व्यय : 
तुलनातः क व्यय कार्य १२७.४ १५८.८ १५८.६ १६७.४ 
(कुल टन मीलों में) १३५.९ 2६२.६ १७१.२ १८२.६ 
भांग नं० ६-कर्मशील कमंचारी : 
तुलनात्मक व्यय ११०७.,२ १३७.० श्दें १३५.६ 
कार्य (ट्रेन मील) ११६.४ १३२५० १३४,६.. १३९.० 





३१६ आज़ादी का पन्द्रहवाँ वर्ष 


«. # छप शै5 
मांग नं० ७-कार्य (ईंधन) 





तुलनात्मक व्यय ११६.७ १५४.५ १६२. १ १७०,० 

कार्य (कुल टन मील) १२५.९ १६२.६ १७१.१ १८३.० 
१९६१-६२ के 

मांग न॑ं० ५--मरम्मत और रख-रखाव पहले ६ महीने 


१९५५-५६ १९५९-६० १९६ ०-६१ 


मांग नं० ८--और ईंधन 
कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कार्य 


तुलनात्मक व्यय १००.६ १२४.३ १२४.६ १३०.० 
| काय (ट्रेन मील) - ््ि ११६.४  र१३२९.० (१३४.६ १३९.५ 





आय और व्यय दोनों में से विभिन्‍न तथ्यों को निकालने के बाद १९६० और १९६१ के 
लिए तुलनात्मक आय-व्यय का अन पात ६३.७२ प्रतिशत था जबकि १९५५-५६ और १९५१-५२ 
में यह अनुपात क्रमश: ६५.९४ और ६७.६८ प्रतिशत था । इससे यह स्पष्ट है कि रेलवे प्रशासन 
द्वारा लागू किए गए विभिन्‍न कठोर वित्तीय नियंत्रणों के फलस्वरूप प्राप्त मितव्ययता के परिणाम 
१९६०-६१ में बहुत अच्छे रहे हैं । 


हे पोजना परिव्यय 


गत दशाब्दि में दोनों योजनाओं के दौरान रेलवे ने जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट 
है, अपने साधनों से कुल व्यय का ५० प्रतिशत भाग पुरा किया है । 


रेलवे के अपने साधनों पर किए गए व्यय 





कुल परिव्यय विकास खुली लाइनों में मूल्य ह्वास 
निधि. किए गए काम ग्रारक्षण. कुल 
का राजस्व व्यय निधि 
(करोड रुपए में) 
प्रथम योजना ४२३.५ ५०५ २३.३ २०६.५ २८०.३ 
दूसरी योजना १०४३.७ ९२.० ५२.६ ३२०.४ ४६५,० 
१९४६७.२ १४२.५ 3+. ९ ५२६.९ ७४५.३ 


शेष व्यय की राशि सामान्य राजस्व से जिसमें कि उपरोक्त तालिका में नीचे दिए गए फुट 
नोट में दिए गए २९.४ करोड़ रुपए का ऋण भी सम्मिलित है, पूरा किया गया। यहाँ यह स्पष्ट 
करना भी उचित होगा कि यह व्यय खासतौर पर मूल्य क्वास निधि से किया गया व्यय, वर्तमान 
एकत्र राशियों और पहले एकत्र की गयी राशियों में से पूरा किया गया । 


जिकलनननना 


) सामान्य राजस्व से रेलवे विकास निधि के हेतु लिए गए २९.४ करोड रुपयों में से 


ऋण से पूरे किए गए व्यय और उस ऋण पर दिया गया ब्याज १ अप्रैल ६२ तक यह सारा ऋण 
लोटा दिया गया था । 


रलवे ३१७ 

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में शेष राशियों को उसी अवधि में यात्री 
किरायों और माल भाड़ों में हुई वृद्धि तथा रेल के कार्यो में हुई वृद्धि की दर को सामने रखते हुए 
देखना होगा । पहली राशियों में हुई कमी मृक््यतः मूल्य-हास आरक्षण निधि में हुई और यह कप्री 
पुनर्वास और विस्तार की अवधि में होनी अनिवाय॑ ही थी। वस्तुतः दूसरी पंचवर्षीय योजना 
में इन राज्यों में होने वाली कमी की व्यवस्था की गयी थी। दूस री पंचवर्षोष योजना की 
व्यवस्था में २२५ करोड़ की इस राशि के विरुद्ध २९३ करोड़ रुपए की निकासी दिखाई गयी थी 
जबकि वाधिक निकासी ३२०.४१ करोड़ रुपए की हुई थी । इस राशि में पैसा जमा करने की कार्य- 
विधि १ अप्रेल, १९५० से बनाई गयी थी और आगामी पांच वर्षो के छिए आवश्यक राशि का भी 
अनुमान लगाया गया था। इन अनुमानों को देखते हुए मूल्य हास आरक्षण नित्रि में हुई कमी कोई 
विशेष चिन्ता का विषय नहीं है | तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में चाल राजस्व रेलवे से औसतन 
लगभग ७० करोड़ रुपए त्वाषिक दर से जमा किया जाएगा । यह कदम रेलवे कनवेंशन कमेटी 
१९६० की सिफारिशों के अनुसार उठाया गया है। मूल्यह्वास आरक्षण निधि में जमा की जानेवाली 
राशि की यह औसत वाधिक दर तीसरी पंचवर्षीय योजना की परिसम्पत्ति के औसत मूल्य का 
लगभग २.५ प्रतिशत होगी । इस तरह रेलवे परिसम्पत्तियां लगभग चालीस साल तक चलेंगी और 
जसा कि कहा गया है कि रेलवे परिसम्पत्ति का जीवन चालीस वर्ष या उससे कुछ अधिक होता है 
इस बात को सामने रखते हुए मूल्य ह्ास आरक्षण निधि के चालीस वर्ष के औसत जीवन के हिसाब 
से योग दिया जाना उचित ही है । मु 

तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण को पूरा छौटा 
देने के बाद विकास निधि में ६.५४ करोड़ रुपए और मूल्य-ह्ास निधि में १९.८० करोड़ रुपए 
थे। ज़बकि रेलवे राजस्व आरक्षण निधि में ५३.४४ करोड़ रुपये और इस राशि में से कुछ भी 
खर्च नहीं किया गया था । सावंजनिक क्षेत्र के लिए कोयला, कच्चा छोहा, संगम रमर पत्थर (डालो- 
माइट भर छाइमस्टोन सहित) पर किए गए लदान का प्रतिशत कुल यातायात की प्राय में टन के 
अनुसार इप्त प्रकार वृद्धि हुई है :-- 
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आशा है कि यह प्रतिशत अभी और बढ़ेगा । अन्य तरह के परिवहन में वस्तुओं के लदान 
की ऊंची दर के कारण इस अनुपात में कुछ कमी होने की सम्भावना है जिससे यह ज़रूरी है कि 
माल यातायात की मात्रा में वृद्धि होने की अपेक्षा आय की दर में वृद्धि कम हो जाएगी । 

जहां तक यात्रा परिवहन का सम्बन्ध है सवारी रेलगाडियों की आवश्यकताओं की लागत॑ 
में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप १९५७-५८ के बाद आय की अपेक्षा व्यय बढ़ा है । 
१९५०-५६ और १९६०-६१ के बीच रेलों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में लगभग २५ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप २६.४ प्रतिशत सवारी डिब्बों की व्यवस्था की गयी और 
२३ प्रतिशत सीटों की वुद्धि की गई। इन तमाम प्रबन्धों के बावजूद आय में केवल २२.२ प्रतिशत 
की ही वृद्धि हुई। १९५५-५६ में ञ्ति यात्री प्रति किलोमीटर १.७३ न० पै० औसत भाडा लिया 
जाता था जो कि १९६०-६१ में १.७१ न० प० रह गया । इस अवधि में प्रति यात्री प्रति किलो- 


डे आज़ादी का पद्रह॒वाँ वर्ष 


ल्‍ छः रे 
मांग नं० ७-कार्य (ईंधन) 


तुलनात्मक व्यय ११६.७ ११४०० १६२. १ १७०,० 

कार्य (कुल टन मील) १२५.९ १६२.६ १७१.१ १८३.० 
१९६१-६२ के 

मांग नं० ५--मरम्मत और रख-रखाव पहले ६ महीने 








१९५५-५६ १९५९-६० १९६ ०-६६ 


मांग नं० ८““-और ईधन 
कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कार्य 
तुलनात्मक व्यय १००.६ १२४.३ १२४.६ १३०.० 
काय ट्रिनमीड) - (४ ३२० रे टए(र९.५ 





आय और व्यय दोनों में से विभिन्‍त तथ्यों को निकालने के बाद १९६० और १९६१ के 
लिए तुलनात्मक आय-व्यय का अनू पात ६३.७२ प्रतिशत था जबकि १९-५५-५६ और १९५१-५२ 
में यह अनुपात क्रमशः ६५.९४ और ६७-६८ प्रतिशत था । इससे यह स्पष्ट है कि रेलवे प्रशासन 
द्वारा लागू किए गए विभिन्‍न कठोर वित्तीय नियंत्रणों के फलस्वरूप प्राप्त मितव्ययता के परिणाम 
१९६ ०-६१ में बहुत अच्छे रहे हैं । 


योजना परिव्यय 


गत दहाब्िद में दोनों योजनाओं के दौरान रेलवे ने जेसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट 
है,अपने साधनों से कुल व्यय का ५० प्रतिशत भाग पूरा किया है। 


रेलवे के अपने साधनों पर किए गए व्यय 


कुल परिव्यय विकास खुली हछाइनों में मूल्य ह्ास 
निधि किए गए काम श्रारक्षण कुल 
का राजस्व व्यय निधि 
(करोड़ रुपए में) 
प्रथम योजना ४२३.५ ५०,५ २३.३ २०६.५ २८०.३ 
दूसरी योजना १०४३.७ ९२.० २५६ ३२०.४. ४६५.० 
१४६७.२ १४२.५ 3५.९ ५२६९.९ ७४५.३ 


होष व्यय की राशि सामान्य राजस्व से जिसमें कि उपरोक्त तालिका में नीचे दिए गए फुट 
नोट में दिए गए २९.४ करोड़ रुपए का ऋण भी सम्मिलित है, पूरा किया गया। यहाँ यह स्पष्ट 
करना भी उचित होगा कि यह व्यय खासतौर पर मूल्य ह्वास निधि से किया गया व्यय, वर्तमान 
एकत्र राक्षियों और पहले एकत्र की गयी राशियों में से पूरा किया गया । 


चित 


$ सामान्य राजस्व से रेलवे विकास निधि के हेतु लिए गए २९.४ करोड रुपयों में से 
ऋण से पूरे किए गए व्यय और उस ऋण पर दिया गया ब्याज १ अप्रैल ६९ तक यह सारा ऋण 
लौटा दिया गया था । 


रलवे २१७ 
पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में शोप राशियों को उसी अवधि में यात्री 
किरायों और माल भाड़ों में हुई वृद्धि तथा रेल के कार्यो में हुई बृद्धि की 
ई- 


हम 
हे के 


रकोस 

देखना होगा । पहली राशियों में हुई कमी मुल्यतः मूल्य-हास आरक्ष य विधि में हुई और यह कप्री 
निवरार्य ही थी । वस्त॒वः दसरी पंचवर्षीय योजना 

गयी थी। दस्त री पंचवर्याथ योजना की 
विरुद्ध २९३ करोड़ रुपए की निकासी दिखाई गयी थी 

हुई थी। इस राशि में पैसा जमा करने की कार्य- 
विधि १ अग्रेछ, १९५० से बनाई गयी थी और आगामी पाच वर्षो के लिए आवश्यक राशि का भी 
अनुमान छगाया गया था। इन अनुप्ानों को देखते हुए मल्य छ्वास आरक्षण निधि में हुई कमी कोई 
विशेष चिन्ता का विपय नहीं है | तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में चाल राजस्व रेलवे से औसतन 
लगभग ७० करोड़ रुपए त्रापिक दर से जमा किया जाएगा। यहे कदम रेलवे कनवेशन कमेटी 
१९६० की सिफारिशों के अनुसार उठाया गया है। मूल्यह्मास आरक्षण निधि में जमा की जानेवाली 
राशि की यह औसत वाधिक दर तीसरी पचवर्पीय योजना की परिसम्पत्ति के औसत मल्य का 
लगभग प्रतिशत होगी । इस तरह रेलवे परिसम्पत्तियां मगभग चालीस साल तक चलेंगी और 
जसा कि कहा गया है कि रेलवे परिसम्पत्ति का जीवन चाडीस वर्ष या उससे कुछ अधिक होता है 
इस बात को सामने रखते हुए मूल्य ह्वास आरक्षण निधि के चालीस वर्ष के औसत जीवन के हिसाब 
से योग दिया जाना उचित ही है ह 

तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण को पूरा लछौठा 
देने के वाद विकास निधि में ६.५४ करोड रुपए और मूल्य-क्रास निधि में १९.८० करोड़ रुपए 
थे। जबकि रेलवे राजस्व आरक्षण निधि में ५३.४४ करोड़ रुपये और इस राशि में से कुछ भी 
खर्च नहीं किया गया था। सार्वेज़निक क्षेत्र के लिए कोयला, कच्चा लोहा, संगम रमर पत्थर (डालो- 
माइट भौर लाइमस्टोन सहित) पर किए गए लदान का प्रतिशत कुछ यातायात की आय में टन के 


अनुसार इस्त प्रकार वृद्धि हुई है :-- 


) (00, -(/ 
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आशा है कि यह प्रतिशत अभी और बढ़ेगा | अन्य दरह के परिवहन में वस्तुओं के लदान 
की ऊंची दर के कारण इस अनुपात में कुछ कमी होने की सम्भावना है जिप्तसे यह ज़रूरी है कि 


माल यातायात की मात्रा में वृद्धि होने को अपेक्षा आय की दर में वद्धि कम हो जाएगी । 
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जहां तक यात्रा परिवहन का सम्वन्ध है सवारी रेलगाडियों की आवश्यकताओं की लागत॑ 
में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप १९५७-५८ के बाद आय की शपेक्षा व्यय बढ़ा है । 
१९५०-५६ और १९६०-६१ के बीच रेलों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में लगभग २५ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप २६.४ प्रतिशत सवारी डिब्बों की व्यवस्था की गयी और 
२३ प्रतिशत सीटो की वृद्धि की गईं। इन तमाम प्रबन्धों के बावजूद आय में केवछ २२.२ प्रतिशत 
की ही वृद्धि हुई। १९०५-५६ में अति यात्री प्रति किलोमीटर १.७३ न० पे> औसत भाडा लिया 
जाता था जो कि १९६०-६१ में १.७१ न० पृ० रह गया । इस अवधि में प्रति यात्री प्रति किलो- 
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मीटर ले जाने की लागत में बड़ी और छोटी दोनों लाइनों में बहुत वृद्धि हुई है। १९६१-६२ में 
यात्री किराया कर को किराए में शामिल कर दिया गया था । उससे रेलवे को जो आमदनी हुई 
उसके बाद भी रेलवे को सामान्य राजस्व में राज्यों को दिए जाने के लिए किराया कर की मद में 
२.५ करोड़ वाधिक रुपए की राशि देनी होगी । इस तरह जहां तक रेलवे राजस्व का सम्बन्ध है 

प्रत्यक्षता कोई विशेष परिवर्तव नहीं हुआ है । 

यात्रियों की यात्रा की बढ़ी हुई मांगों और गाड़ियों में होने वाली भीड को अधिक से अधिक 
कम करने के लिए तथा माल के यातायात की बढ़ी हुई आवश्यकताभों को पूरा करते के लिए 
सवारी गाड़ियों और माल गाड़ियों में अपेक्षाकृत अधिक व्यय करना होगा और समस्त व्यवस्था 
रेलवे की वर्तमान क्षमता की सीमाओं को सोमने रखते हुए करनी होगी । 

वेतन और मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप लागत में हुई वृद्धि से भारतीय रेलों के किरायों 
और माल भाडों की दरों में भी वृद्धि हुई है । यह वृद्धि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ठ है :-- 

१९३८-२९ १९५०-५१ १९५५-५६ १९६०-६१ 


प्रति दव किलोमीटर दर (न० पै०) 2:८६ ३.१६ ३.५० ३.८७ 
प्रति यात्री कि ० मी० दर (न० पे ०) १.०१ १.४८ १.७३ १.७१ 
प्रति कमंचारी लागत (सृचक-अंक) १०० 53 २६३ ३२५ 
कोयले की लागत (सूचक-अंक) १०० ३५७ ३२६२ ४९७ 
थोक मूल्यों का सूचक-अंक . « १००. ४०९.७ ३६०. ४७५ 


लागत का विश्लेषर 


इस दिशा में भारतीय रेलवे के आंकड़ों के संग्रह संगठन को सशक्त करने का निर्णय किया 
गया है ताकि माल ढोते की कुछ महत्वपूर्ण मदों पर आने वाली छागत का व्यापक विद्लेषण 
किया जा सके। साथ ही चुनींदा वस्तुओं की परिवहन दूरी पर आने वाली लागत का सही अध्ययन 
किए जाने की भी व्यवस्था की जाएगी । इससे समय-समय पर माल ढोने की लागत के स्तर की 
समीक्षा हो सकेगी और रेल और सडक द्वारा माल के यातायात के स्वरूप का निर्णय हो सक्रेगा । 


पुजी-उत्पादन अनुपात 


रेलों में लगी हुई पूंजी में हुई वृद्धि से अधिक साज़-सामान रेलवे के पास है। यदि इस पंजी 
को सामान के मूल्यों और वेतनों में हुई वृद्धि से मिलाया जाए तो यह तुलना रेलों के अनुकूल रहेगी 
जैसा कि निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट किया गया है। इन सूचक-अंकों का आधार १९३८-३९ 
स१०० है | 








कायरत पंजी काय रत पँजी ट्त यात्री दुद्ध 

(वास्तविक) (सम्भावित) किलोमीटर किलोमीटर आय 

१९३८-३९ १०० १०० १०० १०० १०० 
१९५०-५१ ११९८ १०७.९ १३८.९ २६३.९ २९१,० 
१९५५-५६ १३९.५ ११५.८ १८७.६ २४७.६ ३४९.४' 


१९६०-६१ २१८.९ १४२.२ २७६.३ “६३०८.७ ५०६.२ 
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शुद्ध टन किलोमीटर कार्यरत पूंजी में हुई बृद्धि के अनुपात की श्रपेक्षा अधिक बढ़ा है। 
कार्यरत पूंजी की तीन मुख्य मर्दे ये हैं :---इं जिन, डिब्में और पटरियां । विम्नलिखित ताछिका से 
यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी :--- 





१९५०-५१ १९५५-५६ १९६०-६१ 
शद्ध टन किलोमीटर 
कार्य रत पूंजी (किताबों के अनुसार) १०० १३५ १९८.९ 
समान्‍्तरित पंजी १०० ११६.५ १८२.९ 
समस्त इंजिनों का चालन १०० १ ०७.४ १३१.,८ 
कुल डिब्बे १०० ११५.० १४१.२ 
कुट पटरियों की लम्बाई १०० १०२.१ १०९. 


इन आंकड़ों से भारतीय रेलों की कार्यक्षमता में हुई ठोस वृद्धि और परिसम्पत्तियों के गहन 
उपयोग का पता चलता है । 


रेलवे बजट : एक दृष्टि में 








(करोड रुपयों में) 
वाषिक बजट परिकज्षञोधित बजट 
१९६०-६१ १९६१-६२ अनुमान १९६२-१३ 

यातायात से कुल आय ४५६.८० ४९९.०२ हक ५२४.१० 
कुल कार्यकारी व्यय (ऋण ! 
लेने अथवा वसूली के बाद ३१३.२४ ३३२.६७ ३३०.५५ ३४५.७४ 
कुल विविध व्यय 
(राजस्व के काम पर होने 
वाले व्यय सहित) २०.६६ १४.९७ १३.५१ १६.२५ 
मूल्य हम आरक्षण निधि 
के लिये राजस्व में ली गयी 
राशि : ४५.० ० ६५.०० ६५.० ० ६७.०० 

कूल ३६८.९३ ४९१२.७५४ ४०९. ०६ ४२९.०९ 
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कुल रेलवे राजस्व ८७.८७ 7" ८६.४८ ९२.१८ ६५.०१ 
सामान्य राजस्व की अदायगी : 
(अ) रेलवे में लगी हुई पूंजी 
का १९६०-६१ के लिए ४ 
प्रतिशत की दर पर तथा 
१९६१-६९ के लिए 
४.२५ प्रतिशत की दर पर लाभांश ५५.८६ ६५.३४ ६२.२० ९९.३५ 
(ब) यात्रा में किराया कर " 
की एव न--+ १२.५० १२.५० १२.५० 

कु अतिरिक्त : ३२.०१ पप्डि १६.४८ १३.१६ 


)१९६१-६२ से और उसके बाद में कुल बढ़ी हुई यातायात आमदनी में १ अप्रैल, १९६१ 
से रेलवे किराए में यात्री किराया कर भी सम्मिलित है । जिसके विरुद्ध रेलवे को १९६१-६६ के 
अवधि में श्राम्रान्य कोष को १२-५० करोड़ रुपया वा्थिक देना होगा । 
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: २४: 
पुनर्वास 
पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों के पुनर्वास का विशाल कार्य प्रायः 
समाप्त हो चुका है। परिणामस्वरूप पुनर्वास मंत्रालय का शेष कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वाणिज्य 
और उद्योग आदि अन्य मंत्रालयों को सौंपा गया है। १६६१-६२ के अन्त में पुनर्वास पर ३७९.२९ 
करोड़ रुपये व्यय हुए । " 
परिचमी क्षेत्र के, विस्थापितों के मुआवजे सम्बन्धी ५ लछौख मामलों में से १९६१ के शअ्रन्त 


तक सिर्फ ७००० मामले निपटाने को रह गए थे । अब यह कार्य अपनी प्रिणति के अन्तिम चरण 
पर पहुंच चुका है । 


पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति 


शिविर : १९६१ में पश्चिमी बंगाल में शिविरों की जनसंख्या घटकर ७७,१७७ रह गई 
और परिणामस्वरूप ६७ शिविर बन्द कर दिये गये। १ जनवरी, १९६२ को पश्चिम बंगाल के 
५ शिविरों में ३,१०९ परिवार थे, जिनमें कुछ मिलाकर १२,३०६ व्यक्ति है । इनमें से ३,१०९ परि- 
वार, लगभग १,०८० खेती-बाड़ी न करने वाले लोग, श्रन्य पुनर्वास केन्द्रों में फरवरी, १९६२ के 

श्रन्त तक भेज दिये गये और शेष २०,२९ ऐसे परिवार जिनको दीर्घकालीन मदद की जरूरत है, 

सेवा-शिविरों में भेज दिये गये हैं। अन्य तीन कैम्प बन्द किये जा चुके है और एक कंम्प को एक 
सेवागृह के रूप में बदला गया है। फरवरी, १९६२ के अन्त में केवल एक शिविर चल रहा था 
जो कि कुछ दिनों बाद बन्द हो गया । 

सेवा-गुह : २८ फरवरी, १९९२ को परिचम बंगाल के चार स्थायी और एक अस्थाई 
सेवाग॒हों में लगभग ३० हजार व्यक्ति थे। 

पुनर्वास : १६६१ में पूर्वी पाकिस्तान में ६,४४५ विस्थापित परिवारों को ९.४६ लाख 
रुपये की सहायता दी गई | अभी तक भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास 
के लिए भारत सरकार के विभिन्‍न राज्यों में १९४.३४ करोड़ रुपये व्यय किए हैं । 


.गर-सरकारी संस्थाओ्रों को वित्तीय सहायता 
१९६०-६१ के अन्त में पूर्वी क्षेत्र में लगभग ६३० गेर-सरकारी शिक्षा, चिकित्सा और 
सांस्कृतिक संस्थाओं को विस्थापितों की सहायतार्थ ३४३ करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया 
है। १९६१-६२ में पूर्वी पाक्रिस्तान के ३६० विस्थापितों को रोजगार दिलाने के लिए पश्चिम 
बंगाल परिवहन निगम को १७.२५ लाख रुपये की स्वीकृति दी गई । 
विस्थापित राजनंतिक पोड़ित व्यक्ति 
पश्चिम बंगाल में बसे हुए पूर्वी पाकिस्तान के कुछ राजनैतिक पीड़ितों ने सरकार से अनु 
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रोध किया कि उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार से मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त कुछ अन्य सहायता 
भी मिलनी चाहिए। इस प्रदन पर विचार करने के बाद निश्चय किया गया कि राजनंतिक 
पीड़ितों को सहायता देने के सामान्य प्रदन पर गृह-मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा और यदि 
वे राजनैतिक पीड़ित हैं तो उन्हें अतिरिक्त सहायता देने के प्रइन पर पुनर्वास मंत्रालय द्वारा विचार 
_ किया जाएगा। इस सिलसिले में २,८२८ राजनैतिक पीड़ितों से सहायता प्राप्त करने के लिए आवे- 
दनमिल चुके हैं। इनमें से २,६२६ आवेदनों पर जांच-पड़वालर की जा रही है। १,३९८ व्यक्तियों 
के लिए २४.२२ लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकार की गई है, और शेष मामले रह कर 
दिये गये हैं क्योंकि उन्हें इस स्कीम के अन्तर्गत पुनर्वास सहायता पाने के योग्य नहीं समझा गया । 


ग्रासाम के भाषा-विवाद दंगों में पीड़ित व्यक्ति 


पुरर्वास : जुलाई, १६६० में आसाम में भाषा-विवाद को लेकर हुए भगड़ों के कारण ३६,००० 
व्यक्ति श्रासाम छोड़कर पश्चिम बंगाल में चले आए श्रौर उन्हें राज्य सरकार द्वारा खोले गये 
सहायता शिविरों में इन लोगों को खाना, कपड़ा और चिकित्सा सम्बन्धी सहायता दी गई । 

आसाम सरकार का अनुमान है कि भाषा-विवाद को लेकर जो दंगे हुए उनसे विस्थापित 
लोगों के पुनवांस पर कुल दो करोड़ रुपये खर्च होंगे जिसमें से ५० लाख रुपये सहायता अनुदान के 
रूप में दिए जाएंगे और १५० लाख पुनर्वास ऋण के रूप में । 

पश्चिम बंगाल के सहायतानशिविरों में आसाम से आए हुए उन लोगों को जिन्हें किसी 
प्रकार की हानि नहीं हुई थी, किन्तु जो भय के कारण अपने घर छोड़कर चले आए थे, अपने 
घर वापस पहुंचने पर, आसाम सरकार की पुनर्वास योजना के अन्तर्गत सहायता नहीं दी गई । 
इन लोगों को अपने घरों में फिर से बसाने के लिए भारत सरकार ने प्रति परिवार २००) की रकम 
स्वीकार की है। इस काम के लिए पुनर्वास मंत्राऊ्य ने लगभग १० हजार रुपये की एक स्कीम 
स्वीकार की है। 

इस प्रकार भारत सरकार को झ्लासाम के भाषा-विवाद में पीड़ितों की सहायता और 
पुनर्वास पर लगभग १३० लाख रुपये व्यय करने पड़े हैं। 


प्रल्पसंख्यक सम्बन्धी सासले 
पाकिस्तान द्वारा १ अप्रेंठ, १६६२ से ढाका में अल्पसंख्यक मामलों के कार्यालय को बन्द 
करने के एकतरफा फैसले को देखते हुए भारत सरकार ने भी गृह मंत्रालय से अल्पसंख्यक विभाग को 
बन्द करने का निश्चय कर लिया है और भ्रृविष्य में अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित मामलों पर विदेश 
मंत्राऊलय अपनी सामान्य कुटनीतिक विधि के अनुसार ध्यान देगा। 
श्रन्य मंत्रालयों को सौंपे गये कार्य 
पुनर्वास मंत्रालय के शेष कार्य को क्रमश: अन्य मंत्रायों को सौंपने के निर्णय के फलस्वरूप 
कई कार्य १९६०-६१ में हस्तांतरित किए गए। 
दण्डकारण्य 
पर्चिम बंगाल के शिविरों के विस्थापितों को दण्डकारण्य भेजने की लगातार कोशिशों के 


पृर्नर्वास २२३ 


विस्थापित स्वयं अपनी इच्छा से दण्डकारण्य नहीं जा रहे थे, इन 
कि यदि वे दण्डक्रण्य में जाकर बसने के लिद तैया / ती उन्हें शिविर छोड़कर जाना 
होगा । २०० परिवारों को प्रति मास शि*ि हटाने ण॑य सभी परिवारों को सचित किया 
गया और वर्ष के अन्त तक शिविर बन्द कर दिये गये | अभी तक दण्डकारण्य में २,६७३ परिवार 
जाकर बसे हैं जिनमें कुल १८,० ०६ आदमी है। 

मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से प्राप्त १.५५, ००० एकड़ भूमि में से लगभग ५७,०० ० 
एकड़ भूमि के जंगल साफ किये जा चके हैं और लगभग ३५, ००० एकड़ भूमि को क्ृपि-योग्य 
बताया गया है ! 


बावजूद इस काम में प्राशाजनक प्रगति नहीं हुई। अप्रैल, १९६१ में निर्चय किया गया कि चूकि 
परिवारों को सूचित किया जाए 


पद्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति 


मुआवजा : ३१ दिसम्वर, १९६१ तक ५. ०४ लाख विस्थापित व्यक्षित॒यों ने मुश्नावजे और 
पुनर्वास सहायता के लिए अज़ियां दी थीं, जिनमें से ४९७ लाख लोगों को कुल १६४.८० करोड़ 
रुपये का मुआवजा दिया गया। इनमें से ०९.३७ करोड़ रुपये नकद दिये गये और शेष 
जायदादों के स्थानानतन्गा के रूप मे । 


श्रादिमजाति इलाकों के विस्थापित लोगों "को सहायता 


आदिमजाति इलाकों के २३० परिवारों को प्रति परिवार २५ ००) सहायतार्थ अनुदान दिया 
गया । इनमें से २१५ परिवारों के लिए बिल तयार हो गये है और १६५ छोगों को रुपये भी मिल 
चुके हैं । 

गांवों में पुनर्वास 

पंजाब में ४.७७ लाख परिवारों के निष्क्रांत आदर्मियों को अद्धं स्थाई आधार पर दिसम्बर, 
१६६१ तक बसाया गया था जिनमें से २,७३,३१७ व्यक्तियों को भूमि के स्थायी अधिकार प्रदान 
किये गए । यह भूमि १९,७९,७३० एकड़ है और इसका मूल्य लगभग ९० करोड़ रुपये है । इसके 
अलावा ९१,३७९ मकानों के स्वामित्व अधिकार भी प्रदान किए गए । ३१ दिसम्बर, १९६१ तक 
१६,०६१ गैर-पंजाबी लोगों को ६३, ०५४ एकड़ भूमि दी गई। इसके अलावा १,५६,१७३ एकड़ 
भभि और बाग-बगीचे, जिनकी कीमत लगभग ३७ लाख रुपये हैं, विभिन्‍न राज्यों में दिये गये । 


ख्रावास 


निएंचय किया गया है कि कालकाजी के निकट २१८.३ एकड़ भूमि में पूर्वी पाकिस्तान से 
आए हुए विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये एक कालोनी बनाई 
जाएगी । इस कालोनों में विभिन्‍न आकारों के १००० प्लाट होंगे और इसे बनाने में ३५.४८ 
लाख रुपये खर्च होंगे । 

फरीदाबाद टाउनशिप का काम केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्‍न विभागों को सौंपा 
गया और फरीदाबाद विकास बोड्ड समाप्त कर दिया गया है। 


२२४ आज़ादी का पन्द्रहवाँ वर्ष 


पाकिस्तान के साथ वार्ता 


कार्यकरण समिति की सातवी बैठक कलकत्ता और नई दिल्‍ली में जुलाई, १९६१ को और 
आठवीं बैठक कराची में ११ से १३ सितम्बर, १९६१ को हुई। इन बेठकों में हुई बातचीत के 
फलस्वरूप कुछ मुख्य समस्याएं जैसे कि निष्करांत व्यक्तियों के बेंकों के हिसाब का तबादला और 
विस्थापित भारतीय बैंकों और पाकिस्तान में गैर-निष्क्रान्त संस्था के रूप में घोषणा प्राय: सुलकाई 
जा चुकी है । 

३१ दिसम्बर, १९६१ तक लगभग तीन करोड़ उयये की निष्क्रांत सम्पत्ति वापिस दी गई। 
इस तरह के ४,६०१ मामले निपटाए गए । 


व्यय 


१९६१-६२ के अन्त तक विस्थापित व्यक्तियों पर ३७९.२९ करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं 
जिनका ब्योरा नीचे लिखे अनुसार है :--- 





पद्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान 




















के विस्थापित के विस्थापित कुल जोड़ 
 व्यक्तित व्यक्ति 
टिका अमल 

१. अनुदान 832. ८४.७४ ९७७.९६ 
२. दण्डकारण्य स्कीम जाभ+।ऊ १३.५२ १२५५२ 
३े. ऋण २६.२४ ४२. ६३ ६८,९७ 
४. आवास ६२,८६ ४०.७१ १०३,५७ 
५. संस्थापन 4888 ०.८४ ३.६९ 
६, पुनर्वास उद्योग निगम न--+-++ ०.३५ ०.३४ 
७. विविध ०.० १ शा ०,०९१ 
कुल जोड़ १८४,२८ १८२,७९ ३६८,०७ 

३१-१२-६० तक का पुनर्वास वित्त 
प्रशासन हारा दिया गया ऋण : ७.२८ ३.९४ ११.२२ 
कुल जोड़ :--- १९१.५६ १८६.७३ २७९.२९ 

' १९६२-६३ की व्यवस्था वीचे लिखे अनुसार है :-- 

१, प्रिचमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यवित “-++++- २.५७ 
२. पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यवित अंक लिउर ५.९९ 
३, दण्डकारण्य परियोजना नन+++ ५.६५ 


कुडजोड़ . ...... ट्ैरश/ 


चर 


विज्ञापन २२५ 
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२२४ आज़ादी का पन्द्रहवाँ वर्ष 


पाकिस्तान के साथ वार्ता ' 


कार्यकरण समिति की सातवी बैठक कलकत्ता और नई दिल्‍ली में जुलाई, १९६१ को और 
आठवीं बैठक कराची में ११ से १३ सितम्बर, १९६१ को हुई। इन बेंठकों में हुई बातचीत के 
फलस्वरूप कुछ मुख्य समस्याएं जेसे कि निष्क्रांत व्यक्तियों के बेकों के हिसाब का तबादला और 
विस्थापित भारतीय बैकों श्र पाकिस्तान में गेर-निष्क्रान्त संस्था के रूप में घोषणा प्राय: सुलकाई 
जा चुकी है । 

३१ दिसम्बर, १९६१ तक लगभग तीन करोड़ रपये की निष्क्रांत सम्पत्ति वापिस दी गई । 
इस तरह के ४,६०१ मामले निपटाए गए । 


व्यय ८ 


१९६१-६२ के अन्त तक विस्थापित व्यक्तियों पर ३२७९.२९ करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं 
जिनका व्योरा नीचे लिखे अनुसार है :-- 





पदिचमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान 

















के विस्थापित के विस्थापित कुल जोड़ 
“व्यक्ति व्यक्ति 
टख हर न तर नम 
१. अनुदान ० ८४.७४ १७७.९६ 
२. दण्डकारण्य स्कीम शा १३.५२ १३.५२ 
हे. ऋण २६.३४ ४२. ६३ ६८,९७ 
४. आवास ६२.८९ ४०.७१ १०३.५७ 
५. संस्थापन २.८५ ०.८४ ३.६९ 
६. पुनर्वास उद्योग निगम ननान-+ ०.३५ ०,३५४ 
७. विविध ०.० १ ०.० १ 
कुल जोड़ १८४१६ १८२.७९ हक 
३१-१२-६० तक का पुनर्वास वित्त 
प्रशासन द्वारा दिया गया ऋण : ७.२८ ३.९४ ११.२२ 
कुल जोड़ :--. १९१.५६ १८६.७३ ३७९.२९ 
१९६२-६३ की व्यवस्था नीचे लिखे अनुसार है :-- रा 
१, पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति नत-++ २.५७ 
२. पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति हा कम ५.९९ 
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२५ 


आम चुनाव 


२६ जनवरी १९५० को भारतीय संविधान के लाग हो जाने के बाद व्यस्क मताधिकार 
पर आधारित तीसरा आम चुनाव फरवरी १९६२ में सम्पन्न हुआ । पहला आम चुनाव १९४२ में 
और दूसरा १९५७ में हुआ था । 

मतदाताओं की विदश्वाल संख्या को देखते हुए यह एक बहुत बड़ा भारी काम था । यहां तक कि 
चुनावों की पंजी तैयार करना एक बहुत बड़ा काम था | चुनाव आयोग एक संविहित निकाय है 
और उसकी निगरानी में जिस स्वाधीनता और न्याय के साथ चुनाव सम्पन्न हुए वे इन चुनावों 
की लोकतंत्रवादी रूप को स्पष्ट करता है । इन चुनावों में कई राजनीतिक दलों ने भाग लिया 
ओर उनके उम्मीदवारों ने पक्षपात और बिना भय के चुनाव छड़ा। चुनाव के कार्यकरण के 
सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं आई और सभी राजनीतिक दलों ने स्वाकार किया कि चूनाव 
न्यायोचित ढंग से किया गया। 


डे 


० 


राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने वाली प्रमुख पार्टियों में कांग्रेस, कम्यूनिस्ट जनसंघ, 
प्रजा सोशलिस्ट और स्वतंत्र पार्टी थीं । इनमें से स्वतंत्र पार्टी तीसरे आम चुनाव में पहली वार 
भाग ले रही थी क्योंकि उसका निर्माण दूसरे और तीसरे आम चुनाव के बीच हुआ था । कुछ 
पावियां प्रान्तीय स्तर पर काम कर रही हैं और उन्होंने कुछ प्रादेशिक समस्याओं के आधार पर 
चुनावों में भाग लिया जिनमें उल्लेखनीय मद्रास की द्रविड़ मुनेत्रा कज़गम, पंजाव में अकाली दल 
और रामराज्य परिषद आदि । कुछ व्यक्ति स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए। इस चुनाव 
में महिला प्रत्याशियों की संख्या भी पहले की अपेक्षा बढ़ी । 


४२०० लाख मतपत्रों को छापा गया और छपाई का यह काम विभिन्‍न राज्य में 
किया गया क्‍योंकि केन्द्रीय सरकार का मुद्रणालय अन्य कामो में व्यस्त था । मतदाताओं की कुल 
संख्या २१०० लाख थी और प्रत्येक व्यक्ति के लिए दो मतपत्रों की आवश्यकता थी। एक स्था- 
नीय विधानसभा के लिए और दूसरा लोकसभा के लिए । मतपत्रों की छपाई में लगभग ७०० 
टन कागज़ खर्च हुआ । केन्द्रीय और राज्य सरकारों के लगभग १० लाख कर्मचारी चुनाव सम्बन्धी 
कार्यो में लगे रहे । सारे देश में २ छाख ४० हज़ार मतदान-केन्द्र स्थापित किए गए । प्रत्येक मत- 
दान केन्द्र में औसतन एक पुलिस मैन और एक होम-गार्ड सैनिक को तैनात किया गया। इसके 
अलावा अनहोनी का मुकाबला करने के लिए पुलिस के दस्ते तैयार रखे गए थे । 

तीसरा चुनाव १६ फरवरी से २५ फरवरी तक एक सप्ताह चलता रहा और चुनाव के 
नतीजे २५ फरवरी से प्रकाशित होने रंगे और ३ मार्च तक समस्त परिणामों की घोषणा की 
गई । इस आम चुनाव की विशेषता यह थी कि इस बार द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र नही थे 
क्योंकि ये संसद के एक एक्ट द्वारा समाप्त किए जा चुके थे । 

ग़त चुनावों की भांति कांग्रेस को सभी राज्य विधानसभाओं और छोकसभा में बहुमत 
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प्राप्त हुए और कांग्रेस की सरकारें बताई गई । इस चुनाव में केरल और उड़ीसा राज्य ने भाग नहीं 
लिया था क्योंकि इन राज्यों में मध्यावधि चु नाव हो गए थे। इन राज्यों ने केवल लोकसभा के 
लिए अपने उम्मीदवार चने । 

१९६२ में लोकसभा के लिए ५३.५३ प्रतिशत मतदान हुआ था। १९५७ के चुनाव में 
यह ४६.६० प्रतिशत था और १६६२ में कांग्रेत को ४५.६० प्रतिशत, १९५७ में ४७.७८ प्रतिशत 
था। इस बार प्राप्त मतों में कुछ कमी थी 

लोकसभा में अन्य दलों और विगत दो चुनाओं में प्राप्त मतों की स्थिति नीचे लिखे 
अनुसार है । 


$ १९५७ १९६२ 
कम्यू निस्ट पार्टी ८.९२ ९.९६ 
पी० एस० पी ० १०.४१ ६.८२ 
जनसंघ ५.९३ ६.४२ 
स्वतंत्र पार्टी ्ाा ७.६६ 


इस प्रकार प्रजा शोसलिस्ट पार्टी को १९६२ की अपेक्षा कम मत प्राप्त हुए जबकि स्वतंत्र 
पार्टी को जनसंघ और पी० एस० पा० दोनों से अधिक मत प्राप्त हुए 

राज्य विधानसभाओं में १९६२ में ५३.५८ प्रतिशत और १९५७ में ४७.२८ प्रतिशत 
मतदान हुआ । कांग्रेस को १९६२ में ४४.३३ और १९५७ में ४६.३३ प्रतिशत मत प्राप्त हुए 
इस बार विधानसभाओं में भी कांग्रेस की शक्ति कुछ कम हुई है । 

१९५७ और १९६२ के चुनावों में अन्य राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त मतों की स्थिति नीचे 
लिखे अनुसार है 


१९५७ १९६२ 
कम्य्‌ निस्ट पार्टी ८.०४ ८.५८ 
पी० एस० पी० ९.६६. _ 9.०० 
जनसंघ ३.९२ ६.१३ 
स्वतंत्र पार्टी ड्ड्ड ७,४२ 


यहां भी स्वतंत्र पार्टी ने प्रजा सोशलिस्ट और जनसंघ से अधिक मत प्राप्त किए । 

१९५७ के चुनाव में २५.८६ १६ ५३३ मतों की कुल संख्या थी जिनमें से १२,३४,६१,८८० 
मत डाले गए, जबकि १९६२ के चुनाव में कुछ मतों की संख्या २१,४५,२० /१६८ थी और ११, 
९५,२३२०,७७५ मत डाले गए थे । 

नीचे की तालिका में लोकसभा में प्रमुख दलों और राज्यों से प्राप्त मतों का विवरण 
दिया हुआ है : 


राज्य कुल कांग्रेस. पी० एस० पी० सी पी आई जनसंघ स्वतंत्र 
आध्र है. रे४ न ७ आलिज कर 4 
जासाम 8 ९ श गा गा लक 
बिहार ५३ ३९ २ ' १ “+ ७ 
गुजरात २९ १६ ! हर हक 
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केरल श्द द्‌ न- ६ ना: ना 
मध्य प्रदेश ३६ २४ ३ ना -+ न-- 
महाराष्ट्र डंडे ४१ ९ हलक गा गा 
मद्रास ४१ ३१ कक 4 वा ह््ः 
मैसूर २६ 33] हद नल ना ध्गा 
उड़ीसा २७० १४ ९ न: ना: न-+ 
पंजाब २२ १४ की हनन ३ “+ 
राजस्थान २२ १४ किलो सा १ रे 
उत्तर प्रदेश ८६ ६२ रे २ ७ रे 
प० बंगाल ३६ कर स्त्े ६ पक जाय 
दिल्ली ५्‌ दि हल ना: न न 
हि० प्रदेश. ४ है गा ना अदा --- 
मनीपुर २्‌ २ कक कहे ना: गा 
त्रिपुरा ह पक हलके २ न ना 

४९४ ३६१ १२ श्‌ु १४ १८ 


जहां तक राजनीतिक दलों की शक्ति और लोकप्रियता तथा राजकीय विचारधारा में 
अन्य प्रवाहों का प्रइन है, इस चुनाव से कुछ बातों का पता चलता है। कांग्रेस ने अपनी लोक- 
प्रियता कायम रखी है, यद्यपि यत्रतत्र कांग्रेस की शक्ति में कमी आई है। इसका कारण कांग्रेस 
की नीतियों में लोगों की दिलचस्पी कम हो जाना नहीं बल्कि कांग्रेसजनों की आपसी फूट है । 
तीसरे आम चुनाव ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है जिसका कारण सम्भ- 
बतः एक ऐसी स्पष्ठ नीति का अभाव था जो कि जनता को उस पार्टी की ओर आक्ृष्ट न कर 
सकी । कम्युनिस्ट पार्टी ने देश के कुछ भागों में खास तौर पर आन्ध्र में कुछ अधिक शक्ति प्राप्त 
की है | किन्तु सबसे अधिक उल्लेखनीय बात स्वतंत्र पार्टी का उदय है जिसने पहली ही बार में 
कांग्रेस के सिवा बाकी सभी दलों को परास्त कर दिया है। राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र पार्टी 
की शक्ति अन्य सभी दलों से अबिक है और लोकसभा में भी कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर बाकी 
तब से उनकी संख्या ज्यादा है । 

इस चुनाव से सिद्ध हो गया है कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। मतदाताओं 
ने सुब्यवस्थित ढंग से पेश आकर अपने लछोकतंत्रवादी परिपाटी की इच्छा का परिचय दिया है। 
विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने पिछले १५ वर्षो में तीन आम चुनाव सम्पन्न किए और साथ-साथ 
कई मध्यावधि चुनाव भी किए और कहना न होगा कि यह चुनाव पूरी सचाई और ईमानदारी 
पी किए गए । जिसकी आलोचना कांग्रेस के विरुद्ध राजनीतिक दलों तक ने नहीं की । आज भारत 
का लोकतंत्र एक स्वप्न नही बल्कि एक हकीकत है, एक ठोस हकीकत जो कि तथ्यों से सिद्ध हो 
गया है । 
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; २६ ; 
सामुदायिक विकास, पंचायती राज ओर सहकारितां 


इस वर्ष गांधीजी के जन्म-दिवस पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आरम्भ हुए दस 
वर्ष हो चुके होंगे । इस अल्पावधि में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने बहुत प्रगति की है और 
ग्रामीण भारत का रूप-रंग बदलने का भरकस यत्न किया है। 


अभी तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिधि में देश के ८३ प्रतिशत गांव आ चूके 
हैं भौर अक्टूबर, १९६३ तक समूचा देश इस कार्य की परिधि में आरा जाएगा। इस वर्ष फरवरी 
मास तक यह कार्यक्रम ४,१६,४० ० ग्रामों में पहुंच चुका था जिनकी आबादी २३.१७ करोड़ थी । 


पंचायती राज के-सूत्रपात से अब यह कार्यक्रम पंचायतों के हाथ में आ गया है और स्थानीय 
आवश्यकताओं के अनुसार इसे अमल में लाया जा रहा है। सभी प्रमुख आयोजन और विकास 
कार्यों के लिए विकास खण्ड क्रमश: प्राथमिक इकाई के रूप में बनते जा रहे हैं । 


पंचायती राज 


पंचायती राज ने भारत के ग्रामवासियों के जीवन को एक नई राह दिखाई है जो कि 
सदियों से आथिक शोषण और उत्पीड़िन के शिकार होते आए थे। लोकतंत्र की आधारशिला, 
विकेन्द्रीकरण और विक्रेन्द्रीकरण की यह नीति झ्राज भारत के आठ राज्यों में अपनाई गयी है 
जिनकी आबादी कुल देश की आबादी का ६५ प्रतिशत भाग है। अन्य ६ राज्यों में भी पंचायती 
राज आरम्भ करने के लिए ज़रूरी कानून जारी किये जा चुके है और इस वर्ष के अन्त (तक सभी 
राज्यों में यह कार्यक्रम चल रहा होगा । पश्चिम बंगाल और केरल में इस कार्यक्रम के निमित्त 
आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है । पंचायती राज की संस्थाग्रों को सुदृढ़ बनाने में यह 
पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि इन जन-संस्थाओं को ऋ्रमशः सभी बड़े अधिकार सौंपे जाएं । 

पंचायतों की प्रगति में आथिक अश्रभाव बड़ी बाधा थी । इस अभाव को दूर करने क लिये 
अब कानून में उचित व्यवस्था की गयी है कि पंचायती राज की संस्थाओं को राजस्व एकत्र 
करने का भी अधिकार हो । भविष्य में पंचायतों को कर लगाने का अधिकार होगा। पंचायतों 
द्वारा नए उद्योग आरम्भ किये जाने की बात पर भी विचार किया ,जा रहा है ताकि उन्हें 
आमदनी का एक जरिया मिल सके । 

पंचायती राज की संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए दो अध्ययन दल स्थापित किये गए 
हैं। एक अध्ययन दल श्री के-सन्थानम्‌ संसदू-सदस्य की अध्यक्ष में पंचायतों के साधनों से सम्बन्धित 
सभी समस्याओं का अध्ययन कर, जरूरी सिफारिशों पेश करेगा | दूसरा अध्ययन दल जिसके 
अध्यक्ष श्री आर ० आर० दिवाकर हैं, ग्राम-सभाओं में सक्षम कार्य-संचालत सम्बन्धी समस्याओं 
पर विचार करेगा । 


२३२२ आज़ादी का पद््रह॒वाँ वर्ष 


सामुदायिक विकास 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना और गांवों में 
उद्योगीकरण छातना है। इस क्षेत्र में काफी प्रगति की गयी है ओर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के' 
विभिन्‍न अंगों को आवश्यक सहायता और प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि क्ृषि-उत्पादन में वृद्धि 
हो सके । इस कार्यक्रम ने स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज-कल्याण के क्षेत्र में भी अशंसनीय प्रगति 
की है । 

कृषि सुधार के लिए सुधरे हुए बीज, आधुनिक औजार और रासायनिक खाद आदि विकास 
खण्ड अधिकारियों द्वारा काइतकारों को दिये जाते हैं। विभिन्‍न इलाकों में काश्त के बेहत्तर तरीकों 
को काम में लाने के लिये प्रदर्शत भी आयोजित किये जाते हैं। पशुधन में सुधार लाने की दृष्टि 
से कृत्रिम गर्भावान केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की गयी है। इसके अलावा मुर्गीपाछन और मध- 

मी पालन को अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि गांव की जनता अपनी श्राय में वद्धि 

कर सके । ग्राम पंचायतों को गांवों की जलाशयों की मछलियों का अधिकार प्राप्त हो गया है और 
इससे मछलीपालन उद्योग को बढ़ावा मिला है। इन वर्षों में सिंचाई की छोटी योजनाञ्रों में भी 
विस्तार किया गया है। दस राज्यों में इस तरह के कामों और उनके रख-रखाव का इन्तजाम 
ग्राम-पंचायतों को सौपा जा रहा है। 

ग्रामोद्योग के विकास के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। ग्रामोद्योग और रूघु उद्योग 
के विकास के लिए जिस धन की व्यवस्था की गयी है उसका ७५ प्रतिशत भाग गांवों में लगाया 
जाएगा । तीसरी योजना की प्रवधि में इन इलाकों में ३०० छोटी औद्योगिक बस्तियां स्थापित 
किए जाने का विचार है। 

महिला और बाल-हित कार्यक्रम अधिकाधिक लोकप्रिय होता जा रहा है प्रौर महिला 
समितियों तथा बालवाड़ियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। सावंजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 
प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के अतिरिक्त एक त्रिसृत्री जन-स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाया गया 
है जिसमें (१) सकल के बालकों के स्वास्थ्य और आहार का प्रबन्ध, (२) प्रसृती और बाल-हित 
और (३) सफाई-सुबराई शार्मिल है । गांवों में प्राइमरी और मिडिल स्कूल बड़ी तादाद में खोले 
जा रहे हैं। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा और जनजाति कल्याण त्रथा आवास और संचार सम्बन्धी 
सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं । 

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संचालन से ज्ञात हुआ है कि समाज में जो कमजोर छोग 
हैं वे इस कार्यक्रम से पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस स्थिति को दूर करने के लिए श्री 
जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल स्थापित किया गया जिसने गत वर्ष 
अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट पेश की । इस समय इस रिपोर्ट पर योजना आयोग द्वारा विचार किया 
जा रहा है | सामुदायिक विकास पंचायती राजा और सहकारिता मंत्रालय ने इन सिफारिशों पर 
विचार किया है और जानना चाहा है कि सामुदाग्रिक विकास आय-व्ययक में किस प्रकार इन 
कमजोर लोगों की जरूरतों कौ पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जा सकती है । 
राज्य सरकारों ने आश्वासन दिलाया है कि समाज के इस दुर्बल वर्ग को ऋण प्राप्ति आ्रादि में 
प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि कृषि, पशुपालन, शिक्षा, दस्तकारी, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र 
में उन्नति हो सके । 


सामृदायिक विकास, पंचायती राज और सहकारिता १३३ 


प्रशिक्षण : चूंकि, इन विकास कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिए पढ़ें-लिखें कौर काम 
सीखे लोगों की जरूरत है। प्रशिक्षण कार्य पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कई संस्थाएं प्रशि- 
क्षण कार्य कर रही है । 

पंच, सरपंच और पंचायतों के अन्य कार्यकर्ताओं के लिये सम्मेलन और प्रशिक्षण शिविर 
आयोजित किए जा रहे हैं। विदेशियों के प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध हैं। कोल्म्वों प्लान और इसी 
प्रकार की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कई विदेशी अधिकारी और गर-अधिकारी छोग इस देश में 
प्रशिक्षण पा रहे है । 

इस कार्य क्रम को सफल बनाने के लिए गावों में ने 
अतः सरपंचों, पंचों तथा अन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण 
केन्द्र खोलने के लिए आवश्यक प्रवन्ध किया ज़ा च॒का है | 

हाल में यह एक महत्वपूर्ण निर्शव लिया गया है कि सामुदायिक विकास और पंचायती राज 
सम्बन्धी अध्ययन का अनुसन्धान करने के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की जाए जो कि 
प्रशिक्षण कार्यक्रम पर निरीक्षण रखेगी । अन्ततः पंचायती राज के कार्यकर्त्ताओ्नों के शिक्ष ण- 
प्रशिक्षण का भार जनता की इन सस्थाओ के हाथ में ही आने वाला है । इस स्क्रीम के अन्तगंत ३ ० 
लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिनमें दो लाख पंचायतो के सदस्य होंगे । इसके अलावा 
प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों तथा युवकों और महिला कार्यकर्ताओों को भी सघन प्रशिक्षण देने का 
विचार है । 


चर 


त्व पंदा करना सवा।धधक आवश्यक हैं । 
(5 


हा 
च्च््‌ 
लिये १०० पंचायती राज प्रशिक्षण 


तत 
८ 
ड 0० आय 
घी 


सहकारिता 


सहकारिता के क्षेत्र में सभी दिशाश्रों में प्रगति की गयी है, विशेषतः कृषि सम्बन्धी ऋण 
के मामले में । १९६०-६१ के अन्त में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की सख्या २.१२ 
लाख थी जबकि गत वर्ष केवल २.०५ लाख थी । १९५९-६० में इन समितियों की परिधि में 
६८ प्रतिशत ग्रामीण इलाकों पर २० प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या आती थी जब कि इस वर्ष 
क्रमश: ७५ प्रतिशत ग्रामीण इलाके और २६ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या सहकारिता की परिधि में 
आ गयी है। १९६०-६१ में इन समितियों के सदस्यों की संख्या १६९ छाख थी जो गत वर्ष से १७ 
प्रतिशत अधिक ली । 

१९६०-६१ में सहकारी समितियों की शेयर पूंजी ५७.५ करोड़ रुपये थी जो कि गत वर्ष से 
१० करोड़ रूपये अधिक थी । इन समितियों ने गत वर्ष ११.८ करोड़ रुपये एकत्र किए थे जब कि 
इस वर्ष १४.८ करोड रुपये एकत्र किए हैं। ग्रालोच्य अवधि में इन सरकारी समितियों की कुल 
कार्यकारी पूंजी २७३ करोड रुपये थी जबकि गत वर्ष २२३ करोड थी। 

सरकारी समितियों के साधन बढ़ने से वे १९६०-६१ में पहले से ३२ करोड़ रुपये अधिक 
ऋण अपने सदस्यों को दे पाई । ऋण की कुल २०३ करोड़ रुपये की राशि में से २० करोड़ रुपये 
मध्यावधि ऋणों के रूप में दिये गये । 

कृषि-ऋण : प्रारम्भिक कृषि ऋण सरकारी समितियों में से एक-चौथाई समितियां ऐसी 
हैं जिन्होंने ऋण के अतिरिक्त सहायता देने का काये किया और उन्होने इस वर्ष ३५ करोड़ रुपये 
के मूल्य की वस्तुएं वितरित कीं । इसमें से १०.२८ करोड़ रुपये की उपभोक्ता वस्तुएं हैं। कृषि- 
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सम्बन्धी सामग्रियों और रासायनिक खाद को विशष महत्व दिया गया । १५.३ करोड़ रुपये की 
रासायनिक खाद और ६१ करोड़ रुपये के बीज बांटे गये । 

अभी तक सहकारिता में ऋण-सम्बन्धी पहल को प्रमुखता भ्राप्त हुई थी लेकिन अब सेवा 
सहकारी समितियों और प्रोसेध्रिंग तथा मार्केटिंग सहकारी समितियों को समृद्ध बनाने पर जोर दिया 
जा रहा है। नई समितियों की स्थापना के साथ-साथ मौजूदा कमजोर सहकारी समितियों को 
मजबूत बताने की पूरी ओशिश की जा रही है । 

सहकारी ऋण-सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर सरकार ने विचार करने के बाद अपना 
निर्णय राज्य सरकारों को सूचित कर दिया है। इन सिफारिशों के अनुसार रिजव बेंक आफ 
इण्डिया ने भी कुछ जरूरी कदम उठाये हैं जिससे आशा है कि सरकारी ऋणा को बहुत बल 
मिलेगा । हि 
नई मार्केटिंग और प्रोसेसिंग समितियों के संगठन के अतिरिक्त उनके कार्यो की परिधि 
को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है । अब ऋण को बिक्री के सार्थ सम्बन्धित किया जा रहा 
है ताकि काइतकार महाजनों और बिचौलियों के चंगुल से बच सके । “मार्क टेग सहकारी समि- 
तियों को आवश्यक वस्तुओ्ों की प्राप्ति और विस्तार के लिए अन्ततः जिम्मेदार बनाया जाना है । 


सहकारी कृषि : छोटी आराजियों, बेकार जन-शक्ति श्रौर कम उत्पादन और कम पेदावार 
की समस्याओ्रों का हल सहकारी खेती में ही मिलता है । यह कार्यक्रम अभी आरम्भ ही हुआ है 
लेकिन इसे लेकर एक ओर लोगों में बहुत दिलचस्पी है तो दूसरी ओर काफ़ी विरोध भी हुआ है । 


१९६१-६२ में ६४ चुने हुए जिलों में २२४ सहकारी कृषि समितियों में प्रायोगिक परियो- 
जनाए आरम्भ की गयीं । तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार की ३२०० प्रायोगिक समितियों 
की स्थापना की व्यवस्था है. जिसके लिए ५.३८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । फरवरी, 
१९६२ तक गेर-प्रायोगिक परियोजना के इलाके में २८० सहकारी कृषि समितियां संगठित की 
गयीं। ३० जून १९६१ के अन्त तक २,४७५ सम्मिलित और प्ामूहिक कृषि समितियां स्थापित 
की गयीं । किन्तु वे निर्दिष्ट अ्रवधि अनुसार कार्य नहीं कर पा रही हैं । 


सहकारी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सुयोग्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ 
किये गये हैं। पूना में सहकारिता संबंधी उच्चाधिकारियों का पाठ्यक्रम चाल है। इसके अलावा 
विभिन्‍न प्रादेशिक प्रशिक्षण केद्ों में सहकारी विक्रय आदि विषयों के लिए विशेष कार्यक्रम आयो- 
जित किये गये हैं। इन के अलावा विद्येष प्रशिक्ष ण के लिये कुछ तदर्थ कार्यक्रम भी तैयार किये जा 
रहे हैं। गेर-सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अल्पावधि पाठ्यक्रम तैयार किये गये हैं । 


सहकारी आ्ान्दोलन के पुनरावलोकन से प्रतीत होता है कि प्रगति सदा ही एक समान नहीं हुईं 
है। मुख्यतः ऋण-स म्वन्धी पहलू पर जोर दिया गया है। इस भसंतुलन को दूर करना जरूरी है। 
आरम्भ में सहकारिता आन्दोलन से बड़े किसानों को ही लाभ होता था । यह प्रवृत्ति अब दूर की 
जा चुकी है। * 

सहकारी समितियों को अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है ताकि वे छोटे काइतकारों को 
उचित ऋण दे सकें । सहकारी कृषि समितियों का लाभ पूरी तरह उठाया जा रहा है। जहां-जहां 
ये कमजोरियां हैं, उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। 


सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकारिता २३५ 


टेक्नोकल, प्रशासकीय झोर वित्तीय समस्याओं पर अधिक ध्याव दिया जा रहा है और 
तीमरी योजना में उपभोवता, श्रम और निर्माण सहकारी समितियों के विकास पर विशेष ध्यान 
दिया जाएगा । 

देश के सहकारी आन्दोलन को स्वचालित बनाने के लिए राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के 
सुदृढ़ संगठनों का निर्माण-कार्य होगा। 
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५ श | ः 
४ मेसर छा्ठा आयरन फाउन्ड्री ; 
! १७९१, ग्रांट टंक रोड, सल्फिया, हावड़ा ; 
£ तार: “प्लगबेड”“-हावड़ा फोन : -२२९८ ६ 
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। केरल खादी और ग्राम उद्योग बोड, त्रिवेन्द्र म | 
| (अधिनिमय ११, १९५७ के अन्तर्गत स्थापित) । 
। प्रदान करता है--निम्न उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता । 
१ खादी और अ्म्बर २ धान की हाथ कुटाई ३ ग्राम तेल 
| ४ गुड़ और खांडसारी ५ मधुमक्खी पालन ६ अखाद्य तेल साबुन । 
७ ग्राम मिट्टी के ब्तंत आदि ८ ग्राम चमड़ा ९ ताड़गुड़ 
| १० फाइबर ११ लोहारी और बढ़ई गिरी १२ गोबर की गैस | 
६ १३ हाथ का कागज १४ चूना निर्माण १५ कुटीर दियासलाई 
१६ बाँस १७ कोड़ाघास १८ स्क्रपाइन | 
; १९ रतन और ईड ट 
४ प्रदान करता है--रोजगार | 
$ ३७८७३ व्यक्तियों को पूर्णकालिक और १५४१३ को अंशकालिक तथा ३०२ को सामयिक 
| संचालित करता है--सभी जिला प्रधान कार्यालयों में खादी ग्रामोद्योग भवत | 
। तिबेन्द्रम - कोट्रायम - पाछ्धाट - क्विलोन - तरिचूर - कोभिरोड - अल्लेप्पी | 
एरनाकुलम - कननानोर 
| प्रकाशित करता है--मासिक पत्निका ग्राम दीपस' ; 
| केरल खादी झौर ग्रामोद्योग बोडं द्वारा प्रसारित ; 
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बढ़ती हुई आवश्यकताओं की छपर्ति के लिये 


'फ़ेक्टरी की उत्पाठन श्लमता ठूनी की जा रही है 
प्रतिदिन १४२२ टन सीमेन्ट तैय्यारकिया जायगा 


अपने समस्त निर्माणकर्यीकेलिय 
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: २७ : 
संसदीय मामले 


देश का सर्वोच्च बेघानिक निकाय संसद है जितमें लोकसभा और राज्यसभा नामक दो सदन 
हैं। दोनों निर्वाचित निकाय हैं। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से 
होता है । इन दोनों सदनों में हमारे प्रतिनिधियों ने जो वैधानिक कार्य किए हैं उसे देखकर पता 
चलता हैं कि देश में लोकतंत्र अधिकाधिक प्रगति करता जा रहः है । संसद को जो कार्य करना 
होता है और देश के प्रशासन के निमित जो नीतियां बनाई जाती हैं उनका उल्लेख नीचे दिया गया है। 


संसद के अधिवेशन 


१९६१ में लोकसभा के तीन अधिवेशन और राज्यसभा के पांच अधिवेशन हुए । 
संविधान की धारा ८७ के अनुसार राष्ट्रपति ने १४ फरवरी, १९६१ को संसद के दोचों 
सदनों के सदस्यों को अधिवेशन के आरम्भ में सम्बोधित किया । 


बेधानिक कार्य 


आलोच्य अ्रवधि में वेधानिक कार्य बहुत अधिक किया गया । गत वर्ष के १६ अधिकृत विधे- 
यकों के अतिरिक्त ६२ नए विधेयक पेश किए गए : ५४ लछोकसभा में और ८ राज्यसभा में । इस 
वर्ष के अन्त में १५ सरकारी विधेयकों को स्वीकृत किया गया--१२ छोकसभा में और ३ राज्य 
सभा में । इन विधेयकों में से धार्मिक ट्स्ट विधेयक, १९६० दोनों सदतों की एक सम्मिलित समिति 
के विचाराथे हैं । 

आलोच्य वर्ष में संसद के दोनों सदनों की पहली बैठक ९ मई, १९६१ को हुई जिसमें 
दहेज निषेध विधेयक पर मत प्राप्त किए गए क्योकि दोनों सदनों ने विधेयक में कुछ संशोधनों 
पर मतभेद प्रकट किया था । 

€ मई, १९६१ को सम्मिलित बैठक में स्वीकृत विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति २०मई 
१९६१ को प्राप्त हुई । 

इस वष राष्ट्रपति ने तीच अध्यादेश जारी किए जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए संसद ने 
उपयुक्त कायवाही की । 


निजी सदस्यों द्वारा पेश किए गए विधेषक 


इस वर्ष लोकसभा में १८ और राज्यसभा में १० कुल २८ नए विधेयक निजी सदस्यों ने 
पेश किए । सरकार ने जनमत प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित गैर-सरकारी विधेयकों के वितरण 
का प्रस्ताव स्वीकार किया : 

(१) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक--श्री ए० एस० सरहदी 

(२) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक--भी पी० सुवेया अम्ब॒लम 
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(३) संविधान (संशोधन) विधेयक से अनुच्छेद २२६--श्रौ सी ० आर० पद्टाभिराम 

(४) संविधान (संशोधन) विधेयक-प्रनुच्छेद २२६--श्री सी ० आर० नरसिंहम्‌ 

यद्यपि इस वर्ष संसद का अधिकाँश समय वधानिक और वित्तीय कार्यो को पूरा करने में 
बीता फिर भी सँसद ने अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी झ्पना ध्यान दिया । इस वर्ष संसद के प्राय: 
प्रत्येक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार किया गया। संसद के दोनों सदनों ने भारत सरकार 
की विदेशी नीति का समर्थव किया। पंचायत्री राज के कार्य-संचालन, विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग की चौथी रिपोर्ट, देश में कोयला और चीनी का उत्पादन और उपलब्धि, यूरोपियन साझा 
बाजार में ब्रिटिश सरकार के शामिल होने का निर्णय और मास्टर तारासिंह व स्वामी रामेश्वरानंद 
के उपवासों से पैदा हुई स्थिति आदि कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया । 


ब्लिटज का मामला 


भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार एक समाचारपत्र के सम्पादक को लोकसभा में 
सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन भ्रौर सदन की मानहानि के लिए बुलाकर भरत्सना दी गयी। 
ब्लिदूज साप्ताहिक पत्र के सम्पादक ने संसद में आने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय में अपील की किन्तु 
उसकी दरख्वास्त नाममंजूर कर दी गयी । संसद ने इस सम्मापक्र को एक नियत समय में संसद के 
सम्मुख पेश होने के लिए बाध्य किया । 

विभिन्‍न मंत्रालयों और क्षेत्रीय रेलों के लिए बनाई गई २७ अनौपचारिक सलाहकार समि- 
तियां १९६१ में अच्छा काम करती रहीं । 


ओआओपचारिक सलाहकार सप्तितियां 


१९४७ में आज़ादी पाने के बाद ये समितियां निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करती 
रहीं । सामान्यत: निम्नलिखित मामले इन समितियों के पास भेजे जाते हैं : 

(१) संसद में पेश किए जाने के लिए सभी प्रस्तावित निजी विधेयक और कानूनी सुझाव 
जिन्हें कि सम्बन्धित मंत्रालय हाथ में लेना चाहते हैं। 

(२) समितियों और आयोगों की रिपोर्ट (विभागीय समितियों की अप्रकाशित रिपोर्ट 
इसमें सम्मिलित नहीं हैं) जिनमें कि वेतन मंडल के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता । 

(३) सामान्य नीति और वित्तीय सुझावों से सम्बन्धित बड़ौ स्कीमें । 

(४) वाधिक रिपोर्ट । 

(५) सम्बन्धित मंत्री की स्वीकृति पर समिति के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई भी सावें- 
जतिक महत्व का श्रश्न समिति का एक सदस्य विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत कर सकता हैं। 

इन समितियों के सदस्यों की बढ़ती हुई रुचि ल्रथा सदस्यों और मंत्रियों तथा सरकारी 
अधिकारियों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए किए गए उपयोगी कार्य तथा सरकरी नीतियां तथा 
सार्वजनिक प्रशासन के सिद्धान्तो-समस्याओं और कार्य के सम्बन्ध में औपचारिक विचार-विमर्श के 
जरिए सदस्यों को अधिक से अधिक जानकारी देना--इन सब बातों को सामने रखते हुए समि- 
तियों को सदस्यता को बढ़ाया गया है और सभी संसद के सदस्यों के लिए समितियों के द्वारा खुले 
रखे गए । इन समितियों की लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ रही है। १६६१ में संसदीय मामलों के 


संसदीय मामले २३९ 


मन्‍्त्री द्वारा निर्धारित विभिन्‍न समितियों आदि में नियुक्ति के लिए से लोक सभा के २०७ और 
राज्य सभा के १६२ सदस्यों को स्वीकृति दी गई । 


आश्वासन 

आलोच्य वर्ष में मंत्रियों द्वारा दोनों में सदनों दिए गए १२४४ आशवासनों में से ७ ६९ आइवा- 
सनों को इस वर्ष पूरा किया गया । 

इस वर्ष दिए गए आश्वासनों से सम्बन्धित रिपोर्टों को कार्यान्वित किए जाने के अलावा 
पहले वर्ष में दिए गए ४६४ आइवासन क्रियान्वित किए गए और इनसे सम्बन्धित रिपीटे दोनों 
सदनों में पेश की गई। दे 

इस विभाग ने दूसरी लोकसभा के समूचे काल में दिए गए आइवासनों के क्रियान्वयन की 
समीक्षा की । दूसरी लोकसभा के १५वें अधिवेशन में मंत्रियों द्वारा दिए गए ४३२३ आइवासनों 
में से ४१९० आश्वासन माज़्वें, १९६२ को सदन की समाप्ति से पहले क्रियान्चित कर दिए गए। 
इससे यह स्पष्ट है कि सरकार की तरफ से लोकसभा को दिए गए ग्राधवासनों और बचनों में से 
लगभग ९७ प्रतिशत पूरे किए गए । 

संप्तर सदस्यों की यात्राएं 

आलोच्य वर्ष में इस विभाग ने संसद सदस्यों के कई दलों ने| विभिन्‍न राष्ट्रीय परियोजनाओं 
ओर सार्वजनिक महत्व के स्थानों की यात्राएं कीं । 

वित्त मंत्रालय की अनौपचारिक सल! हकार समिति से सम्बन्धित संसद के सदस्य नई 
दिल्ली स्थिति भारतीय सावंजनिक प्रशासन संस्थ। को देखने गए और वहां उन्होंने विशेष पुनेंगठन 
इकाई पर ध्यात किया । परिवहन और संचार तथा रक्षा मंत्राहयों की श्रनौपचारिक सलाहकार 


समितियों के सदस्यों को भारतीय उद्योग मेले में १९६१ में स्थापित पी एन टी और रक्षा मण्डपों 
को देखने के लिए आमंत्रित किया गया । 


अशापत्त 


यह विभाग मंत्रिमण्डल पद के स्तर के मंत्री जो कि संसदीद मामडों के मंत्री हैं, की देखरेख 
में कार्य करता है। यह मंत्री सरकारी चीफ़ व्हिप भी हैं और उनकी सहायता के लिए दो डिप्टी 
चीफ व्हिप और कार्य करते हैं । 


संसद का अन्तिम अधिवेशन 


भारतीय संसद का मार्च, १९६२ का अधिवेशन १२ माचे, १९६२ से ३० मार्च, १९६२ तक 
चला। १९५७ में आम चुनावों के बाद पुनः दूसर्र। लोकसभा का यह अन्तिम अधिवेशन था । 
दूसरी लोकसभा ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हो गयी। १२ मार्च को राज्यसभा का ३७ वां 
भ्रधिवेशन हुआ और यह अधिवेशन राष्ट्रपति ने ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त किया । 

यह अधिवेशन वर्ष का पहला अधिवेशन था जो कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति 
के भाषण से आरंभ हुआ । पिछली संसद के सदस्यों की राष्ट्रपति ने सराहना की और आशा प्रकट की 
कि वे जहां कहीं भी रहेंगे राष्ट्रीय निर्माण के विशाल कार्य में पूरी तरह से सहयोग देते रहेंगे। 
उनकी योग्यता और अनुभव का प्रयोग देश और देशवासियों की सेवा में होता रहेगा । राष्ट्रपति ने 


२४० श्राजादी का पंद्रहवां वर्ष 


तीसरी पंचवर्षीय योजना की धर्चा की और कहा कि इसका आरम्भ बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। 

मार्च, १९६२ का संसद का अधिवेशन मुख्यतः समाप्त हो रही लोकसभा से आगामी तीन 
माह के आवश्यक खर्चो के लिए, जब तक कि नई लोकसभा का आरम्भ न हो, और उस द्वारा 
बजट स्वीकृत न हो जाए, सदन की स्वीकृति पाने के लिए बुलाया गया। यद्य पि अधिवेशन का 
अधिकांश समय रेल बजट और सामान्य बजट तथा इन दोनों बजटों के लिए तीन माह की स्वी- 
कृति पाने के विचार-विमर्श पर लगा फिर भी, इस अधिवेशन में कुछ आवश्यक वधानिक उपाय 
भी स्वीकार किए गए । 

संसद ने गोवा-दमण और द्विव के लिए जो कि पुर्तंगाल के शासन से मुक्त हुए थे, संविधान 
(१२ वां संशोधन) विधेयक भी स्वीकार किया। प्रधान मंत्री ने विधेयक को प्रस्तुत करते हुए कहा 
कि पुतंगाली भारत में अंग्रेजों की मदद से रहते चले आए थे । भारत का स्वतंत्रता संग्राम समूचे 
भारत के लिए था, जिनमें फ्रांस और पुतंगाल के शासन के श्रन्तगंत भारतीय प्रदेश भी सम्मिलित थे । 
भारत की स्वतंत्रता के उपरान्त फ्रांस सरकार ने अ पनी बस्तियों को भारत सरकार को सौपना स्वीकार 
कर लिया किन्तु पुतंगाल इस सम्बन्ध में कोई बात करने के लिए तेयार नहीं हुआ ॥ गोवा में हुई 
हाल की घटनाओं ने सरकार को मजब्र कर दिया कि बह जरूरी कदम उठाए। गोवावासियों ने भारत 
की सेंता का स्वागत किया । अब गोवावासी अपनी मातुृभूमि के अंग बन गए हैं। गोवा को संविधान 
की अनुसूचि (१) में स्थान दिया-गया है। सदन के सभी वर्गों ने विधेयक का सर्व-सम्मति से समर्थन 
किया। सरकार द्वारा इस दिशा में कुछ देर से की गई कार्यवाही की कुछ लोगों ने श्रालोचना भी की । 

संसदीय मामलों के मंत्री ने ४०१ वक्‍तव्य (३५८ लोक सभा में और ४३ राज्यसभा में) 
प्रस्तुत किए जिनमें यह बताया गया था कि सरकार की ओर से संसद के विभिन्‍न अ्रधिवेशनों 
में दोनों सदनों में दिए गए विभिन्‍न मंत्रियों द्वारा आश्वासनों और वचनों को पूरा करने के लिए 
कई कार्य किए गए हैं। ३०-३-६२ को मंत्री ने लोक सभा के समक्ष एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया। 
उन्होंने सदन को बताया कि लोकस भा के १५ अधिवेशनों में दिए गए आश्वासनों में से ६७ प्रति- 
शत को सरकार ने पूरा कर दिया है। 
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खादी और पग्रामोद्योग वस्तुएं खरीदिए 


ग्राम उद्योग ये हैं: (१) अ्म्बर और खादी उद्योग, (२) ग्राम-तेल उद्योग ग्राम चमड़ा 
## उद्योग, (४) धान की हाथ कुटाई उद्योग, (५) अखाद्य तेल और साबुन उद्योग, (६) ग्राम मिट्टी 
38 खिलौने और बतंन उद्योग, (७) मधु-मक्खी पालन उद्योग, (८) फाइबर उद्योग, (९) गड़ 

ओर खांडसारी उद्योग, (१०) खजूर का गुड़ उद्योग, (११) बढ़ई और लुहारगीरी उद्योग । 
20५ खादी और ग्रामोद्योग हमारी राष्ट्रीय-प्रथ-व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण पहलू हैं। इनसे 
खा ग्रामीण वेरोजगारी और अद्धंरोजगारी की समस्या के हलमें योग मिल रहा है। ग्रामीण 
/ समाज को अधिक से अधिक स्वावरूम्बी बनाने में इससे सहायता मिल रही है। केन्द्र का 
५ 


खादी और ग्रामो उद्योग आयोग और समस्त राज्यों के बोर्ड इसी उद्द श्य के छिए कार्यरत हैं। 


आंध्र प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग वो 
तिलक रोड, हैदराबाद दक्षिण 
द्वारा प्रसारित 
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भारत सरकार 


राष्ट्रपति : डा ० एस० राधाक्ृष्णन्‌ 


उप-राष्ट्रपति : डा० जाकिर हुसेन 


मंत्री 


श्री जवाहरलाल नेहरू 
प्रधान मंत्री 


श्री मोरारजी रणछोजी देसाई 


श्री जगजीवन राम '" 
श्री गुलजारीलाल नंदा 
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी 
श्री लालबहादुर शास्त्री 
श्री स्वर्णसिह 

श्री के० सी० रेड्डी 

श्री वी० के ० कृष्णना मेनन 
श्री एस ० के ० पाटील 
हाफिज मुहम्मद इब्राहीम 
श्री अशोककुमार सेन 

श्री केशवदेव मालवीय 
श्री बी० गोपालारेड्डी 
श्री सी० सुत्रमण्यम्‌ 

डा० काललाल श्रीमाली 
श्री हुमायूं कबीर 

श्री सत्यनारायण सिन्हा 


राज्य मंत्री 


श्री मेहरचन्द खन्‍ना 
श्री मनुभाई शाह 

श्री नित्यानंद कानूनगों 
श्री राजबहादुर 

श्री एस० के० डे 

डा० सुशीला नेयर 

श्री बी० एन० दातार 
श्री जयसुखलाल हथी 


पद 


विदेश मंत्रालय, और ग्राणविक शक्ति 


वित्त 

परिवहन और संचार 
योजना, श्रम और रोज़गार 
बिना विभाग के मंत्री 

गृह 
रेल 

वाणिज्य और उद्योग 
प्रतिरक्षा 

खाद्य और कृषि 

सिंचाई और विद्युत 

कानून 

खान एवं इंधन 

सूचना और प्रसारण 
इस्पात और भारी उद्योग 
शिक्षा 

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य 
संसदीय कारये 


निर्माण, आवास और संभरण 

ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 

उद्योग , 

जहाजरानी 

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार 
स्वास्थ्य 

गृह 

श्रम 


२४४ 


श्रीमती लक्ष्मी एन० मनन 
श्री के० रघुरमेय्या 

श्री ओ० वी० अलगेसन 
श्री रामसुभग सिंह 


उप-समंत्री 


श्री बलीराम भगत 
डा० मनमोहन दास 
श्री शाहनवाज खां 
श्री ए० एम० थोमस 


श्री आर० एम० हाजिरतवीस 


श्री एस० वी० राम|स्वामी 
श्री अहमद मोहिउद्दीन 
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा 
श्री पी० एस० नस्कर 

श्री बी० एस० मूर्ती 
श्रीमती सौन्दरम्‌ रामचन्द्रन 
श्री डी० प्रार० चाव्हय 
श्री सी ग्रार० पट्मि रमन 
श्रीमती मार्गथम चन्द्रशेखर 
श्री जगन्नाथ राव 

श्री शामनाथ 

डा० डी० एस० राजु 

श्री दिनेशसिह 

श्री बिबुधन्द्र मिश्रा 

श्री बी० भगवती 

श्री श्यामधर मिश्रा 

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी 


आज्ञादी का पन्द्रह॒वाँ वर्ष 


विदेश विभाग 
प्रतिरक्षा 

सिंचाई एवं विद्युत 
खाद्य और कृषि 


वित्त 
वैज्ञानिक भ्रनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य 
रेल 
खाद्य और कृषि 
खान और इंधन 
रेल 
परिवहन और संचार 
वित्त 
निर्माण, आवास और पूर्ति 
सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार 
शिक्षा 
प्रतिरक्षा 
श्रम और रोजगार और योजना 
गृह 
निर्माण, आवास और पूर्ति 
सूचना और प्रसारण 
स्वास्थ्य 
विदेश विभाग 
कानून 
परिवहन और संचार 
सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकारिता 
इस्पात और भारी उद्योग 
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हि ९३ 
दि ग्रेफिक आटू स 
पोस्ट बाक्स न॑ १२७ 
सिवाकासी (द० भारत) 
उत्तम फोटो श्रॉफसेट केलेंडर्स बनाने वालों में प्रमुख 
डिजाइन और रंगों में श्रेष्ठ 
नए वर्ष के लिए उचित मुल्यों पर भ्रब उपलब्ध है 


कृपया अपने एजेण्ट के जरिये या सीधे हमें अपने आडंर भैजिए 
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राज्य 





महिला पंचायत, सतमपत्नी, आंध्र प्रदेश 


तांत्या टोपे नगर, भोपाल 


कस, २ न, इक थढ क5 जल का. 
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: ए८ : राजधानी : हैदराबाद 
क्षेत्रफल : १,०५,८५८ वर्गमील 


आंध्र प्रदेश जनसंख्या : ३५९.७८ लाख 


मुख्य भाषाएं : तेलग और उर्द 


यह वर्ष आध्र प्रदेश के जन-जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। इस वर्ष कई सुदूर प्र/भ रखने 
वाले प्रशासकीय काय किए गए । अगस्त, १९६१ में ५ व्यक्तियों का एक राज्य विधि आयोग 
नियुक्त किया गया ताकि आंध्र प्रदेश में कानूनों की जांच-कार्य में सिफारिश की जा सके । उच 
कानूनों के सुधार अथवा उनकी पुनरोक्ति आदि के बारे में परामर्श दिए जाने के लिए यह आयोग 
भारत में अपनी किस्म को पहला तिकाय है | सरकारी विभागों में तालुका के स्तर पर विभिन्‍न 
विभागों में पत्र-व्यवहार के" लिए तेलगू भाषा को अपनाए जाने के कार्यक्रम में विशेष प्रोत्साहन 
प्राप्त हुआ । ये स्क्रीमें श्रव समूचे राज्य में जारी हैं। सरकारी अफसरों की वेतन-दरों में सुधार 
किया गया है श्रौर मंहगाई भत्ते का बड़ा भाग मूल वेतन में मिला लिया गया है जिससे कि राष्ट्रीय 
कोष में प्रति वर्ष २२५ लाख रुपए का व्यय बढ़ा है। सरकार के निम्न कर्मचारियों से बेहतर लसह- 
योग प्राप्त करने के लिए एक सम्मिलित कर्मचारी परिषद्‌ बनाई गई है । सरकार ते ७० वर्ष से 
ऊपर की आयु के लोगों के लिए वृद्धावस्था निवृत्ति वेतन की स्कीबे भी चालू को है। १९६१-६२ 
में इस स्कीम में १००० से ऊपर लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है । शासन-तंत्र में सघुचित सुधार लाने 
के लिए प्रशासकीय सुधार समिति की कई सिफारिशों को स्वीकार किया गया है और उन्हें क्रिया- 
न्वित किया जा रहा है । 
वित्तीय स्थिति 

अ्रप्रेल से जुलाई, १९६२ में अनुमानित व्यय पूर्ति के लिए मार्च ६२ में स्वीकृति प्राप्त की 
गयी है। विधानसभा में पेश किए गए अंतरिम बजट में राजस्व प्राप्ति १११.२२ करोड़ रुपए 
और व्यय ११३.३५ करोड़ रुपए दिखाई गयी है। इस प्रकार बजट में २.१३ करोड़ घाटा है | योजना 
तथा गैर-योजना स्क्रीमों पर २८.८३ करोड़ रुपए के पूंजी का परिव्यय है जबकि ऋण और पेशगी 
रुपए आदि देने में विभिन्‍न विभागों के अन्तर्गत १५.४८ करोड़ रुपए व्यय होगा । इस व्यय का 
ब्योरा नीचे लिखे अनुसार है :-- 


पूजी-व्यय (करोड़ रुपयों में) 
१. नागाजू न सागर परियोजना ९.०० 
२. अन्य सिंचाई परियोजनाएं ५.९८ 
३. लोक निर्माण (इमारतें और सड़कें) ड.पडे 
४. औद्योगिक विकास ह ४.१२ 
५. बिजली की परियोजनाएं ३.९७ 
६. ज़मीदारों को मुआवजा १.०४ 
७. विविध १.१८ 


कुल जोड़: २९.८३ 


कि मपकअन+-+०मं.. सा 200 धमाम-- मम. धम००+मममकमकामम, 
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तीसरे वित्तीय आयोग की सिफारिशों से आंध्र प्रदेश को विशेष लाभ प्राप्त हुम्ना है। 

दूसरे वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में आंध्र प्रदेश को विभिन्‍न 

केन्द्रीय करों से १६.३६ करोड़ रुपए प्राप्त होते थे । इसके अलावा संविधान की धारा २७४ (१) 

के प्रत्तगंत ४ करोड़ रुपए प्रति वर्ष सहायतार्थ अ्रनुदान मिलता था। शअ्रब तीसरे वित्त आयोग की 

सिफारिशों के मुताबिक जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है, आंध्र प्रदेश को प्रति वर्ष 
६.४ करोड़ रुपए की अतिरित्रत राशि प्राप्त होगी । 


राज्य को तीसरी पंचवर्षोष्त योजना 


राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना पर कुल ४९.९७ करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था 
की गयी है जिसमें से १६ करोड़ रुपए राजस्व खाते और शेष ३३.९७ करोड़ रुपए पूंजी खाते 
खर्च किए जाएंगे जिनमें सरकार के वेतन विभाग को दिए जाने वॉले ऋण और पेशगी रुपए 
शामिल हैं | नीचे दी गयी तालिका से ज्ञात होगा कि विकास कार्य पर किस प्रकार व्यय किया जा 
रहा है :-- 
(करोड़ रुपए में) 


१. क्रृषि कार्यक्रम १२.३७ 
२. सिंचाई और बिजली २९,४४५ 
३. उद्योग और खनिज बदार्थ ४.७६ 
४, सड़कें और सड़क परिवहन २.७६ 
५, सामाजिक सेवाएं 5«:6% 
६. विविध ०.५९ 


कुल जोड़: ४९.९७ 
उपरोक्त ४९.९७ करोड़ रुपए की कुल राशि में से १९.३३ करोड़ रुपए तेलंगाना में खचचे 
किए जाएंगे जबकि ३०-६४ करोड़ रुपए की शेष रकम आमन्‍्ध्र इलाकों में व्यय की जाएगी । योजना 
आयोग ने १९६२-६३ में ३३ करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव रखा है । 


पंचायती राज 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश ने भारत के अन्य राज्यों को देखते 
हुए बहुत उत्साहवर्धक कार्य किए हैं। दिसम्बर, १९६१ में १४,० ०० पंचायती राज, ३१० पंचा- 
यत समितियां और २० जिला परिषदें काये कर रही थीं। श्रक्टूबर, १९६३ तक प्रत्येक खण्ड में 
पंचायत समितियां कार्य कर रही होंगी । सत्ता के लोकृतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के विधान को क्रिया- 
स्वित करते के लिए केवल अनुसूचित इलाकों को छोड़कर समूचे राज्य में पंचायतें स्थापित की जा 
चुकी हैं । राज्य सरकार ने निर्चय किया है कि जनजातियों के लोगों को जनता की इन लोकप्रिय 
संस्थाओं के लाभ से वंचित नहीं रखना चाहिए और उन्हें पंचायती राज के कार्यों से सम्बन्धित 


करना चाहिए | तद्नुसार, अनुसूचित जन-जातियों के इलाकों में पंचायतें स्थापित करने के लिए 
विशेष कदम उठाए गए हैं । 


आंध्र प्रदेश २४९, 


परिवहन और संचार 

आन्ध्र प्रदेश राज्य परिवहन निगम के काम की जांच करने के लिए और उसमें सुधार 
लाने के लिए सुझाव देने के निमित्त चार व्यक्तियों की एक समिति बनाई गयी जिसे अनंतराम 
कृष्णा समिति कहते थे । 

इस समिति की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया यया है। परिवहन निगम 
१२ जिलों में अपनी बसे चलाता है । इनमें से ९ जिले तेलंगाना और ३ आन्ध्र के इलाके में हैं । 
समूचे राज्य में बसों के राष्ट्रीयकरण का काम एक कऋ्रमिक ढंग से किया जा रहा है। तीसरी 
योजना के भ्रन्त तक आन्ध्र प्रदेश परिवहन निगम के पास झ्राशा है कि ३,००० बसे होगी जिनके 
संचालन के लिए २०,० ०० कमंचारी होगे और प्रति दिन ३,६४, ००० मौल लम्बा रास्ता तय किया 
जाएगा । «- ६ 


सरकारी सड़कों क़ी कुल लम्बाई मार्च, १९६१ में १२,५५५ मील थी । जिनमें से 5५,२९७ 
मील आन्ध्र में और ४,२५८ मील तेलंगाना में सड़क हैं। इनके अलावा सरकार ने स्थानीय निकायों 
से अन्य ४९८ मील सड़कों की देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है । 


इस समय गोमती नदी पर आालामरस के निकट, वशिष्ठ नदी पर सिद्धांतम के निकट, 
क्रृष्णा पर रंगपुर के निकट और काकेनाड़ा में नमक की झील के निकट तथा गोदावरी में भद्राचलन 
के निकट पुल बनाए जा रहे हैं । इन पर लगभग ४ करोड़ रुप व्यय होंगा। ये पुल १९६ 
के भ्रन्‍्त तक बनकर तैयार हो जाएंगे । 


उद्योग 


हैदराबाद में भारी बिजली संयंत्र स्थापित करने का भारत सरकार का निरणुय आंध्र प्रदेश 
के उद्योगीकरण के लिए विशेष महत्व रखता है। दवाइयों के कारखानों के लिए प्रत्येक भूमि को 
समतल बनाया जा रहा है और भारी बिजली संग्रंत्र बंठाने के लिए भूमि को समतल बनाने का 
काम नागारज न सागर के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। दवाइयों का कारखाना सोवियत 
संघ की मदद से बनाया जा रहा है और आशा है कि इस कारखाने में १९६४ के मध्य से उत्पादन 
कार्य आरम्भ हो जाएगा । इस्पात के कारखाने की स्थापना के बारे में आन्श्र प्रदेश की इन धातुआ्रों 
के नमूने जमशेदपुर की अनुसंधानशालाओों में जांच के लिए भेजे गए हैं । 

चर्म उद्योग की उन्‍नति के लिए एक तदथ्थ लेदर बोर्ड कायम किया गया है और इस संवंध 
में विधानसभा के समक्ष शीघ्र ही एक कानून पास किया जाना है । 

शिगरेनी कोयला कम्पनी लिमिटेड ने अपने उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनाई है जिसके 
प्रनुसार २६.५ लाख टन प्रति वर्ष की उस्क्री उत्पादन क्षमता तीसरी योजना के अन्त तक 
बढ़कर ५६.५ लाख टन हो जाएगी। निज़ाम शुगर फैक्टरी लिमिटेड का विस्तार किया गया है 
और दिसम्बर, १९६१ से फैक्टरी ने काम शुरू कर दिया है। मार्च, १९६१ तक ५ झ्ौद्योगिक 
बस्तियां कायम करने के प्रोग्राम के अन्तगंत ८ औद्योगिक बस्तियां कायम की गई जिन पर कुल 
१३८ लाख रुपये व्यय हुए हैं । इन औद्योगिक बस्तियों के द्वारा उत्त्पादित वस्तुओ्नों का मुल्य लगभग 
१ करोड़ रुपय था । 


लिये लाइसेंस जारी किये गये हैं । एन्‍टर जिले में पाये जाते वाले मेगनेटी टाइट धातु के 


केर दिया गया है। गोदावरी के तट को बाढ़ से सुरक्षित करने के लिए मजबूत बनाया गया है । 

पागा्जुत सागर परियोजना के काये ने बहुत अधिक प्रगति की है और यह प्रगति परि- 
योजना की पति तक जारी रखी जांएगी । बांध पर चिनाई का काम “गर्नग एक तिहाई पूरा हो 
चुका है और भ्रन्य सम्बन्धित कार्य कार्यक्रम के अतुसार चल रहा है।इस परियोजना पर जून, 
5९६१ के भ्रन्त तक ४० .७८ करोड़ रुपए व्यय हो चुका था। 

5 और बोदाकरी नदियों के जल के उपयोग के पम्बन्ध में आवश्यक निर्णय करने के 
लए भारत सरकार ने गुलाटी आयोग की स्थापना की थी। आयोग ने आरम्भिक विचार-विनि- 
भय के लिये मई, ३९ १९१ में हैदराबाद का दौरा किया और राज्य प्रकार तथा आयोग के सदस्यों 
के बीच बातचीत हुई । आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । 


तेलंगाना इलाके झें पिछड़ेपन को देखते हुए सरकार ने तेलंगाना गल-विद्युत परियोजना के 
निमित्त १८.५७ करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है साथ ही कोढ! गृंडंस जल- विद्युत परियोजना 
ओर रामगन्दम विस्तार योजना की भी स्वीकृति दी गयी है। दिसम्बर, १९ ६१ में क्जियवाड़ा 
बिजलीधर का काम परवारी नियंत्रण में भरा जाने के बाद से आंध्र प्रदेश मे बिजलीघरों का 


राष्ट्रीयकरण पम्पूर्ण हो चुका है । 
साथ-उत्पादन 


तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत २ ६९.७लाख टन जादान्न, १.१८ लाख ठन गुड़, ३.५८ 
डोख़् टन तिलहन भौर ६०००७ गांठें कपास---अ्रतिरिक्त उत्पादत का लक्ष्य है। १६६१-६२ में 


आँध्र प्रदेश २५१ 


प्रनुमान है कि ४ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन सम्भव हो सकेगा जो कि सिंचाई 
प्रौंर भूमि विकास की कई स्कीमों के कारण सम्भव है। भारत सरकार ने १९६१-६२ में 
२,२६,२८० टन रासायनिक खाद्य वितरण के लिये उपलब्ध किया। 


फसल में कीड़े लगने को रोकने के लिए हवाई जहाजों से दवाझ्ों का छिड़काव लोकप्रिय 
बताया जा रहा है। १९६१-६२ में लगभग ७ हजार एकड़ फसलों को इस हवाई छिड़काव का 
लाभ भ्राप्त हुआ । भूमि-संरक्षण के कार्यक्रम ने विशेषत: नागार्जुत सागर परियोजना और मचकुन्ड 
नदी घाटी परियोजना के इलाकों में प्रगति की है। २७, ००० एकड़ से अधिक भूमि को-कृषि योग्य 
बताया गया है । 

पश्चिमी गोदावरी जिलों में सघन कृषि विकास कार्यक्रम के भ्रन्तर्गत प्र ति एकड़ उत्पादन 
में विशेष वृद्धि हुई है। अतः आशा की जाती है कि झ्रागामी पांच वर्षों के बाद हमारा उत्पादन 
मल लक्ष्य से अधिक बढ़ जाएगा। इस वर्ष राज्य में तीसरा कृषि कालेज तिरुपति में खोला गया । 
हैदराबाद के निकट एक ब्राम-विम्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है जिसके निमित्त एक 
विधेयक विधानसभा में विचारार्थ पेश है । 


पशुपालन 


राज्य भर में पशुओं को बीमारियों से मुवत करने के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ किया 
गया था जिसका बहुत अच्छा प्रभाव हुआ है। राज्य के बीच परस्पर मवेशियों के आने-जाने 
पर निगाह रखने के लिये कई चौकियां स्थापित की गयीं। दूसरी योजना के अन्तर्गत हैदराबाद 
भर विजयवाडा में एक दुग्ध-वितरण योजना आरम्भ की गयी । इन दोनों इलाकों में सर्वेक्षण 
काये पूरा हो चुका है और यूनीसेफ की मदद से एक प्रायोगिक दूग्ध-वित्रण केन्द्र हैदराबाद में 
आरम्भ किया जा रहा है। ये दोनों स्कीमें १९६२-६३ तक तूरी तरह काम करने लगेंगी। 


सहकारिता 


भारत में सहकारिता सम्बन्धी मानचित्र में आंध्र प्रदेश का एक अपूर्व स्थान है। १९६० 
में राज्य की कुल सहकारी समितियों का ८ प्रतिशत भाग और सदस्यता का १० प्रतिशत भाग 
तथा कार्यकारी पूंजी में सरकार का साझा था। भूमि परियोजना में एक पूर्ण वित्तीय स्कीम 
जुलाई, १९६१ में शुरू की गयी । इस स्कीम के अन्तर्गत मूमि परियोजना में सभी काश्तकारों को 
लघु, मध्यम और दीघकालीन ऋर, ग्राम-सहक्रारी समितियों तथा भूमि रहन बैंक द्वारा उप- 
लब्ध की जाएंगी इस स्कीम के अन्तर्गत अगले तीन वर्षों में ७५५ लाख रुपये का दीर्घकालीन ऋण 
दिया जाएगा । ताकि ३ ०,००० एकड़ भूमि पर काश्त की जा सके। इसके अलावा अगले तीन वर्षों 
में क्रश: ५ लाख, १६ लाख और २४ लाख रुपये अल्पकालीन ऋण के रूप में दिये जाएंगे । 


सहकारी कृषि समितियां नियुक्त करने के लिए कदम उठाये गये हैं और १९६०-६१ के 
अन्त तक १७ सामूहिक सहकारी समितियां संगठित की गयीं । सहकारी चीनी मिलों को काफी 
प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और १९६०-६१ के अन्त में इस प्रकार की ९ सरकारी समितियां स्थापित 
हो चुकी थीं जिनकी कुल सदस्य संख्या २२,३४५ थी। आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने सहकारी चीनी 
मिलों की प्रगति की समीक्षा और उनके विकास के लिए उचित कदम सुझाने के निमित्त उच्चा- 


१४३ श्राज्ञादी का पन्द्रहवाँ वर्ष 


घिकारियों की एक समितिं बनाई है जिंसके भ्रध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव हैं । 

आंध्र प्रदेश की तीसरी पंचवर्षीय योजना में ४,००० ग्राम-सहकारी समितियों को 
पुनर्नीवित किया जाएगा। यह काम उन ६०० समितियों के भ्रतिरिक्त है जिनकी स्थापना दूसरी 
योजना में हुई थी। दूसरी योजना के अन्त में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और सहकारी 
समितियों की सदस्य संख्या २० लाख थी जो कि तीस री योजना के अंत तक बढ़कर लगभग ४० 
लाख हो जाएगी और इस प्रकार समूचे राज्य के कुल ग्राम-परिवारों का ६६३ प्रतिशत भाग सह- 
कारिता की परिधि में भर जाएगा । 


का स्वास्थ्य 


्रंध्र प्रदेश ने जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति की है। राज्य-ब्यापी चेचक उन्समृ- 
लन कार्यक्रम आरम्भ करने से पूर्व पश्चिमी गोदावरी जिलों में एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ 
की गयी है जिसके परिणाम को आंकने के बाद इस दिद्या में एक बड़ा कदन उठाया जाएगा 
जिसके लिए ६३.५ लाख रुपये की व्यवस्था तीसरी योजना के अन्तर्गत है। इस समय राज्य में ३३ 
से अधिक मलेरिया उन्मूलन इकाइयां कार्य कर रही हैं जहां तक फिलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का 
सम्बन्ध है नालियों की सफाई-सुथराई पर बहुत जोर दिया जा रहा है । इस काम के लिए २८.७५ 
लाख रुपये की व्यवस्था है । 

चेचक के टीके लगाने के कार्यक्रम के पहले दौर में १५६ लाख लोगों की जाँच की गई 
भ्रौर करीब ५६ लाख लोगों के टीके लगाए गए। अ्रब टीके लगाने का दूसरा दौर शुरू होगा जिसके 
लिए तीसरी योजना में ६ लाख रुपये की व्यवस्था है। इस समय १८ बी० सी० जी० टीके लगाने 
के दल काम कर रहे हैं और निकट भविष्य में इस प्रकार के अन्य दो दल और तैयार किए जाएंगे। 
सरकार ने २०० गांवों में जिनकी जनसंख्या १ लाख के करीब है, पौष्टिक पदार्थ कार्यक्रम का 
विस्तार किया है । यह तीन वर्ष की कृषि योजना है । जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं से 
सहायता श्राप्त होगी । यह पंचायत समितियों द्वारा शिक्षण और प्रदर्शन का कार्यक्रम है। 


परिवार-नियमन 


तीसरी योजना में ग्राम-परिवार-नियमन केन्द्रों के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है । तद- 
नुसार २६० नए केन्द्र खोले जाने हैं। इसके भ्रलावा २,४०० दाइयों को सघन प्रशिक्षण डिया जाना 
है ताकि वे अधिक कार्यक्षमता प्राप्त कर सकें और इस काम में ४.३ लाख रुपये खर्च होंगे । 
पिछड़े इलाकों में ६ प्रसूती और बाल-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा चुके हैं और तीसरी योजना में इस 
निमित्त १.५ लाख रुपये की व्यवस्था है । 


शिक्षा 


सावंजनीन निशुल्क और प्रनिवायं प्राइमरी शिक्षा के प्रचलन की स्कीम ६ से ७ वर्ष के 
बालकों के लिए चालू की जा चुकी है। यह तीसरी योजना में निर्दिष्ट राष्ट्रीय उद्देश्य के भ्रनुसार 
६ से ११ वर्ष के बालकों को अनिवायं शिक्षा प्रदान करने के कार्यक्रम का ही एक अंग है । 


४० पूर्व प्राथमिक स्कूल और २,४०० नए प्राथमिक स्कूल तथा' २६७ मिडिल स्कूल कायम 
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किए गए हैं। इन स्कूलों में कुल ३,९८३ नए ग्रध्यापकों की नियक्ति की ग है । 
ध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा मिडिल स्कलों को उच्च-स्तरीय बनाकर १२१ हाई 

स्कूल स्थापित किए गए। इसी प्रकार ६८ हाई स्कूलों में बदला गया। इन संस्थाओं में लगभग 
११,६०० बालक भर्ती किए गए । 

आलोच्य ग्रवधि चितूर में एक नया आरंस और साइंस क लिज खोला गया । राज्य के 
तीनों विश्वविद्यालयों को अपने विकास कार्यक्रम के लिए एक-मुइत अनुदान दिया गया | इसके 
अलावा, इस वध सावजनिक वाचनालवों में सुधार, दश्य-श्रव्य शिक्षा में विस्तार शिक्षकों के प्रशिक्षण 
को व्यवस्था में सुधार, शारीरिक शिक्षा में सुधार और हिन्दी की शिक्षा को व्यापक वनाए 
के लिए कई काम किए गए । 


समाज कल्पारत के 


तीसरी योजना में समाज के पीड़ित वर्ग की भलाई के लिए कई काय आरम्भ किए गए 
तीसरी योजना में ३०४.६१ लाख अनुसूचित जन-जातियों, १९४.३० लाख अनुसू चित जातियों और 
३८ लाख रुपये की पिछड़े वर्गों के लिए व्यवस्था की गईं है। 

सामाजिक तथा नेतिक झारोग्य शास्त्र और बाद की देखभाल के कार्यक्रम के अन्तर्गत चार 
बाद की देख-भाल के केन्द्र और चार जिला शरणालय काम कर रहे हैं। हैदराबाद और कर्नल 
ऐसी स्त्रियों के लिए गृह खोले गए हैं जो स्वयं को नैतिक संकट में पाती हैँ। ७ से १२ वर्ष 
लड़कों ओर ७ से १८ वर्ष की लड़कियों के लिए बाल-गृह खोले गए हैं। गरीब बच्चों को इन गृहों 
में रखा जाता है और स्थानीय शिक्षा संस्थाओं में उनकी शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता है | तीसरी 
योजना में इस प्रकार के १६ गृह खोले जाने है । इनमें से ६ विशेषतः हरिजन क्षेत्रों के बालकों के 
लिए होंगे । 


श्रम और रोज़गार 


वेतन बोर्ड की सिफारिशों को अमल में लाने की कोशिश के फलस्वरूप १२ मे से ९ कपड़ा 
मिलों ने वेतन बोर्ड की सिफारिशों को मानना स्वीकार कर लिया है। ५ सीमेम्ट फैक्ट्रियों ने 
सीमेन्ट वेतन बोर्ड की सिफारिशों को अमल में लाना शुरू कर दिया है और शेप सभी चीनी की 
मिलें इन सिफारिशों को लागू करने जा रही हैं । 
१९६१ में ३६ मजदूर मारे गये और ५४ जख्मी हुए । मजदरों को म्रञ्नावजा देने के लिए 
२०,१४० .८५ रुपये जमा किए गए श्रौर ४.४२,८५ १.८८ रुपये बांटे गये | मजदरों को मुआवजा 
देने के कानून के अन्तर्गत अदालती कार्यवाही करने के लिए मजदूरों को १,००० रुपये की आथिक 
सहायता की स्वीक्ृति द्वारा दी गई। 


आनन्‍्भ्र राज्य द्वारा श्रम और श्रम कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत १९६१-६२ में १२ कल्याण 
केन्द्रों की स्वीकृति दी गई जिन पर २०.४० लाख रुपये व्यय होग | श्रौद्योगिक-ग्रावास स्कीम के 
अ्न्तगंत तीसरी योजना में मकान बनाने के लिए ८१ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । हैदरा- 
बाद शहर शोर विशाखापटटटम में मकान बनाने का काम जारी है। अभी तक आान्ध्र प्रदेश में इस 
स्कीम के अन्तर्गत ४,१३६ मकान बन चुके हैं । 
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वाल्टेयर, हैदराबाद और तिरुपति में तीन विश्वविद्यालय रोज़गार दफ्तर खोलने की स्कीम 
तीसरी योजना में है जिसके अनुसार अक्टूबर, १९६१ में वाल्टेयर में विश्वविद्यालय रोज़गार दफ्तर 
खोला गया इस वर्ष अनन्तपुर, चित्तूर, एलूस, नेलौर और निजामाबाद में व्यावसायिक मागग॑- 
प्रदर्शन देने वाले कई केन्द्र खोले गए। १९६१-६२ में देहाती इलाकों में भी सात रोज़गार सम्बन्धी 
सूचना देने वाले दफ्तर खोले गए । 


पुरातत्व विभाग 


पुरातत्व विभाग संरक्षण का अपना कार्य करता रहा । इस वर्ष कुडाप्पा की नवाब मीनारें, 
नेलोर शहर में एरुगल्मा मन्दिर और कुरनूल में गोपाल राजा के महल की ग्रवशेष राष्ट्रीय महत्व 
के स्मारक समभे गये और राज्य सरकारों को संरक्षण के लिए सौंपा गया। राज्य सरकार इन 
स्मारकों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी मरम्मत करवाई । इसके अलावा ढोनगिरि किला और 
पाना गंल मन्दिरों में भी विशेष संरक्षण का कार्य किया गया । 





राज्यपाल : श्री भीमसेन सच्चर 


श्री एन० संजीव रेडडी गृह, सामान्य प्रशासन, राजनेतिक, वेधानिक, चुनाव, 
मुख्य मन्त्री ह सेवाएं, समाज कल्याण और प्रमुख उद्योग । 
श्री एन० रामचन्द्र रेड्डी राजस्व, भूमि सुधार, सहायता और पुनर्वास । 
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी वित्त, निगम और व्यापारिक कर । 
श्री एम० पालम राजु वन, पशुपालन और मत्स्य उद्योग । 
श्री एम० चन्‍्ना रेड्डी योजना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी संस्था, पंचायत 
ओर पंचायती राज । 
श्री ए० सी० सुब्बा रेड्डी सिंचाई और बिजली । 
श्री मीर अहमद अली खां भवन-निर्माण और संचार । 
श्री वाई-सिवाराम प्रसाद स्वास्थ्य श्रोर चिकित्सा सेवाएं । 
डा० एम० एन० लक्ष्मी नरशैय्या माध्यमिक और लघु उद्योग । 
श्री एम० आर» श्रप्पाराव आय-कर और मद्यनिषेध । 
श्री पी० वी० नरेशिमहाराव कानून ओर सूचना । 
श्री ए० बेंकटा रमैय्या नागरिक प्रशासन और आ्रावास । 
श्रीमती टी० एन० सदालक्ष्मी हिन्दू धर्म और धर्मार्थ दान संस्थाएं । 
श्री एन० बाल रामा रेड्डी कृषि । . 


श्री बी० वी० गुरुमूर्ति श्रम और परिवहन । 
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करल सरकार 


जनता के लाभ और समृद्धि के लिए कई ओद्योगिक प्रतिष्ठान चलाती है 
ट्रावनकोर रबर वकस, त्रिवेन््रम 


सभी कामों के लिए रबर की अच्छी वस्तुओं के निर्माता 


#ओद्योगिक अमोटरें 
#दल्य चिकित्सा और प्रयोगशाला ऋसाइकिलें 
जूते #खिलौने और घरेलू कामों की 


वस्तुएं 


अिकरीयेकर पिंक नि सिएक नि मियेक हपह रहिए रि/ पिकह पिलन पिक: निचे. चकित विष फिक्स सिकरपिककर फिर पक, 


दावनकोर प्लाइवुड उच्चोग, पुञ्नल्र 


निर्माता #ऊंची किस्म के टी चेस्ट पेंनल्स अकुर्सी की सीट ु 
#बटन #कमशियल साइज़ पनल्स 
&सजाववट की चीजें 


गवर्नमेंट सेरेसिक कन्सन्स कुण्डारा 


| 
। 
निर्माता अ#मुपरफाइन चाइना क्ले टेक्सटाइल, कागज, रबर, सेरेमिक और ! 
प्रस्य उद्योगों के लिए ; 
#स्टोन बेमर पाइप 
#फायर क्ले और ऊंचे किस्म के सभी प्रकार रिफ्रेक्टरी सामग्री आदि | 
केरल गवर्न॑मेंट सेरेसिक्स, कुडारा । 
। 
| 


निर्माता : बढ़िया किस्म के टी सेट झौर डिनर सेट 
#सभी प्रकार की तह्नतरियां 
#सभी प्रकार की इलक्टिक पोरालीन 
गवनेमेंट प्रायल फंक्टी श्रौर श्ाकेलिवर झायल फंक्टो त्रिवेन्द्रम 


| निर्माता #सी गोल्ड मिला जाके लिवर आायल 
#अडामिन कंप्सूल्स #स्टेफिट कंप्सु 
| #अडापिन लिक्विड हाई पोर्टन्सी विटासित झायल 
#वबेटे रिनरी विदासिन आयल, आदि । 
! केरल सोप इन्स्टीट्यूट, कालिकट 
| निर्माता : #बढ़िया नहाने के साबुन #सेडिकेटेंड सोप 
#कपड़ा धोने के साबुन #शैविग सोप आदि 
| गवर्म मेंट हाइड्रोजनेशन फेक्ट्रो। कालिकट 
निर्माता #सुधा वनास्पति #विमला रिफाइण्ड आयल 
क्रेरल गवर्न मेंट साइकिल रिस फ़ंक्ट्री, अ्िवेन्द्रस्‌ 
गरीबों के भार के लिए बढ़िया किस्म के 
चक्र ब्रांड साइकिल रिस बनाते हैं 
पूर्ण विवरण के लिए कृपया ऊपरी लिखित कन्सनों के जनरल मेनेजरों को लिखिए 


उद्योग और वारिए्य विभाग, केरल द्वारा प्रसारित 
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* २६४ राजधानी : शिलांग 


क्षेत्रफल : ८४,८९९ वर्गमील 
गासाम जनसख्या : ९०,४३,७०७ 
मुख्य भाषाएं : असमी और बंगला 


कई घरेल झगड़ों के बावजूद जेसे कि भाषावादी ऋगड़े और सीमान्त संबंधी समस्याएं, आसाम 
राज्य ने सरकारी काय-कलापों के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति की है । विशेषतः शिक्षा, सामाजिक 
कल्याण, साःमश 4िक विकास, औद्योगिक उन्नति और बाढ़-नियंत्रण के क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत 
निर्दिष्ट कार्यक्रमों की पूति की ओर विशेष प्रयास किया है । साल भर की प्रगति का संक्षिप्त 
विवरण नीचे दिया जा रहा है । 


शिक्षा 


आजकल आसाम राज्य में टक्‍्नीकल शिक्षा के महत्व को अधिकाधिक समभ्ा जा रहा है | 
गोहादी और जोरहट में दी इन्जीनियरिंग कालेज और तीन पोलिटे क्निकों में विद्याथियों को दाखिल 
करने के अलावा १९६१ में नौगांव में एक तयी पोलिटेक्निक संस्था खोली गई जिसमें ६० सिविल 
इन्जी निर्यारिग विद्यार्थियों को भर्ती किया गया । इस प्रकार की ग्रन्य संस्थाएं खोलने के लिए भूमि 
प्राप्त करने, सवन-निर्माण करने और साज़-सामान खरीदने आदि सम्बन्धी तैयारियां की जा 
रही हैं । 

१९६१ में १७ में २३ सितम्बर तक राष्ट्रीय टेक्‍नीकल प्रशिक्षण सप्ताह मनाया गया । 
टेक्‍नीकल प्रशिक्षण के क्षेत्र में निश्चय किया गया कि १९६२ से आासाम के दो इन्जीनियरिग 
कालेज में पांच वर्ष का पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाए। 

तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक क्षेत्रीय इन्जीनिर्यारग कालेज, कई पोलिटेक्निक संस्थाएं 
और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाएंगी । 


बुनियादी शिक्षा 


१६६२ में ६ से ११ वर्ष की आयु के बालकों के कम से कम ८३ प्रतिशत भाग को प्रारम्भिक 
शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य आसाम राज्य के सम्मुख है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समूचे 
राज्य में सावंजनीन और अनिवाय शिक्षा आरम्भ की जाएगी । इस समय प्रारम्भिक स्कूलों में 
६ से ११ वर्ष की आय के बालकों की लगभग ६६ प्रतिशत संख्या शिक्षा पा रही है । 

अध्यापकों के प्रशिक्षण की संस्था में शिक्षाथियों की संख्या १,५०० से बढ़कर ४,० ०० कर 
दी गयी है। जुलाई, १९६२ में सात नए अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए जबकि इस प्रकार के 
२० केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहे हैं । 

दस्तकारी प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए बुनियादी शिक्षण केन्द्रों में दस्तकारी विशेषज्ञों 
की नियुक्ति की गयी है । | ४ 

प्राइमरी स्कूलों में अच्छी तरह से निरीक्षण रखने के लिये १५० सब-इन्सपेक्टर नियुक्त 


: २६ :; राजधानी : शिलांग 


क्षेत्रफल : ८४,८९९ वर्गमील 
जगसाम जतसख्या : ९०,४२,७०७ 
मुख्य भाषाएं : असमी और बंगला 


कई घरेल झगड़ों के बावजूद जसे कि भाषावादी झगड़े और सीमान्‍्त संबंधी समस्याएं, आसाम 
राज्य ने सरकारी कार्य-कलापों के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति की है । विशेषतः शिक्षा, सामाजिक 
कल्याण, सामुदायिक विकास, औद्योगिक उन्नति और बाढ़-नियंत्रण के क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत 
निर्दिष्ट कार्यक्रमों की पूत्ति की ओर विशेष प्रयास किया है । साल भर की प्रगति का संक्षिप्त 
विवरण नीचे दिया जा रहा है । 


शिक्षा 


आजकल आसाम राज्य में टेक्‍्नीकल शिक्षा के महत्व को अधिकाधिक समझा जा रहा है । 
गोहाटी और जोरहट में दो इन्जीनियरिंग कालेज और तीन पोलिटे क्निकों में विद्याथियों को दाखिल 
करने के अलावा १९६१ में नौगांव में एक नयी पोलिटेक्निक संस्था खोली गई जिसमें ६० सिविल 

इन्जी नियरिंग विद्यार्थियों को भर्ती किया गया । इस प्रकार की प्रन्य संस्थाएं खोलने के लिए भूमि 
प्राप्त करने, भमवन-निर्माण करने और साज-सामाव खरीदने आदि सम्बन्धी तैयारियां की जा 
रही हैं । 

१९६१ में १७ में २३ सितम्बर तक राष्ट्रीय ठेक्‍्तीकल प्रशिक्षण सप्ताह मताया गया । 
टेक्नीकल प्रशिक्षण के क्षेत्र में निश्चय किया गया कि १९६२ से आसाम के दो इन्जीनियरिंग 
कालेज में पांच वर्ष का पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाए। 

तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक क्षेत्रीय इन्जीनिर्यारिंग कालेज, कई पोलिटेक्तिक संस्थाएं 
और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाएंगी । 


बुनियादी शिक्षा 


१६६२ में ६ से ११ वर्ष की आयु के बालकों के कम से कम ८३ प्रतिशत भाग को प्रारम्भिक 
शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य आसाम राज्य के सम्मुख है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समूचे 
राज्य में सावंजनीन और अनिवायं शिक्षा आरम्भ की जाएगी । इस समय प्रारम्भिक स्कूलों में 
६ से ११ वर्ष की आय्‌ के बालकों की लगभग ६६ प्रतिशत संख्या शिक्षा पा रही है । 

अध्यापकों के प्रशिक्षण की संस्था में शिक्षाथियों की संख्या १,५०० से बढ़कर ४,० ०० कर 
दी गयी है। जुलाई, १९६२ में सात नए अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए जबकि इस प्रकार के 
२० केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहे हैं । 

दस्तकारी प्रशिक्षरा में सुधार लाने के लिए बुनियादी शिक्षण केन्द्रों में दस्तकारी विशेषज्ञों 
की नियुक्ति की गयी है । द 

प्राइमरी स्कूलों में अच्छी तरह से निरीक्षण रखने के लिये १५० सब-इन्सपेक्टर नियुव 


र्श्द आज़ादी का पन्द्रहवां वर्ष 


करने का निर्वय किया गया है | इस समय १५० सब-इन्सपेक्टर और ८० असिसटेंट सब-इन्सपेक्टर 
काम कर रहे हैं । 
उद्योग 

प्रमुख उद्योगों के निदेशालय ने आसाम में उपलब्ध कच्चे माल के उपयोग के लिए उद्योगों 
को अधिकाधिक संख्या में लाइसेन्स देने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं | कई प्लाईवुड फैक्टियों 
को लाइसेन्स जारी किए जा चुके हैं और इन फेक्ट्रियों में बचे-कुचे माल का सदृपयोग भी किया 
जा रहा है | गोहाटी में गत्ता बनाने का एक बड़ा कारखाना स्थापित किया जा रहा है जो कि 
अपनी किस्म का भारत में सबमें बड़ा कारखाना होगा । इस कारखाने पर लगभग एक करोड़ 
रुपये की लागत आएगी और ५० टन प्रतिदिन उत्पादन होगा। 

कागज़ उद्योग के क्किास की भी बड़ी योजनाएं हैं| प्रतिदिन ५० ० टन कागज बनाने वाली 
चार बड़ी मिलों को उत्पादन आरम्भ करने का लाइसेन्स दिया जा चुका है । इसी प्रकार १० से 
२० टन प्रतिदिन उत्पादन करने वाली छोटे पेमाने की ६ कागज फैक्ट्रियों को लाइसेन्स दिए गए हैं। 

झ्रासाम राज्य खनिज, तेल और गेस पर आधारित पैट्रोलियम और पेैटो केमिकल उद्योग 
आरम्भ करने की स्थिति में हैं। नाहरकटिया में कच्चे तेल की सफाई के लिए साव॑ जनिक क्षेत्र में 
नूनमाटी, गोहाटी में एक कारखाना खोला गया है जिसने जनवरी, १९६२ से उत्पादन आ्रारम्भ 
कर दिया है । 

प्रासाम में गैस के लिए पाइप लाइन बनाने की स्कीमें शुरू की जा रही हैं जिस पर १६५ 
लाख रुपये की लागत आएगी । 

आसाम प्रदेश में अ्रन्य कई खनिज धातुएं भी उपलब्ध हैं और सरकार के उद्योग विभाग ने 
उनके समुचित उपयोग की योजना बनाई है। रुई की कताई के कारखाने, बिजली के करघे, जूट 
मिलें, चीनी मिल और अन्य कृषि उद्योगों को भी आरम्भ करने के लिए क सम उठाए गये हैं। 

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित स्कीमों को ग्रारम्भ किया गया है। इन 
स्कीमों को योजना झ्रायोग की स्वीकृति है और इन पर कुल व्यय ५३५ लाख रुपये होगा : 

| योजना के अन्तर्गत व्यवस्था , 


स्कीम द (लाख रुपयों में) 
१--सीममेंट फैक्टरी ३०.०० 
२--गैस वितरण परियोजना १६५, ०० 
३-गैस वितरण परियोजना---२ १५०,०० 
४--से रामिक प्लांट १५,७०० 
५--निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में राज्य का योगदान १०१.०० 
६--तेल सफाई के कारखाने ५.०० 
७---औद्योगिक इलाकों का विकास १५,०० 
८--आसाम सिल्क मिल १६,० ० 
९--कॉटन स्पिनिंग मिल | १५.०० 
१ ०--मोटर मैनूफेक्चरिंग यूनिट २०.०० 


११--निदेशालय को सुदृढ़ बनाता | २३.०० 


आसाम २५९ 


सामुदायिक विकास 


भारत सरकार ने १६० विकास खण्ड स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस 
समय ८४ खण्डों ने काम शुरू कर दिया है और ग्रन्य २८ विकास खण्ड इस समय पूर्व-विस्तार व्यवस्था 
में है। इन विकास खण्डों में से ८३ भाग मंदानी इलाकों में है और २९ स्वायत्त जिलों में । १९६२- 
६३ में अन्य ४८ खण्डों में कार्य ग्रारम्भ किया जाएगा ताकि समूचे राज्य में सामुदायिक विकास 
सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ हो सके । इस समय जिन १११ विकास खण्डों पर काम हो रहा है उनके 
अन्तर्गत ३४,४५४ वर्गमील भूमि और १८,७९४ गांव आते हैं जिनमें ५६.५१ लाख आवादी है 
अथवा राज्य में ७५ प्रतिशत गांव और ६७ प्रतिशत आबादी इस विकास कार्य की परिधि में आा 
चुकी है । 

चूंकि खाद्योत्पादन के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जा रही है, सरकार के सभी विभागों 
और पंचायतों से बार-बार कहा जा रहा है कि वे अपनी तमाम कोशिशें खाद्य-उत्पादन को बढ़ाने 
में लगाएं । 

भारत सरकार के झादेशानुसार कई प्रायोगिक परियोजनाएं आरम्भ करने का निश्चय 
किया गया है जिनमें से प्रत्येक परियोजना पर २ लाख रुपये व्यय होंगे । इन परियोजनाओं का 
उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में जन-शक्ति और साधनों का अधिकतम उपयोग करना और साथ ही अधिक 
से अधिक भूमि को कृषि-योग्य बनाना है । इस समय इस प्रकार की १३ परियोजनाएं कार्य कर 
रही हैं । ह 

दूसरी पंचवर्षीय योजना में ५५१.०० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी जब कि 
५१२.०० लाख रुपये का उपयोग किया गया। १९६१-६२ के प्रथम भाग में ५४.१४ लाख रुपये 
ब्यय किए गए और इससे आशा की जाती है कि शेष राशि को वर्ष के अन्त तक पूरा उप- 
योग होगा । 

कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में लगभग ३६.४ लाख पत्तों के वृक्ष १९६०-६१ में बोए 
गए। इस वर्ष १,९२६ कृषि प्रदर्शत आयोजित हुए, लगभग २.६ लाख पशुओं की चिकित्सा हुईं 
और ३८ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और उनके २० उप-केन्द्र खोले गए । 

आदिम क्षेत्रों के इलाकों की विशेष आवश्यकताओं और उन्हें आवश्यक सुविधाएं देने के बारे 
में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं । 

विकास कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रत्येक सब-डिवीजन में एक प्लानिंग श्राफिसर नियुक्त 
किया गया है। 


पंचायत 


आसाम पंचायत ऐक्ट, १९५९ का ध्येय लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के बहु-प्रतीक्षित ध्येय 
कीं पूति था। इस ऐक्ट के अन्तगंत नियम विभिन्‍न प्रकार के विषयों पर हैं । दूसरी पंचवर्षीय 
योजना के अन्त तक इस ऐक्ट के अनुसार १६ महकुमा परिषद्‌, १२० आँचलिक पंचायत और 
२५०० से अ्रधिक गांव पंचायतों का निर्माण किया गया तथा तदर्थ समितियों के स्थान पर निर्वा- 
चित समितियों की स्थापना की गयी । अब इन निर्वाचित समितियों को आवश्यक अधिकार और 
दायित्व सौंपे जा रहे हैं । इस कार्यक्रम से सम्बन्धित सरकारी और गेर-सरकारी लोगों को अपना 
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काम समझाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए गए हैं और इन लोगों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था 
की गयी है । 

१९६२-६३ में सरकारी और गैर-सरकारी लोगों के सम्मेलन आ्रायोजित किए जाएँगे ताकि 
वे पंचायत सम्बन्धी अपने प्रनुभवों के श्रादान-प्रदान से परस्पर लाभ प्राप्त कर सके और अपने सम्मुख 
उपस्थित समस्याओं का मुकाबला करने की बेहतर स्थिति में हों । गत वर्ष भी इस प्रकार के कुछ 
सम्मेलन आयोजित किए गए थे जिन पर कुल ३६,००० रुपये ख्चे हुए थे। अंग्रेजी और स्थानीय 
भाषाओं में जरूरी सलाह देने वाली पुस्तिकाएं तैयार की जा रही हैं ताकि वे निर्वाचित पंचायतों 
और उनके कर्मचारियों का उचित मार्गदशन कर सकें । इस प्रकार की कुछ पुस्तक प्रकाशित हो 
चुकी हैं और १९६२-६३ के बजट में इस प्रकाशन के लिए ५६,००० रुपये की व्यवस्था की गयी है। 

खाद्य-उत्पादन के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गयी है श्ौर ग्राम-उत्पादन योजनाश्रों के 
कार्यक्रम को अधिकतम महत्व दिया जा रहा है। इन सब संस्थाओं का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में 
अपना प्रयास जारी रखने के लिए हिंदायतें दी गयी हैं | कुछ चने हुए गांवों में रबी की फसल की 
पैदावार को बढ़ाने के लिए प्रायोगिक योजनाएं आरम्भ की गयी हैं | इस प्रकार की योजनाएं अगले 
वर्ष अधिकांश गांवों में आरम्भ करने का विचार है । 


आवास 


राज्य में आवास व्यवस्था के अभाव को शीघ्र दूर करने के लिए राज्य सरकार ने नीचे 
लिखी परियोजनाओं को शुरू किया है :-- 

१--निम्न झाय वर्ग के लोगों को अपने रिहायशी मकान बनाने के लिए ऋण अनुदान । 

२--स्थानीय तिकायों को अपने मेहतरों के लिए मकान बनाने के लिए ऋण अनुदान । 

३--औद्योगिक मजदूरों के लिए सहयता-प्राप्त औद्योगिक आवास स्कोम । 

४--चाय बागानों के मजदूरों के लिए बागान श्रम आवास स्कीम । 

५--गन्दी बस्तियों की सफाई स्कीम । 

६--ग्राम आवास परियोजना । 

७--मध्य वित्त लोगों के लिए रिहायशी मकानों की स्कीम । 


समाज कल्यारश 


प्रासाम राज्य में लोगों के विकास और कल्याण के लिए समाज कल्याण निदेशालय ने कई 
स्‍्कीमें जारी कर रखी हैं। दूसरी योजना में तीन शरणालयों गौर ८ जिला शरणालयों की स्थापना 
की गयी । 

दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने अपनी इन स्कीमों पर ७,३६४लाख रुपये व्यय किए | 

तीसरी योजना में इस प्रकार के अतिरिक्त शरणालयों और गृहों को स्थापित करने के लिए 
कोई व्यवस्था नहीं है । बल्कि इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मौजूदा शरणालयों और गूहों 
का प्रबन्ध सुचारू रूप से किया जाए। 

भिक्षावृत्ति को दूर करने और उन समाज विरोधी तत्वों से समाज को बचाने के लिए सर- 
कार ने जरूरी कानून जारी किए हैं जिनके अनुसार राज़्य में भिक्षावत्ति निषेध है । गोहाटी में एक 
भिखारी घ्र भी खोला गया है। 
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एक वासंटल संस्था भी बनाई जा रही है जिसके लिए इमारत बनकर तैयार हो चुकी है । 

देहाती इलाकों की स्त्रियों और बालकों के सुधार के लिए सरकार ने सुद्र-स्थित गांवों में 
कई कल्याण विस्तार परियोजनाएं आरम्भ करने का निश्चय किया गया है। दूसरी योजना के श्रन्त- 
गंत इन परियोजनाओं पर ९.५० लाख रुपये व्यय हुए थे। तीसरी योजना के अन्तर्गत १० समन्वित 
कल्याण परियोजनाओ्रों के लिए १,५०,८०० रुपये १९६१-६२ में खर्च किए गए हैं। 

समाज कल्याण के क्षेत्र में गैर-सरकारी संस्थाप्रों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार 
इन संस्थाओ्रों को सहायतार्थ अनुदान देती है । दूरी योजना में सरकार ने ४२० संस्थाप्रों में 
८,०४५ लाख रुपये वितरित किए । १९६१-६२ में १.४९७ लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है । 

ग्रासाम में समाज कल्याण सम्बन्धी प्रशिक्षत कार्यकर्ताओं के अभाव को देखते हुए सरकार 
ने विभिन्‍त समाज कल्याण प्रशिक्षण संस्थाओं को छात्रवृत्तियों देकर कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण की 
स्कीम शुरू की है । | 

सरकार के निर्णयानुसार सहायता और पुनर्वास विभाग से प्रत्येक चार इमारतों को प्रनाथ 
बच्चों के लिए एक अनाथालय के काम में लाए जाने का विचार है । इस काम के लिए योजना के 
अन्तगंत १९६२-६३ में ३५,० ०० रुपये व्यय किए जाएंगे। यह केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त 
स्कीम है और इसका आधा व्यय केन्द्रीय सरकार उठा रही है । 

विकलांग व्यक्तियों के लिए कारखाना : यह स्कीम १९६२-६३ में शुरू की जाएगी जिसके 
लिए १९६२-६३ में ४१,००० रुपये ब्यय करने की व्यवस्था की जा चुकी है । यह संस्था शिक्षा 
विभाग के सहयोग से स्थापित की जाएगी । 

रिहा कंदियों का पुनर्वास : यह केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीम है जिसके लिए केन्द्र योजना 
में निदिष्ट रकम के बराबर सहायता देगा । 

अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रायोगिक परियोजनाए : यह केन्द्र द्वाराआारम्भ की गयी स्कीम 
हैं और इसमें ६० प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त होगी । 

लोककमं : यह भी केन्द्र द्वारा आरम्भ की गयी स्कीम है जिसमें योजना की निर्दिष्ट 
व्यवस्था' के अतिरिक्त केन्द्र से ६० प्रतिशत सहायता प्राप्त होगी । 

नशाबन्दी के लिए प्रचार : यह भी केन्द्र द्वारा आरम्भ की गयी स्कीम है। इसके लिए 
योजना में निर्दिष्ट राशि के अतिरिवत ६० प्रतिशत सहायता केन्द्रद्वारा दी जाएगी । 

केदियों का हित : यह भी केन्द्र द्वारा आरम्भ की गयी एक श्रन्य स्कीम है। इसमें केन्द्र 
योजना में तिदिष्ट राशि के बराबर सहायता देगा । इसका ध्येय भारत सरकार की जेल-सुधार 
समिति की सिफारिशों के अनुसार कैदियों की भलाई का रुयाल रखना है । 

बाढ़-नियंत्ररण : आसाम राज्य में वर्ष प्रतिवर्ष बाढ़ें आती रहती हैं जिनसे देश को बचाने 
के लिए कई उपाय काम में लाए जा रहे हैं। सोचा गया है कि नदियों के किनारे बांध बना देता 
लाभकर सिद्ध होगा और तदननुसार १८२७ मीरू का काम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्त- 
गंत हुआ। 

शिवसागर जिले के देसांग, विक्खू, मीतांग, झांझी, मोगदई और धनसिरी नदियों में जुलाई 
१९६१ में बाढ़ आई जिसके फलस्वरूप जीनगांव से लेकर देहिगमुख तक देयिग बन्ध तक पूरा असर 
पड़ा और कई जगह पानी अन्दर घुस आया । उस पानी को रात-दिन लगातार काम करके रोक 
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जिसमें सावंजनिक सहयोग भी प्राप्त हुआ । 
इस वर्ष कई जिलों में बाढ़ से अधिक हानि हुई और प्रशासन द्वारा उन नदियों के किनारों 
पर बाढ़ की रोकथाम सम्बन्धी कई कार्यवाहियां की गयीं। बजट में! इस काम के लिए १८ लाख 
इपये की व्यवस्था की गयी थी जिसमें से १२,६६,४२९ रुपये ३१ मार्च, १९६२ तक खर्च हो चुके हैं। 
गोलाघाट सब डिवीजन के आहतबुरी मोजा में ३१० बाढ़-पीड़ित परिवारों के पुनर्वास 
के लिए १,२७,२०० रुपए की रकम मंजूर की गयी है । 


ऐतिहासिक और पुरातत्व सम्बन्धी अ्रध्ययन 


आसाम का ऐतिहासिक व पुरातत्व विभाग एक पूरे सरकारी विभाग के रूप में १९२८ से 
क्राम कर रहा है। इस विभाग का काम आसाम में ऐतिहासिक अध्ययन को प्रोत्साहन देना है जिस 
की बहुत सी पाण्डुलिपियां और प्राचीन अभिलेख मौजूद हैं जोकि आसाम के प्राचीन इतिहास और 
संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं और बतलाते हैं कि आसाम के लोग किस प्रकार भारत के अन्य भागों 
के लोगों के साथ सीधे संपक बनाकर रहते आए हैं । 

इस विभाग ने अभी तक असमी, संस्कृत और अहोम भाषाओं में लिखित लगभग १७०० मूल 
पाण्डुलिपियां एकत्र की हैं। विभाग में इस समय रूगभग ३००० दुलंभ मुद्रित ग्रन्थ प्राप्त हैं । 
भारत सरकार के शिक्षा विभाग को स्मीम के अन्तर्गत यह विभाग ऐतिहासिक महत्व रखने वाली 
पाण्डुलिपियों के संचालन में लगा है । 

ज्योतिषसार संग्रह और वैध शिरोधार नामक दो दुलंभ संस्कृत पाण्डुलिपियों के प्रकाशन 
व्यय को पूर्ति के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है । 

विभाग में संस्थापित इन पाण्डुलिपियों से विद्वानों द्वारा अधिकाधिक लाभ उठाया जा 
रहा है । 


ग्रथेशास्त्र और सांख्यकी 


अभंशास्त्र और सांख्यकी विभाग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जन-साधारण में सामाजिक- 
आर्थिक जीवन के अध्ययन सरकारी आंकड़ों की कमी की पूर्ति के लिए खोला गया था। पंचवर्षीय 
योजना के सूत्रपात से कृषि-उद्योग आदि विषयों पर आंकड़ों की मांग अधिकाधिक बढ़ने लगी और 
इस यूचना की उपलब्धि पर यह विभाग अपना काये सफलतापूर्वक कर रहा है । 

आलोच्य अवधि में इस विभाग ने कई सामाजिक झाथिक सर्वेक्षण सम्पन्न किए । 

विभाग ने इस वर्ष कई पुस्तिकाएं भी प्रकाशित कीं । 





राज्यपाल : श्री एस ० एम० श्रीनागेश 


मंत्री पद 
श्री बी० पी ० चालिहा राजनेतिक, गृह, नियुवित, सामान्य प्रशासन, सचिवालय 
स्‌ख्य मंत्री प्रशासन, सूचना और प्रसार । 
श्री फलरुद्दीयअली अ्रहमद वित्त, कानून, पंचायत, सामुदायिक विकास । 


श्री के० पी ० त्रिपाठी उद्योग, योजना, विकास और श्रम, । 


अँसाम २ ६ ई 


श्री सिद्धीनाथ शर्मा राजस्व, वन, परिवहन, राजनैतिक पीड़ित । 

श्री देवकान्त बरुअआा शिक्षा, एकता और पयेटन । 

श्री वेद्यनाथ मुखर्जी चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य, चुंगी, प्रिटिंग और स्टेशनरी । 

श्री मोईनुल हक चौधरी बाढ़-नियंत्रण, सिचाई, कृषि, पशु-चिक्रित्सा, प्चपालन 
और संसदीय मामले । 

श्री रूपनाथ ब्रह्म संभरण, व्यापार और वाणिज्य सहायता और पुनर्वास, 
रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प । 

श्री महेनद्रनाथ हजारिका खादी और ग्रामउद्योग, रेशम-उद्योग, बुनाई और जेल । 

श्री चत्रासिह टेरोन आदिम क्षेत्र और पिछड़े वर्गों का कल्याण, समाज- 
कल्याण । 
राज्य-मंत्री 

श्री गिरीन्द्रनाथ जागोई लोक कर्म विभाग । 

श्री राधिकाराम दास ह राजस्व । 
उपमंत्री 

श्री ललित कुमार डोले आदिम-जाति मामले। 

श्रीमती कमल कुमारी बरुआ शिक्षा और समाज कल्याण | 

श्री देवेन्द्रनाथ हजारिका .. पंचायत सामुदायिक विकास । 


दि मेसूर शूगर कम्पनी लिमिटेड 
मुख्य कर्यालय : 


श्री जयचामाराजा वाडियार रोड, 
बंगलोर-२ 


*? 


। 

। 

। 

। 

कारखाना और डिस्टिलरी | 
सन्‍्ड्या (मंसूर राज्य) । 
। 

। 

। 

। 


शुद्ध सफेद चीनी के निर्माता 


अन्न उत्पादन 
स्वादिष्ट सुनहरा शर्बत, कई प्रकार के 
प्रारूप शुद्ध पीने योग्य अलकोहल 
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फॉउडरी-ग्रेड पिग श्रायरन को श्रपनी ग्राववयकता के लिए 


। 

| 
कऊँपया मिलिए । 
क्‍ । 

हम अपने बारबिल (उड़ीसा) स्थित लो शफ्ट | 


* बलास्ट फरनेस प्लांट में हाई सिलिकोन, हाई | 
कारबन, फांउडरी ग्रेड, पिग आयरन तैयार | 


करते हैं । । 

ग्रेड ? का विश्लेषण 

| कारबन से ४ प्रतिशत । 
सिलिकोन २.७४ प्रतिशत से ३.२५ प्रतिशत 
मंगनीज़ श्से श्या से १.५ प्रतिशत 
। सल्फर ०.०४ प्रतिशत से कम 
! फोसफोरस ०.०४ प्रतिशत से कम 





ज॒लि० 


२३ चितरंजन एवेन्य कलकत्ता-- १२ 
तार : कल्मैटल फोन : २३-३२ ११ 


* ६३० ४ 
हे राजधानी : भुवनेश्वर 
उड़ासा क्षेत्रल : ६०,१३६ वर्गमील 
जनसंख्या : १,४६,४५,९४६ 
मुख्य भाषा : उडिया 


उड़ीसा विगत ११ वर्षो से अपनी दो पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा अपने प्राकृतिक साधनों 
को राष्ट्रीय विकास के निमित्त जुटाने में प्रयत्नशील है । ग्राज उड़ीसा अन्य राज्यों की भाँति तीसरी 
पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष समाप्त कर चुका है। १९६१ में समूचे राज्य में पंचायती राज का 
सूत्रपात किया गया । २६ जनवरी, १९६१ को समस्त राज्य में ३०७ पंचायत समितियाँ स्थापित 
की गयीं । इसके बाद अन्य १३ जिला परिषदों की स्थापना भी की गयी । जनता की इन संस्थाओं 
को स्वयं पनपने श्लौर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में मदद देने की पूरी कोशिश की जा रही 
है । इस समय राज्य में कुल ३०७ समितियां हैं जिनमें से २१० समितियों में सक्रिय विकास खण्ड 
कार्थ कर रहे हैं | पंचायती राज की संस्थाग्नों को क्रशः विभिन्‍न विकास कार्यो का भार दिया' जा 
रहा है । इन समितियों के क्षेत्राधिकार के सामुदायिक विकास कार्य क्रम का भार अब इन समितियों 
को सौंपा गया है। समस्त प्राइमरी स्कूलों और सेवा आश्रमों का कार्य -संचालन भी समितियों को 
दे दिया गया है। इसके अ्रलावा भ्रनाज के गोदाम, स्थानीय विकास काये, गांवों की सड़कों और 
जल के प्रबन्ध आदि का काम भी समितियों को सौंपा गया है । 


सामुदायिक विकास 


जेसा कि बताया जा चुका है कि राज्य को ३०७ खण्डों में बांदा गया है । इस समय 
२४६ खण्ड पूरी तरह काये कर रहे हैं। इन खण्डों के मातहत कुल झाबादी का ८४ प्रतिशत भाग 
राज्य के क्षेत्र फल का ७४ प्रतिशत भाग और कुल ग्राम पंचायतों का ७६ प्रतिशत भाग आता है । 

कृषि : सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि की उन्‍नति को सर्वोच्च प्राथमिकता 
दी गयी है। १९६१-६२ में एक विशेष खरीफ प्रोग्राम बनाया गया और अमल में लाया गया । अच्छे 
बीज भ्रौर खाद आदि के वितरण का भार भी सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों को सोंपा 
गया है । 

पशुपालन : इस दिशा में सक्रिय कार्थ किया जा रहा है जिससे करीब १५०० मवेशियों 
को काम में लाया जा सकेगा । सुर्गीपालन' पर भी खास तौर पर जोर दिया जा रहा है। 

मछलीपालन : इस स्कीम के श्रन्तगंत ग्राम पंचायतों को ऋण दिया जा रहा है। इस वर्ष 
करीब ५६ लाख छोटी मछलियां उपलब्ध की गयीं । 


स्वास्थ्य और गांवों की सफाई-सुथराई 


दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १०४ प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र और २५७ उप-केन्द्र 
स्थापित किये गये । 


२६६ आज्ञादी का पन्‍्द्रह॒वां वर्ष 


पीने योग्य जल का प्रबन्ध : एक मास्टर प्लान के अनुसार ३१ मार्च, १९६१ तक ७,१८५ 
कुएं और ११५८ जलाशय तैयार किए गए जिन पर लगभग ८५.३८ लाख रुपये व्यय हुए। १९६१- 
६२ में ७४८ कुएं खोदे गए और सितम्बर, १९६१ तक के अ्रन्त तक ४२४ कुश्नों की मरम्मत 
की गयी । 

सफाई-सुथराई : स्वच्छ शौचालयों और धुआंरहित चुल्हों का प्रचलन लोकप्रिय बनता जा 
रहा है। ३० सितम्बर, १९६१ तक ४,६२६ धुआ्रारहित चूल्हे, ८९,१२० गड़ढे और ४३,९७४ ग्राम 
शोचालय बनाए गए । 

पौष्टिक तत्व : संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनीसेफ और एफ ए ओ संस्थाओं की सहायता से 
राज्य में पौष्टिक तत्व प्रदान करने का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 
कर्मचारियों को बताया जा रहा है कि उन्हें किस तरह पौष्टिक खाद्य पैदा करना चाहिए और 
खाने-पीने की भ्रपनी आदतें बदलनी चाहिएं । २४० गांवों में औरतों और बच्चों को पौष्टिक तत्व 
श्रोर खाद्य दिया जा रहा है। इस कार्यत्रम के ग्न्तगंत कुल ४,८०० माताएं, १,२०० शिशु और 
बच्चे शामिल हैं । 

शिक्षा : निशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का कार्यक्रम चलता रहा । इस कार्यक्रम 
के भ्रन्तगंत बच्चों को मध्य दिवसीय आहार सप्ताह में दो या तीन बार दिया जा रहा है। 

सामाजिक शिक्षा : ३० सितम्बर, १९६१ के अन्त तक २०,३०७ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गए 
ओर ४,५८,२२३ व्यस्कों को साक्षर बनाया गया। इनमें से २०,६३९ स्त्रियाँ थीं । 

संचार : मास्टर प्लान के भ्रनुसार ११२२० लम्बी सड़कें बनाई जानी हैं जिन पर १०,००० 
पुलियां होंगी । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ३० सितम्बर, १९६१ तक लगभग ८,३३८ मील लम्बी 
सड़क पर ४८५६ छोटे पुल तैयार किए गए हैं । 

नदी घाटी योजना : हौराकुड : हीराकुड बांध परियोजना के भ्न्तर्गत १,८८,४७९.३३ 
एकड़ भूमि हस्तगत की गयी है। ११,५९८.०२ एकड़ भूमि को विस्थापित व्यक्तियों के लिए पूर्णत 
अथवा अंशत: योग्य बनाया गया है| दिसम्बर, १९६१ के श्रन्त तक ८,४४८.२७ एकड़ भूमि को 
क्ृषि-योग्य बनाया गया और उसमें विस्थापित व्यक्तियों को बसाया गया । कुल मिलाकर २,१८५ 
परिवार, ४७ सरकारी बस्तियों में बसाए गए हैं। इन बस्तियों में सुविधाएं उपलब्ध करने पर 
६० लाख रुपये खर्च किये गए हैं। 

राउरकेला इस्पात कारखाना : इस्पात कारखानों की स्थापता और उसके निकट 
इस्पात नगर के निर्माण के लिए हिन्दुस्तान स्टील लि० क० को १,९५५.०७ एकड़ भूमि दी जा 
चुकी है। । 

इस्पात के कारखानों और इस्पात नगर के निर्माण के फलस्वरूप ३२ गांव खाली किए जा 
रहे हैं जिनमें २,४४४ परिवार रहते थे । करीब २,४०१ परिवार वह जगह छोड़कर चले आए हैं 

भौर सरकारी बस्तियों में रहने लग हैं । ; 

ह भचऊुण्ड : मचकुण्ड परियोजना के लिए कुल २०,७०४.६२ एकड़ भूमि हस्तगत की गयी 
है। इस भूमि के हस्तगत करने के लिए ४८,१५.४६८.०४ रुपए मुआवजे के रूप में दिये गए हैं। 
इस परियोजना के निर्माण से २,०१४ परिवारों पर प्रभाव पड़ा है जिनमें से ६०० परिवारों को 
पुनः बसाया जा चुका है। 


उड़ीसा १६७ 


कानूत ओर व्यवस्था 


उड़ीसा पुलिस राज्य में कानूत और अमन बनाये रखने के अपने कठिन कार्य को सफ़लूता- 
पृ्वंक निभाती रही जिसके कारण विभिन्‍न विकास परियोजनाञ्रों के क्रियान्वयन में सहायता 
मिली । 

जेल : सरकार का उद्देश्य समाज-विरोधी लोगों और पुराने मुखजिमों को सुधारना है 
ताकि वे समाज के विकास में वापिस आकर समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके । इस उद्द श्य 
की प्राप्ति के लिए गत वर्षो में कई उपाए किए गए हैं, जेसे कि समाज कल्यारा सेकाएं, जेलों 
में पंचायत, कुछ समय की छुट्टी, कंदियों के आमोद-प्रमोद और शिक्षा की व्यवस्था । 

प्रचार : राज्य और सार्वजनिक संपर्क विभाग सरकार की गतिविधियों के बारे में 
सामान्यतः: जनता को सूचित करने और विशेषतया राष्ट्रीय निर्माणकारी परियोजनाओं के विकास 
की दिन-प्रतिदिन की उन्नति के बारे में सूचना देने का अपना कार्य सुचारू रूप से करता रहा । 

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ७,७७० रेडियो सेट विभिन्‍न संस्थाओं को दिये गए । 
राज्य में पांच संलग्न जिलों में २२० रेडियों ग्राम फ़ोरम संगठित किए गए । 

पर्यटन : राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पुरी, भुवनेश्वर, हीराकुन्ड 
और राउरकेला में चार पर्यटन सूचनालय खोले गए हैं। पर्यटकों के आवास की व्यवस्था के लिए 
दो आरामगाह भुवनेश्वर और पुरी में बनाए गए है जिनमें से प्रत्येक में २४ व्यवितयों के रहने 
की व्यवस्था है । न्‍ 

कार्यपालिका से न्यायपालिका का झलग किया जाना : यह स्कीम इस वर्ष ६ अन्य जिलों 
में चालू की गयी । इससे भी तीन जिले इस स्कीम के अन्तर्गत आ चुके हैं । 

बन्दरगाहों का विकास : पेराडिप १९५८ से एक छोटे बन्दरगाह के रूप में काम कर रहा 
है और नवम्बर, १९५८ से ५० हजार टन कच्चा लोहा ढोने की प्रायोगिक स्कीम चल रही है । अभी 
तक १६ जहाजों में जापान को १ लाख टन कच्चा लोहा भेजा गया है । 

कच्चे लोहे को अधिकाधिक मात्रा में बाहर भेजने के लिए जहाज बनाने का कारखाना 
पैराडिप में तैयार किया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के श्रन्त्गत पराडिप के 
विकास के लिए १.५४ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है | इसके अलावा तीसरी योजना के 
अन्तर्गत परिवहन की सुविधाओं को बढ़ाने और नावें तैयार करने के लिए रूगभग १.५० करोड़ 
रुपए की व्यवस्था की गई है। हाल में एक नई स्कीम तैयार की गई है जिसमें तो मका-देतारी 
की खानों से कच्चा लोहा निकाला जाना, देतारी से पैराष्प के लिए एक बड़ी खुली सड़क बनाने 
का और प्रति वर्ष २० लाख टन कच्चे लोहे को बाहर भेजने के लिए सब मौसम के लिए खुला 
रहने वाला बन्दरगाह तेयार करना शामिल है। 


* शिक्षा 


प्रारम्भिक शिक्षा : भारत सरकार का निर्णय है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 
समूचे देश में ६ से ११ वर्ष के बालकों के लिए निशुल्क और बनिवाय प्रारम्भिक शिक्षा आरम्भ की 
जाए । उड़ीसा राज्य में अपेक्षाकृत पिछड़ेपन को देखते हुए योजना की अवधि में ७५ प्रतिशत बालकों 
को शिक्षा देना तय किया है । १९६१-६२ में ३,००० प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति 
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की गई। लड़कियों को स्कूल जाने का प्रौत्साहन देने के लिए कई प्रकार की विशेष योजनाएं आरम्भ 
की गई हैं। जैसे छात्रव त्तियां, अध्यापकों के छिए आवास की व्यस्था इत्यादि। १९६१-६२ में की 
गई भर्ती में काफी सफलता प्राप्त हुई । 

बुनियादी तालीम : निश्चय किया गया है कि क्रशः सभी एम० ई० और हाई स्कूलों में दस्त- 
कारी की शिक्षा शुरू की जाएगी | लड़कों और लड़कियों के तीस एम ० ई० स्कूलों में और ४६ 
हाई स्कूलों में इस वर्ष दस्तकारी शिक्षा शुरू की गई है । 

सामाजिक शिक्षा: दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ग्राम वाचनारूयों और पुस्त- 
कालायों को पुस्तक श्र विविध व्यय के लिए प्रति वर्ष अनुदान मिलता रहा है। ग्राम पुस्तकालयों 
की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं । 

माध्यमिक स्कूल : तीसरी योजना के अन्तर्गत लड़कियों के लिए १८४ एम० ई० स्कूल 
खोले जाये गे। इस स्कीम के अन्तर्गत १९६१-६२ में २५ एम० ई० स्कूल खोले जा चुके हैं। कई 
एम ० ई० स्कूलों को सहायतार्थ अनुदात भी दिया गया है । 


तीसरी योजना में लड़कियों की शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है । जिसके 
फलस्वरूप १९६१-६२ में लड़कियों के ४ हाई स्कूल खोले गए । 


दूसरी योजाना की अवधि में ८ हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बदला गया। 
१९६१-६२ में ४ हाई स्कलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों का रूप दिया गया । 


भूमि सुधार : उड़ीसा भूमि सुधार विधेयक १९६० पास हो चुका है और उसे राष्ट्रपति 
की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। १९६१ में योजना आयोग की सिफारिश के फलस्वरूप राज्य 
मंत्रिमण्डल ने भूमि सुधार एक्ट में संशोधन करना निर्णय किया । इस ऐक्ट पर एक विशेष समिति 
द्वारा विचार किया गया। उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन विधेयक, १९६१) पर समिति की रिपोर्ट और 
समिति द्वारा संशोधित विधेयक जनता की आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया और 
विधानसभा में पेश किया गया । परन्तु इस विधेयक पर विचार-विनिमय स्थगित करना पड़ा, 
वैयोंकि सर्वोच्च न्यायालय ने केरल कृषि सुधार ऐक्ट की कुछ उपबन्धों को संविधान के विरुद्ध 
घोषित किया है और उनके इस निर्णय के परिणाम को जानने के बाद ही उन। 3०५ * पर विचार 
किया जाएगा। जंसे ही विधानसभा से यह संशोधित विधेयक पारित हो जाएगा, भूमि सुधार 
स्कोम को अमल में लाने पर तुरन्त जोर दिया जाएगा। 


मद्यनिषेध : सरकार ने मद्यनिषेध जांच समिति की स्थापना की है और इस समिति ने 


राज्य में मचनिषेध आरम्भ करने के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की है जो कि इस समय सरकार के 
विचाराधीन हैं । 


कृषि श्रोर पशुपालन : १९६१ में दो बार बाढ़ के प्रकोप से कृषि पैदावार को काफी क्षति 
हुई है, खासतौर पर पुरी, गंजम श्रौर कटक के इल्ाकीं में | १९६१-६२ में ५.४१ लाख टन अति- 
रिक्त खाद्यान्त के उत्पादन का लक्ष्य निश्चित किया गया किन्तु मौसम की खराबी और बाढ़ की 
वजह से आशा है कि २.७७ राख टन अनाज की पैदावार हो सकेगी । कृषि के विभिन्‍न पहलश्ों 
पर अनुसंधान कार्य जारी है । ४,०० ० किस्म की मिट्टियों के नमूनों की जांच की गई और खाद्य 
सम्न्बधी अनेक उपाय किसानों को बताए गए। 
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उत्कल कृषि महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में विद्याथियों की संख्या १२८ से बढ़कर २५६ कर 
दी गई है। 

कृषि और टेकक्‍्नोलोजी विश्वविद्यालय इस वर्ष जुलाई मास से कार्यारम्भ करेगे। धान, 
चावल, चाय आदि के सुधरे हुए बीज काइतकारों को वांटे गए | 

उड़ीसा राज्य हरी खाद्य के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो गया है और १९६१ में इससे 
२,५०० मन धनीचा बीज बिहार को सप्लाई किए । 


पशुपालन 

जिलों में पशु-जनन केन्द्र और कटक में स्थित पशु-जनन केन्द्र दो प्रकार के मवेज्ञी तैयार 
कर रहे हैं दूध देने वाले पशु और दूसरे सुधरे हुए नस्ल के पु | गौशालाओं के विकास के लिए 
भी सहायता दी जा रही है। 

इस समय राज्य में ९६ कृत्रिम गर्भाषान केन्द्र काम कर रहे हैं। ११ गांव केद्ध और ८४ 
ग्राम इकाइयां खोली गईं है। यूअरों ओर घुगियों के फार्म भी कायम किए जा रहे है । प्-चिकित्सा 
की उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए २४७ पशु-चिकित्सालय और ९०७ उप-केन्द्र खोले 
गए हैं। 

पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कालेज ने ८१ पशु-चिकित्सक स्नातकों को उत्तीर्ण 
किया । ध 


सहकारिता 


कृषि और लघु उद्योग के क्षेत्र में सहकारी प्रयासों द्वारा जनता की आर्थिक व्यवस्था सुधा- 
रने के लिए कई कार्यक्रम बनाए गए हैं। इस दिशा में काश्तकारों को सहज शर्तों पर ऋण देना 
बनियादी तौर पर जरूरी है। यह कार्यक्रम सहकारी बेकों के ज़रिए चलाया जा रहा है। इस वर्ष 
राज्य सहकारी बेक ने एक करोड़ रुपया ऋण में दिया है और आशा है कि इसी वर्ष अन्य ५०- 
लाख रुपये ऋण में दिये जायेंगे । रिजववे बैंक ने भी मध्यावधि ऋण के लिए ३५ लाख रुपए की 
व्यवस्था की है | राज्य सरकार ने इन सब क्रणों की गारन्टी दी है। वर्तमान केन्द्रीय सहकारी 
बेंकों को आथिक सहायता दी जाती है ताकि वे इस भार को वहन करने के योग्य स्वयं को 
बना सके । 

तीसरी पंचवर्षीय योजना में २,००० सहकारी समितियों को सक्तिय काम करने के लिए 
चुना गया है। वे सेवा सहकारी समितियों के रूप में काम करेंगी। तीसरी योजना के अन्तर्गत 
३० क्षेत्रीय विक्रम सहकारी समितियां खोली जायेंगी। इस समय इस प्रकार की ३० समितियाँ 
मौजूद हैं । आलू को सुरक्षित रखने के लिए दो कोल्ड स्टोरेज प्लान्ट कायम किए गए हैं। तीन 
चीनी की मिले भी खोली जा रही है। 

सहकारी कृषि समितियों की स्थापना के लिए हर जिले में एक प्रायोगिक परियोजना 
आरम्भ को गई है । 

मजदूरों को मजदूरी के ठेके लेने वाली सहकारी समितियों के रूप में स्वयं को संगठित 
करने के लिए कहा जा रहा है। इस प्रकार की ५० पहकारी कृषि समितियां कठक जिले के बाढ़- 
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ग्रस्त इलाकों में स्थापित की गयी हैं ताकि वे विशेष सहायता का कार्य कर सके । आदिवासियों 
की उन्नति के लिए जंगलों में काम करने वाले मजदूरों की सहकारी समितियां भी बनायी गई हैं। 


ग्रोद्योगिक क्षेत्र 


सहकारी संगठनों के विकास से हथकरघा उद्योग को विशेष प्रश्नय मिला है। प्रभी तक 
०,००० बुनकर सहकारिता के क्षेत्र में आ चुके हैं जिनकी ५१३ बुनकर सहकारी समितियां 
काम कर रही हैं । 

दंसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत ३५.७५ छाख रुपये की लागत से ८ ब्ि जली करथे 
कायम किए गए जिनमें से दो ने इस वर्ष उत्पादन काम आरम्भ कर दिया है और तीसरे करघे 
पर शीघ्र ही उत्पादन कार्य आरम्भ होने वाला है। 

दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में उड़ीसा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई। 
नह अब तक १२,७८९ छोगों को पूरे समय और ४८,६०२ लोगों को आंशिक समय का रोजगार 
दिलाने में समर्थ हुआ है । 


वन 
वनों से राज्य को राजस्व का एक बड़ा भाग प्राप्त होता है। केन्डु की पत्तियों का राज- 
गैय व्यापार आरम्भ होने से इस-वर्ष राजस्व में विशेष वृद्धि होने की आज्ञा है। 
इंसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में २,८९३ भैल के जंगलों का सीमाकरण किया गया । 
पके अलावा १०,८११ एकड़ भूमि पर टीक और १,१८६ एकड़ भूमि पर सेमल के पेड़ छगाए गए। 
गके अलावा तटवर्ती रेतीले टीलों के +४,००४ एकड़ इलाके में भी पेड़ लगाए गए हैं । 


मत्स्य उद्योग 


तीसरी योजना में चिल्का झील में मछलियों के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। 
*६१-६२ में बिजली से चलने वाली नावों और यत्त्रों द्वारा पैराडिप के निकट समुद्र में मछली 
ड़ने की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत ५ नावों का निर्माण हो 


;है। 


आदिवासियों और ग्रामवासियों का कल्यारग 


राज्य में ग्रादिवासी कल्याण कार्यक्रम के खासतौर पर तीन पहलू हैं : (क) शिक्षा और 
:कतिक उन्नति, (ख) आयिक उन्नति और (ग) स्वास्थ्य, आवास और अन्य स्कीमें । 

पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस समय राज्य में लड़कों के 
३ ९३ आश्रम स्कूल और लड़कियों के लिए १६ कन्या आश्रम कार्य कर रहे हैं। वर्तमान १,१८५ 
श्रमों में संतोषजनक कार्य हो २ हा है। मैट्रिक के बाद के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की 
था भी की गई है । 

अनुसू वित जातियों की भ्रछाई के लिए सघन उपाय किए जा रहे हैं। दूसरी पंचवर्षीय 
ना में इस दिशा में चार विद्येष बहु-अयोजनीय खण्ड स्थापित किये गए हैं । भ्रादिवासियों को 
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पोड़्‌ बोने की आदतों से हटाकर उन्हें मदानों में बसाए जाने की कोशिश की जा रही है । 

दण्डकारण्य में आदिवासियों के पुनर्वास के कार्यक्रम में प्रगति हो रही है । आशा है कि इस 
वर्ष १००० आदिवासी परिवारों को बसाने के लिए ७,००० एकड़ सुधरी हुई भूमि उपलब्ध हो 
सकेगी । 


उद्योग 

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उद्योगों के क्षेत्र में कुल परिव्यय ४७.५० लाख रुपये. 
रखा गया था, जिसमें से १४५.९१ लाख रुपये ख् किये गये। दूसरी योजना की अवधि में १७.५३ 
लाख रुपये १६५ उद्योगों को ऋणों और शेयरों के रूप में दिये गये । सेवा केन्द्र स्थापित किये गये 
हैं ताकि गांव की दस्तकारी को विभिन्‍न व्यवसायों के बारे में ज्ञीत्र जानकारी हासिल हो सके । 
लघु उद्योग सेवा संस्था लघु उद्योगों को टेक्नीकल शिक्षा देने की सुविधा प्रदान करता है। उड़ीसा 
राज्य में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिये एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की गयी है जिसके 
अन्तर्गत ५० प्राइवेट लि० कंपनियों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है और उनमें लगभग ४०० 
लोग काम करते हैं । 

दूसरी योजना की अवधि में ८६ नये उद्योग खोलने के इच्छुक लोगों को जिनमें ले ३८ 
स्नातकोत्तर विद्यार्थी भी शामिल थे, विभिन्‍न व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिये भेजा गया । चीनी के 
बतंन और टाइल आदि बनाने की अन्य स्कीमों को भी शुरू किया गया है। 

श्रौद्योगिक बस्तियाँ : कारखानों को बिजली और पानी आदि उपलब्ध करने के लिये लघु 
उद्योगों की ५ औद्योगिक बस्तियां बनाई गई हैं । इस प्रकार की अन्य दो बस्तियाँ भी शीघ्र ही 
बनाई जाने वाली हैं। 

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अ्रवधि में बड़े पैमाने के उद्योग का विकास सम्पूर्णतः निजी 
उद्योग पर छोड़ दिया गया, केवल सरकार ने बड़े उद्योगों की सहायतार्थ एक वित्तीय निगम की 
स्थापना की जो कि ऋण देने, आयात की व्यवस्था करने आदि में मदद देता है। लघु उद्योग के 
क्षेत्र में ग्रभी तक निजी उद्योगों को अपने बल पर॑ काम करना पड़ रहा है किन्तु अब इस दिशा में 
भी राज्य के द्वारा लघू उद्योगपतियों को सहायता देने की स्कीमें बनाई गई हैं। इस नये स्कीम के 
अन्तर्गत कई नए उद्योगपतियों को सहायता दी गई है। औद्योगिक बस्तियों का उद्देश्य भी यही है 
कि उद्योगपतियों को अपनी पूंजी का बड़ा भाग कारखाने की जगह बनाने आदि पर न खच 
करना पड़े । 


बड़े श्लोर मध्यम उद्योग 


दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में, जो नए बड़े पैमाने के उद्योग आरम्भ हुए उनमें 
विशेष उल्लेखनीय राउरकेला इस्पात कारखाना है। जिसकी उत्पादन-क्षमता ८७,००० टन है। 
इसके अलावा जोड़ा और रामगढ़ा में फरो मंग़नीज़ फैक्टरी की उत्पादन क्षमता ५४,००० टन है। 
चौद्दारा की कागज़ मिल की उत्पादन क्षमता १२,००० टन है । बेलफार और राजगंगापुर कीं 
फैक्टरियों की उत्पादन-क्षमता १,९४, ००० टन है। चौद्वार की ट्यूब मिल की उत्पादन-क्षमता 
३०.० 9० दन है। इन प्रमुख उद्योगों की सूची में बूरबिल में स्थापित क॒लिंग उद्योग का छोहे का 


२७२ आज़ादी का पन्द्रहवाँ व 


कारखाना भी है जिसकी उत्पादन क्षमता एक लाख टन है। ब्रजराजनगर की कागज़ मिल, 
रामगाड़ा की चीनी मिल और चौद्वार की ट्यूब मिल की उत्पादन-क्षमता में बृद्धि की जा रही है। 
इसी प्रकार कासटिक सोडा और क्लोरीन तथा प्रतिदिन १,००० टन गन्ना काम में लाने वाली 
चाय मिल और एक बनाई के कारखाने की स्थापना के लिये लाइसेन्स जारी किए गए। बड़े और 
मध्यम पैमाने के उद्योगों में केवल सहकारी उद्योगों को ही राज्य की सहायता दी गई । 


खनिज धातुए ओर भू-गर्भ धन 


राज्य के खनिज साधनों के समुचित उपयोग के लिये इस वर्ष सरकार ने कई कदम उठाये 
हैं, जिनमें उड़ीसा मायनिग कारपोरेशन लि० के सभी होयरों का सरकार द्वारा ले लेना विशेष 
उल्लेखनीय है। श्रव इस निगम, की शेयर पूंजी ५ लाख से बढ़कर १० करोड़ की जा रही है 
आर डायरेक्टरों का एक नया बोर्ड कायम किया जा रहा है । 


खनिज धातुग्रों से राज्य की आय १९५०-५१ में ७.२२ लाख रुपये थी, जो कि १९६०-६१ 
में बढ़कर ६६.६१ लाख रुपये हो गई । 


अ्रस 


रोजगार दफ्तर : इस समय राज्य में प्रत्येक जिले में एक रोज़गार दफ्तर है। इसके अलावा 
पुरी और रायगाढ़ा में रोजगार के उप-कार्याछ्य और दो रोजगार सम्बन्धी सूचना देने वाले दफ्तर 
अंगुल और भाड़सुगूडा के न “५ .' विकास खण्डों में कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष सुँदरगढ़, 
बरियाडा और जोदा में तीन उप-कार्यालय खोले गये। इनके अलावा ११ सामुद्ययिक विकास खण्डों 
में रोजगार सम्बन्धी सूचना और सहायता देने वाले ११ केन्द्र स्थापित किये गये । विश्वविद्यालय के 
विद्याथियों के लाभार्थ भी एक रोज़गार दफ्तर खोला गया है। रोजगार दफ्तरों ने ६१ में 
१,२८,८३७ नामों का पंजीकरण किया और ४१,२४८ रिवत स्थानों की सूचना दी, तथा १८,१०४ 
व्यक्तियों को काम दिलाया । द 


अस-कल्यारत 


इस समय ६ बहु-प्रयोजनीय श्रम-कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं। भन्‍्य दो केन्द्र बनाये जा 
रहे हैं जिनमें से एक बनकर तेयार हो चुका है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत ७ 
दवाखानों में प्रौद्योगिक बीमाशुदा मजदूरों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता पहुंचाई जा रही है । 


ग्रावास 


ग्राम आवास परियोजना २४४ गांवों में चालू की गई है। लगभग २,८५० मकानों के 


बनाने कौ मंजूरी दी जा चुकी है जिनमें से 2८१५ मकान सितम्बर, १९६१ तक बनकर तैयार हो 
चुके थे । 


सड़कें और पुल 
भ्रभी तक राज्य में सड़कों की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। अतः नई सडकों और पुलों 
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के बनाने के लिये आवश्यक कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में ७८१ मीरू 
लम्बी मौजूदा सड़कों और ३० मील नई सड़कों तथा १६ पुछो को बनाने पर १८७.२१ राख 
खर्च किये गये । 


बिजली परियोजनाएं 


ट्सरी योजना के श्रन्त तक मचकुण्ड जल-विद्युत परियोजना तथा हीराकुण्ड परियोजना 
का प्रथम क्रम प्रा हो चुका था और इन दोनों परियोजनाग्रों से ११६ मिलियन वाल्ट शक्ति 
प्राप्त हो रही थी। इन दो परियोजनाओं से उपलब्ध बिजली के अतिरिक्त डीजल पावर 
स्टेशनों से भी बिजली प्राप्त हुई। इस समय हीराकुण्ड में दूसरे चरण का काम तेजी के साथ हो 
रहा है और आजा है कि चालू वित्तीय वर्ष के श्रत्त तक ३७.५ मिलियन वाल्ट तथा दिसम्बर, १९६२ 
के अन्त तक १०९.५ मिलियन वाल्ट बिजली प्राप्त होने लगेगी । 

गांवों में विजलीकरण का काम शुरू कर रखा है और इस वर्ष एक दर्जन से ज्यादा 
गांवों में बिजली पहुंचाई गयी । मार्च, १९६२ के अन्त तक अन्य १३ गांवों में बिजली पहुंचाई जा 
चुकी होगी । 


सिचाई 
दूसरी पंचवर्षीय योजना से ७ मध्यम सिंचाई योजनाओं पर वगम चल रहा है। डेल्टा सिंचाई 
परियोजना का काम संतोषजनक प्रगति कर रहा है । 


परिवहन 


देशी रियासतों के विलीनीकरण में एक सड़क परिवहन सेवा की स्थापना की गयी थी, 
जिसमें उस समय केवल ४३ गाड़ियां थीं, ग्रब इस संगठन ने बहुत प्रगति कर ली है और १९६०- 
६१ में उसके पास ३८६ बसे थीं और इसकी परिधि में 5,०८८,९६८ मील का क्षेत्र आता था । 

उड़ीसा रोड ट्रांसपोर्ट कम्पनी : यह कंपनी इस समय गंजम, मुलबर्नी, पुरी और कटक जिलों 
के एक भाग में काम कर रही है । 


स्वास्थ्य 


दूसरी योजना की अवधि में एस सी बी मैडिकल कालेज में विद्यार्थियों की भर्ती की संख्या 
दुगनी कर दी गयी और बुर्ला में एक नया मैंडिकल कालेज खोला गया जिसमें ५० विद्यार्थियों 
की शिक्षा की व्यवस्था की गयी । दूसरी योजना की अवधि में एस सी बी मेडिकल कालेज में 
सस्‍्तातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था की गयी और बिभिनन्‍्न विषयों में २१ सीट स्थापित की गयीं। 
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राज्यपाल : श्री जे. एन. सुखतांकर 


मंत्री । विभाग 

श्री विजयानन्द पटनायक वित्त, उद्योग, खनिज, सिंचाई और बिजली, आयोजन, 
सहकारिता और मछली पालन । 

श्री बीरेन मित्रा राजनीतिक और सेवाएं, सामुदायिक विकास, स्वायत्त 
शासन, ग्राम पंचायत और कानून । 

श्री निलोमनि राजत्रे संभरण, गृह, वाणिज्य और श्रम । 

श्री सदाशिव त्रिपाठी राजस्व, उत्पादनकर और वन 

श्री पवित्रमोहन प्रधान कृषि, शिक्षा आदिवासी और ग्रामीण कल्याण । 

डा० पी० बी० जगन्नाथ राव स्वास्थ्य और पशुपालन । 

श्री रामचन्द्रा आर्षराज देव सड़क, भवन और परिवहन । 

उपमंत्री 

श्री डी० संगन्तर श्रीमती सरस्वती प्रधान 

श्री बी० बी० सिंह बारिदर श्री बन्दाबन नायक 

श्री चनुमोहन सिंह श्री सन्‍्नोष कुमार साहू 

श्री प्रक्माद मलिक 
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तमिल देनिक 
कोयम्बत्र और मद्रात्त से एक साथ प्रकाशित 
। ३८, माउंट रोड पीलामेड पो० औ० 
मद्रास-२ को पम्बदो र-४ 
। तार : नवदण्डिया तार : नवइण्डिया 
फोन : ८४३७५ फोन : २१४३, २०४४ 
। सिटी दफ्तर : जेल रोड 
। फोन : ३६३३ 
मद्रास शहर और दक्षिण के औद्योगिक केन्द्र, कोयम्बतूर से एक साथ प्रकाशित यह अति 
| लोकप्रियऔर एक मात्र उन्‍नततिशील तमिल दैनिक जिसका सम्बन्ध किसी पार्टी या सम्प्रदाय 
से नहीं जिसका उद्देश्य केवल देश-सेवा-भाव है। ताजा ख़बरों एबं कृषि और उद्योग 
| विशेषसम्बन्धी लेखों के लिए प्रसिद्ध है । 
मालिक 
रामकृष्ण इंडस्ट्यल्स प्राइवेट लिमिटेड 
९ 
0 


पीलामेड्ड पी० ओ०, कोयम्बतूर-४ 
मेनेजिंग डायरेक्टर एवं मैनेजिंग सम्परदक 
श्री पो० आर रामाकृष्णन, एम० एस० सी० (॥[[') एम० पी० 
विज्ञापन एवं सरकुलेशन मैनेजर : श्री पीौ० प्रार० वेंकटेशन बी० ए०। 
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२७५ 


विज्ञापन 





बचत, उत्तम क्वालिटी, पायदारी और रेशमी फिनिश । 
के लिए हमारे टी. एस. टी. मार्का यार्न ही सर्वश्रेष्ठ हैं । ५ 
श्राप इस पर भरोसा कर सकते हैं। मार्कट में आज ; 
यही सबसे बढ़िया हैं । 





डाकखाना ; सुलूर 


मेनेजिग एजैण्ट्स .., ह 
ए. जो, दामाद रस्वामों नायडु ब्रादर्स एण्ड कम्पनी मा, 
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कालिंगा इग्डस्टीज लि० 


। 
। 
३३, चितरंजन एवेन्यू, ... कलकत्ता---१२ 

की । 


शुभ कामनाओं के साथ 


ट्यूबलर स्टरक्‍्चर्स एवं 
फॉउराड़ी ग्रेड पिग आयरन उत्पादक 
लाइट इंजिनीयरिंग वक्‍स, जोबए, कटक 
ट्यूबलर स्टूकचस फेक्टरी चोद्वार, जिला कटक, 
ः उड़ीसा क्‍ 
लो शेफ्ट फरनेस, बारबिल, जिला क्योंम्कार 


उड़ीसा 
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। 

। 

। 

। 

। । 
। 
। छ् 

। निर्माता 

रेफ्रिजेयर्स फ्लोरिसेंट लाइटिग इक्युपमेंट, 
। । 
। । 
ल्‍ 
। 
। । 
४ ; 
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तर 


क्षेत्रफल : १,१२,४५४ वर्गमील 
ज्त्तर प्रदेश जनसंख्या 4 ७,३७,५२९ १४ 
है मुख्य भाषाएं : हिन्दी 


इस वर्ष भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने सभी कार्यक्षेत्रों में सराहनीय प्रगति की है। 
बड़े श्रौर मध्यम पैमाने के नये उद्योग खड़े हो रहे हैं और नए उद्योगों के लिये ९० लाइसेन्स जारी 
किये गये हैं । शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्तरों पर प्रगति हुई है। स्कूलों की संख्या पहले से बढ़ गई 
है और छात्रों की संख्या भी बढ़ती जा रही है । स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य ने प्रति व्यक्ति 
व्यय पहले से अधिक बढ़ा दिया है। जहां तक राज्य की खाद्य स्थिति का प्रश्न है, वह समूचे वर्ष 
संतोषजनक रही । साम्रदायिक विकास कार्यक्रम ने विशेष प्रगति की है और अक्टूबर मास के 
अन्त तक समूचा राज्य इस कार्य की परिधि में श्रा जाएगा | पंचायती राज की स्थापना की जा 
चुकी है। सहकारी समितियों की संख्या भी पहले से अ्रधिक बढ़ रही है। श्रम-कल्याण स्कीमों 
द्वारा श्रमिकों को सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं और साथ ही श्रौद्योगिक शान्ति कायम रखी जा रही 
है । सामान्यतः: यह वर्ष सभी क्षेत्रों में प्रगति का वर्ष रहा है । 


वित्तोय स्थिति 


राज्य की वित्तीय स्थिति संतोषजनक है । १९६१-६२ के पुनशधित वजट में १५२.१८ 
करोड़ रुपये राजस्व के रूप में और १५६.६७ करोड़ रुपये व्यय के रूप में दिखाये गये हैं जिसके 
अनुसार ४.४९ करोड़ रुपये का घाटा है। १९६२-६३ में राजस्व प्राप्ति का अनुमान १७८.६ करोड़ 
और राज्य व्यय का अनुमान १९१.४१ करोड़ रुपये है जिसके अनुसार १३.३५ करोड़ रुपये का 
राजस्व घाटा होता है। यह घाटा विज्ेषत: योजना के अन्तर्गत बड़ी स्कीमों के क्रियान्वयन के 
कारण है और उसकी पूर्ति श्रतिरिक्त करों द्वारा की जाएगी । १९६२-६३ के पूंजीगत व्यय और 
ऋण तथा वितरण के लिये राज्य सरकार द्वारा ५७.६२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है 
जिससे ४७.०८ करोड़ रुपये योजना की स्कीमों पर व्यय किये जाने हैं । 

तीसरी पंचवर्षीय योजना की स्कीमों पर १९६२-६३ में ८५ करोड़ रुपये के व्यय की 
व्यवस्था' की गई है । 


हिन्दी भाषा की उन्नति 


उत्तर प्रदेश ने १९४७ से हिन्दी भाषा को सरकारी भाषा घोषित किया है और आश्या की 
जाती है कि १९६५ के अन्त तक सम्पूर्ण राजकार्य हिन्दी भाषा में ही होने लगेगा । 

उत्तर प्रदेश सरकार ने बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्‍ली और हिमाचल प्रदेश से 
हिन्दी भाषा में पत्र-व्यवहार आरम्भ कर दिया है। गुजरात के साथ भी हिन्दी में पत्र-व्यवहार 
आरम्भ करने का प्रयत्न किया जा रहा है | 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फौजदारी मुकदमों की अदालती कार्यवाही हिन्दी में करने की 
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अनुमति दी है। राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि पंचायती राज ऐक्ट के मातह॒त सभी फंसले 
हिन्दी भाषा में किये जाने हैं। 
_ शाज्य के सचिवालय में हिन्दी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है श्र हिन्दी भाषा 
के विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जा रहा है। 
राज्य सरकार ने आचाये जे० बी० कृपलानी की भअरध्यक्षता में एक भाषा समिति भी नियुक्त 
की है जो कि उद्दू' भाषा की हिफाजत और तरक्की के बारे में सुझाव पेश करेगी । 


|. उद्योग 


४५ करोड़ रुपये की लागत से ९० बड़े और मध्यम आकार के उद्योगों की स्थापना के 
लिये लायसेन्स जारी किये गये हैं। इनके श्रलावा ४१७ नई फैक्ट्रियों का पंजीकरण हुझ्ना है । तीन 
केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाश्रों के लिये ८४.५० करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की व्यवस्था की 
गई है। 

इस वर्ष राज्य ने २३६३ पंजीकृत कारखानों द्वारा ३२५.८४ करोड़ रुपये का माल तैयार 
किया । कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या जो कि १९५९ में २.१६ छाख थी, श्र 
१९६० में २.४० लाख थी, १९६१ में २.४७. हो गई। इस वर्ष चीती श्रौर कपड़ा उद्योग में गत 
बर्ष की अपेक्षा ५० प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ । 

सावंजनिक क्षेत्र में गवनंमेन्ट सीमेन्द फैक्टरी, चुके ने २१८,२९० मीट्रिक टन सोमेन्ट का 
उत्पादन किया। इसी प्रकार गवर्नमेन्ट प्रसाइशन इब्स्ट्रयूमेन्ट फैक्टरी ने ४,३२६,२२९ पानी के 
मोटर और ५३०. माइक्रोस्कोप तैयार किये । 

. इस वर्ष निम्नलिखित केन्द्रीय परियोजनाभ्रों पर काम कियां जा रहा है :-- 

.._ ४५ करोड़ रुपये की लागत का भारी बिजलो सन्यत्र रानीपुर, सहारनपुर जिला; २७ 
करोड़ रुपये की लागत का रासायनिक खाद्य सन्यंत्र, गोरखपुर और १२.५० करोड़ रुपये की लागत 
का, डीजल, इन्जिन कारखाना, वाराणसी । इसके अलावा ऋषिकेष में २० करोड़ रुपये की लागत 
से औषधालय का जो कारखाना बनाया गया है वह्‌ संतोषजनक प्रगति कर रहा है । 

.. निजी क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस समय चल रही हैं, वे निम्नलिखित हैं :-- 

१. बरेली में एक पिथेटिक कैन्सर कारखाना खोला गया है जो कि भारत में अपनी किस्म 
का पहला कारखाना है। इस कारखाने पर १.३ करोड़ रुपये की लागत झाई है और इसका 
उत्पादन ९०० टन प्रति वर्ष होगा'।। २. इलाहाबाद में ८ करोड़ रुयये की लागत से प्रति वर्ष ३ 
लाख मोटरों के टायर और ट्यूब बनाने वाला कारखाना है, ३. हाथरस (जिला अलीगढ़) २० 
करोड़ रुपये की लागत से प्रति वर्ष ९ लाख बाइसिकल टायर और ट्यूब बनाने का कारखाना, 
४., गाजियाबाद में: ३० लाख रुपये की लागत से प्रति वर्ष ३००० मोटर साइकिल बनाने का 
कारखाना, ५. मुरादाबाद में. ८ करोड़ रुपये की लगत से न्यूज़ प्रिंट कागज का कारखाना जो कि 
प्रतिद्वित' १०० 'ठन' कागज का उत्पादत कर सकेगा। इसके अलावा बरेली का रबर का कारखाना 
श्रौर प्रीपर्े को एल्यूमीनियम का कारखाना शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ कर देगा । 

इस बर्ष १.९८ करोड़ रुपये की कुल लागत से ७२ ग्रामोद्योग और रूघु उद्योग आरम्भ किये 
गये. हैँ + 
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दो सहकारी सूत के कारखाने आरम्भ किये गये है, एक खलीलाबाद (बस्ती) और दूसरा 
टान्‍्डा (फंजाबाद) में । इसी प्रकार के अन्य दो कारखाने शनन्‍्डीला (हरदोई) और मऊ में खोले जा 
। 


बक ५ 


रहे हैं। लगभग २६८ नए बिजली के करघे भी राज्य में स्थापित किये गये हैं। 
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम ने सहायता देने के लिये ५०४ औद्योगिक इकाइयों का 


कक 


नाम चुना है। आगरा और कानपुर में निगम के दो बिक्री केन्द्रों से ऋमश ६६ लाख और 
३९.४३ लाख रुपये की बिक्री हुई । 

दस्तकारी के कार्यक्रम के अन्तर्गत .११ सहकारी समितिया सगठित की गयीं और १३ 
प्रशिक्षित दस्तकारों को प्रशिक्षरा कार्य के लिये नियुक्त किया गया। 

रेशम उत्पादन की स्कीम अलमोड़ा और टेहरी गढ़वाल के दो नये जिलों में जारी की 
गई है । 

शिक्षा 

शनक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष प्राथमिक शिक्षा में विस्तार और सुधार के लिये राज्य-ब्यापी 
कार्य किया गया। ६ से ११ वर्ष की आयु के सभी वालकों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं उप- 
लब्ध करने के लिये ६,४७० प्राथमिक स्कूल खोले गये । इनमें से ५,००० लड़के और लड कियों दोनों 
के स्कूल थे और १००० केवल लड़कियों के स्कूल गांवों में खोले गये । ४७० बड़े स्कूल शहरों में 
खोले गए। इस प्रकार कुल प्राइमरी स्कूलों की संख्या ४६,० ०० से ऊपर हो गई है । 

अक्टूबर, १९६१ से जनवरी, १९६२ तक स्कूल जाने वाले बच्चे खासतौर पर लड़कियों को 
स्कूल भिजवाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्राइमरी 
स्कूलों में ५ लाख बच्चे भर्तों किये गये। इस समय ६ से ११ वर्ष की आयु के लगभग ३५ लाख 
लड़के और १० रूख लड़कियां प्राथमिक शिक्षा पा रही है। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहुन 
देने के लिए विशेष कार्य किये गये । गांवों और छोटे करदों में जिनकी जनसंख्या १५,००० से कम 
है, आठवीं क्लास तक लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है । ५००० सुयोग्य 
लड़कियों को किताबें और कापियां आदि खरीदने के लिये वित्तीय सहायता दी गयी । इसके अलावा 
लड़के-लड़कियों के मिले-जुले प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के लिये विशेष व्यवस्था की गई और 
सीनियर बेसिक स्कूलों में १ ० छात्रावास बनाये गये । 

१४ नवम्बर बाल-दिवस को प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को मध्य दिवस आहार उपलब्ध 
करने का कार्यक्रम आरम्भ किया गया । यह कार्यक्रम स्थानीय छोगों की सहायता से स्वेच्छिक 
आधार पर आरम्भ किया गया है । 

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक प्राइमरी स्कूल के लिये एक उचित इमारत वनाना शामिल 
है और यह काम बड़े पैमाने पर शुरू किया जा चुका है । 

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतत ५० रुपये प्रतिमास कर दिया गया, जिससे राज्य 
के १ लाख से ऊपर अध्यापकों को लाभ पहुंचप । 

अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत इटावा श्लौर बरेली में दो गवनंमेन्ट नामेल 
स्कूल लड़कियों के लिये खोले गये है। इसी प्रकार देहरादुन, सेयान (आगरा) और बुरहानपुर 
(मुरादाबाद) में लड़कियों के लिये गवर्नमेन्ट नाल स्कूल खोले गये है । इन प्रशिक्षरा संस्थाओं 
की कुल संख्या १२२ हो गई है । 


२८० आजादी का पंद्रहवां वर्ष 


मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा सुझाये गये त्रिभाषी फामू ला राज्य सरकार ने स्वीकार कर 
लिया है। निश्चय किया गया है कि ९००० प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी का अध्यापन आरम्भ किया 
जाए जिसके लिये ५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । 

बुनियादी तालीम में उचित सुधार छाने की दृष्टि से सरकार ने २५० जूनियर और 
सीनियर बेसिक स्कूलों का एकीकरण करने का निश्चय किया गया है। इन स्कलों को वित्तीय 
सहायता भी दी जाएगी ताकि वे अन्य बुनियादी स्कूलों के लिय नमूने के रूप में साबित हो सकें । 

साध्यमिक दिक्षा के क्षेत्र में १९ सरकारी और ३३ ग़ेर-सरकारी लड़कियों के स्कूल इस 
वर्ष खोले गये जिन्हें विशेष सहायताथ्थ अनुदान प्राप्त हुआ है । १७१ गैर सरक्रारी सीनियर बेसिक 
स्कूलों को नियमित सहायतार्थ अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं की सूची में रखा गया । १२० 
ग़र-सरकारी सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान का श्रध्ययन किया गया है और ७७ स्कलों को 
फर्नीचर के लिये, ५९ स्कूलों क्रो इमारत के लिये और ३०० स्कूलों को पृस्तकालयों के लिये 
अनुदान दिया गया है । 

इस वर्ष राज्य में डिग्री कालेजों की संख्या बढ़कर १६० हो गईं। गढ़वाल के श्रीनगर 
तत्मक स्थान में एक नया सरकारी डिग्री कालिज खोला गया है ताकि चमेली, उत्तर काशी, पौढ़ी 
गढ़वाल और टहरी गढ़वाल के पहाड़ी जिलों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो सके। सहायतार्थ 
अनुदान पाने वाली संस्थाओं की सूची में ८ गेर-सरकारी डिग्री कालेजों का नाम सम्मिलित कर 
लिया गया है। इस वर्ष ४४ गैर-सरकारी डिग्री कालेजों को इमारत, विज्ञान साज-सामान, फर्नीचर 
और पुस्तकालय इत्यादि के लिये अनुदान दिया गया । 

१९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में शिक्षा का बजट २१,१२,०५,२०० था जबकि १९६०-६१ में 
कुल १७,७५,०८,६४१ रुपये था । 


चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य 


इस वर्ष चिकित्सा ओर सावंजनिक स्वास्थ्य बजट ११,३३,६५,५०० रुपय का था । जिसके 
अनुसार स्वास्थ्य पर ग्रति व्यक्ति व्यय १.५५ रुपये था। चिकित्सा सम्बन्धी साज-सामान और 
श्रोषधालयों के लिये ४३.९४ लाख और ७०. ०३३ रुपये क्रमशः निर्धारित किये गये जबकि गत 
वर्ष २१.६७६ रुपये साज़-सामान और ६८.६१ छाख रुपये औषधियों पर व्यय किये गये थे । 

इस वर्ष ७ नय एलोपेथिक और १८ आयुर्वेदिक और यूनानी दवाखाने ग्रामीण इलाकों में 
खोले गये । विभिन्‍न अस्पतालों में अन्य २९० शैयाओ्रों को प्रबन्ध किया गया और कई स्थानों पर 
चिकित्सा कर्मचारियों के आवास की भी व्यवस्था की गई। 

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्येष प्रगति की गई। १२ जिले पूर्णतः और ६ 
जिले अंशतः मलेरिया से सुरक्षित हो गये । राज्य-व्यापी चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की तैयारियां भी 
पूरी की गईं। - 

क्षयरोंग नियंत्रण स्कीम के भ्रन्तगंत इस वर्ष रामपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद श्रौर मिर्जापुर 
में चार तपेदिक के अस्पताल खोले गये, पांच स्थानों में क्षय रोग को रोके रखने का प्रबन्ध किया 
गया । । 

चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिये इलाहाबाद में एक नया 
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मैडिकल कालेज खोला गया जिसमें ५० मैडिकल छात्रों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। प्रशिक्षण 
कार्य के लिये एक २०० शेया का स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल खोला गया और इलाहाबाद मैडिकल 
कालेज से संठग्न किया गया। कानपुर मेडिकल कालेज में १ ०० शैयाओं का एक प्रसृती चिकित्सालय 
की स्थापना की गई । इसके अलावा रेडियोलोजी और केसर रिसचे की संस्था में नया साज़- 
सामान मंगाया गया। शभ्रागरा और लखनऊ के मेडिकल कालेजों में भी साज़-सामान, औपधियों 
और शैयाओं का प्रबन्ध किया गया है। 


खाद्य स्थिति 


इस वर्ष राज्य को खाद्य स्थिति संतोषजनक रही । चूंकि, अनाज का मूल्य कम रहेगा, 
सरकारी दुकानों से गल्‍ला कम उठाया गया लेकिन गत दिसम्बर से रबी फसल में अ्रनाज की कीमतें 
बढ़ गई और उत्तर प्रदेश में मूल्य स्थिरीकरण के उपाय काम में लाये गये । 

राज्य सरकार ने इस वर्ष ४,९७७ टन अतिरिक्त चावल महाराष्ट्र और गृजरात को 
भेजा । 

राज्य सरकार की खाद्य स्थिति अप्रैठल, २८ को इस प्रकार थी : १, ०९,३५५ टन अनाज, 
जिसमें २१,४६५ टन गेहूं और ८७,८६० टन चावल था। 


पंचायतें 
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इस वर्ष की सर्वाधिक उल्लेखनीय घटना उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज का सूत्रपात 
था जो कि दिसम्बर, १९६१ में प्रधान मंत्री द्वारा किया गया। पंचायती राज की स्थापना 
बलवन्तराय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र सम्बन्धी और जिला 
परिषद्‌ ऐक्ट को गत वर्ष राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस ऐक्ट के अनुसार गांवों में 
लोकतंत्र के तीन आधार होंगे-गांव सभा, ग्राम स्तर पर, क्षेत्र विकास समिति, सामुदायिक 
विकास खण्ड के स्तर पर श्लौर जिला परिषद-जिला स्तर पर । 

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पंचायतों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और वे 
अधिकाधिक रचनात्मक कार्यक्रम में अपने आपको लगा रही हैं । 

तीसरी योजना में १२,००० पंचायत मंत्रियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा । अभी तक २,००० 
पंचायत के मंत्रियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और अन्य ८५० व्यक्ति राज्य के विभिन्‍न 
प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण पा रहे है । 

गांव सभाओं के लिए ग्राय का नियमित साधन उपलब्ध करते की दृष्टि से गांव सभाओं 
को ऋण दिया गया है। तीसरी योजना के पहले वर्ष में २७६ लाख रुपये ऋण के रूप में दिए गए 
हैं जबकि चालू वर्ष के लिए १.७३ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। 

उत्तर प्रदेश की पंचायतों ने १९६१-६२ में कर एकत्र करने के अपने काम में वृद्धि की । 
१९६१-६२ में करों के रूप में कुल १,०२,३८,५६९ रुपये इकट्ठे किये गये जबकि गत वर्ष केवल 
८८,१०,२० ० रुपये एकत्र किए गए थे । 

न्याय पंचायतों ने १९६१-६२ में ८९,५४० मामले निबटायें। न्याय पंचायतों के समक्ष 
१,२१,३९१ मामले निबटाने के लिये आये जिनमें से ४ ०,१८७ मामले समझौते द्वारा सुलझाए गए। 
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सामदायिक विकास 


तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज का आरम्भ 
हुआ । निम्ततम स्तरों पर योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिये कई महत्वपूर्ण कदम 
उठाये गये हैं । जनता का आयोजन कार्य में सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से ग्राम, खण्ड 
झौर जिला स्तर पर जिस्मेदारियां सौंपी गई हैं। 

अक्टूबर मास तक राज्य के सभी इलाकों में विकास खण्ड स्थापित हो चुके होंगे जिनकी 
संख्या 5७५ होगी । फिलहाल राज्य की कुल आबादी का ७६ प्रतिशत भाग और ग्रामवासियों का 
८६ प्रतिशत भाग सोमुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रा चुका है। ' 

कृषि विकास में सहकारी समितियों ने विशेष योग दिया है। इस समय राज्य में ५४,००० 
सहकारी समितियां हैं। जिनमें से ७४९६ सेवा सहकारी समितियां इस वर्ष १०,००० ग्राम सभाओं 
के अधीन स्थापित की गई । 

ग्राम वासियों को अतिरिक्त आय के लिये लघु और कूटीर उद्योग आरम्भ किये जा रहे हैं 
और दस्तकारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के सामुदायिक विकास खण्डों में ग्राम युवकों 
के प्रशिक्षण का कार्य आरम्भ किया जा रहा है । 

समाज सेवा के क्षेत्र में गांवों में स्कूल खोलकर विशेष कार्य किया जा रहा है । इस वर्ष 
५,४२३ लड़के और लड़कियों के मिले-जुले स्कूल खोले गये । इसके श्रकावा लड़कियों के 
१००० अन्य स्कूलों की स्थापना, भी की गई। पंचायत समितियों के जरिए स्कूलों के बच्चों को 
मध्य दिवस आहार दिलाने की कोशिश की जा रही है । 

इस वर्ष २,९७,१७४ पो० श्रा० सेविस्स बेंक एकाउन्ट खोला गया है जिनमें ६६,४६, १७३ 
रुपये जमा किए गए। 


श्रम और रोज़गार 

इस समय ६७ श्रम कल्याणा केन्द्र कार्य कर रहे हैं जिनमें से ६० केन्द्रों में श्रमिकों के 
आमोद-अमोद, चिकित्सा, बाल और प्रसूति हित आदि की व्यवस्था है । इसके अलावा शिक्षा तथा 
व्यवसाय सम्बन्धी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था श्रमिकों की स्त्रियों के लिए की जा रही है तथा 
कानपुर के शास्त्रीनगर केन्द्र में बच्चों के आमोद-प्रमोद की विशेष व्यवस्था की गयी है। 

ट्रूड यूनियनों को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्षेत्रीय 
तथा राज्य स्तर पर कई ट्रंड यूनियन सेमिनार संगठित किये जा रहे हैं। इस प्रकार का पहला 
सेमिनार हरिद्वार में हुआ था और दूसरा वाराणसी में । 

इस समय राज्य में पंजीकृत मजदूर संघों की संख्या १०२४ है। 

श्रोद्योगिक श्रमिकों को सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास स्कीम तथा चीनी मिलों के मज- 
दूरों और बागानों में काम करने वाले मजदूरों की आवास स्कीमों के अन्तर्गत विशेष प्रगति की गयी । 
अभी तक राज्य के विभिन्‍न भागों में सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास स्कीम के अन्तर्गत १९,६४१ 
मकान बन चुके हैं तीसरी योजना के मातह॒त अन्य ४,२७२ मकानों के निर्माण के लिये १,७२,६४,० ०० 
रुपये व्यय किये जायेंगे । 


चीनी मिलों के मजदूरों को बोनस देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए जो कमेटी बनाई 
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गई थी, उसने सर्वसम्मति से बोनस के वितरण के बारे में एक फामूला तैयार किया है जिसके 
अतुसार १९६ ०-६१ में ३२७,५७,९१७ रुपये बोनस के रूप में वितरित किये गये। केन्द्रीय वेतन बोर्ड 
(चीनी) की सिफारिशों के अनुसार ७० चीनी कारखानों में वेतन वृद्धि की गयी है। 

श्रल्पतम वेतन अधिनियम १९४८ के अन्तर्गत धान, आठा, दाल की मिलों, देहरादून में चाय 
के बागानों, तेल की मिलों, चमड़े की मिलों, तम्बाकू के कारखानों आदि के वेतनों में वृद्धि की 
गयी है । 

बेरोजगारी की समस्या को वेज्ञानिक ढंग से सुलझाने के लिये कई कदम उठाए गए हैं। 
१७ ग्राम रोजगार और सूचना दफ्तर तथा ६ विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना दफ्तर खोले गये 
और उन्होंने नियमित कार्य आरम्भ कर दिया है। 


सिचाई श्रोर बिजली 


१९६१-६२ के वित्तीय वर्ष के आरम्भ से सिंचाई और बिजली के क्षेत्र में जो काम किया 
जा रहा है वह पहली दोनों पंचवर्षीय योजनाशञ्रों से कहीं बड़ा और महत्वाकांक्षी है। 

योजना के अनुसार बड़ी और मध्यम आकार की स्कीमों पर कुल ५१.७१ करोड़ खर्चे किए 
जाने चाहिए थे जिसमें से इस वर्ष ४.९३ करोड़ रुपए का उपयोग किया गया । छोटे कार्यो पर 
३.३२ करोड़ रुपए व्यय किए गए जबकि योजना में इस निमित्त कुल २० करोड़ रुपए 
की व्यवस्था है। १२ मध्यम आकार श्र २१ छोटी स्कीमों का काम जो कि दूसरी पंचवर्षीय 
योजना से चला आ रहा था, पूरा हो चुका है । केवल भेजा बांध को छोड़कर, जहां कि इस काम 
को पूरा होने में अ्रभी समय लगेगा, इस वर्ष दो प्रमुख सिंचाई के कार्य आरम्भ किए गए हैं। 
इनके अलावा २५ मध्यम और २४ छोटी स्कीमों पर भी कार्यारम्भ किया गया है। 

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में २,५०,००० किलोवाट बिजली की मांग अपूर्ण रह 
गई थी, इसलिए तीसरी योजना १०७.६० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई ताकि ये धन पुरानी 
८ और नई ७ स्कीमों पर व्यय किया जा सके और ७,९६,००० किलोबाट बिजली उपलब्ध की 
जा सके । 

१९६१-६२ में जो कि तीसरी योजना का प्रथम वर्ष है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विजली- 
घर रिहन्द में बतकर तेयार हो गया और गोरखपुर, तथा मऊ व इलाहाबाद और कानपुर को 
बिजली पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस वर्ष रिहन्द में श्रोबरा जकू-विद्युत केन्द्र 
खोला गया है । 

इस वर्ष २०० गांवों में बिजलीक रण की स्वीकृति भी दी गई है और पहाड़ी इलाकों पर 
बिजली पहुंचाने की सम्भावना पर विचार किया गया है । 


संचार 


सड़कें संचार का सबसे बड़ा साधन हैं और आज़ादी के वाद से उत्तर प्रदेश में सड़कों 
के विकास पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। १९४७ में उत्तर प्रदेश में कुल ९,३८६ मील 
लम्बी सड़कें थीं और इनमें से ज्यादा सड़कें ऐसी थीं, जिनकी मरम्मत करना तुरन्त आवश्यक 
था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रंत तक उत्तर प्रदेश में १४,४९७ मील लम्बी सड़के बन- 
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कर तैयार हो गईं। इसके अलावा पुरानी सड़कों के लगभभ ६० प्रतिशत भाग की मरम्मत कौ 
गई। सड़कों के मामले में उत्तर प्रदेश श्रभी भी पिछड़ा हुआ हैं और उसे भ्रधिकाधिक सड़कें 
खोलनी हैं । 

तीसरी पंचवर्षीय योजना में सड़कों और पुलों के लिये १८ करोड़ रुपए की व्यवस्था की 
गयी है। इस १८ करोड़ रुपए में से ११ करोड़ रुपए दूसरी पंचवर्षीय योजना से चली आरा 
रही स्कीमों पर खर्चे किये जायेंगे। शेष ७ करोड़ रुपए तीसरी योजना की नई स्कीमों पर व्यय 
किये जायेंगे । 

१९६१-६२ में तीसरी पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गंत २८५ मील पक्‍की सड़कें और १० 
मील कच्ची सड़कें बनाई गयीं। इनके अलावा १११ मील पक्‍की सड़कें और ३६ मील कच्ची 
सड़कों की मरम्मत की गई । 

सड़कों के निर्माण में श्रमदान से काफी सहयोग प्राप्त हुआ है। 

इस वर्ष १६ पुल बनकर तैयार हो गये । इनमें दो महत्वपूर्ण पुल ये हैं: लखनऊ-दिल्ली 
राष्ट्रीय राजपथ पर गढ़मुक्तेश्वर में गंगा पुल और मथुरा--राया सड़क पर यमुना पुल । 


वैज्ञानिक अनुसंधान 


मैनारा पीक में ८.२५ लाख रुपए की लागत से बनी इमारत के तेयार हो जाने के बाद 
से उत्तर प्रदेश राज्य वेदशाला नेनीताल ने अपने कार्य में विशेष प्रगति की है। अ्रत् वेधशाला इस 
. नए स्थान में स्थापित की जा चुकी है। वेधशाला के विभिन्‍न विभागों को आधुनिक साज़-सामान 
उपलब्ध किया गया है और एक विशेषज्ञ श्री एम, सी. पाण्ड को सऊर भौतिकी में दो वर्षीय 
प्रशिक्षण के लिये सोवियत रूस भेजा गया । 
१९४७ में संगठित वेज्ञानिक अनुसंधान समिति का पुनर्गठन किया गया । यह संस्था विश्व- 
विद्यालयों में वेज्ञाननिक अनुसंधान के लिये वित्तीय सहायता देती है। इस वर्ष ४५ परियोजनाओं 
की स्वीकृति दी गयी । 


सांस्कृतिक गतिविधियां 


बनारसी बाग़, लखनऊ में राज्य के नए संग्राहछय का भवन तेयार हो गया है । आधुनिक 
ढंग से संग्रहालय के संगठन के बारे में विशेषज्ञों से सहायता ली जा रही है | इसमें प्रिस आफ वेल्स 
म्यूजियम बम्बई का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। संग्रहालय-सम्बन्धी नियमों की एक पुस्तिका 
प्रकाशित की गई है । 


भूमि सुधार 
अलोच्य भ्रवधि में अन्य ४१ शहरी इलाकों में उन्मूलन अधितियम, १९५७ छागू किया 
गया । इसके अलावा चकबन्दी की दिशा में भी विशेष सराहनीय कार्य किया गया । 
चकबन्दी का काम १३८० नए गांवों में शुरू किया गया और अभी तक राज्य के ३८ 
जिलों की ७८ तहसीलों में २९.४६७ गांवों को इस कार्य के अन्तगंत लाया गया है और डेढ़ करोड़ 
एकड़ भूमि पर चकबन्दी की गयी है । 


उत्तर प्रदेश श्दभ 


हरिजन कल्यारण 

इस वर्ष छाकतात्रिक पिकेन्द्रीकरण वी योजना को कार्यान्वित करते समय पिछड़े वर्गों की 
भराई के लिए विभिन्‍न कार्यक्रम चाल किए गए है। इस काम के लिए ग्राम स्तर पर कल्याण 
उप-समि तियां संगठित की गयीं । 

अनुसूचित जातियों के छात्रों को निःशुल्क छात्रवृत्ति और पुस्तकें आदि के लिये आ्थिक 
सहायता मिलती रही । छटी कक्षा तक शिक्षा को नि:शुल्क्र बना दिया गया है | < वीं से १० वीं 
कक्षा तक के हरिजन विद्याथियों के लिये कई संस्थाओं में सरकार द्वारा फीस जमा कराई जा 
रही है। विभिन्‍न शिक्षा संस्थाओं और समितियों को अपने अधीन शिक्षा संस्थाओं के सुसंचालन 
के लिये अन॒दान दिया जा रहा है। इन सब स्कीमों पर इस वर्ष ८९.३९ लाख रुपए व्यय किए 
गए। मेंद्रिक के बाद की शिक्षा पाने वाले हरिजन विद्याथियों की सहायताथ केन्द्रीय सरकार से 
८० लाख रुपए प्राप्त हुए। 

अनुसूचित जातियों के लिये मकानों की व्यवस्था के साथ-साथ नई वस्तियों के निर्माण और 
उनकी सफाई-सुथ राई, की पूरी व्यवस्था की जा रही है। शहरी इलाकों में मेहतरों के क्वार्टर 
बनाने के लिये १८ स्थानीय निकायों को १५.१२ लाख रुपए दिए गए । 

बहराइच में १०० परिवार, मथ्रा में १४०, इटावा में ५४ और मंनपुरी में १८० परि- 
वारों के पुनर्वास की सफलतापुर्बंक व्यवस्था की गई । 

इस वर्ष अस्पृश्यता निवारण के लिये सविस्तर प्रचार किया गया। 


सम्ताज कल्यारा 


बिरादरी के संगठन, निरक्ष रता निवारण, बाल-हित तथा स्वास्थ्य व आमोद-प्रमोद के क्षेत्र 
में ५१ नगर और २० ०० मुहल्ला समाज कल्याण समितियां उपयोगी कार्य करती रहीं । 

हरिद्वार और वाराणसी में भिखारियों की अवस्था में सुधार लाने के लिये कार्य चलता 
रहा । इसी प्रकार देहरादून, ठखनऊ और मेरठ में पथश्रष्ट लड़कियों के बचाव के लिये समृचित 
कार्य किया गया । 

महिला कल्याण स्कीम अन्य ६ जिलों में जारो की गई है। इस प्रकार अभी तक ३९ जिले 
इस स्कीम के अच्तर्गत ग्रा चुके हैं । 


स्थानीय स्वशासन 
लखनऊ में अगस्त, १९६१ में नगर प्रमुखों का एक सम्मेलब आयोजित किया गया। इस 


सम्मेलन में की गई सिफारिशों और सुझावों का सरकार ध्यान कर रही है। 


शहरों में जल श्रोर गन्दी नालियों की व्यवस्था 


तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में शहरों में जल की उपलब्धि और नालियों की 
मरम्मत व नई नालियों को बनाने का काम जोकि गत पंचवर्षीय योजना से चला आ रहा है, जारी 
रहा । बाराबंकी, गोण्डा, राय बरेली, बहोरी चुनार, शिकोहाबाद. लखीमपुरा, खेरी, काल्‍पी, 
अमरोहा और शामली में ज़ल की उपलब्धि का समुचित प्रबन्ध किया गया | 
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जल उपलब्धि के १७ नए कार्यो और नालियों की दो स्कीमों के अतिरिक्त जल उपलब्धि 
के १७ केन्द्रों का पुंगठन किया गया है। इसी प्रकार नालियों के लिए स्कीमों का पुरनंगठन भी 
किया गया है । 


गांवों में जल की उपलब्धि और सफाई-सुयराई 


योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश के गांवों में जल की उपलब्धि की स्कोमों पर २८.३० लाख 
रुपए व्यय करने का निश्चय किया है। ये स्कीमें गत पंचवर्षीय योजना से चली आ रही हैं। इसके 
अलावा पंचवर्षीय योजना की अन्य तीन स्कीमों पर १९६१-६२ के दौरान २५७३० रुपए व्यय 
किए गए हैं । 

उत्तराखण्ड डिवीजन के सीप्रान्त जिलों में जल की उपलब्धि और नालियों के बनाने पर 
विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं। इस समय इन जिलों में ८.६८ लाख रुपए की लागत से जल उप- 
लब्धि के साधन जूटाए जा रहे हैं। बदरीताथ के रास्ते में १७ गांवों में २.५९ छाख रुपए की 
लागत से जल उपलब्धि के साधन जूटाए जा रहे हैं । 


आवास 


राज्य की आवास समस्या का समाधान करने की दष्टि से भारत सरकार की वित्तीय सहा- 
यता से निम्नलिखित स्कीमों पर कार्य चाल है ि 


सहायता प्राप्त श्रौद्योगिक झ्रावास स्कीम 


शक 


इस स्कीम के अन्तर्गत तीसरी योजना की अवधि में ३०० लाख रुपए की लागत से ७८३० 
मकान बनाएं जाने हैं।. ... 


हि न 
0.० 45 6५ 302५ एक मे रा | न न्‍ * यि हे * फल ब्ः 
। क | + * & ॥ । मर । |, 


ध 6 ४» -. : लतिम्ने आय वरे आवास स्कीस . ७. ६. 


: | यह स्कीम उत्त लोगों के लिए है जिनकी वाधिक आय ६०००. रुपए से अधिक नहीं है। ह 
इन लोगों को दी्घधकालीन उधार पर और ब्याज की संस्ती दरों पर रूपया उंधार दिया जाता है । 


गंदी बस्तियों की सफाई को स्कीस 


। शहरी इलाकों से गंदी ,बस्तियों को दूर करने के ,लिए ,.यह स्कीम चालू की -गई है। गंदी 
बस्तियों की सफाई और उनमें. नए मकान बताने के .लिए सरकार. स्थानीय निकायों को आर्थिक. 
सहायता प्रदाव करती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ३०० लाख रुपए की लागत से 


रे 


९७ ०० मकान बनाए जाने हैं। - . ही दवा ५ है... 


| जि 
। पल ग्राम आवास. स्कोस 


तीस पंचवर्षय योजना की अवधि में ,इस स्कीम के अन्तर्गत २२० लाख रुपए की 
लागत से २५०० मकान ब्रनाए जाने हैं ।.: तीसरी योज़ना के प्रथम वर्ष में .१.०७३.मकात बतकर 
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तैयार हो गए, और अन्य २,७२८ मकानों का निर्माण-कार्य चल रहा है। १९६२-६ 
मकान बनाने के लिए ९.१२६ राख रुपए की व्यवस्था की गई है । 
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सहायता ओर पुनर्वास 
राज्य सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के ३,६७३ विस्थापित परिवारों के पुर्रवास के लिए अपनी 
कोशिशें जारी रखी । इन विस्थापित परिवारों के अतिरिक्त तराई के इलाकों के अन्य १००० 
परिवार पहले ही बसाये जा च्‌ के हैं । 
पुरर्वास के क्रम में गति छाने की दृष्टि से बिजनौर, पीलीभीत रामपुर, बरेली, नैनीताल 
ओर बहराइच में २७ स्कीमें शुरू की गयी हैं । 


श्रचार 


राज्य सरकार के सूचना विभाग ने आलोच्य वर्ष में विज्ञान और टेक्नोलोजी जैसे विभिन्‍न 
विषयों पर हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य आरम्भ किया है। हिन्दी समिति का कार्य-संचालन 
अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा होता था जो कि अब सूचना निदेशालय को सौपा गया है। निरचय 
किया गया है कि विश्वविद्यालय स्तर की पाठय पुस्तकें प्रकाशित की जाएंगी । इस वर्ष इस प्रकार 
की १६ पुस्तकें प्रकाशित की गयीं और चाल वर्ष में अन्य तीस पुस्तकें प्रकाशित करने का कार्ये- 
क्रम बताया गया है । 

गांवों में से अभी तक १२,७९२ रेडियो सैट पहुंच चुके हैं। इस वर्ष तीव नई फिल्‍म बनाई 
गयीं : “अमर उजाला”, “प्रगति के पथ पर और “वन विकास” । अन्य पांच फिल्‍मों पर काम 
चल रहा है । 

सूचना निदेशालय ने सरकारी और विकास कार्यो सम्बन्धी २,१३३ प्रेस नोट, १४४ साप्ता- 
हिक समाचार-पत्र और ३४ लेख इंगलिश, हिन्दी और उर्दू भाषा में प्रकाशित किए । 


खानें 


चैमाली जिले में १२ मील लम्बी एस्वेस्टोस की एक खान का पता चला है। इसी प्रकार 
मुंगर घाटी में १.२५ करोड़ टन मैंगनासाइट की खान का पता चला है। मिर्जापुर जिले के बंसी 
और मकरी खोज नामक स्थानों में ३५ लाख टन की मीडियम हीट ड्यूटी फायर ब्ले की खान 
का भी पता चला है। 

भूगर्भ विज्ञान निदेशालय चेमाली व अन्य इलाकों में खोज का काम सक्रिय तोर पर कर 
रहा है। 

कृषि 

जून, ३०, १९६२ को अन्त होने वाले वर्ष में गेहूं और धान की पैदावार बहुत अच् 
रही । अन्य फसलों में भी प्रति एकड़ वृद्धि हुई है । इस वर्ष ठंगभग ३ लाख एकड़ अछूती भू 
पूर काइत की गई और ४८ हजार एकड़ भूमि को कृषि-योग्य बनाया गया । 

१९६१ में थैंह की पेदावार ४०.६४ छाख टन हुई। जबकि १९५०-५१ में २६.७८ 
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टन और १९६०-६१ में ३८.८२ छाख टन हुई थी । इसी प्रकार धान की पैदावार इस वर्ष ३३.२४ 
लाख टन हुई है जबकि १९५०-५१ में १९.७६ छाल टन और गत वर्ष १९६०-६१ में ३१.० 
लाख टन थी । 

खराब मौसम के बावजूद मूंगफली की पेदावार २.२६ छाख टन हुई जबकि गत वर्ष 
१.७३ लाख टन थी । तिलहन की पैदावार १२.३ लाख टन और कपास की पैदावार ४५,००० 
गांठें हुई । पटसन की पेदावार १९६०-६१ में १.३९ लाख गांठें थीं जबकि १९६ ०-६१ में १.७० 
लाख गांठे हो गयीं। लेकिन गन्ने की पैदावार में कमी आई। गत वर्ष ५२६.५ लाख टन गर्ता 
पैदा हुआ था जबकि इस वर्ष केवल ४८८.८ लाख टन वस्ना पैदा हुआ । 

कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष प्रगति की गई है । विभिन्‍न फसलों से ज्यादा पेंदावार 
पाने के लिए कई उपाय किए गए हैं जोकि खेतों में कार्यान्वित किये जा रहे हैं। ह 


तीसरी पंचवर्षीय योजना 


गत दो योजनाओं की तुलना में तीसरी योजना काफी बड़ी है । इस योजना के अन्तर्गत 
कुल ५०२.२५ करोड़ रुपए परिव्यय रखे गए हैं। जबकि पहली योजता में १५३.३३ करोड़ और 
दूसरी में २५३.०९ करोड़ रुपए के व्यय की व्यवस्था की गयी थी । गत दो योजनाओं की भांति 
इस योजना में भी कृषि को उच्चतम प्राथमिकता दी गयी है किन्तु साथ ही औद्योगिकरण को भी 
विद्येष बढ़ावा दिया गया है । तीसरी योजना के ब्योरे नीचे लिखे अनुसार हैं :--- 


१. कृषि कार्यक्रम... | ८८.०७ करोड़ रुपए 
२. सहकारिता और सामुदायिक विकास ६०.६२ ,, . $+ 
३. सिंचाई और बिजली १६५८२: ६. - 
है. उद्योग और खाने २९.४९. ., )) 
५, परिवहन और संचार ३०.८६ +» . # 
६. समाज सेवा २४.८५ , ४ 
७, विविध ढे.प४ ,, 87 
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कुल जोड़ : ५०२.२५ करोड़ रुपए 

तीस री योजना की एक विशेषता यह है कि गांव सभाओं ने अपने गांवों के लिए योजनाएं 
बनाई हैं जिनका खण्ड और जिले के स्तर पर एकीकरण किया गया है। यदि गांवों सभाओं 
द्वारा बनाई गयी इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाय तो आशा है कि खाद्योत्यादन में लग- 
भग ५२ लाख टन की वृद्धि सम्भव हो सकेगी । 

नई स्कीमों पर जो २४.६७ करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं उसमें से पूर्वी जिलों को १७.०८ 
करोड़, बन्देलखण्ड को १.८२ करोड़ रुपए और पहाड़ी इलाकों को १.४५ करोड़ दिए जाएंगे 
माताटीला, रामगंगा, शारदा सागर और नानक सागर की पिछली स्कीमें तीसरी योजना में चलर्त 
रहेंगी । 


बाढ़-नियंत्ररण 


गत वर्षों में बाढ़ से जो नुकसान हुए हैं उसके अध्ययन से पता चलता है कि लगभ 
७० ०७ गांव जल मन्नत हो जाते हैं और बहुत से गांवों की धरती जल के प्रवाह से कट जाती है 





| 
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छ् 





लखनऊ में बाढ़ से सुरक्षा का काम 


सहकारी कताई मिल (इटावा) का नमूना जिसका शिलान्यास केन्द्रीय मंत्र 
श्री मनुभाई शाह ने ३० जून १९६२ को किया 





उत्तर प्रदेश २८९ 


ब्च्जं 


प्न्न शायद आ ज्ज्याक 27% दर >> +- पक पर रु न 
इन गावो और कस्बो की सुरक्षा के लिए सिचाई दिनाग ने ५४ करोड रुपए की छागत का एक 
मास्टर प्लान तैयार किया है। आज्ञा है कि तीसरी योजना की अवधि में कम से कम ५० राख 


०३. 


एकड भूमि बाढ्य के प्रकोप से मुक्त हो सकेगी । 


सहकारिता 

१९६१-६२ में सहकारिता के क्षेत्र में जो लक्ष्य सामने रखे गए थे वे प्रायः सभी पूरे हो 
चुके हैं। उत्तर प्रदेश का समूचा ग्रामीण इलाका सहकारी समितियों की परिधि में आ गया । इस 
समय १९,०६६ सेवा सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं | सहकारी समितियों के अन्य ७ छाख 
सदस्य बनाए गए हैं और इस समय सदस्यों की कुल संख्या ३३ छाख से ऊपर हैं। 

इस समय प्रारम्भिक स्तर की सह सनितियों की कुछ संख्या ५१,८०० है। इनमें 
३२,० ०४ क्ृपि ऋण सहकारी समितियाँ हैं, ३३० वडी सहक | 
सहकारी समितियां हैं। इस वर्ष सहकारी से के सदस्यों को ३,६९६ लाख रुपए का ऋण 
दिया गया। 

इस वर्ष राज्य के कुछ च्‌ ने हुए जिलों मे सहकारी कृषि की ३० प्रायोगिक परियोजनाएं 
आरम्भ की गयी हैं । इन प्रायोगिक परियोजनाओं के अन्तर्गत १२५ सहकारी कृषि समितियां वः 
चुकी हैं जिनकी कुल सदस्य संख्या २,२८६ हैं और कृषि भूमि १३,९२६ एकड है 

इस समय राज्य में सहकारी दुग्ध वितरण समितियों की संख्या १३ है। देहरादून ओऔ 
बरेली में दुग्ध वितरण केन्द्र सगठित किए गए है। इसी प्रकार मेरठ में चार नई दुग्ध वितर 
समितियों ने इस वर्ष लगभग २ लाख छ५ हजार मन दृध बांटा । 


राज्यपाल : श्री बिद्वनाथ दास 


मंत्री विभाग 
श्री चन्द्रभानु गुप्त सामान्य प्रशासन, योजना, गृह, उद्योग और 
चिकित्सा । 
सुख्य मंत्री 
श्री हुकुर्मां सह विसेन राजस्व । 
श्री गिरधारीलाल लोककम । 
श्रीमती सुचेता कृपलानी श्रम और सामुदायिक विकास । 
श्री चरनसिह कृषि । 
श्री सेयद अली जहीर न्याय । 
श्री कमलापति त्रिपाठी ” वित्त। 
श्री हरगोविन्द सिंह योजना । 
आचाय॑ जुगलकिशोर शिक्षा । 
श्री विचित्रनारायण शर्मा स्वायत्त शासन । 


श्री मुज़फ्फर हसन परिवहन । 


२€० 


श्री राममूर्ति 

श्री अलग्राय शास्त्री 
श्री चतुर्भज शर्मा 

श्री जगमोहनसिह नेगी 
श्री फ्लसिंह 

श्री महावीरसिह 


डा० सीताराम 

श्री गोविन्द सहाय 
श्री दाउदयाल खन्ना 
श्री बतारसीदास 


श्रीमती प्रकाशवती सूद 
श्री शान्तिप्रपत्न शर्मा 
श्री बलदेवसिह आर्य 
श्री धर्मरसिह 

श्री एच. एन. बहुगुणा 
श्री नवलकिश्ञोर 

भरी जयराम वर्मा 

४० रामनारायण पांडे 
श्री शिवप्रसाद गुप्ता 
श्री शिवराजसिंह 

श्री केशभान 


वरदाराजा एण्ड कम्पनी, 
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सिंचाई । 

वन । 

सहकारिता । 
नागरिक संभरण । 


ग्राम और छोटे उद्योग । 


भाज़ादी का पंद्रहवाँ बढ 


स्वास्थ्य और समाज कल्याण 


राज्य मंत्री 


उत्पादन-कर । 


जेल, सहायता और पुनर्वास । 


गन्ना विकास | 
सूचना । 


उपसंत्री 


समाज कल्याण और हरिजन कल्याण । 


बिजली और योजना । 


खाद्य । 


चिकित्सा और सावंजनिक स्वास्थ्य | 


श्रम | 
गृह (पुलिस) । 
वित्त । 

सिचाई । 


गांव और छोटे उद्योग। 


कृषि । 
शिक्षा । 


कन्तमपालायम 
सुलुर पो० आ० कोयम्बतूर 


४० एस हाकक्‍्स, २० एस कोस्स में 

२९० एस, ३० एस, ४० एस 

स्टेपल फाईबर यान॑े के निर्माता 
मनेजिंग एजेन्टस : 


को यस्‍म्बत्र 


मिल्‍्स लिमिटेड 


ग्राम 
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राजबानी : ब्रिवन्धम 


भर 
ह गम । ने त्रफल : १५,००३ वयनाल 
केरल अन संख्या : १३,५४९,११८ 
र्् 
मुख्य भाषा : मलयारूम 
केरल राज्य में श्ालाच्य अवधि में सभी क्षेत्रों में निरत्तर प्रगति होती रही है, विशेष्दठ: शिक्षा, 
सिंचाई, खाद्योत्यादन, सामुदायिक विकास आदि के क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रगति प्राप्त की गया हूँ 
दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में संतोषजनक प्रगति हुई हैं। तीसरी योजना के अच्तेगत 
दूसरी योजना से दुगना व्यय रखा गया हैं और समाज कल्याण के क्षेत्र में विशेष कार्य कियः जा 


रहा है। तीसरी योजना के प्रधम बप में संतोपजदक प्रगति हुई है इस वर्ष के कार्यो का ब्योरा 
नीचे दिया जा रहा है : 
ईद 

इस वर्ष अति विवादास्पद शिक्षा ऐक्ट का संशोधन किया गया ताकि विभिन्‍न मतो के 
लोगों को किसी प्रकार की शिकयत न रहे और एक्ट के मातहुत ऐसे कानून बनाए जा सके जो 
कि यथासम्भव उनकी इच्छानसार हो । केरल सरकार ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त 
स्कूलों के श्रध्यापको के वेदन दरों में अंतर कग करने की यथासम्भव कोशिश की है झ्ोर सरकारी 
सहायता-प्राप्त स्कूलों के अ्रध्यापको के लिए पेंशन, प्रोवीडण्ट फण्ड और बीमा का प्रबन्ध कि 
गया है । 

राज्य की शिक्षा उन्‍नति तथा शिक्षा विधाग के प्रशासन 
राज्य सलाहकार शिक्षा बोड कायम किया गया । 


हैः ्कछ 


के लिये मार्च, १९६१ में एक 


जोव/ 


शिक्षा विभाध का संगठम झोर कमंचारी 


१ सितम्बर, १९६१ से शिक्षा विभाग के प्रशासकीय ढांचे का पुनर्गठन किया गया है और 
अधिकांश कार्य विकेन्द्रित कर दिया गया है ताकि अधिक कार्यक्षमता के साथ शिक्षा कार्य का सपादन 
हो सके । नए ट्रेनिंग स्कूल खोले गये है ओर 2० नमूने के नर्सरों स्कूलों की स्थापना भी की गगद्नो 
है। प्राथमिक से पूर्व की शिक्षा पर विद्येय ध्यान दिया जा रहा है और नसरी स्कूल खोले ज 
रहे हैं । 

नये स्कूछ : ९ हाई स्कूलों का विभाजन किया गया हैं और लड़कियों के अलग स्कूल खोले 
गये हैं। हाई स्कूलों के निम्न प्राथमिक विभागों को १९६१-६२ से स्वतंत्र स्कूलों का रूप दिया 
गया है । 

त्रिचुर में एक हिन्दी प्रशिक्षण कालेज खोला गया है जिसका उद्देश्य हिन्दी के अध्यापकों 
को तैयार करना है । 

अध्यापकों को राभ : प्राइवेट स्कूलों के हैड मस्टरों और ग्रेजुएट अध्यापकों के वेतव और 
पेंशन की दरों में समानता लाने के साथ-साथ सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के लिए 
१-७-६२ से प्रोवीडन्ट फण्ड और बीमा की स्कीम भी जारी की गयी है । 
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पाठ्य क्रम और पाठय पुस्तकें : आलोच्य वर्ष में पाठ्यक्रमों में सुधार लाने के लिए एक 
तदर्थ समिति नियुक्त की गयी जिसके द्वारा सुभाए गए पाठ्यक्रम १९६२-६३ से चालू किए 
जायेगे । 

मध्य दिवसीय आहार : १९६१-६२ के दौरान समूचे राज्य में मध्य दिवसीय आहार स्कीम 
चाल की गयी है। इस स्कीम पर दो-तिहाई खर्च सरकार देती है श्रौर शेष एक-तिहाई स्थानीय 
अ्रंशदान से प्राप्त किया जा रहा है। चर्बी रहित दूध का चूर्ण और वनस्पति तेल पहली से चौथी 
क्लास तक के बच्चों को उक्त स्कीम के अन्तगगंत बांटे जा रहे हैं । 

टेक्नीकल शिक्षा : केन्द्र द्वारा स्थापित क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज कालीकट ने सितम्बर, 
१९६१ से कार्य आरम्भ कर दिया है। निजी क्षेत्र में एक अन्य इंजीनियरिंग कालेज कोठामगलूम 
में सितम्बर,१९६१ में खोला गया है । 

इस वर्ष राज्य के सभी इन्जीनियरिंग कालेजों में एकीकृत पंचवर्षीय पाठ्यक्रम झ्ारम्भ 
किए गए हैं । 

पालाघाट जिले के पैरिनथलमन्ना में एक पोलिटेक्निक संस्था खोली गयी हैं जहां सिविल 
मेकेनीकल और इल्क्ट्रिकल डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। इस प्रकार महिलाओं के लिए 
एक पौलिटेक्निक संस्था त्रिवेन्द्रम में खोली गयी है जहां कि सिविरू ड्राफ्टसमेनशिप का पाठ्यक्रम 
तथा ब्यापारिक पत्र-व्यवहार और कपड़ा सिलाई आ्रादि के प्रशिक्षण की व्यवस्था है । इसके अलावा 
त्रिवेन्द्रम में टव्सटाइल टेक्नोलोजी की एक संस्था खोली गयी है जो इस विषय में डिप्लोमा 
प्रदान करती है । 


इस वर्ष अन्य चार जूनियर टेकक्‍्नीकल स्कूल खोले गये हैं। इनके अतिरिक्त ९ स्कूछ पहले 
से काम कर रहे हैं। भ्रभी तक ५४० शिक्षार्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी और अब ७८० 
शिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । 

टेक्नीकल संस्थाओं में छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लियें जरूरी कदम उठाए गए हैं और 
इस वर्ष से छात्रवृत्तियां देना आरम्भ किया गया है। 


सार्वजनिक स्वास्थ्य 


शहर में जल की पर्याप्त उपलब्धि और गन्दी नालियां बनाने का काम पंचवर्षीय योजना 
के अन्तगगंत शुरू किया गया था जो कि अब भी जारी है। 

इस वर्ष निम्नलिखित बड़ी स्क्रीमों पर काम किया गया : 

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गयी स्कीमें जो कि भ्रभी जारी हैं : 

१- व्विलन वाटर सप्लाई स्कीम 

२- कोटायम ं ; 

३- एर्नाकुलम-मटांचरी ” ५ 

४- पाल्घाट कं ऐ 

५- त्रिचर॒ ” के ड 


करत्त <प्ब, 


(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की जाने वाली स्कीमें : 
१- त्रिवेन्द्रमभ वाटर सप्लाई स्कीम 
२- कोझीकोढ़ कर कर 
३- कैन्नौर के हु का 
४- तेलीचेरी. ” दा ; 
५- वेकम्‌ रे है हर 
६- कायमकुल्लम्‌ ५ 
७- शेरथलई ड हे 
८- बंडगारा रु छ 
९- प्रमपाक्र |; | 


दूसरी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गयीं प्रथम पांच स्कीमों से १० लाख जनसंख्या को 
लाभ पहुंचा है और शेष दो स्कीमों से अन्य ४ लाख लोग लाभान्वित हुए हैं । नई ९ स्कीमों से 
७.५ लाख लोगों को लाभ होगा । नई ८ वाटर सप्लाई स्कीमों पर १०३५.१३ छाख रुपये को 
लागत आयेगी और दूसरी पंचवर्षीय योजना से चछी आ रही ७ स्कीमों पर ६५९.४३ लाख रुपये 
व्यय होगा। नई स्कीमों पर काम शुरू हो गया है। 

तीसरी पंचवर्षीय योजना में गांवों में जल की समुचित उपलब्धि के लिये ५० लाख रुपये 
की ब्यवस्था की गयी है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में १६० नल्‍कृप खोदे गये । 

आलोच्य अवधि में २५ ग्राम जल उपलब्धि योजनाएं जारी की गयी हैं और अन्य २१ 
योजनाभों पर काम हो रहा है । 

गांवों में जल की उपलब्धि के लिए एक वाटर सप्लाई बोर्ड स्थापित किया गया है जो कि 
इस मामले में सरकार को सलाह देगा । 


शः 


पशुपालन 


स्थानीय मवेशियों को नस्ल सुधारने के लिए राज्य में १६ ग्राम केन्द्र कार्य कर रहे हैं 
जहां कि कृत्रिम गर्भाधाव की व्यवस्था की गई है। इन केन्द्रों में १९६१-६२ के दौरान लरूगातार 
काम होता रहा और काम में विकास भी किया गया । 

१० नए पश्‌ औषधालय और चार पशु चिक्रित्साईय और २ चलते-फिरते औषधालय 
आरम्भ किए गए हैं ताकि गांवों में पशुओं की चिकित्सा को समुचित व्यवस्था हो सके । 


बिजलीं 


१९६१-६२ के आरम्भ में निम्नलिखित ३ जल-विद्युत परियोजनाओं पर कार्य हो रहा 
था : परियार परियोजना : जिसके ३० हाजर किलोवाट बिजली प्राप्त होगी; शीलापुर परियोजना 
(५४ हजार किलोवाट) भर सावरीगिरि (पम्बा परियोजना) जिसके द्वारा ३ लाख किलीवाट 
बिजली प्राप्त होगी । 

बिजली के विकास के निमित १९६१-६२ में ६३८.०६ राख रुपये न्यय करने की व्यवस्था 
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की गयी थी जिसमें से ६१५ लाख रुपये खर्च किये जा चुके है। १९६२-६३ में त्रिजली कार्यक्रम पर 
७७० लाख रुपये व्यय करता निश्चित किया गया हैं। 

इस वर्ष १२ अप्रेल, १९६१ को भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा नेरियामनंगलम्‌ बिजलीघर 
का उद्घाटन किया गया । इस बिजलीघर की क्षमता ४५ हजार किलोवाट है | पनियार, शोलमर 
और सावरगिरि परियोजनाओं का कार्य प्रगति कर रहा है । 

दं। नई जल-विद्युत परियोजनाओं पर कार्यारम्भ किया गया--इंडिकि और कुटिटयाद़ि 
परियोजना । ह 

गांवों में बिजललीकरण कार्यक्रम के अन्तगंत १०२ केन्द्रों का बिजडीकरण किया गया तथा 
२१,२८६ उपभोक्ताओं को बिजली का लाभ उपलब्ध कराया गया। इस वर्ष इन केन्द्रों में बिजली- 
करणा के अ्रतिरिक्त अन्य १३ केन्द्रों का कार्य प्रा हो चुका है और उनमें बिजली पहुंचाने के लिये 
उचित तैयारी की जा चुकी है ॥ १९६१-६२ के अन्त तक समूचे राज्य में ४० प्रतिशत गांवों को 
बिजली प्राप्त हो चुकी थी। चाल वर्ष में प्रन्य १४० ब्रिजली वितरण केन्द्रों की स्थापना और 
१७,४२० उपभोक्‍षताओं को बिजली पहुँचाने का ्रायोजन है। 


स्वास्थ्य सेवाएं 
वर्काला, अयूर, कोटाम्‌ और पालघाट के ४४ अस्पतालों में रोगियों की सेवाएं बढाई 


गई हैं। 

नए भ्रस्पताल और दवधाखाने खोलने की स्कीम के अन्तर्गत झालोच्य अवधि में एक 
अस्पताल और १० दवाखाने खोले गये । त्रिचर जिले के पन्‍नाचेरी में स्थित विषवेद्य औषधालय 
को अस्पताल का रूप दिया गया और अन्य चार शैयाओं की वृद्धि की गयी । 

मलाबार जिला बोडे के अ्रधीन अभी तक जो ३९ सरकारी सहायता-प्राप्त ग्राम औषधा- 
लय थे, वे अब स्वास्थ्य विभाग के अधीन आ गये हैं और स्वास्थ्य विभाग चिकित्सकों को सीधी 
सहायता प्रदान करता है। 

५० कम्पाउंडर प्रशिक्षार्थी और २४ नर्स प्रशिक्षाथियों को भर्ती किया गया है और वे 
राज्य के विभिन्‍न तीन केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 

कुरुचि के स'कारी अस्पताल में सजंरी और गायनाकोलोजी के विभाग खोले गये हैं और 
प्रस्पताल में रोगी शै५,ओं की संख्या ३० से बढ़ाकर ५० कर दी गई है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 
चार नए होमियोपैथिक श्रौषधालय भी खोले गये है । 


पंचायत 


१९६१-६२ की सर्वाधिक उल्लेखनीय घटना केरल पंचायत एक्ट १९६० का लागू किया 
जाना है। क्‍ ह 

इस नए ऐक्ट के अनुसार समूचे राज्य का ९२३ पंचायतों में सीमाकरण किया गया है। 
प्रत्येक पंचायत १५,००० जनसंख्या की एक इकाई है और उसके अधीन १० वर्गमीलू का एक 
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दिया गया है। इसी प्रकार पंचायतें परिवहन कर, भूमि के हस्तातरण का कर और आमोद- 
प्रमोद कर इत्यादि लगा सकते है। इनके अलाबा सरकार को अधिकार है कि वह पंचायतों के 
सुसंचालन के लिए उचित धनराशि उपलब्ध करे । 

पंचायत कार्यपालकों के लिये त्रिवेन्द्रम और कोन्ीकोढे मे दो प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं । 
प्रत्येक केन्द्र में तीन मास की अवधि के लिए ५० अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है 
ताकि वे पंचायतों और भाम विकास काय क्रम के प्रशासकीय कार्य से परिचित हो सकें । 


् 


ओद्योगिक समितियां और समाज कह्यारा 


ब्ध 


आलोच्य अवधि में श्रम विभाग ने ३,८०४ औद्योगिक ऋूगड़ो में बिच-बिचाव किया । 
पग्रौर ३,४२७ झगड़ों को तय किया । 

५७ मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गयी जिन्होंने बार-बार चेतावनी देने के 
बाद भी कानून का उल्लंघन किया था । 

चमड़ा उद्योग, सावंजनिक मोटर परिवहन, कृषि और आटे दाल की पिसाई के उद्योग के 
लिए अल्पतम वेतन समितियां स्थापित की गयी । 

मजदूरों को. मुआवजा देने के १९२३ के एक कानून के झन्तर्गत मजदूर मुआवजा आ्रायुक्त 
ने ३८७ ग्रावेदन प्राप्त किए और आलोच्य अ्रवधि में २४१,०२३५.४३ नए पेंसे मुआवजे के रूप 
में बांटे गये । ु ह 

भारतीय ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अश्रन्तगंत पंजीकरण के लिये १६५ ट्रेड यूनियनों की दरख्वास्तें 
प्राप्त की गयीं जिनमें से १३१ यूनियनों के रजिस्ट्रेशन रह कर दिए गए 


रबर बागान स्कीम 


केरल राज्य में रबर की खेती एक अति महत्वपूर्ण उद्योग है जिसे सघन रूप देने के लिए 
सरकार ने एक स्कीम चाल की है। इस स्कीम को बनाने और बेरोजगारी की समस्या का आंशिक 
हल और भावी ओद्योगिक विकास की सम्भ।वनाओं को ध्यान में रक्‍्खा गया है ताकि यथासंभव 
अधिक से अधिक वन प्रान्त को रबर की खेती के मातहत छाया जा सके और साथ ही वनों 
की सुरक्षा को भी क्षति न पहुंचे । तीसरी योजना की अवधि मे १,०७,००० एकड़ इलाके में रबर 
की खेती करने का इरादा है। निजी क्षेत्र में रबर की खेती में सहायता देने के लिए सरकार की 
ओर से ऋण आदि की व्यवस्था है । 

उक्त स्कीम के अनुसार १०,००० एकड़ किवलन जिले के कोंडूमन सरकारी जंगलों में और 
१०,००० एकड़ इनारकूलम जिले के कलाढ़ि के जंगलों में रबर की खेती आरम्भ को जाएगी । यह 
स्कीम केन्द्रीय सरकार की ओर से आरम्भ की गयी है और तीसरी योजना की अवधि में इस स्कौम 
पर २५० लाख रुपये व्यय किए जाने का विचार है । १९६१-६२ में ४,००० एकड़ वन प्रान्त में 
रबर की खेती आरम्भ की जाएगी और उस पर ५०.१७४५ लाख रुपये व्यय किए जाएंगे । 


भूमिहीन लोगों को ऋण सहायता 
इस स्कीम के अन्तर्गत बेरोजगारी और भूमिहीन गरीब लोगों को साढ़े तीन एकड़ भूमि 


२९८ आज़ादी का पंद्रह॒वां वर्ष 


में प्लाट सरकार की ओर से दिए जायेगे । इसके अलावा ७५० रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ऋण 
दिया जायगा। इस स्कीम का ब्योरा नीचे लिखे अनुसार है : 


(क) वर्ष भूमि धन 

१९६१ से १९६६ १०,००० एकड़ ६० लाख रुपये 

(ख) १९६१-६२ : ३५०० एकड़ १०.७० लाख रुपये 
उद्योग 


तीसरी योजना के अन्तर्गत औद्योगिक उन्नति के लिए जो स्कीम इस वर्ष चालू की गयी है 
उनके सरकारी स्वामित्व और सरकारी नियंत्रण में चलने वाले ओद्यौगिक संस्थानों को वित्तीय 
सहायता देने तथा कोयर, हाथकरघा दस्तकारी भादि छोटे और बड़े उद्योगों को सहकारिता के 
ग्राधार पर स्थापित करने में सहायता देना है । 


बड़े ओर मध्यम पाने के उद्योग 


इस मद के अन्तर्गत १९६१-६२ में १,२१,८१,३०० रुपये व्यय करने का वित्तीय लक्ष्य 
रवंखा गया है । ; 
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सावंजनिक क्षेत्र में मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के विस्तार और आधुनीतीकरण पर जोर 
दिया गया है। झआलोच्य अवधि में केरल सोप इन्सटीट्यूट, कालीकठ; गवनंमेन्ट आइल फैक्ट्री, 
कालीकट; गवर्नमेंट पेरामिक कतसने, कुच्डारा; ट्रावनकोर रबर वकस, त्रिवेन्द्रम; साइकिल रिम 
फैक्टरी, त्रिवेन्द्रम; गवर्नमेंठ स्पिनिंग मिल, त्रिवेन्द्रम तथा बिजली व तत्सम्बन्धी साज-सामान के 
कुन्डारा स्थित एक कारखाने का पुनर्गठन और विस्तार किया गया है । 

केरल राज्य औद्योगिक विकास विगम निजी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजी 
निर्माण के कार्य में सहायता दे रहा है । 


ग्रामोद्योग शोर लघु उद्योग 


गांवों तथा राज्य के अद्धोन्चित इलाकों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने की दृष्टि 
से लघु उद्योगपत्ियों को आथिक सहायता देने की एक विशेष स्कौम बनाई गयी है । एक केरलूू 
राज्य लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना भी की गयी है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के 
रूप में ओद्योगिक बस्तियों की स्थापना और संचालन, कच्चे मार की उपलब्धि के' संगठन और 
किश्तों पर जरूरी साज-सामान देने आदि के लिए जिम्मेदार होगा । 

श्रोद्योगिक बस्तियाँ : इस वर्ष इस मद के अन्तर्गत १३,६४,८० ० रुपए रक्‍्खे गए। लघु 
उद्योगपतियों को अपने उद्योगों के लिए उचित स्थान दिलाने जहाँ कि बिजली, पानी, परिवहन 
और संचार तथा बेंक और भोजनालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध करने की दृष्टि से आठ औद्यो- 
गिक बस्तियां दूसरी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गयीं । अन्य दो बस्तियां--इर्नाकुलम और 
क्विलन जिलों में स्थापित की जाएंगी जिनके लिए आरम्भिक तैयारियां की जा चुकी हैं । 

दस्तकारो : इस मद के अन्तगंत इस वर्ष ४,६२,९०० रुपये व्यय किये जाने थे । केरल में 
ताम्बे और पीतल के काम के साथ हाथीदांत का काम अत्यन्त कलात्सक ढंग से किया जाता 
है। इनके अछाबा हाथ-करघा का कपड़ा, प्मीरा की पत्ती व बांस की बुनाई राज्य की विशेष 


केरल 


दस्तकारियों में से हैं । इन सब कार्यो में लगभग १५०० व्यक्ति लगे ते । इस समय राज्य में 
१५० दस्तकारी की सरकारी समितियां काम कर रही हैं । 

कोयर उद्योग : इस मद के अन्तर्गत इस वर्ष १६,५०, ००० रुपये व्यय किए जाने थे । 
कोयर उद्योग को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए एक स्कीम बनाई गय॑ 
जा रही हे कि कोयर के उत्पादन के तरीकों में सुधार लाकर निर्यात को बढावा दिया ज॑ 
इस वर्ष प्रारम्भिक कोयर सहकारी समितिया तथा कोयर विक्रय. सहकारी सरि 
रस्से आदि बनाने वाली सहकारों समितिया संगठित की गयी । 

खादी और ग्रामोद्योग : इस मद के भअ्रन्तर्गत इस वर्ष ०५,८८.००० रुपये खर्च किए जाने थे। 
खादी और ग्रामोद्योग जैसे कि तेल, धान, हाथ कुटाई, मिट्टी के बर्तन, हाथ का कागज, खण्ड- 
सारी गढ़े, मघचुमक्खी पालत तथा चमड़े आदि के उद्योगों को बढ़ावा देने का यत्न किया जा रहा है। 

लगभग ८२० सहकारी समितियां खाद और ग्रामोद्योग के लिए रजिस्टर्ड की गयी है। 
इन गतिविधियों का सम्‌चित प्रचार करने के लिए केरल राज्य के उद्योग विभाग ने “केरल वाणिज्य 
झौर उद्योग” निगम ने एक त्रेमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया है । 


“| 


सहकारिता 


१९६१-६२ में तीसरी पचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में सहकारिता के विकास के लिए 
जो स्कीम रखी गयी थी उनको कामयाबी के साथ अमल में लाया गया है । सहकारिता के लिए 
निर्धारित ४४.० १ लाख रुपये की राशि में से ३४.३९ लाख रुपये विभिन्‍त स्कीमों पर व्यय किए 
गए । इन विभिन्‍न स्कीमों का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है : 


ग्राम सहकारी समितियां 


छोटी ग्राम सहकारी समितियों को सक्तिय बनाने के लिए आथिक सहायता दी जा रही 
है । इस वर्ष इस प्रकार की २६७ सहकारी समितियों को चुना गया है जिन्हें ८,५७८ रुपये सहायता 
के रूप में दिए जा चुके हैं । 


सहकारी बंक 


इनकुलम जिला सहकारी बेक की स्थापना के साथ केरल राज्य में चालू बेकों की संख्या 
७ हो गयी है। इन नए बैकों की वित्तीय अवस्था को सुदृढ़ बताने के लिए सरकार की ओर से 
आर्थिक सहायता दी जा रही है । राज्य सहकारी बेंक तथा केन्द्रीय भूमि-रहन बेकों को भी आर्थिक 
सहायता दी गयी है । 

सजद्री-ठेका सहकारी समितियाँ : इस वर्ष मजदूरी का ठेका लेने वाली पांच सहकारी 

मितियां संगठित की गयीं जिन्हें शेयर पूंजी के रूप में ६००० तथा कायकारी पूजी व साज- 

सामान की खरीद के लिए ऋण दिया गया । इस प्रकार इन सहकारी समितियों पर कुछ 
४५,००० रुपये व्यय किए गए। 

इस वर्ष रिक्शा चलाने वालों की एक सहकारी समिति संगठित की गयी जिसे 
२५, ००० रुपया दीभ॑कालीन ऋण के रूप में दिया गया । 


३०० आज्चादी का पंद्रहवां वर्ष 


योजना के अनुस्तार कोट्टायम जिले में एक सहकारी श्रिटिंग प्रेस खोला गया जिसे दीर्॑- 
कालीन ऋण के रूप में २५,० ०० रुपया दिया गया । 

ब्रिकी सहकारी समितियां : इस वर्ष चार प्राथमिक सहकारी समितियां कायम की गयीं और 
प्रत्येक समिति को २५,००० रुपए शेयर पूजी के रूप में दिया गया । इसके अलावा कर्मचारियों को 
नियुक्ति आदि के लिए ३०,६५७ रुपए सहायतार्थ दिए गए । 

इस वर्ष ३६ सेवा सहकारी समित्तियों को २,८६,९८१ रुपए दिए गए जो कि ३६ गोदामों 
के निर्माण के लिए थे । 

राज्य की दो सहकारी चीनी मिलों को शेयर पूंजी के रूप में इस वर्ष २० लाख रुपए 
दिए गए। - 


सहकारी खेती 


कोझी कोढ़े, कैननौर जिलों में सहकारी खेती की दो प्रायोगिक परियोजनाएं श्रारम्भ की 
गई हैं, जिन पर भ्रभी तक ६६,२८० रुपये व्यय किये गये है । 


सहका रो प्रशिक्षरा 


2९६१-६२ में निम्न अ्रधिकारियों के प्रशिक्षण के तीनों मौजूदा स्कुलों में प्रशिक्षण कार्य 
चलता रहा। उच्च और मध्यस्थ स्तर के अ्रधिकारियों को राज्य के बाहर क्षत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों 
में प्रशिक्षा प्राप्त करने भेजा गया । १९६१-६२ में प्रशिक्षण पर कुल १,२७,७९० रुपये व्यय हुए। 

गर-सरकारी शिक्षा स्कीम राज्य के सभी जिलों में चालू की गई है और लगभग १८,००० 
गर-सरकारी लोगों को प्रशिक्षण देने पर कुल ६३,२५५ रुपये खर्च किए जा चुके हैं । 


उपभोक्ता सहकारी स्टोसे 


१९६१-६२ में १९ उपभोक्‍ता सहकारी स्टोर्स खोले गये । इन दुकानों को खोलने वाली 
सहकारी समितियों को शेयर पूंजी के रूप में १९,३१० और १९६१-६२ की सहायता के रूप में 
४,०६० रुपये दिए गए । 


सहकारी दुग्ध घितरण स्कोम 


इस स्कीम के अन्तर्गत १९६१-६२ में ६.९० लाख रुपये खर्च किए जाने थे जिसमें से 
२.३२ लाख रुपए त्रिवेच््रम दुग्ध वितरण केन्द्र के विस्तार तथा कालीकट-इनकुलम दुग्ध वितरण 
स्कीम से सम्बन्धित आरम्भिक कार्य पर व्यय किए गए । 

एक सलाहाकार दुग्ध बोर्ड कायम किया गया है जो कि दुग्ध उद्योग और उसके विकास से 
सम्बन्धित मामलों पर सरकार को सलाह देगा। 


सहकारी आवास स्कोम 


१९६१-६२ में सहकारी आवास स्कीम पर ३,४९,२१५ रुपये व्यय किये गये जबकि 
बजट में इसके निमित्त ३,५०,००० रुपए की व्यवस्था थी । 


केरल ३०१ 


आलोच्य अवधि में कृषि का उत्पादन दढाने पर विद्येप जोर दिया गया जिसके फलस्वरूप 
इस दिशा में काफी प्रगति की गई । इस अवधि में धान बोलने के जापानी ढंग को खासतौर पर 


बड़े पैमाने प्र काम में लाया गया श्रौर इसके अल 
खादों का भी प्रयोग किया गया। 


पर |] 


आधुनिक काइत के तरीकों और रासायनिक 


इस काम में विज्येष प्रगति की गई है दौर प्रेड्-पौधों में लग जाने वालों कीडों और 
बीमारियों को रोकने के लिये उचित कदम उठाए गए हैं । कीडे मारने की दवाइयां काइतकारों 


| 
को वास्तविक मूल्य से ५० प्रतिशत कम कीमत पर दी गई है । 


नारियल उद्योग के विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत नारियल के अच्छे पौधे बांटे गये और 
प्रदर्शन करके दिखाए गए हैं कि उन्हें किस प्रकार से वोया जाना चाहिए। नारियल के पेड़ों को 
कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिये भी उचित उपाय काम में लाए जा रहे हैं । 
कृधि पदार्थों की बिक्री 
कृषि विभाग के विक्रय खण्ड में इस वर्ष विशेष विस्तार हुआ है। यह विक्रय सेवा १३ 
बड़ी मण्डियों के बाजारों में दर संकलित करती हैँ और उन्हे श्राल इण्डिया रेडियो, त्रिवेन्द्रम को 
भेजती हैं ताकि सूचना का प्रसार किया जा क्षके । 


भूमि परीक्षय अनुसन्धानशाला 

कृषि कालेज, वेलायनी में क्ृपि भूमि के परीक्षरा के निरमित्त एक प्रनुसन्धानशाला 
खोली गई है | 

सिचाई 

आलोच्य अवधि में सिंचाई के क्षेत्र में सभी जगह संतोषजनक प्रगति हुई है । इस वे राज्य 

के पिछड़े हुए इलाकों में सिचाई की सुविधाएं 'उपलब्ध करने पर विशेष जोर दिया गया । 
मुख्य सिंचाई स्कीम 

आलोच्य' अवधि में मालमपुन्ना, मंगलम्‌, नायर स्टेज--१, चेराकन्जी, पोथडी, गायत्री, 
चालकुढ़ी-- २, पैरियार, घाटी, नेयार-२, और कट्मपूफा योजनाओं पर निर्माण-कार्य चल रहा 
है । इनमें से मालमपुझा और मंगलम परियोजनाओं मे पुरी तरह काम चल रहा है। अन्य 
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योजनाओं में ग्रांशिक रूप में काये आरम्भ हो गया है । 

तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई सभी परियोजनाओं से सम्बन्धित आरम्भिक 
कार्य शुरू कर दिया गया है और पूरी श्राशा है कि तीसरी योजना के सभी लक्ष्यों को सम्पूर्णत: 
प्राप्त किया जा सकेगा । 


बाढ़ नियन्त्रण 


भारी वर्षा के कारण केरल राज्य में तटवर्त्ती इलाकों में बाढ़ से पानी भर जाता है जिस 
पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। इस दिशा में दूसरी पंचवर्षीय योजना पर काम शुरू किया गया । 
झभी तक निम्नलिखित बाढ़-नियंत्रण कार्य पूरा किया जा चुका है :-- 
१. चालकुड़ी नदी बांध 
२. कडालुन्डी नदी बांध 
३. एचिनकोयल नदी को गहरा और चोढ़ा किया जाना । 
४. एचिनकोयल नदी बांध 
५. चेरीनाद बांध 
६. कखूवन्न्र उत्तरी बांध में सुधार 
७. वियाम बान्ध को एक रेगुलेटर के रूप में परिणत किया जाना । 
८. भारतपुभार में सुरक्षा कार्य 
९. किलीयार में किल्‍ली पालन और इरानीमुत्तम के बीच एक दीवार की चिनाई । 
१०. कोटूकल नहर को गहरा ओर चौड़ा किया जाना । 
तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस निमित्त ६१ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । 


वृद्धावस्था निवृत्ति वेतन योजना 


राज्य सरकार ने १ नवम्बर, १९६० से वृद्धावस्था निवृत्ति की स्कीम शुरू की है जिसके 
अनुसार ७० वर्ष से ऊपर की आयु के दरिद्र लोगों को जिनके पास निर्वाह का कोई साधन नहीं 
है, १५ रुपये मासिक व॒द्धावस्था पेंशन दी जाएगी । 


ग्रायोजन 


केरल राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना पर, जिसे कि अन्तिम रूप दिया जा चुका है, 
कुल १७० करोड़ रुपए व्यय किए जाने की व्यवस्था है जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की राशि 
से दुगता है। १७० करोड रुपये की इस राशि में केन्द्र का हिस्सा शामिल नहीं है। तीसरो पंच- 
वर्षीय योजना का उद्देश्य राज्य की कुछ विशेष समस्याशञ्रों को हल करना है ज॑से कि खाद्यान्न का 
अभाव, जनसंख्या का बढ़ता हुग्ना दबाव और शिक्षित लोगों में बड़े पैमाने की बेरोजगारी । 


सामुदायिक विकास 


ग्रालोच्य अवधि के अ्रन्त तक ६८ क्रम--१ खण्ड, २६ क्रम--२ खण्ड और १५ पूर्व 


विस्तार खण्ड कायय कर रहे थे । इस प्रकार सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिधि में ८६६३.५ 
वर्गमील भूमि पर ९६.९ लाख जनसंख्या है । 


केरल इ०३ 


प्र 
कर दिया है। कंयम्मकुलम्‌ में भी एक बर्फ का कारखाना वनकर तेवार हो गया है और एक 
२५ टन का बर्फ का सन्यत्र जो कि अ्रभी तक पश्चिमी तट मत्स्य उद्योग कम्पनी के पास था, 
सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है | 


मत्स्‍्य उद्योथ : विज्ञेनजोम में एक बर्फ का कारखाना बनाया गया है जिसने काम शुरू 


हरिजन कल्यारण 
चंकि, हरिजन कल्याण के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण झ्ावश्यक है । आलोच्य अवधि में 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर विज्ञेप जोर दिया गया है | इन संस्थाओं से उत्तीर्ण 
हरिजन तथा आदिम जातियों के विद्याथियों को उचित नौकरियां मिल रही हैं । 
आवास व्यवस्था 
हरिजनों के लिए आवास सम्बन्धी अनुदान की राशि ८० ० रुपये से बढ़ाकर १,०० ० रपये 

कर दी गई है । 

आदिमजाति के कल्यांण की दिख्या में भी विशेष प्रगति की गई है। कैन्‍तौर, पालघाट 
और कोट्टायम्‌ जिलों में तीन आदिमजाति बस्तिया कायम की गई है। कनन्‍्नावम बस्ती में जहां 
कि अभी तक घना जंगल था, और हाथियों के रून्ड रहा करते थे, आदिमजाति की एक नई बस्ती 
बनाई गई है। इन बस्तियों में स्कूल, दस्तकारी केन्द्र और औपधाकूय ग्रादि स्थापित किए जा 


रहे हैं । ह 


शिक्षा सम्बन्धी सुविध्यए 


हरिजन विद्याथियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां १० से २ (पांचवी जमात) और 
२५ से ४० २० (ऊंची जमात) में कर दी गई है। कुछ विशप बेब विद्याथियों को उच्च शिक्षा 
प्राप्त करने के लिये विद्येष सुविधाएं दी गई है। प्राइवेट प्रशिक्षरा संस्थाओं में शिक्षा पाने बाः 

हरिजन विद्यार्थियों के लिये भी सुविधाएं उपलब्ध की गई है। ओरियन्टल टाइटिल परीक्षाओं में 
बैठने वाले हरिजन विद्यार्थियों के लिये परीक्षा घुल्क माफ कर दिया गया है। ला कालेज और 
पोडिई विन के हरिजन बिद्याथियों को शिक्षा-गल्त में रियायत और एक मुच्त अनुदान के अलावा 


च्ठ 


डी 


>> 
न्यू 


2० +-? 


यार । [०/ 


ह् | . 


छात्रावास और जेब खर्चे के लिये रुपये भी दिये जा रहे हैं । 


राज्यपाल : श्री वी० वी० गिरि 


मंत्री विभाग 
श्री पटम ए० थानु पिल्‍लई सामान्य प्रशासन, योजना, सामुद/यिक विकास, 
सुख्य मंत्री शिक्षा । 
श्री आर० शंकर वित्त, समाज कल्याण और सहकारिता। 


श्री पी० टी ० चाको गृह, पुलिस और जेल । 
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श्री के० ए० दामोदर मेनन उद्योग, वाणिज्य, सूचना और प्रसार । 

श्री टी० टी ० उमर कोया नगरपालिका, पंचायत और खेलकद । 

श्री के० टी ० अच्युतन परिवहन और श्रम । 

श्री ई० पी ० पौलोसे खाद्य और कृषि । 

श्री वी० के ० बलाप्पन सावंजनिक स्वास्थ्य, विद्युत, देवस्वम और धर्माथ 
उद्योग । 

श्री दामोदरन्‌ पोट्टी लोककमम और पर्यटन । 

श्री फे ० चन्द्रशेखरन कानून, राजस्व, न्याय, उत्पादन-कर और 
मध्यनिषध । 

श्री के० कुन्हम्बु | हरिजन उत्थान और रजिस्ट्रेशन । 
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अच्छे स्वास्थ्य के लिए चार भार्कों में 


बल्प- जाके लिवर आयल +- 


# झाकोमाहद शाक लिवर ऑयल की मेडीसनल प्रोपरटीज के साथ माल्ट एक्स्ट्रेक्ट 
की पृष्टिदायक वस्तुओं के मिश्रण से तयार एक अति पांच्य मिश्रण । 
प्रत्येक तरल आउस (४० ग्राम ) में 


माल्ट एक्स्ट्रेक्ट ३३ ग्राम 

विटामिन ए १२,००० आई. य॑ 

विटामिन डी २,४०० ०0---, ,--- 
# इलासमिन पलेंस प्रत्येक कंप्सूल में 


विटामिन ए ६,००० आई. य । 
विठामिन डी 0 608 ५३० किन । 
# शाकॉबिद ओलियम विटामिनेटम बी. पी १९३२, कॉड लीवर ऑयल जंसी 
खुराकों में ही सेवन के लिए । । 
विटामिन ए ००० आई. य. प्रतिग्राम 
विटामिन डी १ 8 076 अटल । 
# इलासमित लिविवड । 
विटामिन डी की अतिरिक्त मात्रा के साथ विटामिन ए का एक प्राकृतिक मिश्रण 
विटामिन ए २०,००० आई. य. प्रतिग्राम । 
विटामिन डी २,०००---, ,+- 
+970) फिशरीज टेक्‍्नोलॉजीकल लेबोरेटरीज्ञ, डिपार्टमेंट श्रॉफ फिशरीज । 
महाराष्ट्र सरकार, सासुन डॉक, कोलाबा, बम्बई- । 
| 


#के+7) 46शक मेसस केम्प एण्ड कम्पनी लिमिटेड 


बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली, मद्रास 
सरकारी अस्पताल और अस्पतालों के वित्तरण के लिए सोध से सम्पकं कायम कीजिए । 
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राजधानो : अहमदाबाद 


+ रे३े क्षेत्रफल : ७२,१३७ वर्ग मील 
गजरात आबादी. : २०,६१२,२८५ 
हि सुख्य भाषा : गुजराती 


अपने अस्तित्व के विगत दो वर्षों में ही गूजराज राज्य ने अपनी अधिकांश प्रारम्भिक 
कठिनाइयों पर काबू पा लिया है। राज्य अब विकास, प्रशासनात्मक कार्यक्षमता तथा आर्थिक घाट 
के अन्तर को कम करने जेसी गम्भीर समस्याओं पर विचार कर रहा है । 


वित्तीय स्थिति 


१९६२-६३ के बजट अनुमानों के अनुसार ०.९५ करोड़ रुपयो का घाटा है। वर्ष के बजट 
अनुमानों में राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्ययों की मात्रा क्रशः ६७.६२ करोड़ और ६९.५७ 
करोड़ रुपये आँकी गई है। 

१९६१-६२ के अनुमानों में ३.८७ करोड़ रुपयों का घाटा आँका गया था । वर्ष के दौरान 
५५.०५ करोड़ रुपयों की राजस्व प्राप्तियाँ और ५८.१२ करोड़ रुपये के राजस्व व्यय हुए। 
अधिक कराधान से ८० राख रुपये की भजपेक्षा के साथ घाटा ३.०७ करोड़ रुपये आँका गया था। 
लेकिन १९६१-६२ वर्ष के संशोधित अनुमानों के अनुसार १.२६ करोड़ रुपयों का घादा आता है। 


योजना की सफलताएँ 


राज्य की दूसरी योजना के लक्षांकों में ४ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। खाद्यान्नों, कपास, 
तम्बाकू और मूंगफली की पैदावार में काफी वृद्धि हुई है, खास तौर से इस अवधि में तम्बाकू की 
पैदावार में दुगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है । मूँगफली की पेदावार सात गुती बढ़ गई है । 


तीसरी योजना 
राज्य की दूसरी योजना के लिए कुल १४५.५७ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गईं थी 
लेकिन योजनावधि में कुल १५२.५२ करोड़ रुपए का व्यय हुए । तीसरी योजना के लिए 
२३५ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। 
चाल वर्ष अर्थात्‌ तीसरी योजना के प्रथम वर्ष के योजना-कार्यों के छिए ३३-१९ करोड़ 
रुपयों की व्यवस्था की गई थी । लेकिन चाल वर्ष के अन्त तक वास्तविक व्यय ३८.४२ करोड़ रुपये 
अर्थात्‌ ५.२३० करोड़ रुपये अधिक होना अँका गया है । 


खाद्य उत्पादन 


गुजरात राज्य में खाद्यान्नों की कमी है। यह कमी सालाना करीब १८ लाख टनों की होती 
| । इसलिए राज्य में कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए विगत १० वर्षो में विविध कृषि कार्य्रमों 
गे लागू किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में अधिक खाद्यान्न पंदा करने का लक्षांक ८ लाख 


३०८ आज़ादी का पन्द्रहवां व 


टन रखा गया है। इसके अलावा तीसरी योजनावधि के अन्त तक राज्य को अधिक तीन लाख 
कपास की गाँठें और तीन लाख टन तिलहन पैदा करने का दायित्व सौंपा गया है। 


कृषि विकास 


अभी राज्य में दो कृषि कॉलेज हैं--एक आणन्द में और दूसरा जूता गढ़ में । तीसरा कॉलेज 
तीसरी योजनावधि में सूरत जिले में खोला जायगा। प्रत्येक वर्ष शुरु किये जाने वाले व्यापक और 
गहन कृषि अभियानों के जरिये शिक्षा श्रौर शोध के नतीजों को व्यावहारिक खेज्ञी में लागू किया 
जाता है । इस उद्देश्य से कृषि विकास के सभी पहलुओं से सम्बन्धित एक पेकेज कार्यक्रम के रूप 
में एक सामूहिक योजना प्रारम्भ की गई है। १९६२-६३ में सारे सूरत जिले को इस योजना के 
अन्तर्गत लाना प्रस्तावित किया गया है। 

खाद्य समस्या के स्थायी समाधान के लिए सिंचाई सम्बन्धी विभिन्‍न योजनाएँ शुरु की गई 
हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना में ८३ लाख एकड़ से भी अधिक विस्तार में सिंचाई सुविधाओं की 
व्यवस्था करता प्रस्तावित किया गया है। तीसरी योजना में उकाई, नमंदा तथा कंडाना की तीन 
वृह॒द्‌ बहुद्देश्यीय योजनाएं गामिल की गई है । काकडापार, माही, और शेत्रुजी जेसी अन्य बुह॒द्‌ 
सिंचाई योजनाओं पर कार्य अन्तिम अवस्थाश्रों पर है। इप्तके अलावा उन विस्तारों में जो बृह॒द्‌ 
सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं हैं अनेक छोटी सिंचाई योजनाएं शुरू की गई हैं। 


४ भूमि सुधार 
समाजवादी ढंग के समाज की रचना की दृष्टि से राज्य सरकार ने धन की असमानता को कम 
करने तथा आथिक शक्ति को विकेन्द्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इनमें से एक 
कदम है। कृषि भूमियों की सीमा निर्धारित करता। क्रषि भूमि सीमा कानून का, जो राज्य में 
सितम्बर १९६१ से लागू किया गया है, मुख्य उद्द श्य योजना आयोग द्वारा प्रस्थापित सिद्धान्तों पर 
कृषि भूमियों की कब्जेदारी की एक समान पद्धति लागू करना है । 


उद्योग और बिजली 


राज्य की स्थापना होने के बाद से मार्च १९६२ तक गुजरात सरकार के पास उद्योगों को 
स्थापना के लिए ७७० आवेदन-पत्र आए हैं । इनमें से नए उद्योगों की स्थापना के लिए १२० लायसेंसों 
और विद्यमान इकाइयों के विस्तार के लिए १२५४ लायसेंस जारी किये जा चुके हैं। इन सभी इकाइयों 
की लागत ३०, करोड़ रुपये है। भारत सरकार ने और ७५ हजार तकलियों (पस्पिण्डिलों) के 
लायसेंस जारी किये हैं जिनसे ७५ लाख किलोग्राम सालाना अधिक सूत पैदा होने का अन्दाजा है। 

राज्य में खाद उत्पादन तथा वितरण के लिए एक ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी कायम की गई 
है। कोयली में प्रस्तावित तेल शोधन कारखाने के उष-पदार्थों को खाद के प्लान्ट के लिए उपयोग 
में लाया जायगा । ८ 

देश में संस्थापित दो प्रबन्ध संस्थाओं में से एक संस्थाव अहमदाबाद में स्थापित किया गया 
है। दूसरा संस्थान कलकत्ते में है । इसमें व्यवस्था यह्‌ की गई है कि श्रल्पकालीन पाठ्यक्रम अगले वर्ष 
और डिग्री पाठ्यक्रम १९६४ के मध्य में, जबकि उसका भवन बन कर तैयार हो जायगा, आरम्भ 


गुजरात ३०९ 


किया जा सके | एक औद्योगिक डिजायन संस्थान की स्थापना भी अहमदाबाद में की जा रही है । 

औद्योगिक विकास क्रम के साथ राज्य में बिजल्ली की माँग बढ़ती जा रही है और विद्यमान 
क्षमता में विस्तार करना तथा नये बिजली घर स्थापित करने के सवाल काफी महत्वपूर्ण बन च्‌क्े 
हैं। तीसरी योजना के अन्त में बिजली का भार (छोड) का करीब ५२० मेगावट होना सम्भव है 
जबकि आज उसकी स्थायी क्षमता (फर्म केपेसिटी) २०३ मेगावट है 

इस २७० मेगावट बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 
मेगावट), कण्डला में (अतिरिक्त १० मेगावट) और झाहपुर में (अतिरिक्त १० मेंग 
योजनाओं को कार्यान्वित करना प्रस्तावित किया 

राज्य को तारापोर में प्रस्तावित १५० मेगावंट क्षमता के अगबिजली केन्द्र से करीब ७५ 
मेगावट बिजली मिलने की ग्राशा है । 

इसके अलावा सरकार ने अहमदाबाद बिजली कम्पनी को प्रेत्येक ३० मेगावट के दो से 
लगाने की अनुमति दी है जिनमें से ३० मेगावट के एक सेट से विजली मिलना शुरू हो चुका है 
और ३० मेगावट के दूसरे सेट से मार्च १९६३ से बिजली मिलना शुरू होगी । 

बुवरान ताप बिजलीघर में ही और २५० मेगावट क्षमता की व्यवस्था करने के प्रस्ताव 
पर सरकार विचार कर रही है । 

नये उद्योगियों को बिजली की वर्तमान स्थिति से डरने की जरूरत नहीं है क्योकि जब 
उनकी फैक्टरियों की इमारतें तैयार होंगी, मशीनों आदि को लगाया जायगा तब तक उत्पादन के 
समय उनको बिजली उपलब्ध होने लगेगी । निर्माण आदि कार्य के लिए जितनी थोड़ी विजली की 
जरूरत पड़ती है वह अब भी उपलब्ध की जा सकती है । 

मार्च १९६१ तक ७७३ गाँवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी थी और ३३० गांवों में बिजली 
पहुँचाने को व्यवस्था की जा रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ शर्तों के आधार 
पर ६४० गांवों में बिजली पहुँचाना प्रस्तावित किया गया है । गुजरात बिजली मण्डल द्वारा तीसरी 
योजना में बिजली पहुँचाने के लिए १३० गांवों को चुना जायगा। 


सड़के 
नागपुर योजना के लक्ष्यांकों की तुलना में पहिली योजना के अन्त में गुजरात में ५५ फीसदी 
सड़क-मीलों की कमी थी । दूसरी योजना के अन्त में यह सड़क मीलों की मात्रा बढ़ कर १३,२०० 
हो गई और तीसरी योजना के श्रन्त में यह मात्रा बढ़ कर १५,९०० मील होने की सम्भावना है 
जो नागपुर योजना प्रतिमान से छगभग ३५ फीसदी कम रहेगी । 


समाज सेवाएं 
दूसरी योजनावधि में भूतपूर्व १९५६ बम्बई राज्य के सभी जिलों में ७-११ आयुवर्ग के 
छात्रों में अतिवाय प्राथमिक शिक्षा लागू की गई थी और अब उसे राज्य के सौराष्ट्र और कच्छ 
विस्तारों में ७-८ आयु वर्ग के छात्रों पर लागू किया गया है । 
सरकार, कालेज स्तर तक उनदात्रों को मुफ्त शिक्षा दे रही है जिनके मातापिता या बालकों 
को सभी स्रोतों की वाषिक आय ९०० झ॒पये से कम है और माध्यमिक शिक्षा पाने वाले छात्रों के 
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लिए आमदनी की यह सीमा १२० ० रुपये तक बढ़ा दी गई है। 

इसके अलावा उन छात्रों को जिनके माता-पिता या अभिभावकों की सभी स्रोत से होने वाली 
बाबिक आय १२०० रुपये से ज्यादा लेकिन १८०० रुपये से अधिक नहीं है और जिनके चार या 
अधिक बच्चे माध्यमिक शालओं में ८बें से ९वीं कक्षा में या माध्यमिक शाला प्रमाण-पत्र स्तर तक 
या उच्च संस्थाओं और कॉलिजों में पढ़ते हैं उनमें से एस० एस० सी० तक माध्यमिक शाला में पढ़ने 
वाले प्रत्येक छात्र की, चाहे वह शास्त्रीय पाठ्यक्रम या तान्त्रिक पाठ्यक्रम का विद्यार्थी हो, आधी 
फीस माफ की जाती है । 

१९६०-६१ वर्ष के दौरान सभी स्तरों पर अर्थात्‌ प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेज 
शिक्षा से सम्बन्धित कम आय वर्ग वाले छात्रों की सरकार ने फीस माफ पर ७० लछाख रुपये खर्च 
किये हैं। इसी उद्देश्य से १९६१-६२ वर्ष के दौरान ७५ लाख रुपये की यथार्थ रकम खर्च होना 
की भाशा है । इससे १९६०-६१ वर्ष के दौरान १,२२,५४७ छात्र लाभान्वित हुए और १९६१-६२ 
में १.४६,८२६ छात्रों का लाभान्वित होने की सम्भावना है । 

दूसरी पंचवर्षीय योजना में डिग्री डिप्लोमा संस्थाओं की भर्ती की तादाद, दूसरी योजना 
के आरंभ में उपलब्ध संख्या की तुलता में, दुगुनी की जा चुकी है। डिग्री पाठ्यक्रम की भर्ती की 
संख्या को ४७५ से बढ़ाकर ६५० और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की संख्या को ७६० से बढाकर 
१,४७५ कर दी गई है। इसी अवधि में टेकनिकल हाई स्कूलों की भर्ती की तादाद को भी १,५२० 
से बढ़ाकर ६,०९४ कर दिया गया है। इसके अलावा भारत सरकार के सहयोग से दूसरी 
पंचवर्षीय योजता में ९ औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भी शुरू किये जा चुके हैं । चालू वर्ष में सूरत में 
सरदार बल्‍्लभभाई पटेल इंजिनियरिंग कॉलेज और भरूच में श्री कृष्णछाल झवेरी पोलीटेकनिकल 
भी शुरू किया जा चुका है। 


स्वास्थ्य 


राज्य में श्रेष्ठतर चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करने के साथ-साथ रोगों के उन्मूलन 
और रोकथाम के लिए अनेक कदम उठाये गये | जामनगर में १५० बिस्तरोंवाले एक तपेदिक के 
अस्पताल तथा अहमदाबाद में तपेदिक प्रदर्शन केन्द्र को स्थापना तथा घरेलू इलाज के लिए श्रेष्ठ- 
तर व्यवस्थाओं के साथ राज्य में तपेदिक के उपचार को व्यवस्थित किया गया। 

भारत सरकार के सहयोग से इस राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया गया । 
राज्यभर में ग्रामीण और शहरी परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थापना के अलावा अभी परिवार 
नियोजन सामाजिक कार्यकर्ताओं, फील्ड कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा मैडिकल अफसरों के 
प्रशिक्षण के लिए दो क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र ग्रहमदाबाद और राजकोट में विद्यमान 
हैं। इसके अलावा बावला और पादरा में और राज्य के तीन मेडिकल कॉलिजों में अर्थात्‌ अहमदा- 
वाद, बड़ौदा और जामनगर के कॉलिजों से सम्बद्ध और तीन प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं। 

राज्य के कार्यान्वित अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मलेरिया उन्मूलन उल्लेखनीय है। 


जिसके फलस्वरूप राज्य में सालाना २० लाख से २० लाख ५० हजार व्यक्तियों को मलेरिया से 
बचाया जा रहा है। 


गजरात ३११ 


गुजरात पहिला राज्य है जिसने 'यूनिसेफ' की सहायता प्राप्त करने के लिए ७३ प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्रों के लक्ष्यों को पूरा कर लिया है । 


पंचायती राज्य 


डांग जिले को छोड़कर, जहां ग्राम पंचायतें अगले वर्ष में स्थापित की जाएंगी, राज्य के सभी 
गांव ग्राम पंचायतों के अधीन आ चुके हैं | गुजरात ग्राम पंचायत विधेयक जो लोकतांजिक विकेन्द्री- 
करण की दिशा में एक साहसपुर्णा कदम है, विधानसभा द्वारा पास कर दिया गया गया है और 
अब उसे लागू करने की तेयारियां की जा रही हैं । पंचायत राज्य के लिए मार्ग प्रशस््त करने की 
दृष्टि से नई संस्थाओं की कारंवाई से सम्बन्धित सभी छोगों को प्रशिक्षण देना प्रस्तावित किया 
गया है । 

इस कानून के अन्तर्गत प्रशासनात्मक अधिकारों को जिले से ग्राम सतह तक विकेनिद्रित 
करना तथा उनको स्वयं जनता द्वारा चुने गये जनता के प्रतिनिधियों को सौंपना प्रस्तावित किया 
गया है । लोकतांत्रिक संगठतों को त्रि-स्तम्भीय प्रणाली में निर्मित करना भी प्रस्तावित किया गया 
है अर्थात्‌ ग्राम पंचायतों, तालका पंचायतों और जिला पंचायतों की रचना । 

सारा राज्य, राज्य खाते के पूर्व-विस्तरण सेवा खण्डों सहित, विकास खण्डों के अन्तर्गत 
आ चुका है। 


सहकारी आन्दोलन 


राज्य में सहकारी आन्दोलन की लगातार प्रगति जारी रही। दूसरी योजना के अन्त में 
सभी प्रकार की संस्थाओं की संख्या १३,९५७ थी जिनकी सदस्य संख्या २०.६ लाख थी। 

तीसरी योजना में सहकारी आन्दोलन के विकास सम्बन्धी विभिन्‍न योजनाओं के लिए 
४.५७ करोड़ रुपयों तथा कुटी रोद्योगों के लिए ६५ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है। 

तीसरी योजनावधि के दौरान सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत धान की मिलें, भूसी फटकने 
की मशीनें, जिनिंग प्रेस, तेल घानियां, मूँगफली के मिल, रस निकालने की मशीनें, शीत कक्ष 
लगाना प्रस्तावित किया गया है । इनके प्रलावा तीसरी योजना में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत डेअ- 
रियाँ, चीनी फैक्टरियाँ तथा सूती मिल स्थापित करना भी प्रस्तावित किया गया है। 

राज्य गोदाम निगम ने गुजरात में पांच गोदाम खोले हैं। राज्य में सहकारी बिक्री 
व्यवस्था सम्बन्धी प्रवृतियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में ग्रामीण कर्ज संस्थाओं और बिक्री 
संस्थाओं को गोदाम निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। १६६१-६२ में १५० 
गोदामों से निर्माण के लिए १५ लाख रुपयों की व्यवस्था की गईं है । 

राज्य में १४४ सहकारी सिंचाई संस्थाएं हैं जिनकी सदस्य संख्या ३० जून १९६१ को 
४,७६२ थी । सहकारी क्षेत्र की अन्य प्रवृतियों में राज्य सहकारी मार्केटिंग सोसायटी, स्टेट 
हाउसिंग फायनान्स सोसायटी, दूध संस्थाएं, हाथकरघा संस्थाएं आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


झलप बचत 
राज्य की विकास योजना के लिए अधिक वित्तीय स्रोतों को उपलब्ध करने में अल्प बचत 
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आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है । गजरात राज्य के लिए १६५९-६० वर्ष का अल्प बचत का 
लक्ष्य ७.५५ करोड़ रुपये निश्चित किया गया था जिसमें ८.६३ करोड़ रुपये एकत्रित हुए 
१९६०-६१ में इस लक्ष्य को बढ़ाकर ९.३५ करोड़ [किया गया जिससे १३.३० कयोड़ रुपये 
एकत्रित करने श्रर्थात्‌ लक्ष्यों से १४३ प्रतिशत सफलता मिली । चालू वर्ष, अर्थात्‌ १९६१-६२ 
का लक्ष्य ६६ करोड़ रुपये निर्धारित किया गया जिसमें ८.८९ करोड़ रुपए एत्रक हो 
चुकी है । 


डेग्ररी उद्योग श्र दृध वितरण 


गुजरात में दूध उत्पादन की काफी गृंजाइश है । राजकोट, सुरेन्द्रनगर तथा जामनगर में नई 
डेअरियाँ शुरू कर और अहमदाबाद गगरपालिका निगम को ३०.८० लाख रुपये की तथा तीन 
शीत केन्द्र और एक मवेशियों के चारे आदि की फैक्टरी की स्थापना के लिए खेड़ा दूध उत्पादन 
संघ को २५.२० लाख रुपये की मदद देकर डेअरी उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 
अहमदाबाद की डंअरी में उत्पादन काम शुरू किया जा चुका है। १ नवम्बर, १६६१ से आणसन्द 
में एक डेरी सायन्स कॉलेज भी खोला जा च्‌का है। 


कामगार श्रोर समाज कहल्यारण 


१९५५ के आरंभ में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को पहिले अहमदाबाद में लागू 
करना प्रस्तावित किया गया था। छेकिन उसको लागू नहीं किया जा सका क्‍योंकि अहमदा- 
बाद के वस्त्रोद्योग कामगार संघ की इच्छा थी कि योजना के लाभों को कमंचारियों के परिवारों 
को भी पहुंचाया जाय । लेकिन अब राज्य में योजना के प्रशासन के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय 


की स्थापना की जा चुकी है और एक तपेदिक अस्पताल का शिलान्यास भी २६ जनवरी १६६२ 
को किया जा चूका है। 


हा 


सांस्कृतिक प्रवतियाँ 


राज्य में सास्कृतिक प्रवृतियों के विकास के लिए गुजरात सरकार ने शिक्षा मंत्री की 
अध्यक्षता में एक गुजरात संगीत नृत्य नाटक अकादमी की स्थापना की है। ललित कछाओं के 
विकास के लिए गुजरात ललित कला अकादमी की भी स्थापना की गई है । 


पर्यटन 
पर्यटन स्थलों पर दर्शकों को आकर्षित करने की दृष्टि से उन स्थानों को विकसित करने 
की दिशा में विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं । 


राज्य में अनेक नियोजित पर्यटनों को शुरू किया जा रहा है। इनसे विशेषतया हवाई 


जहाज से बम्बई, उदयपुर और उदयपुर-बम्बई जानेवाले पर्यटकों के लिए अ्रहमदाबाद शहर की 
सैर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 


अहमदाबाद से ६० मील दूर नीलूस रोवर का विश्रान्तिगृह' पर्यटकों के लिए दर्शनीय समान है । 
इसके ख्लावा कुछ चुने हुए राज़्य के सरकारी गेस्ट हाउसों में पर्यटकों के लिए कुछ कमरे 


गुजरात 


३१३ 


आरक्षित किये गये हैं और सरकारी परिवहन नेवा की कारें भी किराबे पर दी जात ३ ह 


की गईं है। 


मंत्री 
डॉ० जीवराज मेहता 
सुख्य मंत्री 
श्री रसिकलाल पारीख 
श्री रतुभाई अदाणी 


श्रीमती इन्दुमती चिमनलाल 
श्री हितेन्द्र देसाई 
श्री विजयकुमार त्रिवेदी 


श्री उत्सवभाई पारीख 
श्री मोहनलाल व्यास 


श्री बहादुरभाई पटेल 

श्री मालवदेवजी औडेदरा 
श्रीमती उमिलाबहन भट्ट 

श्री देवेन्द्र देसाई 

श्री रमणिकलाल मणियार 
श्री मनुभाई पटेल 


श्री माध 
श्री भानु 





गूजरात में पर्यटन के विकास के लिए एक राज्य पर्यटन सलाहकार समित्ति या स्थापना 


राज्यपाल : श्री मेंहदी नवाब जंग 


उपमंत्री 


विभाग 
सामान्य प्रशासन, आयोजन अत 
गृह, सूचना, उद्योग, बिजडो ली श न 
सहकार, सामुदायिक योजना पे यो 
मार्ग और भवन, स्वोदिय | | 
शिक्षा, समाज कल्याण, 


धर भेशाबंदी और 
आबकारी, पुनर्वास । 


राजस्व, आवास नियंत्रण विधि 
न्यायार्य.. का । । ह 
सिंचाई, नागरिक पूर्ति भा्ग-परिवहन 
नगरपालिकाएं । 
कृषि, वन । 


स्वास्थ्य, कामगार, जेल, गृहेर्माण । 


मार्ग और भवन, सिंचाई । 

वित्त और नियोजन । 

स्वास्थ्य और जेल । 

सहकार, सामुदायिक योजना ली 
गृह और उद्योग । 

शिक्षा, समाज कल्याण 
पुनर्वास, परिवहन । 
राजस्व, आवास नियंत्रण। 
क्रषि और वन ' 


नशाबंदी, 


३१४ आजादो का पन्‍न्द्रहवां व 
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राजधानी + श्रीनगर 
क्षेत्रफल : ८४,४७१ वर्गमील 


जम्मू आर कश्मीर जनसंख्या : ३५,८३,५८५ 


मुख्य भाषाएं : उद्द, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी 


: ३४: 


जब से जम्मू व कश्मीर राज्य की विधानसभा ने भारत के साथ मिलकर रहने की अपनी 
नीति बनाई, कश्मीर के जन-जीवन में एक नया दृष्टिकोण पनपा है। आज भारत और कश्मीर 
के लोगों के बीच भावात्मक एकता का सुदृढ़ नाता बनता जा रहा है। भावात्मक एकता की 
प्रक्रिया अधिकाधिक सुदृढ़ होती जा रही है क्‍योंकि कश्मीर और * भारत के छोग समभकने हगे हैं 
कि एक-समान कानून के मातहत रहने का एक समान लछाभ प्राप्त करना उनके लिए हितकर 
होगा। जम्मू व कश्मीर राज्य की विधानसभा का यह प्रस्ताव जिसमें जम्मू व कश्मीर राज्य 
का भारत के साथ एकीकरण का निश्चय किया गया एक विशेष राजनैतिक महत्व रखता है। 
और जम्मू व कश्मीर के राजनैतिक इतिहास में एक नया अध्याय है। 


बड़ी जमींदारियों का उन्मूलन 


वर्तमान कानून के अनुसार भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा २२।॥ एकड़ रखी गयी 
है। २२॥ एकड़ से बड़ी सभी अ,राज़ियां काइतकारों के बीच बांट दी गयी हैं। इस कानून के फल- 
स्वरूप ८ लाख एकड़ भूमि का वितरण किया गया है। २४७ लाख एकड़ भूमि लगभग २ लाख 
काइतकारों में बांदी गयी । 


पुरानी राजशाही का उन्मूलन 


विधानसभा के एक निर्णय द्वारा पुरानी परम्परागत राज्यशाही समाप्त की गयी है। अब 
राज्य अपने सदरे-रियासत का चुनाव करता है जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति 


से होती है । 
ऋणों से मुक्ति 
ग्रामवासियों को सहायता पहुंचाने की दृष्टि से ग्रामीण जनता के ऋणों को ५१.४ प्रतिशत 
कम कर दिया गया है । 
पुनर्वास 


केन्द्रीय सरकार की सहायता से पाकिस्तान के कब्जे में जो इलाके हैं, उनसे आए हुए 
३०,००० से अधिक विस्थापित परिवारों के पुरर्वास की व्यवस्था की गयी है जिस पर १० करोड़ 
से झधिक रुपये खर्च हुए हैं। 


३१६ आज़ादी का पंद्रहवाँ वर्ष 


नया संविधान 
विधानसभा ने जम्मू व कश्मीर के लिए एक नया संविधान स्वीकार किया है जिसके 
अनुसार “जम्मू व कव्मीर राज्य भारत संघ का एक अभिन्‍न अंग है और सदा रहेगा ।” संविधान 
में इस बात की भी शर्ते है कि उक्त धारा को किसी भी तरह परिवर्तित भ्रथवा संशोधित नहीं 
किया जा सकता । इससे जम्मू व कश्मीर राज्य में स्थिरता की भावना पनपी है और आाथिक 


प्रगति की सम्भावनाएं पैदा हुई हैं । 


बेगार प्रणाली का उन्मूलन 


बेगार अथवा बलात्‌ श्रम से देश की ग्रामीण जनता को बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। 
बेगारी की यह प्रथा अब सम चे राज्य से हटा दी गयी है । 


व्यापार पर प्रतिबन्ध हटा दिया गया 

व्यापार और वाणिज्य में अवरोध पैदा करने वाले नियंत्रण और चुंगी प्रतिबन्ध हटा दिए 

गए है । 
भावात्मक एकता 

जम्मू व कश्मीर राज्य तथा देश के शेप भागों के बीच अधिक भावात्मक एकता पैदा 
करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। जिनमें से निम्मलिखित उल्लेखनीय है :-- 

(१) परमिट प्रथा का उन्मूलन । 

(२) सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जम्मू व कश्मीर राज्य का लाया जाना । 

(३) छोक सेवाओं का निर्माण । 

(४) भारत के चुनाव श्रायोग के क्षेत्राधिकार में जम्मू व कश्मीर राज्य का लाया जाना । 

(५) भारत के आडिटर जनरल को राज्य के आडिट और हिसाब-किताब का हस्तांतरण । 


प्रति व्यक्ति श्राय 

सार्वजनिक स्वास्थ्य पर १९४७ में ४७ न० पै०, १९५०-५१ में ६६ न० पै० श्रौर 
१६५५-५६ में १.४५ रुपए प्रति व्यक्ति व्यय किए गए जब कि १९६०-६१ में यह व्यय बढ़कर 
३.८० रुपए प्रति व्यक्ति हो गया । 

निशुल्क शिक्षा 

जम्मू व कश्मीर राज्य की एक विशेषता यह है कि प्रारम्भिक कक्षा से स्नातकोत्तर स्तर 
तक शिक्षा निशुल्क है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपछब्ध है। शिक्षा पर व्यय १९४७-४८ में 
३२-४९ लाख रुपये था जो कि अब १९६०-६१ में बढ़कर २५० लाख रुपय हो गया है । 


ः ओद्योगिक उन्नति 


रेशम और ऊन के बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हो गये हैं । ऊनी कपड़े की मिलों ने १९५८-५९ 
में १५,४०,० ०३ रुपये और १४,३७३, ००० रुपये का क्रमशः उत्पादन किया । (१९५९-६० में यहू 


जम्मू और कइ्मौर ३१७ 


उत्पादन बढ़कर १९,०८,० ०० और १८,७२,०० ० रुपये हो गया। निजी क्षेत्र में औद्योगिक प्रयास को 
उत्साहित करने के लिए कई श्रौद्योगिक बस्तियां कायम की गयी हैं। कई नए उद्योग जैसे कि 
ज्वोनरी मिल, चमड़े का कारखाना, ईटों के भट्टे, चीनी के बर्तनों के कारखाने स्थापित किये गये 
हैं । एक राज्य वित्तीय नियम की स्थापना की गयी है जिसकी चुकता पूंजी ५० लाख रुपये हैं । इस 
वित्त निगम का उद्देश्य निजी क्षेत्र में उद्योग की नीति को बढ़ावा देना है । 

ओऔद्योगीकरण की योजनाओं को बनाने और उन्हें कारगर तौर पर अमल में लाने के लिए 
राज्य के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक झ्रौद्योगिक सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गयी है। 
इस बोडे में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों के प्रतिनिधि 
सम्मिलत हैं । 

साहू जैन लिमिटेड के साथ एक करार हुआ है जिसके अनुसार पम्पोर में एक निवीयर और 
प्लाई बुड फेक्टरी खोली जाएगी । इस योजना में एक करोड़ रुपए क्री आरम्भिक अधिकृत पूंजी 
लगाई जाएगी जिसमें से राज्य सरकार ३० लाख रुपए प्रंशदान देगी । साह जैन लिमिटेड के साथ 
एक कागज का बड़ा कारखाना खोलने का भी करार हुआ है जिस पर अनुमानतः: सात करोड़ रुपए 
व्यय होंगे । निकट भविष्य में दो कपड़े की मिलें खोली जा रही हैं जिनमें से प्रत्येक १२० ० ० स्पिंडिल 
होंगे । 

दस्तकारी डिज़ाइनों में सुधार 


कस्मीर में दस्तकारी द्वारा बनाई जाने वाली अनेक वस्तुओं के डिजाइनों में सुधार लाने 
और उनमें नए विचार पंदा करने के लिए एक डिजाइन स्कूल खोला गया है । 
कृषि उत्पादन 
पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सघन कृषि के परिणामस्वरूप अतिरिक्त 
१० लाख मन खाद्यान्न की पैदावार हुई । 


सहकारिता 
कश्मीर में ५० प्रतिशत से अधिक परिवार और जम्मू प्रान्त में १५ प्रतिशत से अधिक 
परिवार सहकारिता की परिधि में लाए जा चुके हैं। सहकारी समितियों की संख्या १६५३ में 
१,११,६२३ थी जो १९६ ०-६१ में २,१३,३१० हो गयी । 


सड़कों का विकास 


दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सब प्रकार की सड़क जो कि कुल मिलाकर २४६६.५० 
मील लम्बी थी, मरम्मत और सुधार का काम किया गया तथा नए १९ बड़े पुल बनाए गए। 

बनिहाल में जवाहर सुरंग के निर्माण से जिसमें तीन करोड़ रुपए व्यय.हुए हैं, कश्मीर के लिए 
सब मौसम में खुली रहने वाली सड़क तैयार हो गयी है । सुदूर इलाके जेसे कि लद्दाख और किशत- 
 बर अब सड़कों से सम्बद्ध हो गए हैं जिन पर आसानी से मोटर जा सकती हैं। 


सिचाई 
१,३१,२०१ एकड़ नई भूमि विभिन्‍न सिंचाई परियोजनाओं के फलस्वरूप कृषि-योग्य बनाई गई। 


८ श्रांजादी का पंद्रहवां वर्ष 


बत 


निम्नलिखित इलाकों में सविस्तार वनारोपण के कार्यक्रम की स्कीमें चालू की गयी हैं : 
(क) राष्ट्रीय राजपथ 

(ख) शिवालिक भूमि 

(ग) कश्मीर घाटी की नंगी चद्ठानें। 


बिजली 


जम्म व कश्मीर राज्य ने पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति पर ४०० प्रतिशत 
अधिक बिजली हासिल की है । 
पर्यटकों की संख्या में वृद्धि 
सरकार ने पर्यटकों के लिये विशेष सुविधाश्रों की व्यवस्था की है जिनके परिणामस्वरूप 


गत वर्षों में पर्यटकों की संख्या अधिकाधिक बढ़ती गई है जो कि नीचे लिखी तालिका से जाती जा 
सकती है :-- 


वर्ष पर्यटकों की संख्या 
१९५६-५७ ६४,३५३ 
१६५७-५८ ४३,४१८ 
१९५८-५९ ६०,५५० 
१९०९-६० ७०,४०९ 
१९६०-६१ ७१,५३० 
१९६१-६२ ७४,६५८ 


पर्यटकों की उक्त संख्या में वेष्णुदेवी जाने वाले यात्रियों की संख्या शामिल नहीं है। एक 
लाख से अधिक यह तीर्थ यात्री प्रतिवर्ष वेष्णुदेवी के दर्शनार्थ जाते हैं। सरकार ने ६४ आारामगाह 
और सराय कायम किये हैं। इन के अलावा जम्मू और श्रीनगर में कई स्वीकृत केन्द्र पर्यटकों की 
सुविधा के लिये कायम किये गये हैं और इन पर लगभग ३० लाख रुपये व्यय हुए हैं। 
जल को ब्यवस्था 
पहली भ्ौर दूसरी पंचवर्षीय योजना की अ्रवधि में ३१ नलकूप कांडी इलाके में खोले गये 


और चार पम्पिंग स्टेशन स्थापित किये गये | यह काम नगर श्रौर ग्राम की जल-व्यवस्था की स्कीमों 
के ग्रतिरिक्त है। 


परिवहन सेवाएं 
राज्य ने सावंजनिक क्षेत्र में परिवहन सेवाओं का संगठन किया है जिससे चालू वित्तीय 
वर्ष में १.८० करोड़ रुपये के कुल लाभ की आशा है। औसतन यह परिवहन सेवा प्रतिवर्ष ४० 
लाख मन सामान और ५० लाख यात्रियों का भार वहन करती हैं । 


टेक्तोकल कमंचारियों का प्रशिक्षण 
दूसरी योजना में टेक्नीकल कर्मचारियों के प्रशिक्षणार्थ राज्य में निम्नलिखित संस्थाएं खोली 


गई हैं : 


जम्मू और कद्मौर ३१९ 


(१) मैडीकल कालेज, श्रीनगर 

(२) इन्जीनियरिंग कालेज, श्रीनगर, 

(३) कृषि कालेज, सोपोर और रनबीरसिह पुरा 
(४) आयुवे दिक कालेज, जम्मू 
[8 
(६) 
( 


इस समय जम्मू व कश्मीर राज्य में २४० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं जिनमें सरकार द्वारा 
प्रति वर्ष लगभग ३० लाख रुपये व्यय किये जा रहे हैं । 


निमत वेतन कर्मचारियों के लिये सहायता 
निम्न वेतन कर्मचारियों को सहायता देने की दृष्टि से सरकार ने वेतनों में वृद्धि की है 


जिससे प्रति वर्ष १.९० करोड़ रुपये का व्वय बढ़ा है। पेंशनयाफ्ता लोगों को मदद देने की 
सुंबधाएं दी गई हैं । 


आवास 


निम्न वेतन कर्मचारियों के लाभा्थ आवास योजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत जम्मू 
व कश्मीर राज्य में १००० से ऊपर मकान बनाये जा चुक हैं । 

नई घातुशों की खोज के लिये ५ करोड़ रुपये की अधिक्ृत 'पूंजी से एक खाद्यान्त निगम 
स्थापित किया गया है । निगम ने वयान में प्रतिदिन ६० टन सीमेन्ट उत्पादन करने वाला एक 
कारखाना खोला है। निकाहोमा में लिगनाइट और बुनियार में जिप्सम तथा कालाकोट में कोयले 
की खानों की खुदाई की जाएगी । इसके अलावा वोकसाइड, लोहा और भन्‍्य धातुओं की खोज के 
लिये भी कार्य किये जा रहे हैं । 

लोक सेवा आ्रायोग 


राज्य में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गयी है जिसके अध्यक्ष को हाईकोर्ट के 
जज की प्रतिष्ठा प्राप्त है और इस आयोग के दो सदस्य हैं । आयोग के सदस्यों की नियुक्ति सदरे- 
रियासत द्वारा की जाती है। 


बाढ़-नियंत्ररण 
जम्मू व करमीर में बाढ़-नियंत्रण के लिये एक मास्टर प्लान बनाया गया है। जम्मू प्रान्त 
में कई बांध खड़े किये गये हैं जिन पर १७.७० लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। कश्मीर घाटी बाढ़- 
नियंत्रण निगम के अन्तर्गत इस समय काम चल रहा है। इस स्कीम पर ५४ लाख रुपये 
व्यय होंगे । * 
का सोपोर में खुदाई की दो बड़ी मशीनें रगाई गयी हैं । प्रत्येक मशीन से जल की सतह के नीचे 
२५ फुट गहरी खुदाई होती है और कीचड़ आदि बाहर निकाला जाता है । कीचड़ और मिट्टी को 


३००० फूट लम्बी पाइप लाइन से आगे भेजा जाता है। प्रत्येक मशीन की कीमत लगभग ६ लाख 
रुपया है । 


३२० आजादी का पंद्रहंंवां वर्ष 


| | ! 


शान शारार 


अननयकम ्ग्डः 
है. 
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राज्य मंत्रिमण्डल 
सदर-ए-रियासत : श्री करणसिह 


मंत्रों विभाग 
बख्शी गुलाम मोहम्मद सामान्य प्रशासन, कानून और आदेश सेवाएं, 
प्रधान मंत्री मंत्रीमण्डल सम्वन्त्री काये, सचिवालय, सामुदायिक विकास, 


एन० ई० एस ०, गृह कार्य, सूचना और प्रसार, परिवहन, 
पर्यटन, केन्द्रीय क्रय, व्यापारिक एजेन्सीज, और योजना । 

श्री गुलाम मुहम्मद सादिक.. शिक्षा, वाचनालय, श्रनुसंधान और प्रचार, एन० सी ० सी ०, 
कला और संस्कृति अकादमी । 


श्री गिरधारीलाल डोगरा' वित्त और बजठ, औद्योगिक वित्त निगम, चुगी और कर, 
इत्यादि । 
श्री मीर कासिम भू-राजस्व और पुनर्वास । 
श्री दीनानाथ महाजन न्याय, वन और मछली उद्योग इत्यादि । 
श्री शमसुद्दीत सड़क और बिल्डिंग, सिंचाई, विद्युत, भ्रावास, जल-वितरण, 
इत्यादि । 
श्री चुन्नीलाल कोतवाल सावंजनिक स्वास्थ्य, जेल, टाउनएरिया कमेटी, 
॥ म्य निश्चिपह्टी ज, चिकित्सा कालेज, श्रम संगठन । 
श्री मीर असदुल्ला खाद्य और कृषि, ' तु «शा ४१४६० । 
श्री डी० पी ० दर उद्योग, भू-शास्त्र और खानें, नए उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, 
कुटीर उद्योग । 
राज्य मंत्री : 
श्री भगत छज्जुराम राजकीय सेवाएं, सामुद्ययिक विकास । 
श्री गुलाम नव्बी सोगामी वन-उद्योग 
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राजधानी : चंडीगढ़ 


: ३६ : क्षेत्रफल : ४६,२७६ मील 
आबादी : २,०२,९८ १५१ 
पंजाब भाषाएं : हिन्दी और पंजाबी 


वर्ष १९६१-६२ में सभी क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त हुई हैं। इस अवधि में मास्टर ताराधचिह 
द्वारा आमरण व्रत एवं इसके प्रत्युत्तर में श्री सूयदेव द्वारा ऐसा ब्त शुरू करने से जो साम्प्रदायिक 
तनाव उत्पन्न हो गया था वह न केवल सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया अपितु राज्य विधान- 
मंडल और लोक सभा के सामान्य चुनाव शान्तिपूवेक सम्पत्त हो गए और जनसाधारण के 
कल्याण के लिए कार्यक्रम और नीतियां निर्धारित करने सम्बन्धी कार्य सम्पूर्ण कर लिए गए । 

राज्य की २३१.४० करोड़ रुपयों की तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ बहुत ही उत्साह- 
वर्धक रहा । आलोच्य वर्ष में खर्चे करने के लिए जो ३९.८५ करोड़ (रुपए की राशि निर्धारित 
की गई थी उसमें से संशोधित अनुमानों के श्रनुसार ३४.९६ करोड़ रुपए ख्च हुए । इस प्रकार 
औसत रूप से ९० प्रतिशत कार्य हुआ । 

कृषि क्षेत्र में वास्तविक उत्पादन के, जो वास्तविक झअंतिम आंकड़े उपलब्ध हैं, उनसे प्रगट 
होता है कि दूसरी योजना के लिए निश्चित लक्ष्य न केवल प्राप्त कर लिए गए झपितु कुछ स्थितियों 
में बढ़ गए । चकबन्दी और जुज़ारों के पुनर्वास के सम्बन्ध में भी यह राज्य अग्रणी है। भूमिधारण 
कानून के अधौन अतिरिक्त धंकन का कार्य भी लगभग समाप्त हो चुका है। 

इस वर्ष की प्रमुख घटना पंचायती राज की स्थापना है जिसका औपचारिक रूप से उद्‌- 
घाटन प्रधान मंत्री ने गांधीजी के जन्म-दिवस पर किया था। परिणामस्वरूप राज्य में १३,४३६ 
पंचायतों, २२६ खंड समितियों और १८ जिला परिषदों ने कार्य आरंभ कर दिया है। 

१ अप्रैल, १९६१ से निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जारी करने के सम्बन्ध में 
जनता की ओर से योगदान आशाझ्ों से अधिक रहा। विशेष रूप से लड़कियों की संस्था में बुद्धि 
१३८ प्रतिशत तक हुई। ८१ खंडों की प्रारंभिक कक्षाओं के ५ छाख बालकों के लिए भोजन की 
व्यवस्था सम्बन्धी एक भारी कार्यक्रम प्रारंभ करता, कृषि एवं पंजाबी विश्वविद्यालयों की स्थापना 
और निःशुल्क शिक्षा की रियायत को बढ़ाना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम हैं जिनका शिक्षा के क्षेत्र में 
उल्लेख करना आवश्यक है। 

इस वर्ष के मध्य भाखड़ा बांध का कार्य लगभग सम्पन्न हो चुका है, केवल थोड़ा-सा 
सहायक कार्य शेष है जो कि दिसम्बर १९६२ तक समाप्त हो जाएगा। ९०, ००० किलोवाट सामथ्ये 
की बिजली उत्पन्त करने वाला बाएं किनारे के विजलीघर का पांचवां अर्थात्‌ श्रन्तिम यूनिट 
दिसम्बर १९६१ में प्रधान मंत्री द्वारा जारी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में बिजली 
उत्पादन करने की क्षमता दुगनी हो गई है । भाखड़ा बांध के दाएं किनारे के बिजलीघर और ब्यास 
बांध की परियोजनाओं पर भी काम जारी हो गया है । 

इस वर्ष के कुछ भर प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं : प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करने की 
तीति के अनुसार तहुसीलों को सब-डिविज़नों में परिवर्तित करना, लाहौल और स्पीति के पर्वतीय 


३२४ श्राज्ञादी का पन्द्रहवाँ वर्ष 


क्षेत्रों का विकास, ग्राम क्षेत्रों में सड़कों और सड़क यातायात, सेवा सहकारिता और उद्योगों का 
प्रसार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाश्रों में वृद्धि आदि । 


वित्तीय स्थिति 


१९६१-६२ के बजट अनुमानों के अनुसार राजस्व और व्यय के आंकड़े क्रमश: ८७.०१ 
करोड़ और ८७.१५ करोड़ रुपए थे। इस प्रकार १४ लाख रुपयों का धाटा रहा जब कि गत वर्ष के 
अनुमानों में ९६ ल।ख रुपयों की कमी थी। 

वर्ष १९६२-६३ के राज्य बजट में पूंजी खर्चे की व्यवस्था २३.४० करोड़ रुपए की हैं जब 
कि वर्ष १९६१-६२ में १९.९४ करोड़ रुपए की थी । 

तीसरी पंचवर्षीय योजना की २३१.४० करोड़ रुपयों की प्रस्तावित राशि में से १९६२-६३ 
के लिए ४३.३९ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गईं जब कि पिछले वर्ष के लिए ३८.९१ करोड़ 
(संशोधित अनुमान) प्रदान किए गए थे। राज्य की तीसरी पांच साला योजना के लिए केन्द्र द्वारा 
१३४ करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं । 

वर्ष १९६२-६३ के बजट की मुख्य बात यह है कि राज्य की योजनाश्रों के लिए वित्त व्यवस्था 
करते के उद्देश्य से किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं रखा गया फिर भी हरिजनों के कल्याण के लिए 
४ करोड़ रुपए तक निधि एकत्रित करने का साहसिक पग उठाया गया है । 


आर 


खाद्य और कृषि 


राज्य ने भारत का अन्न भंडार होने की परम्परा बताए रखी और विभिन्‍न कृषि पदार्थों 
का उत्पादन बढ़ाने में पर्याप्त प्रगति की । इन आंकड़ों का विवरण इस प्रकार है :-- 

वर्ष १९५०-५१ के ३४.८३ लाख टन खाद्यास्तों की तुलना में ६३.७८ लाख टन तक वृद्धि, 
३.१५ लाख कपास की गांठों से बढ़ कर ८.०२ लाख गांठ, गन्‍ते को ४.४२ छाख टन से बढ़ कर 
९.९८ लाख टन और तिलहनों की १.१४ छाख टन से २.०६ रूख टन। इतना सब हछुछ संभव 
इसलिए हुआ क्‍यों कि राज्य में बेहतर शिक्षा, खोज और विस्तार सुविधाओं की व्यवस्था की 
गई थी। ह 

इस वर्ष की कृषि विकास संबन्धी कुछ महत्वपूरां प्रगति इस प्रकार है : कृषि विश्व- 
विद्यालय की स्थापना, फसल बीमा योजना लागू करना, लुधियाना में पंकेज प्रोग्राम शुरू करना, 
३५०० एकड़ बंजर भूमि का सुधार आदि । हिसार में कृषि कालेज शुरू करने और कृषि औजार 
तैयार करने के लिए केन्द्रीय सरकार से नीलीखेड़ी का वर्कंशाप खरीदने के लिए पग उठाए गए। 


विकास की ओर इस प्रकार की व्यवस्था की गई : छोटे सिंचाई कार्यो के लिए ८० लाख 
रुपए, रासायनिक खादों के लिए १६० लाख रुपए के ऋण, बागबानी के लिए ११.८० लाख रुपए, 
झौर ट्रेक्टर खरीदने के लिए १४ लाख रुपए । दूसरी योजना में जो २२२ बीज फार्म स्थापित किए 
गए थे उन्होंने इस वर्ष कार्यारंभ कर दिया। इसी दर्ष के मध्य २७.६८ लाख एकड़ क्षेत्र की 
चकबन्दी की गई । इस प्रकार सारे राज्य में जहां २१९.५० लाख रुपयों की चकबन्दी होनी है 
उनमें से १७५.१५ छाख एकड़ की चकबन्दी हो चुकी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सारा 
काये जून १९६५ तक सम्पन्न हो जाएगा। राज़्य की ७२ तहसीलों में से २६ तहसीलों में काम 


पूरा हो चुका है। २० तहसीलों में ९० प्रतिशत से ग्रधिक काम हो चुका है । 


पंचायतें और सामुदायिक विकास - 


प्रधान मंत्री द्वारा पंजाब में पंचायती राज का उद्घाटन इस वर्ष की अति महत्वपूर्ण घटना 
थी । इसके परिणामस्वरूप १३,४३९ पंचायतों, २२६ खंड समितियों और १८ ज़िला परिषदों की 
स्थापना हुई । 

इस प्रयोग को वास्तविक रूप से सफल बनाने के लिए इस वर्ष क्षेत्रीय कर्मचारियों और 
पंचों को व्यापक प्रशिक्षण देने का काम जारी किया गया । इस उद्देश्य के लिए जिला रोहतक के 
राय नामक ग्राम में २० लाख रुपयों की लागत से कमला नेहरू नामक एक प्रमुख संस्था की स्था- 
पना की गई। इसी प्रकार की संस्थाएं जालन्धर और पटियाला डिवीजनों में भी स्थापित की जा 
रही हैं । राज्य की राजधानी चंडीगढ़ में पंचायतघर सहित पुस्तकालय भवन का निर्माण हो रहा 
है जिस पर ४.८५ लाख रुपए खर्चे होने की संभावना है। 

ग्राम-क्षेत्रों के ८६ प्रतिशत क्षेत्र में कार्य कर रहे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन 
इस वर्ष पर्याप्त प्रगति हुई । 

इस वर्ष के अन्त तक २२८ खंडों में से २०८ खंड स्थापित हुए। इस कार्यक्रम का उत्साह- 
वर्धक पहलू छोगों का ऐच्छिक योगदान है। इस दिशा में यह राज्य देश में सबसे आगे है ।- 
दिसम्बर, १९६१ के अन्त तक लोगों के योगदात की राशि १३.७८ करोड़ रुपये है । दूसरी योजना 
में लोगों के योगदान की प्रति खंड औसत राशि ६.२७ लाख रुपए बेठती है जब कि भखिल 
भारतीय औसत ३.४६ छाख रुपए है। 


सहकारिताएं 


चूंकि एक विस्तृत और व्यापक कार्यक्रम जारी किया गया हैं इसलिए सहकारिता आन्दो- 
लन ने और अधिक प्रगति की । इस अभियान के अधीन ९६ प्रतिशत गांव झा गए हैं और पिछले 
वर्ष की सदस्य संख्या १८ लाख से बढ़ कर २१ लाख तक हो गई और कार्यकारी पूंजी ६४ करोड़ 
से ७५ करोड़ रुपए हो गई। प्रति एक लाख व्यक्तियों के पीछे इस वर्ष समितियों की संख्या भी 
१५७ से बढ़कर १७० हो गई । 

ग्राम बचत में भी पंजाब और अन्य राज्यों से श्रागे है और कुल कार्यकारी पूंजी का २०.५ 
प्रतिशत राशि जमा हो गई है । सभी प्रकार की ३३,७२८ समितियों में से २९,१६८ प्राथमिक ग्राम 
सुधार समितियां हैं जिनके अश्रधीन राज्य के २०.२९० ग्राम आते हैं। तीसरी योजना के अन्त तक 
प्रत्येक ग्राम में एक सेवा सहकारिता स्थापित करने के लक्ष्य की पूति के सम्बन्ध में १३,१०७ ऐसी 
सहकारिताएं पहले ही स्थापित ही चुकी हैं । 

उत्पादकों को भ्रच्छा लाभ दिलाने के'उद्देश्य से १८१ हाट समितियां इस समय कार्यरत 
हैं। इन समितियों ने १९६०-६१ में ४.१२ करोड़ के मूल्य के माल का कारोबार किया । 

इस बर्ष के अन्त तक जो अन्य सहकारिताएं कार्यरत थीं वे इस प्रकार हैं: १,१२६ सहकारी 
कृषि समितियां, ४,२७६ औद्योगिक सहकारिताएं, १,०१५ श्रम एवं निर्माण समितियां तथा ८३२ 
महिला सहका रिताएं । 


३२४ श्राज़ादी का पनद्रह॒वाँ व 


क्षेत्रों का विकास, ग्राम क्षेत्रों में सड़कों और सड़क यातायात, सेवा सहकारिता और उद्योगों का 
प्रसार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि श्रादि । 


वित्तीय स्थिति 


१९६१-६२ के बजट अनुमानों के अनुसार राजस्व और व्यय के आंकड़े क्रमश: ८७.०१ 
करोड़ और ८७.१५ करोड़ रुपए थे। इस प्रकार १४ लाख रुपयों का घाटा रहा जब कि गत वर्ष के 
अनुमानों में ९६ लाख रुपयों की कमी थी । 

वर्ष १९६२-६३ के राज्य बजट में पंजी खर्च की व्यवस्था २३.४० करोड़ रुपए की हैं जब 
कि वर्ष १९६१-६२ में १९,९४ करोड़ रुपए की थी । 

तीसरी पंचवर्षीय योजना की २३१.४० करोड़ रुपयों की प्रस्तावित राशि में से १९६२-६३ 
के लिए ४३.३९ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई जब कि पिछले वर्ष के लिए ३८.९१ करोड़ 
(संशोधित अनुमान) प्रदान किए गए थे। राज्य की तीसरी पांच साला योजना के लिए केन्द्र द्वारा 
१३४ करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं । 

वर्ष १९६२-६३ के बजट की मुख्य बात यह है कि राज्य की योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था 
करने के उद्देश्य से किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं रखा गया फिर भी हरिजनों के कल्याण के लिए 
४ करोड़ रुपए तक निधि एकत्रित करने का साहसिक पग उठाया गया है | 


खाद्य ओर कृषि 


राज्य ने भारत का श्न्न भंडार होने की परम्परा बताए रखी और विभिन्‍न कृषि पदार्थों 
का उत्पादन बढ़ाने में पर्याप्त प्रगति की । इन आंकड़ों का विवरण इस प्रकार हैं :--- 

वर्ष १९५०-५१ के ३४.८३ लाख टन खाद्यान्‍्नों की तुलना में ६३.७८ लाख टन तक वृद्धि, 
३.१५ लाख कपास की गांठों से बढ़ कर ८.०२ लाख गांठे, गन्ने की ४.४२ लाख टन से बढ़ कर 
९.९८ लाख टन और तिलहनों की १.१४ लाख टन से २.०६ लाख टन। इतना सब कुछ संभव 
इसलिए हुआ क्‍यों कि राज्य में बेहतर शिक्षा, खोज और विस्तार सुविधाओं की व्यवस्था कौ 
गई थी । ह 

इस वर्ष की कृषि विकास संबन्धी कुछ महत्वपूर्ण प्रगति इस प्रकार है: कृषि विश्व- 
विद्यालय की स्थापना, फसल बीमा योजना लागू करना, लुधियाना में पैकेज प्रोग्राम शुरू करना, 
३५०० एकड़ बंजर भूमि का सुधार आदि । हिसार में कृषि कालेज शुरू करने श्रौर कृषि औजार 
तैयार करने के लिए केन्द्रीय सरकार से नीलीखेड़ी का वकंशाप खरीदने के लिए पग उठाए गए। 


विकास की श्रोर इस प्रकार की व्यवस्था की गई : छोटे सिंचाई कार्यो के लिए ८० लाख 
रुपए, रासायन्तिक खादों के लिए १६० लाख रुपए के ऋण, बागबानी के लिए ११.८० लाख रुपए, 
श्रौर ट्रेक्टर खरीदने के लिए १४ लाख रुपए । दूसरी योजना में जो २२२ बीज फार्म स्थापित किए 
गए थे उन्होंने इस वर्ष कार्यारंभ कर दिया। इसी द्ष के मध्य २७.६८ लाख एकड़ क्षेत्र की 
चकबन्दी की गई। इस प्रकार सारे राज्य में जहां २१९.५० लाख रुपयों की चकबन्दी होनी हैं 
उनमें से १७५.१५ छाख एकड़ की चकबन्दी हो चुकी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सारा 
कार्य जून १९६५ तक सम्पन्न हो जाएगा। राज्य की ७२ तहसीछों में से २६ तहसीलों में काम 


३२५ 
पूरा हो चुका है । २० तहसीलों में ९० प्रतिशत से भ्रधिक काम हो चुका है । 


पंचायतें श्लोर सामुदायिक विकास 


प्रधान मंत्री द्वारा पंजाब में पंचायती राज का उद्घाटन इस वर्ष की अति महत्वपूर्ण घटना 
थी । इसके परिणामस्वरूप १३,४३९ पंचायतों, २२६ खंड समितियों और १८ जिला परिषदों की 
स्थापना हुई । 

इस प्रयोग को वास्तविक रूप से सफल बनाने के लिए इस वर्ष क्षेत्रीय कर्मचारियों और 
पंचों को व्यापक प्रशिक्षण देने का काम जारी किया गया | इस उद्देश्य के लिए जिला रोहतक के 
राय नामक ग्राम में २० लाख रुपयों की लागत से कमला नेहरू नामक एक प्रमुख संस्था की स्था- 
पत्ता की गई | इसी प्रकार की संस्थाएं जालन्धर और पटियाला डिवीज़नों में भी स्थापित की जा 
रही हैं । राज्य की राजधानी चंडीगढ़ में पंचायतघर सहित पुस्तकालय भवन का निर्माण हो रहा 
है जिस पर ४.८५ लाख रुपए खर्च होने की संभावना है । 

ग्राम-क्षेत्रों के 2६ प्रतिशत क्षेत्र में कार्य कर रहे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन 
इस वर्ष पर्याप्त प्रगति हुई । 

इस वर्ष के अ्रन्त तक २२८ खंडों में से २०८ खंड स्थापित हुए। इस कार्यक्रम का उत्साह- 
वर्धक पहलू लोगों का ऐच्छिक योगदान है।इस दिशा में यह राज्य देश में सबसे आगे है ।- 
दिसम्बर, १९६१ के अन्त तक लोगों के योगदान की राशि १३.७८ करोड़ रुपये है । दूसरी योजना 
में लोगों के योगदान की प्रति खंड औसत राशि ६.२७ लाख रुपए बेठती है जब कि अखिल 
भारतीय औसत ३.४६ लाख रुपए है। 


सहका रिताएं 


चूंकि एक विस्तृत और व्यापक कार्यक्रम जारी किया गया हैं इसलिए सहकारिता आन्दो- 
लन ने और अधिक प्रगति की । इस अभियान के अधीन ९६ प्रतिशत गांव आ गए हैं और पिछले 
वर्ष की सदस्य संख्या १८ लाख से बढ़ कर २१ लाख तक हो गई और कार्यकारी पूंजी ६४ करोड़ 
से ७५ करोड़ रुपए हो गई। प्रति एक लाख व्यक्तियों के पीछे इस वर्ष समितियों की संख्या भी 
१५७ से बढ़कर १७० हो गई। 

ग्राम बचत में भी पंजाब और अन्य राज्यों से श्रागे है और कुल कार्यकारी पूंजी का २०.५ 
प्रतिशत राशि जमा हो गई है । सभी प्रकार की ३३,७२८ समितियों में से २१,१६८ प्राथमिक ग्राम 
सुधार समितियां हैं जिनके अधीन राज्य के २०.२९० ग्राम आते हैं। तीसरी योजना के अन्त तक 
प्रत्येक ग्राम में एक सेवा सहकारिता स्थापित करने के लक्ष्य की पूर्ति के सम्बन्ध में १३,१०७ ऐसी 
सहकारिताएं पहले ही स्थापित ही चुकी हैं । 

उत्पादकों को ग्रच्छा लाभ दिलाने के'उद्देश्य से १८१ हाट समितियां इस समय कायरत 
ः हैं। इन समितियों ने १९६०-६१ में ४.१२ करोड़ के मूल्य के माल का कारोबार किया। 
द इस बर्ष के अन्त तक जो अन्य सहकारिताएं कार्यरत थीं वे इस प्रकार हैं : १,१२६ सहकारी 
कृषि समितियां, ४,२७६ श्रौद्योगिक सहकारिताएं, १,०१५ श्रम एवं निर्माण समितियां तथा ८३२ 
महिला सहका रिताएं । 


३२६ आज्ञादी का पन्रह॒वाँ वर्ष 


भोगपुर, पानीपत श्रौर रोहतक की ३०,००० सदस्यों पर, जिनमें प्रधिकांश संख्या गन्ना 
उत्पादकों की है, भ्राधारित खंड सहकारी मिलें कार्य कर रही हैं और आगामी वर्ष तक मोरिडा, 
बठाला और नवांशहर की तीन और खांड मीलें कार्य आरंभ कर देगी । 


भूमि सुधार कार्य 


पृवेवर्ती पंजाब और पेप्सू के क्षेत्रों में कमशः लागू पंजाब भूधारणावधि सुरक्षा अधिनियम 
१९५३ ओर पेप्सू मुज़ारा कृषि भूमि भ्रधिनियम १९५५ द्वारा मुज़ारों को और सुरक्षण प्राप्त होते 
रहे । अधिनियम के उपबसन्धों के श्रनुसार अतिरिक्त क्षेत्र का अंकत करने का कार्य लगभग समाप्त 
हो चुका है और लगभग साढ़े तीन लाख स्टेंडड एकड़ भूमि बेदखल सुज़ारों और भूमिहीन कृषि 
मजदूरों को देने के लिए उपलब्ध हो गई है । हरिजनों की सहायता के लिए सरकार ने इन्हें बेची 
गई भूमि के बारे में हकशफा के अधिकार हठा दिए गए हैं और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के 
लिए ऐसे अधिकार उद्योग स्थापित करने था बतंमानः उद्योग का विस्तार करने के सम्बन्धी 
खरीदारों के लिए लागू कर दिए हैं। पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम १९४९ के उपबन्धों के 
प्रधीन हरिजनों को जो प्राथमिकता दी गई है उस के अनुसार मृज़ारों को भूमि पट्टे पर दी 
जाती रही । 


कु 


सिंचाई श्रोर बिजली 


इस वर्ष भाखड़ा बांध को निर्माण-कार्य लगभग समाप्त हो गया। केवरू कुछ सहायक 
कार्य शेष थे जो कि दिसम्बर १९६२ तक सम्पन्त हो जाएंगे। बाएं किनारे के पांचवें और 
अन्तिम बिजलीघर का प्रधान मंत्री ने दिसम्बर १९६१ में उद्घाटन किया था। इससे राज्य की 
बिजली उत्पादन क्षमता दुगनी अर्थात्‌ ३.२४ लाख किलोवाट से बढ़कर ६.५३ लाख किलोवाट 
हो गई। भाखड़ा के दाएं किनारे के ४८० मैंगाबाठ की सामर्थ्यवाले बिजलीघर पर कायें आरंभ 
हो गया है और श्राशा है कि तीसरी योजना के अन्त तक यह कार्य समाप्त हो जाएगा । 

इस वर्ष इन कामों की भी प्रगति हुई: भाखड़ा नहर, माधोपुर व्यास लिक, सरहिन्द 
फीडर प्राजेक्ट, पश्चिमी जमना नहर फीडर प्राजैक्ट का सुध्षार, सरहिन्द फीडर के निर्माण से 
प्राप्त सतलुज नदी के पाती का उपयोग, नलकूल श्रौर अन्य छोटी सिंचाई योजनाएं। १०८ मील 
लम्बी भाखड़ा नहरों, ३,१०० मील डिस्ट्रिब्यूटरियों, माधोपुर व्यास प्राजैक्ट भ्रौर सरहिन्द फीडर 
प्राजेक्ट के काय॑ लगभग पूर्ण हो गए हैं । परिणामस्वरूप इस वर्ष ५० ,००० एकड़ अतिरिक्त 
भूमि की सिंचाई हुई और कुल सिचित क्षेत्र ७३.७० लाख एकड़ हो गया जब कि १९४७-४८ में 
३६.७० लाख एकड़ सिचित क्षेत्र था । 

नहर सिंचाई योजनाओं के अछावा लगभग १,२३० नलक्‌प कार्यरत हैं | इस वर्ष ४०,००० 
एकड़ अतिरिक्‍त क्षेत्र नलकप सिंचाई के अन्त्गंत“अआा गया है। इस प्रकार कुल सिंचित क्षेत्र 
४,३६६,००० एकड़ हो गया जब कि १६५६ में २६,१६४ था। 

इस वर्ष बाढ़ तथा सेम की रोकथाम के लिए २.९० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई । 
इसके परिणामस्वरूप बाढ़ की रोकथाम के लिए १८ मील लम्बे बांध और ४५० मील लम्बी 
नालियां बनाई गईं जिनसे उनकी कुल रूम्बाई ऋ्मश: २८३ एवं २,२२५ मील हो गई । राज्य की 


तृतीय योजना में इस काम पर खर्च करने के लिए १५.०१ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 

भाखड़ा की भांति व्यास परियोजना के आारंभिक कार्यों पर काम हो रहा है। इस पर 
खर्च होने वाली २०० करोड़ रुपए की धनराक्षि में से तृतीय पंचवर्षीय झोजना में लगभग ४७.५० 
करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे । 


बिजली 


इस वर्ष राज्य में ६०० और गांवों में बिजली लाई गई तथा इस प्रकार ३,६०० मौलों में 
बिजली लगी जबकि १९४७ में कुल ५० मीलों में बिजली की व्यवस्था थी और तृतीय योजना 
का लक्ष्य ७,७०० गांवों में बिजली लगाना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अगले वर्ष में ८०० 
गांवों में बिजली लगाने का प्रस्ताव है जिनमें से ११० गांव पर्वतीय इलाकों में होंगे । लाहोल 
स्पीति के सुदूर इलाकों में ५० किलोवाट बिजली पैदा करने वः्ला वेकरी-हायडल पावर यूनिट 
स्थापित किया जा रहा है। 


सड़कें तथा यातायात 


इस वर्ष राज्य में २५० लाख रुपए की लागत से ३५० मील लम्बी नई सड़क॑ बनाई गई 
प्रोर इस प्रकार कुल ६६५० मील हरूम्बी सड़कें बन चुकी हैं। दो प्रसिद्ध पुल एक व्यास नदी पर 
डेरा गोपीपुर के स्थान पर जो होशियारपुर और कांगड़ा जिलों को मिलता है तथा दूसरा ऊना 
के समीप स्वान नदी पर बनाए गए और यातायात के लिए खोऊ दिए गए। 

आलोच्य वर्ष के दौरान यातायात की सुवियाएं देने के लिए २९ नए रूट सार्वजनिक क्षेत्र 
में चालू किए गए। अब ७१६ सरकारी बसें प्रतिदिन ५,००० मीलों में चल रही हैं। प्रति मील के 
खर्च एवं लाभ की दृष्टि से हमारा राज्य सबसे ग्ागे है। 

एक्सप्रेस एवं मार्ग में न रुकने वाली बसों की बढ़ती हुई सर्वप्रियता के कारण इस वर्ष 
में इनकी संख्या ६ से १३ कर दी गई है। प्रसिद्ध नगरों के बीच चलने वाली ८ डी-लक्स बस 
सेवाओं के अतिरिक्त एक एयर कंडीशन्ड बस सेवा मार्च, १९६२ से दिल्ली-चंडीगढ़ तथा नंगल 
मार्ग पर चालू कर दी गई है । 

मुसाफिरों को सुविधा देने की झोर भी ध्यान दिया जा रहा है तथा विभिन्‍न स्थानों पर 
बस स्टड निरमित किए गए हैं। १०,००० या इससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर में बस 
स्टेड निमित करने की योजनाएं भी विचाराधीन हैं । 


उद्योग 
इस वर्ष औद्योगिक क्षेत्र में विशेषतया बड़े तथा मध्यम उद्योगों में पर्याप्त उन्नति 
हुई । 
आलोच्य वर्ष के दौरान राज्य में औद्योगिक संस्थान स्थापित करने के लिए भारत 
सरकार ने १०० लायसेंस दिए । ये इस प्रकार हैं :--अखबारी कागज, सूती वस्त्र तथा कागज की 
मिलें, लोहा ढालने के कारखाने, मोटर साइकिलों के ढांचे, स्कूटर, वात'नुक चित उपकरण, बिजली 
का घरेलू सामान, पानी के मीटर, बिजली के ट्रांसमीशन टावर, हौज़री की सुइयां, रबड़ के टायर 


। 


३२८ आजादी का पर्दवहवाँ वर्ण 


प्रौर ट्यूबें, तथा! औद्योगिक अलकोहल और वनस्पति तेल । बल्‍्लभगढ़ स्थित गुड ईयर रबड़ 
टायर फैक्टरी तथा' चंडीगढ़ स्थित कृमि नाशक औषधियां, बिजली के मीटर और हौज़री की 
सुश्यां बनाने वाले कारखानों ने काम करना आरंभ कर दिया है तथा भारत सरकार द्वारा १० 
करोड़ रुपए की लागत से पिजौर में स्थापित की जाने वाली मशीन टूल फेक्टरी बनाने का काम 
प्रगति पर है। प्राइवेट क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली न्यूज़ प्रिट फैक्टरी पर अगले वर्ष एक वर्षीय 
योजना के ग्रधीन एक करोड़ रुपए खर्च करते की व्यवस्था की गई है । 

लघु उद्योगों में और भी प्रगति हुई है ॥ गत वर्षों के मुकाबले इस वर्ष कागज तथा 
हौज़री की चीज़ों में ५० प्रतिशत, मशीनों के पुर्जो में ४० प्रतिशत, खेलों के सामान में २५ 
प्रतिशत, साईकिलों में २० प्रतिशत और पीतल को चीज़ों के उत्पादन में १० प्रतिशत की वृद्धि हुई 
है। सूती वस्त्र, वेश्ञानिक उपकरण, खांड बिजली का सामान और लकड़ी के पेच, बोल्ट तथा' नटों 
आदिके उत्पादन में भी वृद्धि हुई 4इस वर्ष स्थापित की गई नई प्रकार की फंक्टरियों में घड़ियां, 
कलाक और टाईमपीस बनाने के कारखाने भी शामिल हैं। 


लुधियाना, नीलोखेड़ी, सोनीपत, मालेरकोटला और बटाला में पांच औद्योगिक बस्तियां 
बसाने का काम इस वर्ष लगभग पूरा हो गया । 


तृतीय योजना में ८2८२ औद्योगिक बस्तियां (७२ ग्राम तथा १० नगरों में) बसाने के प्रस्ताव 
के अतिरिक्त १० ग्राम बस्तियां एवं १० ग्राम विकास केन्द्र और नगरों में ४ नई बस्तियां बसाने के 
लिए पृग उठाए गए। ््ि 

इस वर्ष राज्य में अमृतसर में बिजली का सामान बनाने का केन्द्र, मोगा में इलेक्ट्रीकल 
इंजीनियरिंग सहित ताप देने का केन्द्र, स्तर निर्धारण केन्द्र स्थापित करने, फैक्टरी आपरेटरों 
एवं कारोीगरों को प्रशिक्षण देने एवं लघु उद्योगों के लिए सहकारी स्कीम चलाने और हथखडडी 
चलाने की अन्य योजनाएं चलाई गई । इस वर्ष छोटे उद्योगों को ग्राथिक सहायता के रूप में 
७२.५१ लाख रुपए दिए गए और श्रौद्योगिक प्रशिक्षण की स्कीमों को चालू करने पर ६.५९ लाख 
रुपए व्यय किए गए । ह 


श्स 


. इस वर्ष श्रौद्योगिक विवाद की कोई बड़ी घटना नहीं घटी | ओऔद्योगिक सम्बन्ध श्रच्छे रखने के 
उद्देश्य से समभोते का काम प्रबन्धक काम से ग्लग कर दिया गया और ६ समभौता कराने वाले 
अधिकारी तथा उच्च कार्यालयों में एक-एक समभौता कराने वाला मुख्य अधिकारी नियुक्त किए 
गए । इसके परिणामस्वरूप गत वर्ष औद्योगिक फगड़ों की संख्या २,०३६ से घटकर १,३२१ हो गई । 
इनमें से८८६ झगड़े समभौते द्वारा निपटाए गए । फँसले करने के लिए भेजे गए भगड़ों की संख्या 
४५७ से कम होकर १४४ रह गई। 


इस वर्ष किए गए अन्य कार्यों में कम से कम मजदूरी निर्धारित करने के कानून के भ्रधीन 
दो और उद्योग शामिल किए गए । इनके नाम हैं-धातु और रोलिंग कारखाने तथा 
पीतल, ताम्बा और एलमोनियम के बतंन तैयार करने के कारखाने । इस प्रकार इनकी कुल संख्या 
१९ हो गईं है। २१ श्रम कल्याण केन्द्रों में सब्तोषजनक रूप से कार्य करना, यातायात कर्मचारी 


पंजाओं ३२५९ 


कानून लागू करना तथा हिसार, सोनीपत, अबोहर, फरीदाबाद, फगवाड़ा में कर्मचारी राज्य बीमा 
स्कीम चालू करना 6 यह बीमा योजना ५५ परारों में चालू की गई है । राज्य में आजकल 
प्‌ हु हैं ५ क भें 
५,००० श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा स्वोम के अधीन आ गए हैं । तृतीय पंचवर्षीय योजना में 


कक पक फरीदाबाद, लुधियाना, जालन्धर और धर्मपुर में फैक्टरी मजदूरों के लिए 
अस्पताल बनाए जाएगे। 


स्वास्थ्य 


१९५१ में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जहां ११७ लाख रुपए की व्यवस्था 
थी वहां यह राशि १९६२-६३ में ५६५ लाख रुपए तक हो गई । इन स्कीमों के परिणामस्वरूप 
वर्ष १९५६ में जहां प्रति हजार व्यक्ति मृत्यु १५०९३ हजार थी वहां भ्रव घटकर ११.४३ बच्चों 
की ११९.१ से घटकर ९१.८६ तथा प्र पति केसों में १.५६ से कम होकर ०७० हो गई। 

इस वर्ष ४२ नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए तथा ल।हौल-स्पिति के अनुसूचित 
इलाकों में ताबो, किव्बर और सगतम के स्थान पर ३ डिस्पेंसरियां कायम की गईं । इसके 
अतिरिक्त पटियाला में पागलों के लिए एक और अस्पताल बनाने का काम जोरों पर है तथा 
ग्रामीण इलाकों में २५ परिवार नियोजन सेमिनार आयोजित किए गए । अब राज्य में काम 
कर रहे अस्पतालों और डिस्पेंसरियों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संड्या ८४२, प्रसृति _ 
तथा शिशु कल्याण केन्द्रों की गणना १२८ और पारिवार नियोजन क्लिनिकों की ग्रितती ११५ 

। इन अस्पतालों में १३, २, ७० शैयाओ्रों का प्रबन्ध है जबकि १९५२ में केवल ९,१८३ शैयाप्रों 
को व्यवस्था थी । 

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निरूपण अवस्था में प्रविष्ट हों गया है। कथित 
वर्ष के दौरान मलेरिया के २९४ केस देखे गए जबकि इस कार्यक्रम के आरम्भ होने से पहिले 
इस बीमारी के ७ से ८ लाख केस होते थे। पिछले चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन गुड़गांव 
जिले में मार्ग-दशेक परियोजना के रूप में लागू किया गया। इस कार्यक्रम को हिसार और महेन्द्र गढ़ 
जिलों में भी लागू किया गया है और ३ वर्ष के समय में सारे राज्य में इस कार्यक्रम के चालू हो 
जाने की संभावना है । 

तपेदिक के खतरे को दूर करने के लिए कई पग उठाए गए । हिसार, रोहतक, गुरदासपुर, 
प्रम्बाला में तपेदिक क्लिनिक स्थापित करना, प्राईवेट तपेदिक क्लिनिकों को १.४५ लाख 
रुपए के सहायतानुदान देना तथा १:८० लाख रुपए की कीमत की दवाइयां देना और गरीब 
बीमारों को ०५० लाख रुपए तक को ग्राथिक सहायता देना आदि भी इसमें शामिल हैं। 
-इस वर्ष में बी० सी० जी० कार्यक्रम क्रेश्रतीन १७ लाख से भी प्रधिक लोगों का निरीक्षण 
किया गया तथा लगभग ६ लाख आदनिदे को टीके लगाए गए। नए पंदा हुए बच्चों को टीके लगाने 
की स्कीम भी लागू की गई है। हु 

कांगड़ा जिले में कुष्ठ उन्मूलन स्क्रोम़ के अधीन कंडभाढ़ी तथा मंतर सर्वेक्षण केन्द्रों सहित 
तीन क्षेत्रीय यूनिठों में कार्य होता रहा। राज्य में विदेशी प्रचारक संस्थाओं द्वारा चलाए जाने 
वाले चार कुष्ठ गृहों के लिए १.७९ लाख रुपये की धन राशि भी सहायतानुदान के रूप में 
दी गई। इस समय राज्य में ४ असताढ, ३० क्लिनिक और ७ कुष्ठ रोगियों की 


३३० 


हैं। होशियारपुर, गुरदासपुर, कांगड़ा और श्रमृतसर जिलों में केन्द्रीय सरकार की सहायता से 
हुकवर्म का नियन्त्रण किया जाता रहा । गुप्त रोगों के उपचार के लिए कुल्लू, कंडाघाट और धर्मपुर 
में तीन क्लिनिक काम फर रहे हैं। 

स्वास्थ्य सेवाओं की स्कीम के अन्तर्गत राज्य में ८ स्वास्थ्य क्लिनिक स्कूल खोले गए जिनमें 
४६,००० बच्चों का निरीक्षण किया गया । ३८८ डिस्पेंसरियां और पटियाला' स्थित अस्पताल आ्रायु- 
वेंदिक तरीके से बीमार लोंगों की सेवाएं करते रहे । 

स्वच्छ जल-वितरण कार्यक्रम के श्रधीन ६ शहरों और १७ गांवों में पानी की सुविधाएं तथा 
४ नगरों में गंदे पतनी के निकास की व्यवस्था की गई । इस काम के लिए राष्ट्रीय योजना में ५००४७ 
लाख रुपए की व्यवस्था की गई। 


शिक्षा 


राज्य में शिक्षा ने भी लगातार प्रगति की एवं इस कार्य के लिए वर्ष के बजट के प्ननुमान 
के भ्रनुसार १२०१ करोड़ रुपए की धन राश्नि निर्धारित की गई जबकि वर्ष १९५६-५७ में ५३८ 
करोड़ खर्च किए गए थे। 

तृतीय पंचवर्षीय योजना में ११ वर्ष की आयू के बच्चों को निशुल्क एवं भ्रनिवाये 
शिक्षा देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए १ अप्रैल, १९६१ से इस राज्य में ६ से ७ वर्ष की 
आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाता अनिवार्य कर दिया गया । हमारे लिए यह एक गर्व का विषय 
है कि प्रथम श्रेणी के बच्चों की संझ्या ढुगुनी से भी अधिक आ्र्थात ७.८५ लाख हो गई जबकि 
लड़कियों की संख्या में १३८ प्रतिशत से भी भ्रधिक वृद्धि हुई । 

इस वर्ष ११ से १४ और से १७ वर्ष की आयु के बच्चों को जिनकी संख्या तृतीय 
योजना में क्रमशः ३५ तथा १७ प्रतिशत तक बढ़ जाने की संभावना है, शिक्षा की सुविधाएं 
पहुंचाने के लिए कई पग उठाए गए। इनमें १६७ प्राईमरी स्कूलों का स्तर ऊचा करना, 
तीन नसेरियां एवं किडरर्गारिटन पाठशालाएं खोलना, १६०० पाठशालाओं को बेसिक पाठशालाओं 
में बदलने के लिए अनुदान देना एवं ३८ गवरनेमेंट हाई स्कूलों तथा ५० मिडल स्कूलों को हायर 
सैकंडरी स्कूलों में बदलना आ्रादि शामिल है । 

विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी प्राइवेट कालेजों में तीन वर्षीय 
डिग्री कोर्स चालू कर दिया गया है। इस वर्ष एक पूरा गृह विज्ञान कालेज, दो गवर्नमेंट कालेज 
एक जींद तथा दूसरा कुरुक्षेत्र में, एक कालेज तथा एक छात्रावास सहित खेलों का स्कूल स्थापित 
किया गया और गवर्नमेंट शरीरिक शिक्षा कालेज को तीन वर्षीय डिग्री कोर्स में परिवर्तित कर 
दिया गया । इसके परिणामस्वरूप राज्य में श्राजकल १३४ कालेज हैं जबकि १९४७ में इनकी 
संख्या केवल २९ थी । ह 


इस वर्ष की एक अन्य प्रसिद्ध घटना भारत' सरकार द्वारा कुंजपुरा तथा कपूर में 
दो सैनिक स्कूलों की स्थापना करना है जिनके लिए भूमि एवं भवन राज्य सरकार ने दिये हैं । 
यहां यह वर्णन करने योग्य है कि गत वर्ष इसी तरह का एक स्कूल नाभा में चालू किया गया 
जब कि कंडाघाट में इस तरह का एक फौजी स्कूल कार्य कर रहा है । 

सरकारी शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले लड़कों के लिए ग्राठवीं कक्षा तक तथा लड़कियों 


पंजाब ३३१ 
के लिए नवीं क्लास तक निशुल्कशिक्षा करने में इस राज्य को देश में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । 
राज्य में डिप्लोमा स्तर तक निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने की भी व्यवस्था की गई हे 
भ्रप्रेल, १६६२ से दसवीं कक्षा की लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा एवं १०० रुपए तक मासि 
वेतन पाने वाले लोगों के लड़कों को दसवीं क्लास तक आधी फीस की रियायतें दे दी गई हैं । इस 
लगभग २७.७५ लाख रुपए की हानि होने की संभवना है । 

पंजाबी भाषा के विकास पर विशेष जोर देने के लिए नया विश्वविद्यालय एवं लुधियाना 
में करषि विश्वविद्यालयकायम किया गया तथा एक और बवृहत दुग्ध सप्लाई योजना जिससे 
लगभग ५ लाख बच्चों को पाऊडर से तैयारशुदा दूध देने की व्यवस्था है, चालू की गई है । इस 
परियोजना के अधीन ८१ खंडों के बालक दूध प्राप्त कर रहे हैं । 
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प्राविधिक शिक्षा 


इस वर्ष प्राविधिक शिक्षा में भी बहुत प्रगति हुई एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए 
निर्धारित की गई ७.२९ करोड़ रुपए की धन राशि में से १.११ करोड़ रुपए इस साल खर्च करने 
के लिए रखे गए। होनहार विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और ब्याज से कर्जे दिए जाते हैं और इस 
वर्ष झज्जर में एक पालिटैकनिक और चंडीगढ़ में एक स्थापत्यकला सम्बन्धी कालेज चालू किया 
गया है । ु 

तृतीय पंचवर्षीय योजना में चालू की जाने वाली विभिन्‍्त स्कीमों के परिणामस्वरूप 
प्राविधिक शिक्षा संस्थाश्रों में डिग्री एवं डिप्लोमा क्‍्लासों के विद्याथियों को दाखिल करने की संख्या 
क्रमश: ४८० से ८५० एवं १९,६२० से २,५८० तक हो जाने की संभावना है। प्राविधिक शिक्षा 
को ओर बढ़ावा देने के लिए सारे राज्य में डिप्लोमा स्तर तक यह शिक्षा नि.शुल्क की जा 
रही है। 


राजधानी परियोजना 


भारत के आधुनिकतम नगर चंडीगढ़ में सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों में इमारतें 
बनाने सम्बन्धी कार्य में प्रगति हुई है । भारत सरकार ने हवाई अड्डे को वायु सेना के एक बड़े 
स्टेशन में परिवर्तन करने का फैसला किया है तथा इस दिशा में काम पहले ही आरंभ हो चुका 
है । छावनी विकसित करने का काम भी शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है। औद्योगिक क्षेत्र में 
कृमिनाशक औषधियां बनाने एवं सुइयां बनाने के कारखाने में भी काम शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ 
में उपकरण बनाने की फैक्टरी एवं कसौली अ्रनुसंधान संस्थान तथा पंजौर में हिन्दुस्तान टूल 
फैक्टरी की स्थापना से नगर की प्रसिद्धि में श्रौर भी वृद्धि हो गई । 


भअष्टाच/र का उन्मूलन 


सरकारी कमचारियों में रिश्वत को खत्म करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया चौकसी 
विभाग ठोस कार्य करता रहा । इस वर्ष प्राप्त हुई १,५०० शिकायतों के आधार पर १,३२८ 
केसों में पछताछ की गई जिनमें से १,९४९ केस लगातार पूछताछ में परिवर्तित कर दिए गए। 
२६७ अधिकारियों को विभिन्‍न प्रकार के दंड दिए गए जिनमें से ६५ को नौकरी से भी हटा 


३३० आज़ादी का पन्‍द्रहवाँ वर्ष 


हैं। होशियारपुर, ग्रदासपुर, कांगड़ा और प्रमृतसर जिलों में केन्द्रीय सरकार की सहायता से 
हुकवर्म का नियन्त्रण किया जाता रहा। गुप्त रोगों के उपचार के लिए कुल्लू, कंडाघाट और धर्मपुर 
में तीन क्लिनिक काम कर रहे हैं। 

स्वास्थ्य सेवाश्रों की स्कीम के ग्रन्तर्गत राज्य में ८ स्वास्थ्य क्लिनिक स्कूल खोले गए जिनमें 
४६,००० बच्चों का निरीक्षण किया गया । ३८८ डिस्पेंसरियां और पटियाला स्थित अस्पताल आ्रायु- 
बेंदिक तरीके से बीमार लोंगों की सेवाएं करते रहे । 

स्वच्छु जल-वितरण कार्यक्रम के श्रधीन ६ शहरों और १७ गांवों में पानी की सुविधाएं तथा 
४ नगरों में गंदे प।नी के निकास की व्यवस्था की गई । इस काम के लिए राष्ट्रीय योजना में ५००४७ 
लाख रुपए की व्यवस्था की गई । । 


5 शिक्षा 


राज्य में शिक्षा ने भी लगातार प्रगति की एवं इस कार्य के लिए वर्ष के बजट के अनुमान 
के अ्रनुसार १२०१ करोड़ रुपए की धन राशि निर्धारित की गई जबकि वर्ष १९५६-५७ में ५:३८ 
करोड़ खर्च किए गए थे। 

तृतीय पंचवर्षीय योजना में ११ वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क एवं श्रनिवाय 
शिक्षा देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए १ अप्रैल, १९६१ से इस राज्य में ६ से ७ वर्ष की 
आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाना अनिवार्य कर दिया गया । हमारे लिए यह एक गवे॑ का विषय 
है कि प्रथम श्रेणी के बच्चों की संझुया दुगुनी से भी अधिक श्रर्थात ७.८५ लाख हो गई जबकि 
लड़कियों की संख्या में १३८ प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई । 

इस वर्ष ११ से १४ और से १७ वर्ष की झायु के बच्चों को जिनकी संख्या तृतीय 
योजना में ऋमशः ३५ तथा १७ प्रतिशत तक बढ़ जाने की संभावना है, शिक्षा की सुविधाएं 
पहुंचाने के लिए कई पग उठाए गए। इनमें १६७ प्राईमरी स्कलों का स्‍तर ऊचा करना, 
तीन नसरियां एवं किडरग्गारटन पाठशालाएं खोलना, १६०० पाउालाओं को बेसिक पाठशालाओं 
में बदलने के लिए अनुदान देना एवं ३८ गवरनेमेंट हाई स्कूलों तथा ५० मिडल स्कूलों को हायर 
सैकंडरी स्कूलों में बदलना झ्रादि शामिल है । 

विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी प्राईवेट कालेजों में तीव वर्षीय 
डिग्री कोर्स चालू कर दिया गया है। इस वर्ष एक पूरा गृह विज्ञान कालेज, दो गवर्नमेंट कालेज 
एक जींद तथा दूसरा कुरुक्षेत्र में, एक कालेज तथा एक छात्रावास सहित खेलों का स्कूल स्थापित 
किया गया और गवनंमेंट शरीरिक शिक्षा कालेज को तीन वर्षीय डिग्री कोर्स में परिवर्तित कर 
दिया गया । इसके परिणामस्वरूप राज्य में श्राजजल १३४ कालेज हैं जबकि १९४७ में इनको 
संख्या केवल २९ थी । ह 


इस वर्ष की एक अन्‍य प्रसिद्ध घटना भारत सरकार द्वारा कुंजपुरा तथा कपूरथला में 
दो सैनिक स्कूलों की स्थापना करना है जिनके लिए भूमि एवं भवन राज्य सरकार ने दिये हैं । 
यहां यह वर्णन करने योग्य है कि गत वर्ष इसी तरह का एक स्कूल नाभा में चालू किया गया 
जब कि कंडाघाठ में इस तरह का एक फौजी स्कूल कार्य कर रहा है। 

सरकारी शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले लड़कों के लिए आ्राठवीं कक्षा तक तथा लड़कियों 


पंजाब ३३१ 


के लिए नवा क्लास तक [नशुल्कशिक्षा करने में इस राज्य को देश में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । 
राज्य में डिप्लोमा स्तर तक निःथुल्क प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने की भी व्यवस्था की गई है । 
प्रप्रेल, १६६२ से दसवीं कक्षा की लड़कियों को नि:शुल्क शिक्षा एवं १०७० रुपए तक मासिक 
वेतन पाने वाले लोगों के लड़कों को दसवीं क्लास तक आधी फीस की रियायतें दे दी गई हैं । इससे 
लगभग २७.७५ लाख रुपए की हानि होने की संभवता है । 

पंजाबी भाषा के विकास पर विशेष जोर देने के लिए नया विश्वविद्यालय एवं लुधियाना 
में कृपि विश्वविद्यालयकायम किया गया तथा एक और वृहत दुग्ध सप्लाई योजना जिससे 
लगभग ५ लाख बच्चों को पाऊडर से तैयारशुदा दूध देने की व्यवस्था है, चालू की गई है | इस 
परियोजना के अधीन ८१ खंडों के बालक दृध प्राप्त कर रहे हैं । 


प्रविधिक शिक्षा 


इस वर्ष प्राविधिक शिक्षा में भी बहुत प्रगति हुई एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए 
निर्धारित की गई ७.२९ करोड़ रुपए की धन राशि में से १.११ करोड़ रुपए इस साल खर्च करने 
के लिए रखे गए। होनहार विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और ब्याज से कर्जे दिए जाते है और इस 
वर्ष झज्जर में एक पालिटेकनिक और चंडीगढ़ में एक स्थापत्यकला सम्बन्धी कालेज चालू किया 
गया है । 

तृतीय पंचवर्षीय योजना में चालू की जाने वाली विभिन्‍न स्कीमों के परिणामस्वरूप 
प्राविधिक शिक्षा संस्थाश्रों में डिग्री एवं डिप्लोमा क्लासों के विद्यार्थियों को दाखिल करने की संख्या 
क्रमश: ४८० से ८५५० एवं १९,६२० से २,५८० तक हो जाने की संभावना है । प्राविधिक शिक्षा 
को ओर बढ़ावा देने के लिए सारे राज्य में डिप्लोमा स्तर तक यह शिक्षा नि.शुल्क की जा 
रह: है 


राजधानी परियोजना 


भारत के £ (5.१: -% नगर चंडीगढ़ मे सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों में इमारतें 
बनाने सम्बन्धी कार्य में प्रगति हुई है । भारत सरकार ने हवाई अड्डे को वायु सेना के एक बड़े 
स्टेशन में परिवर्तत करने का फैसला किया है तथा इस दिशा में काम पहले ही आरंभ हो चुका 
है । छावनी विकसित करने का काम भी शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है। औद्योगिक क्षेत्र में 
कृमिनाशक औषधियां बनाने एवं सुइयां बनाने के कारखाने में भी काम शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ 
में उपकरण बनाने की फैक्टरी एवं कसौली श्रनतुसंधान संस्थान तथा पंजौर में हिन्दुस्तान टूल 
फैक्टरी की स्थापना से नगर की प्रसिद्धि में और भी वृद्धि हो गई। 


भ्रष्टाचार का उन्मूलन 


सरकारी कमंचारियों में रिश्वत को खत्म करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया चौकसी 
विभाग ठोस कार्य करता रहा। इस वर्ष प्राप्त हुई १,५०० शिकायतों के आधार पर १,३२८ 
कैसों में पूछताछ की गई जिनमें से १,९४९ केस लगातार पूछताछ में परिवर्तित कर दिए गए। 
२६७ अधिकारियों को विभिन्‍न प्रकार के दंड दिए गए जिनमें से ६५ को नौकरी से भी हटा 


३३२ आँज्ादी का पखहवयां वर्ष 


दिया गया । 
समाज कल्यारं 


१९५५ में स्थापित किया गया समाज कल्याग निदेशालय राज्य में विभिन्‍त विभागों श्र 
संस्थानों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कल्याण के कार्यो के तालमेल का ध्यान रखता रहा । 


इस वर्ष तारादेवी और चायल के सुन्दर वातावरण में स्थित इन्दरा अवकाश सदन 
बाल भवन, करनाल, पानीपत में अन्धे बच्चों के लिए सरकारी संस्था, जालन्धर स्थित गंगे एवं 
बहरे बच्चों का स्कूल, करनाल के समीप मथुवन में सरकारी अनाथालय एवं अमृतसर, करनाल 
तथा फरीदकोट में स्थित तीन बाद की देखभाल के संस्थान और सोनीपत तथा जालून्धर में 
स्थापित किए। दो ग्राश्रयस्थल सन्तोषजनक काम करते रहे। इस वर्ष चंडीगढ़ में ४.७४ 
लाख रुपए की लागत से अतिरिक्त अवकाश सदन तथा प्रसिद्ध श्रौद्योगिक नगरों में बच्चों के क्लब 
स्थापित करने के प्रारंभिक पग उठाए गए । इस वर्ष अनाथ बच्चों को फिर से बसाने की स्कीम 
के अधीन भी काम आरंभ हो गया है तथा लगभग ८० ग्रनाथ बच्चे कुटुम्बों में बसाए गए हैं । 

स्त्रियों की आर्थिक एवं सामाजिक अवस्था को सुधारने तथा अनैतिक दुराचरण से बचाई 
गई स्त्रियों की रक्षा करने एवं उन्हें पुनर्वास की सुविधाएं देने के लिए कल्याण विस्तार परियोजना 
संतोषजनक काम कर रही है। सामुदायिक विकास के नमूने पर काम करने वाली सम्बद्ध परि- 
गोजना पर सरकार द्वारा खच॑ किए गए १.३८ लाख रुपए की धनराशि के अतिरिक्त इस वर्ष 
९.७५ लाख रुपए सहायता अनुदाव के रूप में दिए गए। 


अ्रनुसुचित जातियां एवं पिछड़ी श्रेणियां 

अनुसूचित जातियों और पिछड़े तथा विमुक्त वर्गों की आथिक तथा सामाजिक अवस्था में 
अधिक से अधिक सुधार करने की नीति पर जोरों से काम किया जाता रहा। इस वर्ष इस 
कार्य पर खर्च करने के लिए ४२.७३ लाख रुपए की व्यवस्था की गई । तृतीय योजना' में इस काम 
प्र २२२ लाख रुपए व्यय किए जाएंगे । 

थोड़े से थोड़े समय में विमुक्त जातियों की भलाई के काम को अधिक तेजी से चलाने के 
विचार से राज्य सरकार ने अस्थाई करों द्वारा धन एकत्रित करने का साहसपूर्णो पग उठाया है। 
इस स्कीम के अन्तर्गत हरिजनों के लिए मकान बनवाने एवं उनकी भलाई की स्कीमों पर खर्चे 
करने के लिए ४ करोड़ रुपए एकत्रित किए जाने की आशा है । 

लाहौल तथा स्पीति के शअ्रनुसूचित इलाके जिन्हें अप्रेल १९६० में एक पृथक जिले में 
परिवातित कर दिया गया, विकास के लिए इस वर्ष में २९ लाख रुपए व्यय किए गए। 


मंत्री 


सरदार प्रतापसिह कैरो 
मुख्य मंत्री 


डा० गोपीचन्द भार्गव 
श्री मोहनलाल 


सरदार दरबारासिह 


ज्ञानी करतार सिंह 


श्री बृषभान 


श्री गुरबंतासिह 

श्री रामसरन चन्द मित्तल 
श्री रनबीर सिंह 

सरदार अ्रजमेर सिंह 


श्री यश 

बीबी (डा०) प्रकाश कौर 
श्री हरबंसलाल 

श्री निरंजनसिंह तालिब 


ज्ञानी जेलसिंह 
श्री प्रेमसिह प्रेम 


श्री रामकिशन 


विभाग 


सामान्य प्रशासन, (राजनेतिक पीड़ित और प्रचार को मिला 
कर) उद्योग (कुटीर उद्योग को छोड़कर), शिक्षा (टक्‍्नीकल, 
मेंडीकल और झौद्योगिक शिक्षा सहित) । 

वित्त, सांख्यकी, कुटीर उद्योग । 

गृह (सतर्केत और एकता विभाग सहित) . खाद्य और पृरत्ति, 
स्थानीय सरकार (पंचायतों को छोड़ कर), न्याय । 
सामुदायिक विकास, पंचायत्‌ और पंचायती राज, पैकेज 
प्रोग्राम, सहकारिता । 

योजना, प्रिंटिंग और स्टशनरी, भाषाएं, खेल-कृद, हरिजन 
कल्याण और पिछड़ी जातियां (अनुसूचित जातियां और अनु- 
सूचित जन-जातियों सहित) ! 

प्ंजीगत योजना, चिकित्सा और स्वास्थ्य, आवास और 
गदी बस्तियों का सुधार, शहर और नगर आयोजस और 
वास्तु कला । 

कृषि वन, खेलकृद, भ्रमण, पहुड़ी क्षेत्र का विकास । 
श्रम, चंगी और कर, चुनाव । 

सिंचाई, बिजली, भाकरा बांध, मधुमक्खी परियोजना । 
राजस्व, जमीन की चकबन्दी सह्यायता और पुनर्वास । 


राज्य मंत्री 


शिक्षा (टेक्नीकल, मेडिकल और श्रौद्योगिक शिक्षा को छोड़ 
कर), सरदार प्रतापसिंह करो, मुख्य मंत्री से सम्बन्धित । 
स्थानीय विकास (पंचायतों को छोड़कर), पं ० मोहनलाल, 
गृह मंत्री से सम्बन्धित, समाज कल्याण । 

टेक्नीकल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा, 
सरदार प्रतापसिह करो, मुख्य मंत्री से सम्बन्धित । 
सावंजनिक निर्माण विभाग, इमारतें और सड़क, सावंजनिक 
स्वास्थ्य, इन्जीनियरिंग और परिवहन । 

जेल, पर्यु-निकित्दा, दुग्ध विकास और मत्स्य उद्योग । 
भ्रिंटिंग और स्टेशनरी, ज्ञानी करतारसिह, योजना मंत्री से 
सम्बन्धित । 

आवास श्रौर श्री बृषभान, पंजीगत परियोजना 

मंत्री से सम्बन्धित । 


३३४ 


श्री चांदराम 


श्री भगवतदयाल 


श्री यशवन्तराय 
बरुशी प्रतापर्सिह 


महाशय बनारसीदास 
चौ ० सुन्दरसिह 


सरदार हर१रणसिंह बरार 


श्रीमती ओमप्रभा जैन '* 


श्री हरी राम 


कैप्टन रतनसिह 
श्री हरचन्दर्सिह 


श्री तैय्यब हुसेन खां 


श्राज्ञादी का पर्वह॒वाँ वर्ष 


हरिजन कल्याण और पिछड़ी जातियां, ज्ञानी करतारसिह, 
योजना मंत्री से सम्बन्धित । 

श्रम, श्री रामसरन चन्द, श्रम और कर मंत्री से संबंधित, 
सहकारिता, सरदार दरबारासिह सामुदायिक विकास मंत्री 
से सम्बन्धित । 

उप-मंत्री 

सामान्य प्रशासन, सरदार प्रतापसिह करो, मुख्य मंत्री से 
सम्बन्धित । 

सामृदायिक विकास, सरदार दरबारासिह, सामुदायिक 
विकास मंत्री से सम्बन्धित । 

खाद्य और पृत्ति, श्री मोहनलाल, गृह मंत्री से सम्बन्धित । 
चुंगी और कर, श्री रामसरन चन्द मित्तल, श्रम और कर 
मंत्री से सम्बन्धित । 

सिंचाई, विद्युत, चौधरी रणबीरसिह, सिंचाई, बिजली 
मंत्री से सम्बन्धित, खेलक्‌द, ज्ञानी करतारसिह, योजना 
मंत्री से सम्बन्धित । 

शिक्षा (टेक्नीकल, मेडिकल और औद्योगिक शिक्षा को 
छोड़कर), श्री यश, राज्य मंत्री और सरदार प्रतापसिह करों, 
मुख्य मंत्री से सम्बन्धित । 

भ्रमण और पहाड़ी इलाकों का विकास, श्री ग्रबंतासिह, 
कृषि और वन मंत्री से सम्बन्धित । 

कृषि श्री ग्रबंता्सिहू, कृषि और वन मंत्री से सम्बन्धित । 
हरिजन कल्याण और पिछड़ी जातियां (अनुसूचित जाति 
और आदिम जाति सहित), 

श्री चांदराम, राज्य मंत्री और ज्ञानी करतारसिंह, योजना 
मंत्री से सम्बन्धित । 

पं० मोहनलाल, गृह मंत्री से सम्बन्धित । 

परिवहन, श्री निरंजनर्सिह तालिब, राज्य मंत्री से 
सम्बन्धित । 

चिकित्स। और स्वास्थ्य, श्री बृषभान, पूंजीगत परियोजना 
ग्रोर स्वास्थ्य-मंत्री से सम्बन्धित । 

सावजनिक निर्माण विभाग, श्री निरंजनसिह तालिब, .. 
राज्य मंत्री से सम्बन्धित । 
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दि इण्डिया शूगर्स « रिफाइनरीज 
लिमिटेड 


रजिस्टर्ड कार्यालय एवं कारखाना : 


। 

। 

| 

। 

होसपेट (बेल्लरोी जिला) १३६, मींडोज स्ट्रीट, फोर्ट, बस्बई-१ 
| हमारे निर्माण 

। स्वच्छ चीनी 

.. आ्राई० एस० एस० ग्रड २२-डी और २&६-ई० 


डिस्टिलरी वस्तुएं 


६६.५ प्रतिशत शक्ति के रेक्टीफाइड डिनेचड्ड स्पिरिट 


एकमात्र विक्रेता : 
अमल्गमेटेड कमशियल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड 
बम्बह : होसपेट ; मद्रास 


मनेजिंग एजेण्ट्स : 


दि इण्डिया शूगस एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड 
मद्रास एवं बम्बई 
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। 
| 
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३३४ 


श्री चांदराम 


श्री भगवतदयाल 


श्री यहवन्तराय 
बख्शी प्रतापसिह 


महाशय बनारसीदास 
चौ० सुन्दरासह 


सरदार हरवरणसिंह बरार 


श्रीमती ओमप्रभा जैन '* 


श्री हरीराम 


कैप्टन रतनसिह 
श्री हरचन्दर्सिह 


श्री तैय्यब हुसेन खां 


आ्राज़ादोी का पन्द्रहवाँ वर्ष 


हरिजन कल्याण और पिछड़ी जातियां, ज्ञानी करतारसिह, 
योजना मंत्री से सम्बन्धित । 

श्रम, श्री रामतरन चन्द, श्रम और कर मंत्री से संबंधित, 
सहकारिता, सरदार दरबारासिह सामुदायिक विकास मंत्रो 
से सम्बन्धित । 

उप-मंत्री 

सामान्य प्रशासन, सरदार प्रतापसिह करो, मुख्य मंत्री से 
सम्बन्धित । 

सामुदायिक विकास, सरदार दरबारासिह, सामुदायिक 
विकास मंत्री से सम्बन्धित । 

खाद्य और पृत्ति, श्री मोहनलाल, गृह मंत्री से सम्बन्धित । 
चंगी और कर, भ्री रामसरन चन्द मित्तल, श्रम और कर 
मंत्री से सम्बन्धित । 

सिंचाई, विद्युत, चौधरी रणबीरसिह, सिंचाई, बिजली 
मंत्री से सम्बन्धित, खेलकूद, ज्ञानी करतारसिंह, योजना 
मंत्री से सम्बन्धित । 

शिक्षा (टेक्नीकल, मेडिकल और औद्योगिक शिक्षा को 
छोड़कर), श्री यश, राज्य मंत्री और सरदार प्रतापसिह करों, 
मुख्य मंत्री से सम्बन्धित । 

भ्रमण और पहाड़ी इलाकों का विकास, श्री ग्रबंतासिह, 
कृषि और वन मंत्री से सम्बन्धित । 

कृषि श्री ग्रबंतार्सिह, कृषि और वन मंत्री से सम्बन्धित । 
हरिजन कल्याण और पिछड़ी जातियां (पनुसूचित जाति 
और आदिम जाति सहित), 

श्री चांदराम, राज्य मंत्री और ज्ञानी करतारसिह, योजना 
मंत्री से सम्बन्धित । 

पं० मोहनलाल, गृह मंत्री से सम्बन्धित । 

परिवहन, श्री »,*२«७० ६.० तालिब, राज्य मंत्री से 
सम्बन्धित । 

चिकित्सा ओर स्वास्थ्य, श्री बृषभान, पूंजीगत परियोजना 
शोर स्वास्थ्य-मंत्री से सम्बन्धित । 

सावजनिक निर्माण विभाग, श्री निरंजनासह तालिब, , 
राज्य मंत्री से सम्बन्धित । 


“शिवु”” माकों स्टील ओर पीतल के 


बतेनों के निर्माता 





जगाधरी 


को ओर से 


स्वतन्त्रता के सोलहवें वर्ष का हादिक अभिनन्दन 
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अपर गेंगेज शूगर मिलस लि०, 
दि अवध शूगर मिल्‍्स लि०, 

न्यू इंडिया शूगर मिल्‍स लि०, 

दि न्यू स्वदेशी शुगर मिल्‍स लि० । 
भारत शूगर मिल्‍स लि० 

गोविन्द शूगर मिल्‍स लि०, 


विशुद्ध उज्ज्वल चीनी के निर्माता 





मनेजिंग एजेंटस : 


दि कॉटन एजेंन्ट प्राइवेट लिमिटेड 


इंडस्ट्री हाऊस, १५९, चर्चंगेट रिक्लेमेशन, बम्बई- 
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सच्चो राजसी सुगन्ध 
है 


सेसूर चन्दन तेल को ही विश्व के सर्वोत्कृष्ट तेल 
की मान्यता प्राप्त है । 


ध्यान रखें कि तेल के डिब्बों पर मैसूर सरकार 
को मोहर हो । 


मंसूर सरकार का चन्दन तेल असली तेल है। 
नकली तेल खरीदने से बचिए । 


गवनमेन्ट सन्दलवुड आयल फेक्ट्री 
मेयर 


को: ३७ ९/००७ रन ब 
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ल्‍ 
। 
| 
। 


राजधानी : कलकत्ता 


४ रे७ : क्षेत्रनल : ३३९२८ गर्गमील 
श्र ि जनसंख्या : २,४९,६७,६ २४ 
पाश्चम्त बगाल मुख्य मंत्री : बंगला 


तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन पर विशेष ज़ोर दिया गया है ताकि खाद्यान्न में आत्म- 
निर्भरता प्राप्त की जा सके । साथ ही साथ बिजली के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है क्‍्यों- 
कि यह उद्योगों के विकास के लिए परमावश्यक है । अन्त में, समाज सेवाओं के विस्तार पर और 
शिक्षा तथा स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं उत्पन्न करने की दिशा में ध्यान दिया जा रहा है । 

तीसरी योजना में पश्चिम बंगाल के लिये आरम्भ में कुल ३४१.१० करोड़ रुपए का 
परिव्यय रखा गया था किन्तु उपलब्ध साधनों को देखते हुए योजना आयोग ने पर्चिम बंगाल की 
कार्यकारी योजना के निमित्त २९३.१५ करोड़ रुपए का परिव्यय निश्चित किया है। पहली और 
दूसरी योजनाञ्रों के अन्तर्गत कुल २१५ करोड़ रुपए व्यय हुए । 


कृषि 


मौसम की खराबी और हिस्पा नामक कीटाणुओं के प्रकोप से जिसके फलस्वरूप धान की 
खेती को काफी नुकसान पहुंचा था, परिचम बंगाल ने ९५.६० लाख एकड़ भूमि में ४३.०० लाख 
टन अमन धान की पैदावार की जबकि गत वर्ष ९७.२६ लाख एकड़ भूमि पर केवल ४८.२२ 
लाख दत की पैदावार की गई थी। झऔस धातव की फसल को मालदा और मुशिदाबाद में बाढ़ के 
प्रकोप के कारण क्षति पहुंची जबकि १६६०-६१ में १५.७१ लाख एकड़ भूमि पर औस धान की 
फसल बोई गयी थी, १९६१-६२ में बाढ़ के प्रकोप के कारण केवल १२.९२ लाख एकड़ भूमि पर 
पैदावार की जा सकी । 

पट्सन की पंदावार अनुकूल दिशा में प्रगति करती रही । गत वर्ष पटसन के काश्तकारों 
को अपने माल की अच्छी कीमतें मिली थीं जिसकी वजह से इस साल उन्होंने ज्यादा पटसन 
बोया । अनुमान है कि ११.४४ छाख एकड़ भूमि पर पटसन की खेती से ३३.५१ लाख गांठे प्राप्त 
हो सकेंगी । 

१९६०-६१ में ७.२० लाख एकड़ पर पटसन की खेती की गयी थी जिससे कुल १९.८७ 
लाख गांठों की पैदावार हुई । 

खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये जो कई उपाय किये गये हैं, उनमें से निम्नलिखित उल्लेख- 
नीय हैं :--- ह 

उन्नत बीज वितरण स्कीम के अन्तर्गत ४०,००० मग धान के बेहतर बीज बांटे गये है 
'जिनमें से ३००० मन बीज बाढ़-पीड़ित इलाकों के काइतकारों को मुफ्त बांटे गये हैं । 

रासायनिक खाद--६३,० ०० टन एमोनियम सल्फेट और ३३,३४७ टन सुपर फासफेटइस 
वर्ष काश्तकारों को बांदा गया । इसके अलावा स्थानीय संस्थानों से उन्हें हरी खाद पैदा करवे के 
लिये प्रोत्साहित किय। गया जिसका उत्पादन लक्ष्य १.४१ छाख टन रखा गया है । इसके अतिरिवत 


३४० श्राजादी का पंद्रहवाँ वर्ष 


स्थानीय नगर पालिकाओं ने ३६,४२३ टन सहकारी खाद और कलकत्ता कारपोरेशन ने ४००० टन 
खाद बांटा । 

किसानों को री खाद के प्रयोग के लिये प्रोत्साहन देने की दृष्टि से ९०० मन घेनचा बीज 
बांटे गये । 

करीब १० लाख एकड़ भूमि को जापानी ढंग की धान की खेती के अन्तर्गत लाने की 
कोशिश की गई है। काइत का यह जापानी ढंग ग्रधिकाधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। काइत 
के बेहतर तरीकों के प्रदर्शन के लिये समूचे राज्य में ९७० प्रदर्शन खेत खोले गए हैं । मऊराक्षी 
और दामोदर घाटी निगम के क्षेत्र में एक-एक एकड़ के १,४१० प्रदर्शन खेत स्थापित किये गये 
हैं। इसी प्रकार के अन्य २०० खेत बनाये जा रहे हैं जिनमें नलकूप का प्रबन्ध भी है। 

इस वर्ष जलपाइगृड़ि, कृचविहार, नदिया, मुशिदाबाद, मीदनापुर, बिरजूम, चौबीस 
परगना और हावड़ा के इलाकों में धान की फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए समुचित उपाय 
किए गए हैं। हवाई जहाज से कीटाणुनाशक औषधियां छिड़क कर द लाख एकड़ भूमि में पटसन 
की खेती को इन कीटाणूओं से मुक्त किया गया है । 

हरिनघाट स्थित बिड़छा कृषि कालेज का कार्य संचालन भार अब कल्याणी विश्वविद्यालय 
को दे दिया गया है, जहां कि डिग्री पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। चिससुरा और कूच बिहार में 
कृषि स्कूलों में मेट्रिक अथवा समान स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों को कृषि का प्रशिक्षण दिया 
जा रहा है। इसके अलावा ५० प्रशिक्षणार्थी प्रति वर्ष तेयार करने के लिये सात प्रशिक्षण केन्द्रों में 
काम चल रहा है | यह प्रशिक्षणार्थी बुनियादी विस्तार कार्यक्रम की प्रशिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 


सिंचाई 


इस वर्ष जल के विभिन्‍न साथनों से पर्याप्त उपलब्धि के लिये प्रयास जारी रखे गये। 
पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि विभाग ने इस वर्ष सिंचाई की ३३४ छोटी परियोजनाओं को चालू 
किया है । २२९ गहरे नलकूप खोदे गये हैं। जिनमें से ६६ पूरी तरह तैथार हो चुके हैं। एक नलकप 
२५० एकड़ के इलाके के लिये है। इसके अलावा काश्तकारों को ४०० पम्पिग सेट बेचे गये हैं । 

तीसरी योजना के अन्तर्गत मऊराक्षी परियोजना के अधीन लगभग अतिरिक्त १३,० ०० 
एकड़ भूमि को कृषि-योग्य बनाया जाएगा । इसी प्रकार दामोदर घाटी परियोजना के अन्तर्गत 
अन्य २५,००० एकड़ भूमि कृषि-योग्य बनाई जाएगी । इससे पहले १९६०-६१ में मऊराक्षी परि- 
योजना के अन्तर्गत ४,६२,० ०० और दामोदर घाटी परियोजना के अन्तगंत ५५,३०, ०० एकड़ भूमि 
को सिचाई की सुविधाएं उपलब्ध की गयी थीं । 

१९५५-५६ के अन्त में सिंचाई की मध्यम और छोटी स्कीमों से लगभग ४, ८५, ०० ० एकड़ भूमि 
को सिंचाई का लाभ प्राप्त होता था जो कि १९६०-६१ में ८,७६,००० एकड़ भूमि को होने लगा । 


तीसरी योजना के प्रथम वर्ष मैं कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाश्रों की प्रगति का सक्षिप्त ब्योरा 
नीचे दिया जा रहा है : -- 


मऊराक्षी परियोजना 


यह परियोजना जिस पर आरम्भ में १५८५ छाख के व्यय का अनुमान था, दूसरी पंचवर्षीय 
योजना की अवधि में पूरी हुई। इस योजना में २,१५,००,०० ० रुपए व्यय हुए हैं। जिसमें बिहार 


| 


को प्रतिरिकक्‍्त भमि का मल्य दिया गया है और सधार लिये व्यवस्था की गई 
अतिरिक्‍त कार्यो से सिंचाई की सम्भाव्य शक्ति में वद्धि होगी। इन अतिरिक्त कार्यो को १ ; १ 
में आरम्भ किया गया है और वे अभी तक जारी है। इस समय लगभग ४.७ लाख एकड़ भमि में 
सिंचाई की सुविधाएं हैं । 


अलनन्‍ब्दृका “ 
|। टः 
कीं 


गो 


दामोदर घाटी निगम 
दामोदर घाटी निगम की सिंचाई परियोजना की मौजूदा नहूरों से ७ लाख एकड़ भूमि को 
सिचाई का लाभ प्राप्त हो रहा है जबकि दूसरी योजना के लक्ष्यों के अनुसार ९.७० राख एकड़ 
भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती चाहिए। शेप कार्य १९६१-६२ में जारी रखा गया। 
दामोदर घाटी निगम के सिंचाई कार्य के विस्तार और सुधार को तीसरी योजना में भी जारी रखा 
जाएगा। है 


कन्सवटी परियोजना 
यह दूसरी योजना के प्रथम वर्ष से चली आ रही परियोजना है जिस पर २५.२६ करोड़ 
रुपए व्यय होने का अनुमान है । इस राशि में श्रभी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ५.०२ 
करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके है। शीलवटी में एक वराज बनकर तैयार हो गया है और दो, 
हरें तैयार हो गई हैं। कन्सवटी नदी पर बान्ध के निर्माण का कार्य चल रहा हैं। १९६१-६२ 
में नहरों के निर्माण कार्य में भी प्रगति हुई है। १९६१-६२ मैं इस परियोजना पर २०९ राख 
रुपए व्यय किये जायेगे । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केवल एक ही मध्यम आकार की सिचाई परियोजना 
आरम्भ की गयी--जलपाइयगुड़ि में काराटोवातलमा सिंचाई स्कीम जिस पर ४६.३८ राख रुपए 
व्यय किए जाने हैं। दूसरी योजना में इस परियोजना पर २०.१० लाख रुपए खर्च किये जा चुके 
हैं। इस परियोजना में ञ्रभी तक कार्य जारी है, जिसकी पुूत्ति पर १३,८० ० एकड़ भूमि को 
सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी । अभी हाल में पुलिया जिले में सेहरा और सिचाई स्क्रीम नामक 
एक अन्य परियोजना की स्वीकृति दी गई है जिस पर अनुमानतः २०.६४ लाख रुपए व्यय होंगे। 
इस परियोजना का कार्य आरम्भ हो गया है। इससे १०,००० एकड़ भूमि को सिंचाई की सुवि- 
धाएं उपलब्ध होंगी । उपर्य क्‍त दोनों मध्यम आकार की स्कीमों पर इस वर्ष ९.८१ छाख रुपए 
खर्चे किये जायेगे । 


बाढ़-नियंत्रण और तालियां 


_ल॒वित्तीय वर्ष में बाढ-नियंत्रण और नालियों के काम पर ७६ लाख रुपये खर्च किये 
जाने हैं। जलपाइगढ़ि जिले में २५.२० लाख«रुपए की लागत से एक बाढ़-नियंत्रण कार्य किया 
जा रहा है। इसके अलावा नदी के जल से भूमि संरक्षण अ दि के लिये भी अनुसंधान कार्य किये 


जा रहे हैं। 
कृषि क्षेत्र में भूसि-सं रक्षणण स्कीस 
१९६०-६१ के अन्त में दाजिलिंग जिले के पहाड़ी इलाके में ५.६६ लाख रुपए को लागत 


दर आज्ञादों झा पन्द्रहवां वर्ष 


से भूमि संरक्षण की तीन स्कीमें शुरू की गई हैं । इन स्कीमों से जो कि इस वर्ष पूरी हो जायेंगी, 
५९ एकड़ पहाड़ी इलाके को ऐसा बनाया जा सकेगा कि जिससे जलपाइगुड़ि जिले में बाढ़ न 
ग्राए । इस वर्ष इस स्क्रीम पर तीन छाख रुपए खर्च किये जायेंगे । 

राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में दाीगंज, पंचनग्राम की ड्रनेज स्कीम पर २९.१५ लाख रुपए 
व्यय किये जायेंगे। इस स्कीम को अभी हाल ही में सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई है और इसका 
कार्य भी आरम्भ हो गया है । इस स्कीम द्वारा न केवल टालीगंज के आस-पास के ६.५७ वर्गमील 
इलाके में पानी का जमाव को दूर किया जायगा बल्कि कलकत्ता कारपोरेशन की ह॒द में टालीगंज 
के ६.२३ वर्ग मील इलाके में नालियों का भी सम्‌ चित प्रबन्ध हो सकेगा । 


मत्य उद्योग 


१९६१-६२ में नदियों और तालाबों में मछली पकडने के बेहतर तरीकों को काम में लाया 
गया है । 

इस वर्ष ३७७ बीघा कृषि भूमि और २७७ बीघा बंजर भूमि को मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत 
लाया गया है और इन भूमि के मालिकों को अल्पावधि और मध्यावधि ऋण दिया गया । निजी 
मत्स्य उद्योगपतियों को ग्राथिक सहायता दी गई और उनके द्वारा ९१२३६ मन मछली तालाब खाद 
पैदा किया गया । लगभग ६३,२५, ०० ० काके मछली निजी उद्योग से प्राप्त हुई । 

देशी मत्स्य उद्योग के लोगों को इस व्यापार में वेज्ञानिक प्रशिक्षण देने के लिये ६३ प्रदर्शन 
केन्द्र खोले गए हैं। मछलियों से “सम्बन्धित रासायनिक तथा वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए एक 
मत्स्य अनुसंधानशाला कल्याणी में स्थापित की गई है। मछुश्नों को अल्पावधि और मध्यावधि ऋण 
दिए जा रहे हैं ताकि वे नाव और जाल खरीद सके । 

जहां तक ग्रे समुद्र में मछला पकड़ने का काम है तीन समुद्री जहाज इस काम के लिये 
लगे हुये हैं । इस वर्ष २९६ दिनों में इत तीन जहाजों ने समुद्र के ३१ दौरे किए और ४९६००० 
किलोग्राम मछली प्राप्त कीं जबकि १६६ ०-६१ में केवल १,७०,००० किलोग्राम मछली प्राप्त की 
गई थी । इस वर्ष की मछली की बिक्री से २,४०,० ०० रुपए प्राप्त हुए हैं जबकि गत वर्ष केवल 
६८, ००० रुपए प्राप्त हुए थे। 


वन सम्पत्ति 
पश्चिम बंगाल में त्रगभग ४,५०० वर्गमील का वन-प्रांत है जो कि राज्य के कुल भूभाग 
का लगभग १४ प्रतिशत है । विशेषज्ञों का ख्याल है कि राज्य को अपनी लकड़ी और ईंधन की 
जरूरतों के लिये अपने भूभाग का २५ प्रतिशत हिस्सा वन प्रान्त बनाना चाहिए। सरकार बेकार 
पड़ी हुई जमीन पर वनारोपण कर रही है । १९६१-६२ में ४०० एकड़ भूमि पर नए जंगल लगाए 
गए और लगभग १३,००० एकड़ वन प्रान्त में श्रावरयक सुधार किया गया । 


वन के पशुओं की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नदियां जिले में हरित 
उद्यान स्थापित किया गया है । 


सामुदायिक विकास 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम में काफी उन्नति हुईं है। श्रभी तक पश्चिम बंगाल के ग्रामीण 


क्षेत्र का तीनेज्वौथाई भाग सामुदायिक विकास खण्डो के अन्तर्गत आ चुका है और शोब ग्रामीण 
जनसंख्या अक्टूबर, १९६३ के अन्त तक इस कार्यक्रम की परिधि में आ जाएगी । पंचायती राज का 
सूत्रपात एक नया क्रान्तिकारी कदम है। अभी तक राज्य के एकर्नतहाई भाग में ग्राम पंचायतें 
संगठित हो चुकी हैं । 


भूमि सुधार 


पद्चिम बंगाल सम्पत्ति अ्रधिकार भ्रधिनियम, १९५३ के अधीन अधिकारों का पंजीकरण 
किया जा रहा है। यह कार्य केवल पुलिया और पश्चिम दिनाजपुर को छोड़कर सभी जिलों में 
पूरा हो चुका है । 

बिचोलियों को मुआवजा देने का काम संतोषजनक रूप से बढ़ रहा है । शुरू में छोटे 
बिचौलियों के मुआवजे का भब्रन्दाज़ा लगाया जा रहा है बाद *में बड़े विचौलियों के मामलों को 
उठाया जाएगा । 


२८ फरवरी, १९६२ के श्रन्त तक लगभग ७ लाख पंजियां प्रकाशित की जा चुकी हैं। इन 
पंजियों के अनुसार मुग्नावजे की अदायगी की जा रही है । 


मुआवज्ञे की रकम को पूरी तरह आंकने से पूर्व अन्तिम रूप से बिचौलियों को विशेष तौर 
पर धन दिया जा रहा है। दिसम्बर, १९६१ के अ्रन्त तक' इस प्रकार ८.२० करोड़ रुपए, 
१,४०,००० बिचौलियों में बांटे गये । 

सरकार ने प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित किसानों को विशेष आर्थिक सहायता दी है । 


भूमि व्यवस्था में श्रामूल चूल परिवर्तन आ जाने के बाद राज्य की उपलब्ध भूमि में समु- 
चित उपयोग के लिये एक भूमि उपयोग बोर्ड १९५६ में कायम किया गया है जिसके सरकारी 
झौर गर-सरकारी सदस्य हैं । 


बिजली 


तीसरी योजना के अंतर्गत बिजली के विकास पर विशेष जोर दिया गया है । वन्डेल में एक 
सुपर थर्मल बिजलीघर कायम किया गया है जिससे ३१३ मिलियन वाट बिजली उत्पन्न होगी । 
कलकत्ता के औद्योगिक इलाके में जो हाल में बिजली संकट उत्पन्त हुआ था, उसकी जांच करने 
के लिये भारत सरकार ने सचदेव समिति नियुक्त की है। इस समिति ने कई नयी सस्‍्कीमों को 
तीसरी योजना में शामिल करने की सिफारिश की है। २.१९ करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत 
से ६ अतिरिक्त बिजली पैदा करने वाली इकाइयां स्थापित की जायेंगी । 


ग्रौद्योगिक संस्थानों, अस्पतालों तथा अन्य कल्याण संस्थाओं और सड़क पर रोशनी करने 
के लिये नगरपालिकाओं तथा खाना बनाने के लिये घरेलू जरूरतों को देखते हुये राज्य सरकार ने 
गेस के उत्पादन को बढ़ाने और उसमें सुधार लाने के लिये १६६० में ओरियण्टल गैस कम्पनी 
ऐक्ट चालू किया और इस संस्थान का कार्य-भार पांच वर्ष के लिये अपने हाथ में ले लिया। जब 
से इस संस्थान का कार्यभार सरकार के हाथ में आया है, महसूस किया गया है कि समूचे »कार्ये 
को आधुनिक आधार पर करना होगा । इस दिशा में उचित कदम उठाये जा रहे हैं। 


बै४४॑ 


तीसरी पंचवर्षीय योजना का' एक महत्वपूर्ण भाग उद्योगों की स्थापना करना है। इन मूल- 
उद्योगों से अन्य सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा । इस समय अधिकांश उद्योग दुर्गापुर में 
केन्द्रित हैं | दुर्गापर कोक ओवन' संस्थान जो कि १९६० से काम कर रहा है, अपने क्षेत्र में कई 
उद्योगों को कोक और गेस सप्लाई करता है। इस वर्ष अ्रक्टबर मास के ग्रन्त तक दुर्गापुर से 
कलकत्ता को गेस सप्लाई करने की व्यवस्या जारी हो जाएगी । दुर्गापुर कोक प्लांट की वर्तमान 
उत्पादन क्षमता को दुगूना करने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की जा चुकी है। कोक 
ओ्ोवन प्लांट के उत्पादन से समुचित लाभ उठाने की दृष्टि से भारत सरकार ने पेरिस की कैब्ज 
एण्ड कम्पनी के टेक्नीकल सहयोग से कासटिक सोडा और फिनौल आदि के निर्माण के लिये एक 
रासायनिक संस्थान खोलने की स्वीकृति दे दी है । 

पश्चिम बंगाल में झ्राज विभिन्‍न प्रकार के उद्योग हैं जो कि दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे 
हैं। सरकार मौजूदा निजी उद्योगों के विस्तार के लिये टैक्नीकल और वित्तीय सहायता दे रही है 
और निजी तथा सावंजनिक क्षेत्र में उद्योगों की चौमुखी प्रगति हो रही है । 

दासनगर (हावड़ा) में केन्द्रीय सरकार ने एक इण्डो-जापान प्रोटो ठाइप प्रोडक्शन का 
प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है । 

.._कुटीर और रुघु उद्योग केक्षेत्र में हाथकरघा और बिजलीकरघा, रेशम, चीनी के बर्तन 

आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। 

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पांच औद्योगिक बस्तियां बनायी जानी थीं जिनमें से 
बरूईपुर, शक्तिगरणा और कल्याणी की श्रौद्योगिक बस्तियां बतकर तैयार हो गई हैं। हावड़ा और 
सिलीगृढ़ी की औद्योगिक बस्तियों के निर्माण का कार्य प्रगति कर रहा है । तीसरी योजना की अ्रवधि 
में ११ श्रौद्योगिक बस्तियां कायम करने का विचार है जिनमें से तीन बड़ी और ८ छोटी होंगी । 


लघु और कुटीर उद्योग के लिये कच्चे माल की उपलब्धि और उतके उत्पादन की बिक्री 
आदि से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के लिये पर्चिम बंगारू उद्योग निगम लिमिटेड को 
यह काम सौपा गया है । राज्य सरकार ने कलकत्ता श्रौर हावड़ा में कई बिक्री केन्द्र भी खोले हैं 
जिनमें पश्चिम बंगाल के कुटीर और हरूघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन किया 
जाता है । 


टेक्नीकल प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। श्रीरामपुर और बहरामपुर में दो 
वस्त्र उद्योग विज्ञान संस्थाएं तथा चमड़ा उद्योग की संस्था को दूसरी योजना की अवधि में पुनर्गठित 
किया गया। तीसरी योजना में इन संस्थाओं को आधू निक साज-सामान से सुदृढ़ बनाया जा रहा 
है। तीसरी योजना में ४००० अ्रतिरिक्‍त दस्तकार प्रशिक्षत किये जायेंगे। इस काम के लिये आठ 
नए श्रौद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। , 


सहकारिता 


. सहकारिता के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति हुई है। सरकार वतंमान सक्तिय सहकारी समि- 
तियों को सुदृढ़ बनाने पर, न कि महज नई सहकारी समितियां खोलने पर जोर दे रही है । 
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१९६०४६१ तथा १९६१-६२ में दो वर्ष के तुलनात्मक ब्यौरे से जो नोचे दिया जा रहा हैं, 
* परचम बंगाल में सहकारिता की प्रगति का अन्दाजा लगाया जा सकता है :-- 
(क) १९६०-६१ में सहकारी समितियों की सदस्य संख्या १४.९२ राख थी जो कि 
१९६१-६२ में बढ़कर १८.३३ लाख हो गई । 
(ख) १९६०-६१ में सहकारी समितियों की कार्यकारी पूजी ५०.६४ करोड़ रुपए थी, जो 
कि १९६१-६२ में बढ़कर ५५.२९ करोड़ रुपए हो गयी । 
(ग) १६६०-६१ में राज्य का ३४ प्रतिशत भाग सहकारी समितियों को परिधि में था, 
१९६१-६२ में ३५ प्रतिशत जनता सहकारी समितियों की सदस्य बनी । 
(घ) १९६ ०-६१ में सहकारी समितियों के पास २६.६ करोड़ रुपए जमा थे, जबकि 
१९६१-६२ में २९.०३ करोड़ रुपए एकत्र थे । 
(ड.) गत वर्ष २७.९४ करोड़ रुपए ऋण के रूप में दिये गये । जबकि इस वर्ष यह रकम 
बढ़कर ३०.४९ करोड रुपए हो गयी । 
यह बतलाता है कि सहकारी समितियों में जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। 
रिज़र्व बेक से भी ऋण प्राप्ति में वृद्धि हुयी है। १९६०-६१ में १.९४ करोड़ रुपए और 
अब १६६१-६२ में २.६० करोड़ रुपए प्राप्त किये गये हैं। 
भूमि रहन बेक में भी जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। प्राथमिक भूमि रहन बंकों - 
ने इस वर्ष ९.६४ छाख रुपए दीर्घावधि के ऋण के रूप में दिए जबकि गत वर्ष ९.३२ छाख 
रुपए दिए गए थे। अभ्रभी तक २५१ सहकारी कृषि समितियां स्थापित की जा चुकी हैं जिनके 
सदस्यों की संख्या १०,७८५ और शेयर पँजी ११.२२ छाख रुपए है । १६६१-६२ में कुछ चुनी हुई 
सहकारी कृषि समितियों को २,००० रुपए प्रति समिति के हिसाब से राज्य का योगदान दिया 
गया । 
दस्तकारों और कारीगरों की औद्योगिक सहकारी समितियां जो कि इन लोगों की आथिक 
स्मस्याश्रों को सुलझाने के लिये है, पहले से अधिक बढ़ गयी हैं । गत वर्ष इनकी सख्या १९८२ थी 
ग्रौर इस वर्ष २,०६४ है । 
महिलाओं की दस्तकारी समितियां १६६०-६१ में ४७ थीं, और अब १६६१-६२ में 
६७ हैं। यह सहकारी समितियां अपने सदस्यों को आर्थिक सहायता पहुंचाती हैं तथा मध्यवित्त 
परिवारों की महिलाओं को आंशिक समय का रोजगार भी दिलाती है। 
हथकरघा सहकारी समितियों की संख्या १,११८ से बढ़कर इस वर्ष १.१४० हो गई हैँ । 
सदस्यों की संख्या और कार्यकारी पूजी में भी वृद्धि हुई है । 
तीसरी पंचवषीय योजना की अवधि में सहकारिता के विकास के लिए १५ स्कीमें तेयार 
की गयी हैं जबकि गत योजना की अवधि में ८ स्कीमें शुरू की गयी थीं । चार नई महत्वपूर्ण 
स्‍्कीमें ये हैं :---१. मत्स्य उद्योग सहकारी साँमतियों का विकास, २. उपभोक्ता सहकारी समि- 
-तियों का विकास, ३. दुग्ध वितरण सहकारिता समितियों का विकास और ४. सहकारी चीनी 
मिलों का संगठन । 
शिक्षा 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से पद्चम बंगाल में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों तथा कालेजों 


की संख्या दुगनी वढ़ गई है। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय अधिनियम आर रव।च्द्र आरत। जाधानयम 
गत वर्ष पास हुए हैं और इन विश्वविद्यालयों ने कार्य आरम्भ कर दिया है । 

तीसरी योजना में दो नए इन्जीनिर्यारिंग कालेज खोलने का निश्चय किया गया है। इनमें 
से जलपाइगुड़ि के एक इन्जीतियरिंग कालेज में काम शुरू हो गया है। रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम 
से राष्ट्रीय लाटकघर का निर्माण कार्य समाप्ति पर है । 


आवास 


तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र में 9१२ और निजि क्षेत्र में ४७१ मकान बन 
कर तैयार हो गये तथा ३६९ अन्य मकानों के निर्माण की योजनाएं बनाई गयीं । ये नये मकान 
निजी क्षेत्र में बनाये जायेंगे और इन पर १८.६८ लाख रुपए का खर्चा आएगा। इसके अलावा 
१९६१-६२ के अन्त तक २,४१८ मकानों के निर्माण का काम चल रहा था' जिनमें से ८० मकान 
निजी क्षेत्र में बनाये जा रहे है । 


बाग़ान के सजदूरों के लिये मकान 


१९६०-६१ के अन्त तक ८,३०,००० रुपए की लागत से ३४६ मकान बनाये गये हैं और 
४.६९ लाख रुपए ऋण के रूप में दिये गये हैं। १९६१-६२ में इस स्कोम के अन्तर्गत ३०८ मकान 
“ बनकर तैयार हुए हैं और ३१३२०० रुपए का ऋण सहायता के रूप में दिया गया है। साथ ही 
२,८५,६० ० रुपए ऋण के रूप में भी दिये जायेंगे । 

राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान बनाने की दिशा में प्रगति की गयी है । 
१९६१-६२ में निम्त आय वर्ग के लिये ६५२ मकान बनाने का काम सावंजनिक क्षेत्र में शुरू किया 
गया जिस पर अनुमानत: ७३ लाख रुपए का व्यय होगा । इनके श्रतिरिक्‍त अभी तक १०० 
मकान बनकर तैयार हो गये हैं। मध्य आय वर्ग प्रावास स्कीम के अन्त्गंत १९६१-६२ में ६१ नये 
मकान बनाये गये । 


पुनर्वास 


इस वर्ष पश्चिम बंगाल में सभी शरणार्थी शिविर बन्द कर दिए गए। वर्ष के आरस्भ में 
अर्थात्‌ अप्रैल, १९६१ को पश्चिम बंगाल में ६१ परिवार थे, जिनमें कुल जनसंख्या ७९५२५ थी । 
सरकार ने जनवरी, ३१, १९६१ तक सभी शिविर बन्द कर दिये हैं । 

वे विस्थापित परिवार जिनको दी्घंकाल तक सहायता की आवश्यकता है, विशेष शरणालयों 
में भेजे गये जहां उनकी उचित देखभाल हो रही है। गैर किसान परिवार जो कि अभी तक शिविरों 
में थे, सरकारी बस्तियों या बैंनामा स्कीम के श्रन्तर्गत भेज दिये गये हैं। विस्थापित परिवारों में 
अधिआंश किसानों के परिवार हैं, जिनके पुनर्वास की व्यवस्था मुख्यतः दण्डकारण्य अथवा उत्तर 
प्रदेश में की गयी है। 

परिचम बंगाल के अन्दर और बाहर शिविरों में रहने वाले परिवारों के लिये १९६१-६२ ' 
में नीचे लिखे अनुसार व्यवस्था की गई :-- 

(क) पश्चिम बंगाल सें : 


पद्चिम बंग'ल 


२. बेवामा स्कीस 

(ख) परिचिम बंगाल के बाहर : 
१, दण्डकारण्य 
२, उत्तर प्रदेश 


३. अन्डमन 


राज्यपाल 
मंत्री 

श्री प्रफुल्ल चन्द्र सेन 
मुख्य मत्त्रो 

श्री कालीपद मुखर्जी 


श्री खजन्‍न्द्रनाथ दास गुप्ता 
श्री अजयकुमार सुखर्जी 
श्री ईश्वरदास जालान 

श्री राय हरिद्धनाथ चौधरी 
श्री तरुणकान्ति घोष 
श्रीमती पुरभि महोपाध्याय 
श्री श्यामदास भट्टाचाये 
श्री जगनताथ कोले 

डा० जिबनरत्न धर 

श्री सैला मुखर्जी 


श्रीमती आभा माइती 
श्री एस ० एम० फजल्लुर रहमान 
श्री बिजयसिंह नाहर 


श्री सौरिन्र मोहन मिश्रा 
श्री टेजिंग वेगदी 

श्री समरजीत बन्द्योपाध्याय 
श्री चारुचन्द्र महन्ती 

श्री चितरंजन राय 

श्री अरधेन्दु शेखर नासकर 
श्री आसुतोष घोष 

श्री विजेशचन्द्र सेन 


४१६ परिवार 


७०२ परिवार 
५४३ परिवार 
2०३ परिवार 


: कुमारी प्मजा नायड 


विभाग 

सामान्य प्रशासन, राजनेतिक, विधान और चुनाव 
वित्त, खाद्य, कृषि और पृत्ति । 

पुलिस, प्रतिरक्षा, विशेष, पास पोर्ट और गृह विभाः 
की छपाई शाखा । 

सावंजनिक निर्माण जौर आवास । 

सिंचाई और जल । 

विधि । 

शिक्षा । 

कुटीर और लघु उद्योग, सहकारिता । 

जेल और गृह विभाग की समाज कल्याण शाखा 
भूमि और भू-राजस्व। 

प्रचार, चुगी और विधानसभाई कार्य । 

स्वास्थ्य । 

स्थानीय स्व-शासन और पंचायत, सामुदायिक 
विकास और आदिमजाति कल्याण | 

शरणार्थी और पुनर्वास सहायता । 
पशु चिकित्सा, वन और मत्स्य उद्योग । 

श्रम । 


राज्य मन्त्री 


शिक्षा । 

पु चिकित्सा ओर पद्मु कल्याण । 
कृषि । 

खाद्य, सहायता और पूर्ति। 
सहकारिता । 

चुंगी । 

गृह (परिवहन) । 

विकास । 


ईैडट आजादी का पंद्रहवाँ वर्ष 


डा ० प्रबोधकुमार गृहा श्रम । 
डा० सुशील रंजन चट्टोपाध्याय स्वास्थ्य । 
श्री प्रोमथारंजन ठाकुर आदिमजाति कल्याण । 

उप-मन्‍्त्री 
श्री सैयद काजिम अली मिर्जा सावजनिक कल्याण । 
श्री जिया-उल-हक़ स्थानीय स्व-शासन और पंचायत । 
श्रीमती माया बनर्जी शिक्षा । 
डा० तारापद राय सिंचाई और जल परिवहन । 
श्रीमती राधारानी मेहताब गृह (जेल) और समाज कल्याण । 
श्री कनईलाल दास हि भूमि और भू-राजस्व । 
श्री जोयनल अबेदिन स्वास्थ्य । 
श्रीमती शकीला खातून दरणार्थी सहायता और पुनर्वास । 
श्री मक्तिपद चटर्जी शिक्षा । 


श्री महेन्द्रनाथ दकुआ वाणिज्य एवं व्यापार । 









सामान 
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दि कोका-कोला कम्पनी द्वारा अधिकृत 
प्योर डिरिक्स प्राइकेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं 
दिल्ली -- बम्बई --- कलकत्ता 
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राजधादा ॥ह पटना 
» जोक: : क्षेत्रफल ६9,१९८ वर्ग मील 
4 हू 
र्ट्‌ १०8 6 न है. 
विहार जनस रुपया हे के + 0 आ 
| मुख्य भाषा : हिन्दी 


व | 


बिहार की प्रगति के लिए १९६२ विद्येप महत्व रखता है क्योकि इस वर्ष राज्य में लोकतांत्रिक 
विकेन्द्रीकरण का सूत्रपात हुआ । विहार पंचायत समिति, जिल्‍ परिषद ऐक्ट, १९६१ लागू क्य 
जा चुका है जिसके परिणामस्वरूप गांवों मे क्रमशः प्रशासत का भार पंचायतों को सौपा जा 
रहा है। 
क््षि 

१९६० के पिछले तीन वर्षों में धान और मकई की खरीफ फसल की पंदावार से २१ 
प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ है। १९६०-६१ में राज्य ने पुनः गत तीन वर्षो की झौसत पेदावार 
से २१ प्रतिशत अधिक चावल और मकई का उत्पादन किया । गेहूं, चना और जौ के उत्पादन में 


भी १९ प्रतिशत वद्धि हुई है । 

१९६०-६१ में शाहाबाद जिले के ६ विकास खण्डों में “ 'पेंकेज प्रोग्राम” नामक सघन क्ृपि 
प्रोग्राम आरम्भ किया गया । इस कार्यक्रम को काइतकारों का सहयोग प्राप्त हुआ है और सघन कृषि 
द्वारा उत्पादन में वृद्धि हुई । 

बाढ़ से बचाव की स्कीमों को अमल में लाने में काफी प्रगति की गयी है। दूसरी योजना 
में १४.२० लाख एकड़ भूमि को बाढ़ से बचाया गया और ७.७१ लाख एकड़ भूमि को पुन: कृषि 
योग्य बताया गया है। इस समय कराचा से बाधाघाट तक किनारेबन्दी और नरौनी किनारेबन्दी 
का काम चल रहा है । 

४५ करोड़ की लागत की कांसी परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 
काम प्रगति कर रहा है। ईस्ट मेन केनाल और हैडरेगुलेटर, लेफ्ट अन्डर स्पिलपेज़ शौर ३४ 


स्पिलवे प्राप्त हो चुकी है। 


बिजलो 


बिहार राज्य में बिजली के उत्पादन और प्रसार ने क्रमशः प्रगति होती जा रही है। 
१९६१-६२ में बरोनी बिजलीघर के निर्माण का काम बड़ी तेजी के साथ चलता रहा है। पत्रातु 
बिजलीघर का काम भी शुरू किया जा चुका है जिसके लिए सोवियत संघ ने हमें जेनेरेटिग 
सेठस भेजे है। कोसी और गन्‍्डक विद्युत परियौजनाओं की रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और साज- 
सामान के लिए टेन्डर दिये जा चुके हैं। इस वर्ष राज्य मे विजली बोड को रेलवे बिजलीकरण का 
महत्वपूर्ण कार्य सौपा गया है । रेलवे के लिए १७० मील में बिजली के तार लगाए गए है और 
मनीकुई (चाण्डील) राजखरसावा और केन्‍्डोपोंसी में बिजली की रेल चलाने के लिये बिजली उप- ' 
लब्ध की गई । १९६१-६२ में २८७ मील हाई टेन्दन और ९५१ मील की देन्शन लाइनें बिछाई 


आजादी का पंद्रहवां वर्ष 


पर अ्रन्थ ११४ गांवों का बिजलीकरण किया गया। इस प्रकार क्रमशः अभी तक ८,१०० 
,,६८७ मील लम्बी हाई टैन्शन झौर लो टेंशन रूम्बी लाइनें बिछाई गयी हैं और १,८७० गांवों 


जलीकररण किया गया है। 
उद्योग 


बिहार अब नए औद्योगिक युग में पेर रख रहा है । निजी क्षेत्र में टाटा उद्योग का सभी 
ञ्रों में विकास हुआ है । 
गोमियां में भारतीय एक्सप्लोसिंव फैक्टरी का कारखाना बड़े जोरों के साथ चल रहा है। 
कांश चौनी मिलों और सीमेन्ट फैक्ट्रियों ने अपनी उत्पादन-क्षमता बढ़ा दी है। बरतानियां 
[निर्यारिंग वक्‍से ने मोकामा में रेलवे इन्जितों के निर्माण के लिए एक कारखाना खोला है। फूल- 
शरीफ में स्थित बाइसिकिल के कारखातों में विस्तार किया गया है और उसे आधुनिक बनाया 
| है । बिहार राज्य वित्तीय निगम की सहायता से राज्य में कई खासतौर पर पटना और बिहार 
फ में कोल्ड स्टोरेज कूयम किए गए हैं। राज्य वित्तीय. निगम से सहायता पाकर खाद्यान्न 
बन्धी साज़-सामान निर्माण करते का एक कारखाना धनबाद में खोला गया है। झमुगरी तलैया 
एक भिकेताइट फैक्टरी कायम की गयी है । 
सावंजनिक क्षेत्र में बरौनी में एक तेल-शोधन कारखाना, रांची में भारी इन्जीनियरिंग 
गम का कारखाना और बोदारों में तया इस्पात का कारखाना आदि का शुरूआती काम चल 
हा है । इन बड़े कारखानों के निकट अन्य कई सहायक उद्योग बन रहे हैं। 
सभी राजकीय उद्योगों को मार्च, १९६१ से राज्य औद्योगिक विकास निगम के अथीन ले 
लया गया है । यह निगम राजकीय उद्योगों के संचालन के श्रतिरिक्त निजी क्षेत्र में मध्यम आर 
डे पैसाने के उद्योगों की स्थापना में भी मदद देता है । 
राज्य वित्तीय निगम का ध्येय इन बड़े कारखानों को वित्तीय सहायता देना है जिन्होंने लाभ 
प्राप्त करता शरू कर दिया है। आशा है इस वितीय निगम से राज्य के औद्योगिक विकास को 
बहुत प्रोत्साहन मिलेगा । 
लघ उद्योग के क्षेत्र में कई स्कीमें चालू की गयी हैं जिनका उद्देश्य टेक्नीकल प्रशिक्षण 
झौर आर्थिक लाभालाभ के बारे में उद्योगपतियों को अवगत कराना है। 
उद्योग क्षेत्र में उपलब्ध सफलताओं से लाभ प्राप्त करते तथा औद्योगिक उन्‍नति की गति 
और कार्यक्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से लघु उद्योग निगम की स्थापना की गयी है जोकि भविष्य 
में लघु उद्योग के विकास के लिए समुचित कार्य करेगा । 


सड़कें 


चीनी की मिलों के इलाके की सड़कों में सुधार करने की स्कीम के अन्तर्गत १४५ मील 
लम्बी सड़कों की मरम्मत की गयी जबकि लक्ष्य १३३ मील लम्बी सड़कों का रखा गया था । तीसरी ; 
पंचवर्षीय योजना में सड़कों के बनाये जाने और मरम्मत आदि के लिए १९ करोड़ रुपये की व्यव- 
स्था की गयी है । इसके अतिरिक्त २,३२६ मील हूम्बे राजपथों की मरम्मत और सुधार 


बिहार ३५३ 


हाल में अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकार ने जो कि विश्व वेंक को एक संलग्न संस्था है, 
बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिए ऋण दिया है। इस ज़ण की राशि १५ करोड़ 
रुपये है । 


समाज कल्पारत 
१९६१-६२ में समाज कल्याण की योजनाओं में १.६ करोड़ रुपए ख्च किये जा चुके हैं 
या खर्च करने की उम्मीद हैं। यह राशि छात्रव॒ति, पुस्तक अनुदान, छात्रावास अनुदान और अन्य 
प्रकार की सुविधाएं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को पहुंचाने के निमित्त है जिससे लगभग २,१३,० ०० 
विद्यार्थियों को लाभ पहुंच रहा है । 


शिक्षा 


गिक्षा के क्षेत्र में १६६१-६२ के अन्त तक ६ से ११ वर्ष की आयु के बालकों की स्कूलों 
में प्रवेश पाने वाली संख्या २४.७० लाख थी जोकि कुल संख्या का ५७ प्रतिशत भाग है । वर्तमान 
वर्ष में इस श्रायु वर्ग के २.९५ छाख बालकों को स्कूलों में प्रवेश दिलाया जायगा जिससे इस उम्र 
के तमाम बच्चों का ६० प्रतिशत भाग स्कलों में शिक्षा पा रहा होगा । 

१,७५,०० ० छडकों और २२,००० लड़कियों की अतिरिक्त भर्ती के लिए स्कूलों में व्यवस्था 
की. गयी है । अगले वर्ष इस काम के लिए लड़कियों के १२५ मिडेल स्कूल खोले जाएंगे । 

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में १,५५८ संकेन्डरी स्कूल थे जिनमें २.५० लाख विद्यार्थी 
शिक्षा पा रहे थे, जिनमें ०.२५ लाख लड़कियां थीं। अगले वर्ष में यह संख्या बढ़कर ३.९० लाख 
हो जाएगी जिसमें लड़कियों की संख्या ०.३० लाख होगी । लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष 
सुविधाएं उपलब्ध करने की दृष्टि से ५० सहायता-प्राप्त हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जायेंगे। ' 

यह वर्ष विश्वविद्यालयों की शिक्षा के प्रसार के लिए विज्ञप महत्वपूर्ण है। इस वर्ष सगध 
विश्वविद्यालय और एक अन्य विश्वविद्यालय स्थापित किया गया । इस प्रकार बिहार राज्य में 
विश्वविद्यालयों की कुल संख्या पांच हो गयी । पटना विश्वविद्यालय को पूर्णरूपेण शिक्षादाई विश्व- 
विद्यालय के रूप में परिणत किया गया हैं। कामेश्वरसिह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयों को अन्य 
विश्वविद्यालयों के अनुरूप बनाया जा रहा है। बिहार राज्य की विश्वविद्यालणों की शिक्षा समन्वय 
तियंत्रण और सुधार आ्रादि के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गयी है। 
यह आयोग संलग्न कालेजों के अध्यापकों की नियुक्ति, उन्नति, बरखास्तगी आदि के बारे में 
सलाह देगा। 


स्वास्थ्य 


स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के प्रसार में काफी प्रगति हुई है । पटना में ३०० शैयाओं का 
एक संक्रामक, रोग चिकित्सालय स्थापित किए गये हैं जो कि शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर देंगे। 
बच्चों के अस्पताल में भी विस्तार किया गया है और अतिरिक्त शैयाओं का प्रबन्ध किया गया है । 
दरभंगा में सर्जीकल और कान, नाक व गले की बीमारियों के लिये अस्पतालों की अलग-अलूग 
इमारतें बनाई गयी हैं जिनमें ५०० हौयाओं की व्यवस्था है। १९ १० शैया वाले एक अन्य 


बिहार श्श्श्‌ 


११,००० वर्गमील निजी जंगल हैं जो कि सरकार के नियंत्रण में १९०९ से १९६१ के बीच आा 
चके हैं। दूसरी योजना के अन्तर्गत एक लाल एकड़ भम पर बागान बनाए गए। १००० मील 
लम्बी सडक तेयार की गयीं । रायगढ़ में छकडी का एक क्रारखाना खोतल्य गया । तीसरी योजना 
के अन्तगत दो लाख एकड पर वन उगाए जाएंगे जिनमे से १०, ० क 3 

बाँस के जंगल होंगे । इसके भ्रलावा भूमि को सघन वन उपजाने के योग्य बनाने के लिए दामोंदरी 
वेली कारपोरेशन में इलाके की ६०,००० एकड भूमि पर कार [ 


इरादा है कि २,००० मील लम्बी नयी सडक बनाई जाएगी । 


राज्यपाल : श्री एम ० अनंतशयनम्‌ आवेंगर 


मंत्री पद 
श्री विनोदानन्द का नियुक्ति और राजनेतिक ( सूचना और परिवहन को 
सुख्य-मंत्री मिलाकर ) मंत्रिमण्डल, उद्योग और खान (गन्ना उद्योग को 

छोड़कर) सामुदायिक विकास झौर ग्राम पंचायत । 

श्री दीपनारायण सिन्हा बड़ी सिंचाई, बिजली झ्औौर नदी घाटी योजना । 

श्री भोला पासवान वन, कल्याण, सावंजनिक निर्माण विभाग और पी ० एच० 
(इन्जी निर्यारिग) । 

श्री बीरचन्द पटेल वित्त, कृषि और छोटी सिंचाई । 

श्री सत्यन्द्रनारायण सिन्हा शिक्षा, स्वायत्त शासन । 

श्री बद्रीनाथ वर्मा चंंगी, खाद्य, पूर्ति और वाणिज्य । 

श्री एम० पी० सिन्हा राजस्व-रजिस्ट्रेशन, भूमिसुधार, भूमि-अजेन, प्राकृतिक 
आपदा सहायता । 

श्री हरीनाथ मिश्रा स्वास्थ्य, परिवहन, कानून पञु-विदस्धित्सा । 

श्री अब्दुल क्यूम अन्सारी जेल, सहायता और पुनर्वास । 

श्री के० बी० सहाय योजना, सहकारिता । 

श्री एस ० सी ० तुबिद बन । 

राज्यमन्त्री 

श्री ए. ए. मोहम्मद नूर सूचना और पर्यटन । 

श्री दरोगाराय * अम और रोजगार । 

श्री गिरीश तिवारी धामिक न्यास । 

श्री नन्‍्दकुमारसिह आवास । 

उ्पमन्धत्री 
श्री अम्बिका सरनसिह छोककर्म विभाग, जन-स्वास्थ्य (इंजीमियर्सिः 


विभाग भौर वित्त । 


३५६ ग्राजादी का पन्द्रह्॒वाँ वर्ष 


श्री ए. जफ्र सामान्य प्रशासन, सामुदायिक विकास, ग्राम पंचायत 
स्वास्थ्य, परिवहन, कानूत, (न्यायपालिका और 
विधानमंडल सहित) जेल, पशुपालन श्रौर 
पशु चिकित्सा । 


श्री एल. एन. मा. राजनीतिक, बड़ी सिंचाई, बिजली, नदी घाटी 
परियोजनाएं, सूचना और पर्यटन, श्रम और 
रोजगार । 

श्री कमलदेव नारायणर्सिह शिक्षा, स्वायत्त शासन, योजना और उद्योग, 
आवास और धामिक न्यास । 

श्री मुंगेरीलाल उत्पादन-कर, खाद्य, वितरण और वाणिज्य । 

श्री सहदेव मेहतो सहकारिता तथा सहायता और पुनर्वास । 

श्री नवलकिशोरसिंह राजस्व, पंजीकरण, भूमि-सुधार, भूमि अजन और 


प्राकृतिक आपदाएं सहायता । 
हथकरघा, बिजली करघा और होजरियों के सभी कार्यों के लिए 
कांटन चान 


सदुरा सिलस कस्पती लिसिटेड, । 
मदुराई, दक्षिण भारत 
फोन : ३२५१ (६ लाइनें ) तार : “हारबे” । 
। मदुराई, दुरीकोरिन ओर श्रम्बाससुद्रस (मद्रास राज्य) । 
किक . श्र सोरेमपुर (पश्चिम बंगाल) में मिलें 

| ५,००,००० तकुए १०० एस काउट तक 
ह हम वाय यान, कोम्ब्ड यान, होजरी यात्रं, फंन्सी यान, 
| सिंगल और' फोल्डेड हैन्फ या कोन्‍्स में, चीजेज और 
ऋसेबॉल वाठसे 
। विशेषज्ञ : । 
| निम्न वस्तुओ्रों के लिए याने के निर्माता । 
। 


रस्सियां--हील्ड्स---केनवास---टेप बोल्टिंग डक--- 
टायर बो्ड---सिलाई का धागा 


ओधद्योगिक उत्पादन 
टायर कोड दापं शीट्स-केनवासेन-हाड और सोफ्ट डम्स 
मनेरजिंय एजेण्ट्स 


ए्‌० एगड एफ० हावें लिमिटेड 


पौंडियन बिल्डिंग, मदुरई, (दक्षिण भारत) 
, फ़ोन: २४२१ (४ लाइतें ) ह तार: 
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व्लीफोन : 
फेकर : तमसर त २३ तुमसर 
फंकर : श्रीरामनगर २१ श्रीरासनगर 


फेरो एलोप कोरपोरेशन लिमिटेड 


है! 
ज्व्ण्क्बी 
“भा 


फेरो मैंगनीज का सबसे बड़ा संयंत्र 


बढ़िया किस्म का हाई कारबन फरो 
मैंगनीज बना रहा है 

साथ ही 
बढ़िया किस्म का सिलिको-मैंगनीज 
और फंरो सिलिकोन बना रहा है 


समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने 
को पर्याप्त क्षमता 


कृपया स्थानीय और निर्यात की आवश्यकताश्रों 
के लिए लिखिये या मिलिये 


मंतेजिग एजन्ट्स : 


शराफ मोर एण्ड कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड 


कारखाना : प्रधान कार्पालय ; 


श्री रामनगर (श्री काकुलम जिला) श्रीराम भवन, तुमसर 
आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र 
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का आजादी का वन्द्रहां वर्ष 


तार: “क्ॉॉन्डिट्स फोन: ४०० 
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१६, वेस्ट बाउलवार्ड रोड़, तिरुचिरापलली-८ 
निर्माता 
भारी व हल्के दोनों नापों के ३” से ३" तक व्यास 


के स्टील कॉन्डिट्स पाइप 


एच'* टी. मेन्स के लिए एभ्र ब्रेक स्विच एवं 
इस्पात के दूसरे सब प्रकार के निर्माण 


वितरक : 


फिलिप्स, क्रॉम्पटन तथा ए० ई० श्राई० के० बल्बों तथा रोशनी । 
सम्बन्धी फिडिग्ज के लिए | 

मेससे फर्टिलाइज़र्स एण्ड केसीकल्स ट्राबन्कोर लि०, एलवं । 

की सुपुर फॉसफेट एवं एमोनियम फॉसफेट के लिए । 

| 


। 
स्टॉकिस्टस : 


क्राम्पटन, ए. ई. आई. तथा मार्शल मोटरों एवं 
क्रॉम्पटन, जी. ई. सी., ए. ई. श्राई. एण्ड आई. ई. डब्ल्‌ 
पंखों के । 
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राजधानी ५: भोपाल 


के । क्षेत्रफल * १९,७१९,२६९० वर्ग मील 
मष्य प्रदेश जनसंख्या है: आर ६७ + १ ;$ हे ३७ 
भाषा सुख्य हिन्दी 


मध्य प्रदेश के शैशवकालीव जीवन में सन्‌ १९६१-६२ अनेक कारणों से उल्लेखनीय रहा 
है। इस वर्ष योजना के एक दशक की परिसमाप्ति हुई, जिसके अन्तर्गत की गई प्रगति अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण रही । दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में कार्यान्वित विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप राज्य में काफी 
परिवर्तेत आया । इन पांच सालों में यदि कुछ ही बातों का उल्लेख किया जाए तो फसल में १४ लाख 
टन वृद्धि हुई, ४.०९ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि सींचने की क्षमता बढ़ी, बिजली की क्षमता १.४७ 
लाख किलोवाट तक बढ़ी । 

पिछले साल, अप्रैल में २० ० करोड़ रुपये की तीसरी पंचवर्षीय योजना का समारम्भ किया गया। 
तीसरी योजना का उद्देश्य अपने साधनों का दोहन कर, बेकारी को दूर कर और अच्छे जीवन के 
लिए साधनों को जुटाकर दूसरी पंचवर्षीय योजता के अन्त तक किए गए विकास के स्तर के आधार 
पर अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास जशरी 
रखना है। राज्य की समूची आबादी ३ करोड़ से ज्यादा है, जिसके लिए तीसरी योजना का लक्ष्य 
होगा ५२५.५० मेगावाद अतिरिक्त बिजली, सिंचन क्षमता २८.४५ लाख एकड़ भूमि से बढ़ाकर 
४८.०७ लाख एकड़ करना, १६.६८ लाख टन अतिरिक्त खाद्य उत्पादन सारे राज्य में सामुदायिक 
विकास कार्यक्रमों का जाल इत्यादि । 

राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना ने अपने प्रथम वर्ष में ही अच्छी शुरुआत की । ४३ 
क्रोड़ रुपये के योजना प्रावधान में से ३१.१६ करोड़ रुपये की राशि ६७७ नई योजनाएं हाथ में 
लेने के लिए और शेष राशि पिछली अनेक योजनाओं को जारी रखने के लिए निर्धारित की गई | 
निर्धारित लक्ष्यों को अधिकांशतः पूरा किया गया। राज्य की योजना में बिजली और सिंचाई के 
विकास और कृषि के उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसमें उत्पादन के दोनों क्षेत्रों--औद्यो- 
गिक तथा कृषि--में तेजी से प्रगति का प्रयास किया गया है। समाज सेवाओं के क्षेत्र में मुख्य कार्य ये 
हुए हैं--चिकित्सा सहलियतों का विस्तार, निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी 
शिक्षा और पिछड़े हुए वर्गों और आदिवासियों का कल्याण । 


पु 


सामुदायिक विकास 
राज्य का संपूर्ण क्षेत्र वष १९६३ तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लछाया-» 


।एगा । वर्ष १९६१-६२ में जो तीसरी योजना के कार्यान्वयन का प्रथम वर्ष था, कुछ ३४२ विकाप 
ण्ड कार्य-रत थे, जिनके अन्तर्गत करीब १,१३,००० वर्ग मील क्षेत्र में फैले लगभग ६४,०००) 
व थे, जिनकी आबादी २ करोड़ के करीब थी। १ अप्रैल १९६२ में इसमें ओर २४ खण्ड जोड़े 
ए जिससे उनकी संख्या ३६६ हो गई जबकि तीसरी योजना में ४१६ विकास खण्ड खोलने का 


न्तिम लक्ष्य है । 


३६०... आज़ादी का पैन्द्रधवाँ वर्ष 


जे 


सामृदायिक विकास कार्यक्रम में खेती के उन्‍तत तरीके अपनाकर और छोटे सिंचाई कार्यों के 
माध्यम से अधिक अन्न उत्पादन पर जोर दिया गया है। उन्नत बीजों, उवंरकों और सिंचाई के 
अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में. निरस्तर वद्धि हुई है, जिससे कृषि उपज में भी वद्धि हुई है । 
पशुपालन 


पशुओं की बीमारियों को रोकने और उस पर नियन्त्रण पाने, उत्तम नस्ल के सांडों से पशुओं 
की नस्ल सुधारने की सुविधायें प्रदान करने तथा ज्यादा-से-ज्यादा मात्रा में चारा और दाना उपलब्ध 
कराने की दृष्टि से पशुधन विकास का एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया । इस अवधि में पशुओं के 
लिए चिकित्सा सहायता उपलब्ध करने के लिए ३६ पशु-चिकित्सा अस्पताल, १०० पशु-चिकित्सा 
ओषधालय और ४ भ्रमणशील पश्चु-चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की जा रही है। खण्डीय और 
गर-खण्डीय क्षेत्रों में स्थानीय पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए ८०० अच्छी नस्ल के सांड रख 
गए हैं। क्‍ रा 

मुर्गपालन कार्य को भी गतिमान किया जा रहा है और इसी अवधि में १३ जिला 
मुर्गीपालन इकाइयां खोली जा रही हैं। छोटे केन्द्रों में बड़ी तादाद में अनेक मुर्गी केन्द्रों की स्थापना 
की जा रही है । 

इस वर्ष डेअरी के विकास की ओर भी आवश्यक ध्यान दिया गया। पेस्चु राइड दूध तैयार करने 
के लिए भोपाल स्थित दुग्धशाला को आधुनिक यन्त्रों से सज्जित किया गया । इमारत और उससे 
सम्बद्ध अन्य इमारतों का निर्माण ४,६५ लाख रुपयों की लागत से किया गया है। दुग्धशाला प्रति- 
दिन लगभग २५० मन दूध पूर्ति का कार्य सम्भाल सकती है। इस वर्ष इन्दौर, जबलपुर तथा 
वालियर में तीन दुग्ध संगठन बनाये जा रहे हैं। 


वन 
राज्य के वन विभाग ने इसी वर्ष अपनी शताब्दी मनाई । इस अवसर पर विभाग ने विस्तृत, 
मिश्चित और स्थाई पौदंगाह स्थापित किए और बड़े भू-भाग में पौधे छंगाये गये । ह 
... आलोच्य अवधि में ३,२८७ एकड़ भूमि पर नियमित रूप से सागौन रोपण किया गया, 
उजाड़ वनों में, १०.३८ लाख रुपयों की लागत से पेड़ पौधे लगाए गए । कर्मचारियों के प्रशिक्षण 
सहित वनों के समूहीकरण, संरक्षण तथा सीमाबन्‍्दी का कार्य और अधिक तेजी से जारी रहा। 


सहकारिता 

१९६१-६२ में सहकारिता के 'क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए। इस वर्ष राज्य में २,९२३ 

ग्राम सेवा समितियां, २९ सहकारी कृषि समितियां तथा ३ वन श्रमिक सहकारी समितियां 

गठित की गई तथा केन्द्रीय सहकारी बेंकों की ६० शाखाओं सहित १७ प्राथमिक भूमि बंधक 

“उक् प्रारम्भ किए गए। केन्द्रीय सहकारी बेक का कृषि वित्त ३६५ छाख रुपये था वह मार्च 
१९६१ में बढ़कर १,५०० लाख रुपये हो गया। शीर्षस्थ हाट समिति “दी० एम० पीं० स्टेट 

फोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, जबलपुर ने द्वितीय योजना काल में १,४३,२९५ टन उर्वरक तथा 

सन्‌ १९६१-६२ में ३४,६४४ टन उर्वरक बेचा । यह बिक्री इसने अपने १,३२० प्रतिनिधियों जो कि 

_ अधिकांशतः जांतरिक भागों : में कार्यरत सहकारी समितियां है, के द्वारा को । १७९ प्राथमिक 


हर कद ] $ किम मम 2 


सककट »2 अब +त इभणसम न- 


७ 
ँक० कप ्ासकनकनन बतमन मे 


ाऔ  क - च्कक चर अनमप 
भ _ जा ऋष्-न 
2४० मकर अब फट ज+> अत हे 


20220 +#ं तप 


कक पा को 2 &%. #ण बेड 





भोपाल 


हैवी इलेक्ट्रिकल्स, 


.। 


दॉसफॉरमर, 


डा 





प्रसिद्ध जेन मन्दिर, पलिताना, सौराष्ट्र, गुजरात 


गांव सें एक नया कू आ, गुजरात 









ल्‍, पी बट लटकी हू 
के 
५७४७० ५०008 
५ दरिण, मी 29... कर 
है (और 48 3 क 5 तक 
ड्4 | के... 
किक ') ४ /20॥ के हि $ | 


मं 9:24:%%, कर 


सहकारी समितियों ने सन्‌ १९६१-६२ में लगभग ३ करोड़ रुपयों के मल्य का कृषि उत्पादन बेचा । 
११२ ग्राम गोदाम बनाने के लिए ११.२० लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। 

द्वितीय योजना काल के अन्त तक सहकारी आन्दोलन का विस्तार*६५ प्रतिशत त्रामों में 
हुआ । तृतीय योजना में यह लक्ष्य है कि इस आन्दोलन का विस्तार १०० प्रतिशत गांवों में हों 
जाय तथा ३८ प्रतिशत ग्राम परिवार सहकारी समितियों के सदस्य बनाये जाय॑ । 

वास्तव में, सहकारिता अभियान अधिकाधिक मात्रा में जनता का आन्दोलन वन रहा है 
जैसा कि आलोच्य वर्ष में ४, गा #...०, - को जनता से प्राप्त निरन्तर समर्थन तथा सहयोग से 
स्पष्ट है। मध्य प्रदेश-भण्डार गृह निगम राज्य में वैज्ञानिक तथा विस्तृत संग्रह सुविधाएं सुरूम 
करने की समस्या को हल करने का प्रयत्न कर रहा है तथा किसानों को भण्डार गृह की रसीदों 
के आधार पर सरल शर्तो पर ऋण प्राप्त करने में मदद कर रहा है । सरकार ने सन १९६१-६२ के 
अन्त तक निगम की हिस्सा पूजी में १७ लाख रु० विनियोजित किए हैं। निगम के भण्डार-गृह 
शने:-शने: किराये के गोदामों का स्थान लेते जा रहे है तथा वे लोकप्रिय हो रहे हैं। निगम ने 
अपने ३१ केन्द्रों से ३०,००० रुपये का लाभ भी अजित किया है । 


उद्योगीकरण 


राज्य सरकार की द्रुत उद्योगीकरण नीति के अनुसार सरकार ने इस वर्ष उद्योगपतियों के 
लिए विद्येष रूप से भूमि प्रीमियम तथा किराया, विद्युत कर, विक्री क्वलर, चुगी, कच्चे माल तथा जरू 
पूर्ति के सम्बन्ध में बहुत अधिक रियायतें तथा उत्साहवर्धक सुविधाएं घोषित की है। इस राज्य में 
देश के ३० प्रतिशत से अधिक कच्चे लोहे के भण्डार, ४० प्रतिशत बाकसाइट, ४४ प्रतिशत मेंगनीज 
तथा निम्न श्रेणी के कोयला, डोलोमाइट और चूवे के पत्थर के विस्तृत भण्डार के कारण यह राज्य 
निश्चित रूप से अत्यधिक प्रगति कर सकेगा । 

उद्योगों तथा अनुसंधान केन्द्रों के मध्य घनिष्ट संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से, एक 
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान मण्डल बनाया गया है ताकि अनुसंधान के छाभ का औद्योगिक 
प्रगति के लिए उपयोग किया जा सके। 


देश के सर्वाधिक + ५57 » भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार करने का प्रस्ताव है 
जिससे उसका उत्पादन बढ़ कर प्रतिवर्ष २५ छाख टन हो जाय । इसी तरह भोपाल के हेवी इले- 
क्ट्रिकल्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता में यथेष्ठ वृद्धि करने का एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है । 
उवरक कारखाना, शक्कर मिलें, सिमेंट फेक्टरियां तथा कृषि और वनों पर आवारित औद्योगिक 
इकाइयों का दोनों निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्य में एक अल्यू- 
मिनियम कारखाना खोले जाने की पूरी सम्भावना है । 
राज्य में कुटीर उद्योगों के विकास की सम्भावनाएं हैं जिनका और अधिक छाभ उ ठाये जाने 
, के लिए राज्य शासन बनकरों तथा शिल्पकारों को हर सम्भव प्रेरणा तथा सुविधाए द॑ रहा है । 
राज्य सरकार ने विभिनन क्षेत्रों में लघ्‌ प्रमाप उद्योगों के विकास के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में 
द्योगपुरियां स्थापित की है तथा तृतीय योजनाबधि में और १८ पुरियों के स्थापित करने का 
प्रस्ताव है । 


३६२ 


सिचाई 

त॒वा योजना के तेजी से क्रियान्वयन के लिए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक नियंत्रण मण्डल 
का गठन किया गया (इसी तरह तवा, बारना, हसदेव तथा हलाली जेसी बड़ी योजनाओं के 
क्रियान्वयन की देखरेख करने के लिए एक पृथक मंत्री भी नियुक्त किया गया । दो मध्यम श्रेणी 
की योजनाओं सागरनदी (सिवनी) तथा शिवगढ़ मेडली (रतलाम) का कार्य पूरा होने वाला है 
तथा केशवा (रायपुर) तथा धुआंधार (जबलपुर) के हैड बक्से पूरे कर लिए गए तथा उनकी 
तहरों का कार्य प्रगति पर है। लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत १० और योजनाएं आलोच्य वर्ष 
में पूरी की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतगंत १० लघु योजनाएं पूरी की गई, ११८ 
योजनाओं को पूरा करने का कार्य प्रगति पर है तथा १६१ नवीन योजनाएं क्रियान्वयन के लिए 
हाथ में ली गई हैं | होशंगाबाद में नर्मदा के घाट की मरम्मत का काय प्रगति पर था। भिलाई 
इस्पात योजना के लिय १४८ लाख रु० की लागत से कूलिंगटेन्क तथा जलागार का निर्माण कार्य 
भी पूरा किया गया। 


लोक निर्माण कार्पे 


राजधानी परियोजना के अंतग्गंत तात्या टोपे नगर में बस्ती के ७५ रुग्ण शैग्याओं वाला एक 
,चिकित्सालय तथा दक्षिणी तात्या ठोपे नगर में बाद %ठबाओं के लिए उच्चतर माध्यमिक 
शालाभवनों के निर्माण कार्य पुरे किए गए। ६६.२० छाख रु० की लागत से बनने , वाले ५ मंजिले 
सचिवालय भवन का निर्माण काये प्रगति पर है। १२५० कर्मचारी आवास गृहों का १६९ लाख 
रु० की लागत का निर्माण-कार्य भी पूरा हो चुका है। आलोच्य वर्ष में निर्मित अन्य पूरे किये गये 
महत्वपूर्ण भवनों में ३१.७९ रु० के अनुमानित व्यय का जबलपुर के चिकित्सा महाविद्यालय का 
मुख्य भवन, ३६.३९ लाख रु० के अनुमानित व्यय का जबलपुर का कृषि महाविद्यालय भवन 
तथा २२ लाख रु० के अनुमानित व्यय का जबलपुर का गुृह॒विज्ञान महाविद्यालय भवन सम्मि- 
लित हैं। 
जबलपुर में नवीन जिला माल न्यायालय भवन तथा भोपाल में ८० लाख रु० की लागत 
के गान्धी विकित्सा महाविद्यालय भवन के निर्माण कार्य तीज्र प्रगति पर हैं । 


सड़कें तथा पुल 

मध्य प्रदेश में २३२ मील पक्की सड़कें बनाई गईं। इस प्रकार राज्य में पक्की सड़कों की 
लम्बाई १४,२७९ मील से बढ़कर १४,३११ मील हो गई । इन सड़कों में १५८ मील लम्बी सड़कें 
और जोड़ी गई हैं जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में वर्तमान कच्ची सड़कों का उत्तयन 
करके निर्मित की गई थी। १२ मील लम्बी अन्य सड़कें भी पूरी की गई । 

इंदौर वृत्त में अछिराजपुर-कुश्नी सड़क पर सुखोद पुल, मन्गोद-मनावर सड़क पर केशरीपुल, 
नौगांव वृत्त में एक पुल तथा बिलासपुर वृत्त में पेन्ड्राय्सान सड़क पर सोनपुल---इन चार बड़े ' 
पुलों से संबंधित निर्माण कार्य सन्‌ १९६१-६२ में पूरा किया जा चुका है। भोपाल-इंदौर सड़क 


के सोंडा नाला के पुल का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, आलोच्य वर्ष में अनेक 
पुलों का निर्माण-कार्य भी आरंभ किया गया । 


सन १९६१-६२ में राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में स्वतोमुखी प्रगति हुई। दो' नवीन उपाधि 
महाविद्यालय --एक जावरा में तथा दूसरा बरेली में--खोले गए ।. कुछ अद्यासकीय महा- 
विद्यालयों में अध्यापन सुविधाओं का स्तर ऊंचा करने तथा उनमें वृद्धि करने के उद्देश्य से 
मंडला, शिवपुरी, शाजापुर तथा छिदवाडा के अशासकीय महाविद्यालयों को राज्य शासन ने अपने 
अधिकार में ले लिया है। भोपाल, इंदौर तथा ग्वालियर के तीन स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
जिनमें विद्यारथियों की संख्या बहुत अधिक थी, दो भागों में विभाजित कर दिये गये हैं और वे 
कला तथा विज्ञान विषयों के लिए पुथक-पृथक पूर्ण महाविद्यालयों में परिवर्तित कर दिये गये है। 
विकास के इन उपायों के फलस्वरूप जब राज्य के प्रत्येक जिले में उपाति-झिक्षण के लिए सुविधाएं 
प्राप्त हो गई है तथा अब सभी संभागीय मुख्यालयों में छड़कियों के लिए श्रक्म उपाधि महा- 
विद्यालय हैं । रीवा और इंदौर के संस्कृत महाविद्यालयों को अन्य महाविद्यालयों के समकक्ष लाने 
के उद्देश्य से पुनर्गठित किया गया। 

निःशुल्क तथा अनिवाये प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम निर्धारित योजना के अनुसार आरंभ 
किया गया। इस योजना के अंतर्गत १९६ १-६२ वर्ष में ५,१७५ शिक्षक तथा ५० शाला माताएं 
नियुक्त की गईं। १०० प्राथमिक शालाओं को कनिष्ठ बुनियादी श्ालाओं में तथा अन्य ५० 
माध्यमिक शालाओं को वरिष्ठ बुनियादी शालाओं में परिवर्तित किया गया। आहलोच्य वर्ष में 
१४० बतंमान उच्चशालाओं को उच्चतर माध्यमिक शारलाओं में उन्नत करने के अतिरिक्त ५०० 
नवीन माध्यमिक शालाएं तथा १०० नवीन उच्चतर माध्यमिक शालाएं खोली गईं। ५ कन्या 
उच्चतर माध्यमिक शालाओं को बह्ुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शालाओं में परिबतित किया गया। 
३,४२८ प्राथमिक शाला भवनों का निर्माण कुल लागत के ५० प्रतिशत तक जन सहयोग से शुरू 
किया गया । 


तकनीकी शिक्षा 


इंदौर में एक नवीन पालीटेकनिक खोलने के लिए अनुदान दिया गया है। भारत सर- 
कार की “मुक्त द्वार” नीति के अंतर्गत हरदा, बालाघाट, घमतरी और खुरई (सागर जिला) में 
चार और पॉलीटेकनिक स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य के इंजिनियरिंग कालेजों के १४ छात्रों, 
बालीटेकनिक संस्थाओं के १०० छात्रों तथा जूनियर ठेक्तिकल झाह्लाओं के १०० छात्रों को 
क्रमश: ७५ रु०, ५० रु० और ४० २० प्रतिमाह की विशेष छात्रवृत्तियां दी गई। 

रीवा में इस सत्र से एक सैनिक शाला खोली गई है जहां लड़कों को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा 
अकादमी में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रशिक्षित तथा तेया 
किया जावेगा । 


लोक स्वास्थ्य 


लोक स्वास्थ्य के उद्देश्यों में शुद्ध तथा पर्याप्त जल की व्यवस्था, छूत रोगों के उन्मूलन 
और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की ग्रोजवाएं सम्मिलित हैं । 


तवा योजना के तेजी से क्रियान्वयन के लिए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक नियंत्रण मण्डल 
का गठन किया गया / इसी तरह तवा, बार्ना, हसदेव तथा हलाली जेसी बड़ी योजनाओं के 
क्रियान्वयत की देखरेख करने के लिए एक पृथक मंत्री भी नियुक्त किया गया । दो मध्यम श्रेणी 
की योजनाओं सागरनदी (सिवनी) तथा शिवगढ़ मेडली (रतलाम) का कार्य पूरा होने वाला है 
तथा केशवा (रायपुर) तथा धुआंधार (जबलपुर) के हैड बक्से पूरे कर लिए गए तथा उनकी 
नहरों का कार्य प्रगति पर है। लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत १० और योजनाएं आलोच्य वर्ष 
में पूरी की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत १० लघु योजनाएं पूरी की गई, ११८ 
योजनाओं को पूरा करने का कार्य प्रगति पर है तथा १६१ नवीन योजनाएं क्रियान्वयन के लिए 
हाथ में ली गई हैं | होशंगाबाद में नमंदा के घाट की मरम्मत का काये प्रगति पर था। भिलाई 
इस्पात योजना के लिय १४८ लाख रु० की लागत से कूलिगटेन्क तथा जलागार का निर्माण कार्य 
भी पूरा किया गया। 


लोक निर्माण का 


राजधानी परियोजना के अंतर्गत तात्या टोपे नगर में बस्ती के ७५ रुग्ण शैय्याओं वाला एक 
५विकित्सालय तथा दक्षिणी तात्या ठोपे नगर में बालक-बरालिकाओं के लिए उच्चतर माध्यमिक 
शालाभवनों के निर्माण कार्य पूरे किए गए। ६६.२० लछाख रु० की लागत से बनने , वाले ५ मंजिले 
सचिवालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। १२५० कर्मचारी आवास गृहों का १६९ लाख 
रु० की छागत का निर्माण-कार्य भी पूरा हो चुका है। आलोच्य वर्ष में निरभित अन्य पूरे किये गये 
महत्वपूर्ण भवनों में ३१.७९ रु० के अनुमानित व्यय का जबलपुर के चिकित्सा महाविद्यालय का 
मुख्य भवन, ३६.३९ लाख रु० के अनुमानित व्यय का जबलपुर का कृषि मद्रवि+ाड+ भवन 
तथा २२ लाख रु० के अनुमानित व्यय का जबलपुर का गृह॒विज्ञान महाविद्यालय भवन सम्मि- 
लित हैं। 
जबलपुर में नवीन जिला माल न्यायालय भवन तथा भोपाल में ८० राख रु० की लागत 
के गान्धी चिकित्सा महाविद्यालय भवन के निर्माण कार्य तीत्र प्रगति पर हैं । 


सड़कें तथा पुल 

मध्य प्रदेश में २३२ मील पक्की सड़कें बनाई गईं। इस प्रकार राज्य में पक्की सड़कों की 
लम्बाई १४,२७९ मील से बढ़कर १४,३११ मील हो गई । इन सड़कों में १५८ मील लम्बी सड़कें 
और जोड़ी गई हैं जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में वतमान कच्ची सड़कों का उन्‍्तयन 
करके निर्मित की गई थी । १२ मील रुम्बी अन्य सड़कें भी पूरी की गई । 

इंदौर वृत्त में अलिराजपुर-कुक्षी सड़क पर सुखोद पुल, मन्गोद-मनावर सड़क पर केशरीपुल, 
नोगांव कृत्त में एक पुल तथा बिलासपुर वृत्त में पेन्ड्राय्सान सड़क पर सोनपुल--इन चार बड़े ' 
पुछों से संबंधित निर्माण कार्य सन्‌ १९६१-६२ में पूरा किया जा चुका है। भोपाल-इंदौर सड़क 


के सोंडा नाले के पुल का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, आलोच्य वर्ष में अनेक 
पुलों का निर्माण-कार्य भी आरंभ किया गया । 


सन्‌ १९६१-६२ में राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सवंतोमुखी प्रगति हुईै। दो' नवीन उपाधि 
महाविद्यालय --एक जावरा में तथा दूसरा बरेली में--खोले गए । कुछ अशासकीय महा- 
विद्यालयों में अध्यापत सुविधाओं का स्तर ऊंचा करने तथा उनमें वृद्धि करने के उद्देश्य से 
मंडला, शिवपुरी, शाजापुर तथा छदवाडा के अशासकीय महाविद्यलूयों को राज्य शासन ने अपने 
अधिकार में ले लिया है। भोपाल, इंदौर तथा ग्वाल्यिर के तीन स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
जिनमें विद्याथियों की संख्या बहुत अधिक थी, दो भागों में विभाजित कर दिये गये हैं और वे 
कला तथा विज्ञान विषयों के लिए पृथक-पुृथक पूर्ण महाविद्यालयों में परिवर्तित कर दिय गये है। 
विकास के इन उपायों के फलस्वरूप जब राज्य के प्रत्येक जिले में उपाधि-शिक्षण के लिए सुविधाएं 
प्राप्त हो गई है तथा अब सभी संभागीय मुख्यालयों में लड़कियों के लिए श्रल्म उपाधि महा- 
विद्यालय हैं । रीवा और इंदौर के संस्कृत महाविद्यालयों को अन्य महाविद्यालयों के समकक्ष लाने 
के उद्देश्य से पुनर्गंठित किया गया। 

निःशुल्क तथा अनिवाय प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम निर्धारित योजना के अनुसार आरंभ 
किया गया। इस योजना के अंतर्गत १९६ १-६२ वर्ष में ५,१७५ शिक्षक तथा ५० शाला माताएं 
नियुक्त की गईं। १०० प्राथमिक शाकाओं को कनिष्ठ बुनियादी झालाओं में तथा अन्य ५० 
माध्यमिक शालाओं को वरिष्ठ बुनियादी शालाओं में परिवर्तित किया गया। आलोच्य वर्ष में 
१४० बतंमान उच्चशाल्लाओं को उच्चतर माध्यमिक शारूाओं में उत्तत करने के अतिरिक्त ५०० 
नवीन माध्यमिक शालाएं तथा १०० नवीन उच्चतर माध्यमिक शालाएं खोली गई ।५ कन्या 
उच्चतर माध्यमिक शालाओं को बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शालाओं में परिबरतित किया गया। 
३,४२८ प्राथमिक शाला भवनों का निर्माण कुल लागत के ५० प्रतिशत तक जन सहयोग से शुरू 
किया गया। 


तकनीकी शिक्षा 


इंदौर में एक नवीन पालीटेकनिक खोलने के लिए अनुदान दिया गया है। भारत सर- 
कार की “मुक्त द्वार” नीति के अंतर्गत हरदा, बालाघाट, घमतरी और खुरई (सागर जिला) में 
चार और पॉलीटेकनिक स्थापित किये जा रहे हैं | राज्य के इंजिनिर्यारिग कालेजों के १४ छात्रों, 
बालीटेकनिक संस्थाओं के १०० छात्रों तथा जूनियर टेब्निकल शाह्लाओं के १०० छात्रों को 
क्रमश: ७५ रु०, ५० रु० और ४० ० प्रतिमाह की विद्येष छात्रवृत्तियां दी गईं। 

रीवा में इस सत्र से एक सैनिक शाला खोली गई है जहां लड़कों को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा 
अकादमी में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रशिक्षित तथा तेया 
किया जावेगा । 


६ । 


लोक स्वास्थ्य 
लोक स्वास्थ्य के उद्देश्यों में शुद्ध तथा पर्याप्त जछ की व्यवस्था, छूत रोगों के उन्मूलन 
और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की योजनाएं सम्मिलित हैं। 
अभी तक अस्पताल सुविधाओं में विस्तार के प्रयत्नों के फलस्वरूप २,००० नये जिस्तरों की 


३६४ . आंज्ञादी का पन्द्रहवाँ वर्ष 


व्यवस्था हो गई है । चक्षुपटल शल्यक्रिया शाला आरंभ की गई है जो कि देश में अपने ढंग की 
दूसरी है । मलेरिया तथा गोंडी रोग उन्मूलन में बहुत सफलता मिली है तथा मलेरिया पीड़ित 
. व्यक्तियों की संख्या जनस्ख्या के १८.७५ प्रतिशत से घटकर ३ प्रतिशत और गोंडी रोग पीड़ित 
व्यक्तियों की संख्या ७.५ प्रतिशत से घटकर १.५ प्रतिशत हो गई है । 


गह-निर्मारिग 

सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अंतर्गत १९६१-६२ में औद्योगिक 
मजदूरों के लिए २४२६ लाख रु० को लागत से ४१७ मकानों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया 
गया। इनमें से ३२५ मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया तथा शेष मकानों का काये प्रगति पर 
था | लघु आय समूह गृह निर्माण की एक अन्य योजना के अन्तर्गत ४२४ मकानों के निर्माण 
कार्य को पूरा करने के लिए ३३:२० लाख रु० दिये गये । उज्जैन में ११३६ लाख रु० की लागत से 
औद्योगिक क्षेत्र में २६ भूखण्डों का सुधार किया गया। विभिन्‍न ग्रामों में १५ अन्य गृहों का 
निर्माण कार्य पूरा हुआ तथा ४६५ मकानों का निर्माण-कार्य प्रगति पर था । इनका निर्माण सरकार 
द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से ग्रामीणों द्वारा आरंभ किया गया है । 


रोज्ञगार 


इस समय कोरबा की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के अतिरिक्त जो केवल अनुसूचित जन- 
जातियों के प्रशिक्षणाथियों की आवश्यकताओं को पूरी करती है, इंदौर, खण्डवा, बैरागढ़ (भोपाल) 
रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, रायपुर और कोनी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं है। मध्य प्रदेश में 
सभी शिल्पी प्रशिक्षण संस्थाओं की प्रवेश क्षमता ३,००० छात्रों से अधिक हो गई है । आलोच्य वर्ष 
में रतलाम और छिदवाडा में दो और संस्थाएं खोलने की प्राथमिक व्यवस्था पूरी कर छी गई । 

आलोच्य वर्ष में राज्य में कार्यरत वर्तमान २५ रोजगार दफ्तरों के अतिरिक्त अंबिकापुर, 
टीकमगढ़, गुना, होशंगाबाद, रायगढ़, राजगढ़, मण्डला, भिण्ड, मुरैना, झाबुआ और धार में ११ 
नथे रोजगार दफ्तर खोले गये । ३ विश्वविद्यालय रोजगार सूचना मार्गदर्शक केन्द्र भी आरंभ 
किये गये हैं । ग्रामीण जनता को रोजगार प्राप्त करने में सहायता की सुविधाएं देने के उद्देश्य से 
१७ रोजगार सूचना तथा सहायक केन्द्र खोले गये । 

रोजगार दफ्तरों ने अपनी जबलपुर, भोपाल तथा इंदौर शाखाओं में व्यवसाय संबंधी मार्ग- 
दर्शन करना जारी रखा | इस वर्ष रायपुर में एक और मार्गदर्शन शाखा खोली गई। 


अस तथा श्रम कल्यारएय 


राज्य के श्रम विभाग की प्रमुख गतिविधियों में श्रमिक कानूनों का प्रशासन, शान्तिपूर्ण 
औद्योगिक संबंध बनाए रखना तथा श्रमिक न्यायालयों के माध्यम से औद्योगिक विवादों का निर्णय 
कराना उल्लेखनीय है। 


विगत वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में दो निजी तथा एक सावंजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों 
के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी प्रथा का आरंभ, सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में « न हल हा, 


कि 


- का अंगीकरण, ९ अतिरिक्त जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का श्रमिकों तथा उनके 


सध्य प्रद॑द्ा 


कुटुम्बों में विस्तार, जनशक्ति संबंधी साथनों का अधिकतन उपयोग करने के लिए ७ रोजगार 

दफ्तरों की स्थापना, राज्य की प्रशिक्ष ण॒ संस्थाओं में प्रवेश श्षमता में वां दु, औद्यागगिक कर्मचारियों 

के लिए घरों का निर्माण तथा इंदौर में एक श्रमिक संस्था का आरंभ उल्लेखनीय है । १५ वर्तमान 

तथा एक नवीन श्रम कल्याण केन्द्रों को कुल ५८,८९० रु० के सहायता अनदान दिये गये जिससे वे 
राज्य में श्रमिक कल्याण कार्यक्रमों को संगठित कर सके । 


पिछड़ी जातियों का कल्याण 

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रधान छोओ ने छात्रद चिय 
सुविधाओं की व्यवस्था करने, विभिन्‍न शिस्पों के प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करने तथा पेयजल 
की व्यवस्था करने पर विशेष जोर दिया गया। जिन क्षेत्रों में प्रधानतः अनयूचित जातियो के लोग 
रहते है उनमें इन जातियों के लिए प्राथमिक शालाओं की संख्या ८३९ से वह्कर १ , ०२ तथा 
माध्यमिक शालाओं की संख्या ७१ से बढ़कर १३७ हो गई । इन क्षेत्रों में खोली गई संस्थाओं ने 
१२९ रात्रिशालायें, ५२ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, ४३ कृषि फार्म, १३ पक्ष औयवाछूय, १८ प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्र, ११२ सूतिका एवं शिज्ु कल्याण केन्द्र, एक क्षय चिकित्सालय तथा एक क्ुष्य 
चिकित्सालय सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त कोरवा मे स्थापित्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुख्य 
रूप से अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है । 


| 
| 
| ) 


कानन तथा व्यवस्था ' 


राज्य की पुलिस राज्य के उत्तरी जिलों में बड़े डाकू ढलों का उन्मूलन' करने के लिए 
लगातार प्रयत्न करती रही । राज्य के ५ उत्तरी जिलों में भिण्ड, मुरैना, ख्वालियर, झिवफुरी तथा 


दतिया में सक्रिय १६ डाक दलों में से १५ डाक दलों का उन्मूलन किया गया । ३१ माचे १९६२ 
की समाप्त १२ महीनों में राज्य की पुलिस ने ६१६ डाक॒ओं को गिरफ्तार किया तथा मउझेड़ों में 


४२ डाक गोली से मार डाले गये । पुलिस द्वारा नष्ट किये गये डाकू दलों में अन्य कुछ स्थानीय 
दलों के अतिरिक्त सिकंदरा, मुसलमान, श्रीपाला, गडरिया, रामनाथ गूजर, डिद्योना का लघ् 
नारायण तथा मेवाराम के डाकू दल प्रमुख है। हाल में डाकू देवी सिह को गोली से मार डाले जाने 
के बाद उसका गिरोह भी लगभग नष्ट प्राय: हो गया है । 

ग्राम रक्षा समितियां १९५६ में सुसंगठित रूप से आरंभ की गईं थी। मार्च १६६२ के अत 


संख्या १,७१७ तथा उनकी सदस्य संख्या ४१,६३६ थी। ये समितियां केवल डाकुओं के आक्रमणों 
का मकाबला ही नहीं करती अपितु गांवों के छोटे-छोटे विवादों को हल करने तथा असामाजिक 
तत्वों से संघर्ष करने में उपयोगी सहायता भी करती हैं । 

राज्य की पुलिस को गोआ की मुक्ति के उपरान्त नागरिक प्रशासन के सुचारु रूप से संचा- 
लन में सहायता करने के लिए ४ राजपत्रित अधिकारी भेजने का भी गौरव प्राप्त हुआ तथा राज्य 
के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री आर० एन० नागू गोआ में पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किये गये । 


कानूनों का एकीकरण 
कानूनों के एकीकरण का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। राज्य के विभिन्‍न कानू' 


३६६. आज़ादी का पन्द्रहवां वर्ष 


शः 


तथा नियमों में एकरूपता स्थापित करने के लिए बड़े परिमाण में नवधानी पत्र दः कुछ कानून बनाए 
गये । अत्यधिक महत्व के सभी अधिनियम एकीकत किये जा चुके हैं तथा अब केवल कम महत्व के 
और अप्रचलित अधिनियम होष हैं । इस समय राज्य शासन का तात्कालिक कार्यक्रम एक एकीकृत 
प्रणाली के अनुसार समस्त राज्य में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है। इस प्रकार 
का पृथवकरण भूतपूर्व मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश तथा भोपाल क्षेत्रों में प्रचलित था । मध्य भारत की 
प्रणाली शेष राज्य में भी लागू करने का निर्णय किया गया तथा फरवरी १९६२ में यह प्रणाली 
महाकौशल क्षेत्र के ९ जिलों में प्रचलित की गई । इस संबंध में और अधिक कर्मचारी भर्ती किये 
जा रहे हैं तथा ऐसी आशा है कि १९६२ के मध्य तक समस्त राज्य में न्यायपालिका का कार्य- 
पालिका से पृथवकरण होना है। इन उपायों से इस राज्य में जहां प्रारंभ में कानूनों, परंपराओं, 
नियमों तथा प्रणालियों और सेवाओं तथा सेवा श्रेणियों की बहुलता थी प्रशासन के क्षमतापूर्वक 
संचालन में सहायता मिलेगी । 


कला और संस्कृति 


सरकार राज्य में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के महत्व के प्रति पूर्णात। सजग 
है । इस वर्ष विभिन्‍न योजनायें कार्यान्वित की गईं जिनमें अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक दलों का आदान- 
प्रदान, निबंधघलेखन तथा अन्य साहित्यिक प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार वितरण, सांस्कृतिक 
समितियों को धन सहायता की स्वीकृति तथा पर्यटन को प्रोत्साहन इत्यादि सम्मिलित हैं । विक्रम 
विश्वविद्यालय रवीन्द्र साहित्य एवं ललित कलाओं के लिए एक पीठिका की स्थापना करने के लिए 
सहमत हो गया है। तानसेन समारोह, कालिदास समारोह, टेगोर शताब्दि समारोह इत्यादि 
कुछ कार्यों में राज्य सरकार ने सक्तिय रूप से भाग लिया । भोपाल में ७ लाख रुपये की लागत से 
बने टेगोर स्मारक भवन के इस वर्ष मई में उद्घाठन के उपरांत ललित कला तथा सांस्कृतिक कार्यों 
के क्षेत्र में एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हो गई है । 


भूमि-सुधार 

भूमि सुधार के लिए महत्वपूर्ण तथा प्रगतिशील कानून बनाये जा च्‌के हैं तथा वे राज्य 
में कार्यान्वित किये जा रहे हैं । मध्य प्रदेश कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम १९६०, 
नवम्बर १५,१९६१ से प्रभावशील हो गया है । 

पंचायतीराज राज्य में बहुत शीघ्र वास्तविकता का रूप धारण कर लेगा। मध्य प्रदेश पंचायत 
अधिनियम १६६० राज्य विधानसभा के माचं-अप्रैल १९६२ के सत्र में संशोधित रूप में पुनः 
पारित कर दिया गया है। चार चरणों का एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। 
राज्य में प्रचलित वर्ष के उत्तराद्ध में पंचायती राज का आरंभ करने की योजना है। इस क्रात्ति- 
. कारी कदम के द्वारा जनता की एक बुनियादी अभिलाषा पूरी हो जायेगी। 


विगत दशक की नियोजन की उपलब्धियों पर दृष्टिपात करते हुए तथा तृतीय पंचवर्षीय 
योजेना में किये जाने वाले प्रयत्नों के घोषणा-पत्र के साथ मध्य प्रदेश अभिवृद्धि शक्ति के साथ नियो- 
जित प्रगति के पथ पर भल्लीभांति अग्रसर हो रहा है। राज्य के अभी तक अ्रप्रयुक्त साधनों का 


मध्य प्रदेश ३६७ 


व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जा रहा है। इन सब उपायों से देश के इस विदश्ञालतम राज्य की 
जनता के लिए समृद्धि तथा उज्ज्वल भविष्य की आइ्वासनपूर्ण आभा बछ्वती होती है। भौगोलिक 
दृष्टि से देश के मध्य में स्थित इस राज्य की यह महत्वाकांता है कि वह भारत के हृदय के रूप 


में प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वाह करे । 





राज्यपाल : श्री एच. वी. पाटस्कर 


स्त्री 


विभाग 


श्री भगवन्तराव अन्नाभाड माडलोई मुख्यमन्त्री : सामात्य-प्रशासन, गृह प्रचार 


श्री तस्तमल 


श्री शम्भुनाथ शुक्ला 
श्री शंकरदयाल शर्मा 
क्षी मिश्नीलाल गंगवाल 


श्री वेंकटेश थिष्णु ड्विड 
श्री नरसिह दीक्षित 
राजा नरेशचन्द्र सिंह 

क्री केशोलाल गुमाइता 
क्षी जगमोहन दास 

श्री मथुरा प्रसाद दुबे 


उपमनधत्री 

श्री सज्जन सिंह विशनार 
श्री गोविन्द नारायण सिंह 
श्री वसन्‍्त राव विक्की 
श्रीमती चन्द्रकला सहाय 


 अअ अअ 


आयोजन और विकास, लछोककर्म विभाग, (सिंचाई) और 
बिजली विभाग (चम्बल परियोजना के अलावा) । 

बन, प्राकृतिक साधन, सहकारिता, लोककर्म विभाग । 
शिक्षा और कानून । 

वित्त, पृथक राजस्व, सिंचाई, अथशास्त्र और सांख्यकी, 
समाज कल्याण । 

श्रम, कृषि, आवास, चम्बल परियोजना । 

वाणिज्य और उद्योग 

आदिमजाति कल्याण और पुनर्वास । 

राजस्व, सर्वेक्षण और बन्दोबस्त, भूमि आलेख, भूमि सुधार | 
स्वायत शासन (शहरी और ग्रामीण) । 

जनस्वास्थ्य, जेल, खाद्य, नागरिक संभ रण । 


नागरिक सम्भरण, खाद्य जेल | 

गृह, आयोजन और विकास । 
आदिमजाति कल्याण और पुनर्वास । 
शिक्षा । 





'जादो का परद्रहर्वां वष 
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सिल्क ओर साड़ियों के असाधारण डिज़ायन 
सिल्क और साड़ियां 


। 

क्‍या 

सीता लक्ष्मी सिल्क पहन आपको वे का अनुभव होगा । 
। 





क्योंकि यह सिल्क सुन्दर, श्राधुनिक और सर्वोत्तम क्वालिटो की 
होती है । 
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सर्वोत्तम प्रकार के हैंडलूम और पावरलूम की बहुरंगीय और श्रनेक 
डिज़ायतों की मेसर सिल्क साड़ियां प्रस्तुत करते हैं । 
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शुभकामनाओों के साथ 


| पंजीकृत कार्यालय, बिक्री और सेवा कार्यालय : 

। २०६, आचायें जगदीश बोस रोड, कलकत्ता--१७ 
कारखाना 

) १, महात्मा गांधी रोड, थकुरपुक्र, बेहाला, २४ परगना 

। शाखाएं : 
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वइगई जलऊुण्ड प्रयोजना, मठुरई (मद्रास) 


मनिम॒थर जलकुण्ड प्रयोजना, तिरुनेलबेली (मद्रास) 
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राजधानी -« : मद्रास 


* रे : क्षेत्रफल : ५०,१३२ वर्गमील 
मद्रास जनसंख्या : ३.३६,५०,९१७ 
5 मुख्य भाषा : तमिल 


को 


आज़ादी के पंद्रहवें वर्ष में मद्रास राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। यह प्रगति 
प्रत्यन्त उत्साहजनक है । आयोजन में गत वर्ष की भांति आजादी के पुन्द्ह॒वें वर्ष में भी शिक्षा 
के तीनों स्तरों पर सतत उन्नति होती रही । बच्चों को स्कूलों में निशुल्क आहार और वस्त्र की 
उपलब्धि होती रही है । गांव में बिजली पहुंचाने के काम में भी मद्ठरास आगे है । उद्योगीकररा के 
ट् ह राज्य तेज कदम तरक्की कर रहा है । नेवेली लिगनाइट खातों में तेजी के साथ काम 
हो रहा है और जो जमीन अभी कुछ पहले तक बंजर थी, वहां आज बड़ी भारी मशीना का समूह 
खड़ा हो रहा है । समचे राज्य में पंचायती राज आरम्भ किया जा चुका है ओर गांवा में इस 
महान्‌ ऋंतिकारी आन्दोलन का प्रभाव अनुभव किया जा रहा है । 


वित्तीय स्थिति 


१९६२-६३ में राज्य की वित्तीय स्थिति से ज्ञात होता है कि शीघ्रता के साथ विकसित होने 
वाली एक अर्थ-व्यवस्था में उपलब्ध होने वाली यह वित्तीय स्थिति है जो कि क्रमशः सुदृढ़ता 
और स्थिरता प्राप्त करती जा रही है। १६६२-६३ में राजस्व प्राप्ति का अनुमान १०६.५० करोड़ 
रुपए और व्यय का अनुमान १२६.१० करोड़ रुपए है । शिक्षा, उद्योग और सामुदायिक विकास 
सम्बन्धी व्यय अनिवायंतः वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता जाएगा । 

विकास कार्यो पर व्यय किए जाने वाही धनराशि का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है-- 

(रुपए लाख में) 


शो 


१९६१-६२ १९६२-६३ 
शिक्षा और वंज्ञानिक विभाग २०६५ २१५२ 
चिकित्सा और सावंजनिक स्वास्थ्य ७६६ ८४९ 
कृषि और पशुपालन प्प्ड ५३२७ 
सहकारिता २२६ र्३२ 
उद्योग ३३४ ३२० 
हरिजनोद्धार ३०६ २५६ 
सामुदायिक सेवा विकास और राष्ट्रीय विस्तार ५०१ प्प्८ 

कृषि उत्पादन 


तीसरी पंचवर्षीय योजना के झारम्भ में मद्रास राज्य में ३६ छाख टन खाद्योत्पादन होता 
था जो कि प्रथम योजना की समाप्ति पर बढ़कर ४४ लाख टन हो गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 
की अवधि में रासायनिक खादों के घोर झभाव के बावजूद कुल खाद्योत्पादन में ९ लाख टन की 


वद्धि की जा सकी और इस प्रकार कुल उत्पादन ३५ लाख टन हुआ। अब तीसरी योजना को समाप्ति 
तक ७० लाख टन के उत्पादन का लक्ष्य / 5 +- . 5... है जिसका अर्थ है कि अतिरिवत १७ 
लाख टन अनाज पैदा किया जाना है। इस अतिंरिवत अनाज की प्राप्ति के लिए सिंचाई (छोटी, 
बड़ी), भूमि सुधार, रासायनिक खाद श्रौर हरी खाद व बेहतर बीजों की उपलब्धि आदि के उपाय 
काम में लाए जा रहे हैं। 

रशासायमिक खाद : १९६१-६२ के दौरान एमोनियम सल्फेट और कल्शियम एमोनियम नाइ 
>ट आदि रासायनिक खादों की उपलब्धि में सराहनीय सुधार किया गया । इस वर्ष किसानों को 
१.४९ लाख टन रासायनिक खाद उपलब्ध किए गए। नेवेली रासायनिक खाद संस्थान में उत्पादन 
आरम्भ होने के बाद इस स्थिति में और सुधार आएगा । 

खाद के स्थानीय साधन : गांवों में खाद एकत्र करने के स्थानीय साधनों पर विशेष जोर 
दिया जा रहा है और किसानों को बेहतर खाद बनाने के तरीके सिखाये जा रहे हैं। १९६१-६२ में 
मद्रास राज्य में कुछ ३७५ विकास खण्डों में से २०२ खण्डों में स्थानीय खाद एकत्र करने की स्कीम 
जारी की गयी है और लगभग १२.७५ लाख टन देहाती खाद एकत्र किया गया । 

बेहतर बीज : किसानों में बेहतर बीज बांटने का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 
१९६१-६२ के अन्त में १३६ राजकीय बीज फार्म काम कर रहे थे और इन फार्मो की स्थापना" 
से सम्बन्धित आरम्भिक उपाय पूरे हो चुके हैं। १९६१-६२ में पंचायतों ने ग्राम सह! यकों के द्वारा 
बीज के वितरण का कार्य आरम्भ किया जो कि १९६२-६३ में भी चलता रहेगा। १९६१-६२ में 
२५०० टन अतिरिक्त बीज बांदे गए और कृषि-उत्पादन के नए कार्यक्रम शुरू किए गए । 

बेहतर औज्ञार : १९६१-६२ में किसानों को बेहतर कृषि श्रौजार दिलाने की एक नयी 
स्कीम दारू की गयी है। यद्यपि यह स्कीम कुछ देर से शुरू हुई है, फिर भी श्रभी तक २२,८७५ 
बेहतर किस्म के हल किसानों में बांटे जा चुके हैं । यद्याप अनाज की पंदावार बहुत अधिक महत्व 
रखती है, कपास और तिलहन जैसी व्यापारिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया 
जा रहा है । 

राज्य के महत्वपूर्ण जिलों की एक महत्वपूर्ण फसल मूंगफली है। इस फसल को बढ़ाने के 
लिए दक्षिणी आरकट जिलों में कुरीन्ची-पढ़ी और पाण्डरूड़ी विकास खण्डों में एक पेकेज प्रोग्राम 
शुरू किया गया गया है जिसका उद्देश्य उत्पादन में ४० प्रतिशत वृद्धि करना है । 

यदि हमें अपने ग्रामवासियों के रहन-सहन में सुधार लाना है तो हमें अपने कृषि कार्यक्रम 
के अन्तर्गत नई फसलें बोने तथा नए तरीके काम में छासे के लिए पूरी तैयारी करनी होगी । कृषि 
में दीघेकालीन सुधार लाने के लिए सघन भ्रनुसंधान कार्य भी अति आवश्यक हैं । अ्रदुधराई ट्न्डि 
वबनम्‌ और कोयलपट्टी में तीन वर्तमान अनुसंधान केन्द्रों को पूर्णरूपेण क्षेत्रीय अनुसंधान कैन्द्र बना 
दिया गया हैं और यह श्रपने इलाके में मख्य फसलों से सम्बन्धित समस्याओं पर अनुसंधान काय 
करेगा । १६६१-६२ में तिसनअवेली, रागनाधप्रम,« कोयम्बटर, तम्जीवर, उत्तर आरकट और 
दक्षिण आरकट जिलों में ६ कृषि सकल खोले गए जिनमें इन जिलों के किसानों को उन्नत वेज्ञा- 
निक ढंग से कृषि की शिक्षा दी जा रही है। 
_. गई भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये बुलडोज़र और अन्य भारी साज-सामान की जरूरत 
महसूस की जा रही है। १९६१-६२ में ७ रूसी और ८ अमरीकी बुलडोजर इकाइयां स्थापित की 


गयी हैं और कृषि विभाग के अपने बलडोज़रों सहित अब हरी मशीनों का यह बड़ा बेड़ा एक बड़े 
पमाने पर नई भूमि तोड़कर कृषि बोग्य बनाने में सफल हो सकेगा । हु 


सिचाई परियोजनाएं 


सिंचाई की योजनाओं को ठेजी के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरी पंचवर्षीय 

योजना में २.९२ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है 
जिसमें से २.६२ ठाख एकड़ भूमि को सिंचाई का छाभ प्राप्त होने लगा है । परमविकुलम-अतियार 
परियोजना जो कि सबसे बडी सिचाई परियोजना है, प्रशंसनीय प्रगति कर रही है और अलियार 
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को सिचाई के लिए जछ मिलने लगेगा। सरकार ने तीसरी योजगा की अवधि में निम्नलिखित सात 
मध्यम आकार की जिचाई परियोजनाएं कार्यान्वित करना निश्चय किया है : 


तर 
द्ध्ष 


कुल लागत 
परियोदना (लाख रापयों में ) 
पलार एनीवट और नहरों में सुधार ४८.१० 
सथा (क्र ) ०५.०० 
चित्तर पट्टानामकल स्कीम २७२.० ० 
वगाई नहरों का आधू निकरण २६३.०० 
गोमुखी नदी स्कीम ८9.०० 
मनन्‍्जलार स्कीम ६५.८० 
मशिमुकक्‍ता नदी स्कीम ८८.०० 


इनके आलावा रामनदी स्कीम (१८ लाख रुपए) और गटाना जल-कुण्ड परियोजना (८९ 
लाख रुपए) की स्वीकृति भी योजना आयोग से प्राप्त की जा रही है । 

सिचाई के छोटे साधनों में क॒प्रों की खुदाई के लिए आथिक सहायता दी जा रही है। यह 
स्कीम राज्य के भागों में चाल की जा रही है । इसके लिए ७४ लाख उपए की व्यवस्था की 
गयी है । इसके अलावा आार्टीजियन कुओं की खदाई की एक स्कीम भी चालू की जा रही है जिनके 
लिए तीसरी योजना में ९४ लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है। निश्चय किया गया है कि प्रति 
वर्ष इस प्रकार के ५०० कए खोदे जायेगे । प्रति क॒आं ६० ०० रुपए का ऋण दिया जाएगा । 

छोटी सिंचाई का एक विशाल कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका रूक्ष्य इस 
वर्ष १७१ लाख रुपए की राशि से सिंचाई के तालाबों और नहूरों में जरूरी मरम्मत करना और 

धार करना है । इन सरकारी स्कीमों के अलावा किसानों ने अपने खर्च से पानी निकालने के लिए 

बिजली के पंप लगाए हैं । पहली योजना के आरम्भ में १४,६२६ विजली के पम्प काम कर रहे थे 
और गत १० वर्षो में इन की संख्या बढ़कर १.४ लाख के करीब हो गयी । कृषि कार्य में बिजली 
'के उपयोग में मद्रास राज्य सबसे आगे हैं । 

मद्रास सरकार पशु-धन के सुधार की योजनाओं पर भी विश्येष ध्यान दे रही है । ऊटीं में 
स्थित डरी फार्म का कार्य-भार सरकार ते नगरपालिका से अपने हाय में ले लिया है। इस समय 
होसर पुड्डूकोटई, चेट्टीनाद, ऊटी और ओरलानाद में पांच पशुपालन केन्द्र कार्य कर रहे हैं। मवेशियों 


३७२ आज़ादी का पंद्रहवां वर्ष 


को बीमारियों से दूर रखने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में एक पशु-चिकित्सालय की व्यवस्था की 
जा रही है। १९६१-६३ में २५ पशु चिकित्सालायों की स्थापना की स्वीकृति दी गयी । 


बन सम्पत्ति 


मद्रास राज्य के पुतगंठन के परिणामस्वरूप राज्य की वन संपत्ति कम हो गयी है और अब 
राज्य में केवल १७ प्रतिशत भाग में ही वन हैं जबकि अखिल भारतीय स्तर पर रे३ प्रतिशत 
भाग में वन होने चाहिए । श्रतः तीसरी पंचवर्षीय योजना में २१२ लाख रुपए की लागत से वन- 
प्रान्त के विस्तार का प्रयत्न किया जा रहा है । वनों के विस्तार से जन-साधारण की ईंधन की 
मांग और नए उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरत भी पूरी हो सक्रेगी। कागज़, रेयन और 
चमड़ा उद्योगों को वनों से कच्चा माल प्राप्त होता है। तीसरी योजना अ्रवधि में नीलगिरि 
आर ऊपरी पालिकी पदव॑तों में ३०,००० एकड़ इलाके में नए बागान लगाए जाएंगे । 

मद्रास राज्य में लम्बे समुद्र तट और नदियों के कारण मत्स्य उद्योगों के विकास की बहुत 
सम्भावनाएं हैं। मद्रास राज्य आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर मत्स्य उद्योग के पुनर्गेठन के लिए 
प्रयत्त कर रहा है। नागपद्टम बन्दरगाह की सरकार ने एक मत्स्य उद्योग का बंदरगाह बनाने के 
लिए जरूरी कदम उठाए हैं। इसी प्रकार रायपुरम्‌ बंदरगाह को मत्स्य उद्योग का एक बड़ा बंदर- 
गाह बनाने के लिए प्रारम्भिक कार्य पूरा किया जा चुका है । 


एंचायत 


पंचायती विकास : समूचे राज्य में पंचायतों और पंचायत समितियों का निर्माण हो चुका 
है और उन्हें समुचित अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये लोकतंत्रवादी संस्थाएं जो गत एक वर्ष से 
काम करती चली जा रही हैं स्थानीय विकास कार्य में एक विशेष सक्रियता ला रही हैं। गाँवों में 
बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए जैसे शुद्ध जल की उपलब्धि, नई सड़कें और स्कूलों की 
इमारतों से बताए जाने का काम इस वक्‍त चल रहा है जिस पर गत वर्ष मद्रास सरकार ने 
लगभग ३ करोड़ रुपए व्यय किए । स्वैच्छिक अंशदान के रूप में स्थानीय साधनों को भी संगठित 
किया जा रहा है। विकास स्कीमों के लिए अतिरिक्त कर भी लगाए जा रहे हैं । पंचायत समितियों 
को कृषि योजनाएं कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी दी गयी है और इस कार्य के लिए तीसरी पंच- 
वर्षीय योजना में प्रत्येक पंचायत समिति को २ लाख रुपए अनुदान दिए गए हैं । 


सहकारिता 


इस समय मद्रास राज्य के सभी ग्रामों में सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। १६६१-६२ 
में सहकारी ऋण समितियों ने काइतकारों के बीच ३१.४७ करोड़ रुपए वितरित किए जब कि लक्ष्य 
२८ करोड़ रुपए का रखा गया था | सहकारिता के (विकास से सभी काइतकारों को अपनी जरूरतें 
पूरी करने में मदद मिल रही है| तन्‍जावुर जिछे में सघन कृषि विकास कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ. 
काइतकारों को कृषि उत्पादन के आधार पर ऋण भी दिया जा रहा है। इस स्कीम के श्रन्तर्गत अभी ' 
तक २६, ००० सदस्यों को ऋण दिया गया है । 

१९६१-६२ में २६ सहकारी समितियाँ संगठित की गयीं जिन्हें शेयर पूँजी और कार्यकारी 
पूजी के रूप में एक निश्चित अवधि के लिए ऋण दिया गया। 


केन्द्रीय सरकार की परियोजना : मद्रास राज्य ने सावंजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में 
उल्लेखनीय प्रगति की है । कई नए प्रकार के उत्पादन आरम्भ किए गए हैं जिनमें सावंजनिक क्षेत्र में 
सबसे बड़ी नेवेली लिगनाइट परियोजना है । इस लिगनाइट से बिजली पैदा की जाएगी ताकि 
अरियर और कार्बो नाइण्ड्ज ब्रिकेट्स का निर्माण आरम्भ किया जा सके। बिजलीघर की प्रथम 
इकाई का काम पूरा हो चुका है और ५०,००० किलोवाट बिजली उपलब्ध होने छगी है | इटली 
की सरकार की सहायता से एक रासायनिक खाद का कारखाना खोला जा रहा है जिसका निर्माण 
कार्य आरम्भ हो गया है। 
केन्द्रीय सरकार की अन्य परियोजवाओं में भी सराहनीय उन्द्ति हो रही है। हिन्दुस्तान 
टेलीप्रिटर्स लि०, जिसका सम्पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार का है, टेलीग्रिट्स के सहायक साज- 
सामान के निर्माण के लिए गुइन्डी में एक कारखाना खोला जः रहा है। राज्य सरकार ने इस 
कारखाने की स्थापना के लिए ३५ एकड़ भूमि निशुल्क दी है। भवन आदि के निर्माण का कार्य 
चल रहा है। भारत सरकार रूपी विशेजज्ञों की सहायता से शल्य चिकित्सा का साज-सामान 
बनाने के लिए एक कारखाना खोल रही है। इस समय कारखाने के लिए जरूरी इमारत बनाने 
का काम चल रहा है| ऊटकमण्ड में सिनेमा फिल्‍म और फोटोग्राफिक सामान बनाने के लिए एक 
"प्रसिद्ध फ्र नव कम्पनी की टेक्‍्सीकल सहायता मिल रही है। 
मद्रास सरकार ने इस कारखाने के लिए २८० एकड़ भूमि दी है। श्रभी तक इस काम के 
लिए १० लाख रुपए का साज-सामान प्राप्त किया जा चुका है। - 
न्द्रीय सरकार की एक ग्रन्य महत्वपूर्ण योजना तिरुचिरापल्‍ली में हाई प्रैश्वर व्योलर 
प्लांट की स्थापना है। इस संस्थान के लिए ३,०५० एकड़ भूमि की ज़रूरत है जिसमें से २,४५० 
एकड़ भूमि उपलब्ध की जा च्‌की है। भारतीय विशेषज्ञों का एक दल चेकोस्लाविया भेजा गया 
हैँ ताकि इस कारखाने से सम्बन्धित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त की जा सके । आशा है यह परि- 
योजना रिपोर्ट अ्गस्त-सितम्बर, १९६२ तक तैयार हो जाएगी। भारत सरकार ने आवडी में एक 
सुरक्षा उद्योग परियोजना आरम्भ की है। इस समय इस परियोजना के लिए जरूरी ज़मीन 
और जल-उपलब्धि का प्रबन्ध किया जा रहा है। सरकार ने इस परियोजता में काम करने वाले 
कारीगर प्रशिक्षाथियों के लिए आवास की व्यवस्था भी की है। 
निजी क्षेत्र : गत वर्ष ४५ इन्जीनियरिंग इकाइयों को लाइसेंस जारी किये गये हैं। ये 
निजी कारखाने इस्पात, मशीन, इन्जिन और मोटर कार के पुर्जो को तैयार करेगे । हाई स्पीड स्टील 
और निक्रोम स्टील जेसे विशेष प्रकार के इस्पात के निर्माण के लिए अन्य तीन कारखानों को लाय- 
सेंस जारी किये गये हैं। इसके अलावा ४८,००० टन इलैक्ट्रिक रे सिस्टेन्स वैल्डेड स्टील ट्यूब बनाने 
के लिए भी एक अन्य कारखानें को लायसेंस जारी किया गया है। इण्डिया पिस्टन्स नामक कम्पनी 
को अपना कार्य बढ़ाने के लिए लायपेन्स दिया ग़या है। यह कम्पनी मोटर कार के पुर्जे और साज- 
सामान का निर्माण करती है । दो कागज की नई मिल भी शुरू हुई हैं और कासटिक सोडा तथा सल- 
फ्यूरिक एसिड बताने के लिए अन्य दो कारखाने शुरू किये जा रहे हैं। अरकोनम्‌ में वाल-वियरिग 
बनाने वाला कारखाना खोला गया है । इसी प्रकार होसर और कोयम्बट्र में मशीन टूल निर्माण 
का लायसेन्स जारी किया गया है । ; 


३७४ आज़ादी क़ापंद्रहवां वर्ष 


रासायनिक उद्योगों के क्षेत्र में विशेष उन्नति की गई है। ध्रान्गध्रा कैमिकल लिमिटेड और 
इण्डिया सीमेन्टस को पोलि-बिनिल-क्लोराइड निर्माण के लिए लाइसेन्स जारी किया गया है। 

कागज़ और मोटे गत्ते बनाने वाली शेषशायी मिल को कच्चे माल की उपलब्धि उचित 
आधार पर की गयी है। १९६१-६२ में भ्रन्य दो कारखाने खोले गये हैं । 

दूसरी पंच्रवर्षीय योजना के अन्त में मद्रास राज्य में ८ चीनी की मिलें थीं-- पांच निजी क्षेत्र 
में और तीन सहकारी क्षेत्र में । अन्य ८ नई चीनी मिलों के लिए लायसेन्स जारी किये गये हैं 
जिनमें से तीन सहकारी क्षेत्र में है--मोहनूर (सलेम ), कोलाकोरिचि (दक्षिण आरकट जिला) और 
समनलर (मदुराई) | ये वए कारखाने तीसरी योजना के अन्त से पहले ही स्थापित हो जाएंगे । 
इनके ग्रलावा तिरुचिरापलली में एक पावर एलकोहल संस्थान की स्थापना की गयी है। 

मद्रास राज्य सरकार प्रदेश के निजी उद्योगपतियों को भारत सरकार से ,लाइसेन्स पाने 
तथा बिजली और जल की उपलब्धि का प्रबन्ध करने के लिए समुचित सहायता देती है। 

मद्रास औद्योगिक विनियोग निगम ने भी उद्योगों की स्थापना में मदद दी है। गत वर्ष 
१.२३ करोड़ रुपए के दीघकालीन ऋणा दिये गये । 


प्राविधिक शिक्षा 


दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में दो नए इन्जीनियरिंग कालेज और १४ पौछिटेक्निक . 
खोले गये जिनसे डिग्री कोसं में प्रवेश पाने वालों की संख्या में दुगनगी और डिप्लोमा कार्स में प्रवेश 
पाने वालों की संख्या में तिगुनी यृद्धि हुई । 

प्राविधिक शिक्षा पर बहुत व्यय होता है और सरकार ने कुछ दिन हुए यह मह॒पूस किया 
कि औसतन योग्यता से कुछ अच्छे गरीब छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाने की एक स्कीम बनाई 
जाए ताकि वे इस अधिक व्यय वाले अध्ययन का लाभ उठा सकें। इस उ्ं हय की पूति के लिए 
सरकार ने अभी हाल में अपत्रित सरकारी नौकरों और अध्यापकों के बालकों को प्राविधिक कालेजों 
में अध्ययन के लिए कर्जे दिये जाने की एक स्कीम मन्जूर की है। अब सरकार ने यह्‌ फंसला किया 
है कि कर्जे दिए जाने की एक स्कीम अपन्रित सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के बालकों को 
ही नहीं वरत्‌ सभी पर लागू की जाये। ब्याज रहित ऋण व्यक्तिगत जमानत के आधार पर 
गरीब छात्रों को दिये जायेंगे जिनकी अ्रदायगी ये छात्र अपने अध्ययन की समाप्ति के बाद अपनी 
आमदनी में से करेंगे । 

सरकार ने मद्रास शहर में महिलाओं के लिए एक प्रथम पोछिटेक्तिक खोलने की भन्जूरी 
दी है। इस पौलिटेक्निक में इलैक्ट्रोनिक्स, सचिवालय पाठ्यक्रम, सिविल इन्जीनियरिंग और 
पोशाकों के डिज़ाइन बनाये जाने के शिक्षण की व्यवस्था होगी। उद्योगों में तीव्रगामी विस्तार 
के लिए आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति केवल इन्जीनियरिंग कालेजों श्ौर 
पोलिटेक्निकों से पूरी हो सकती है। राज्य को इसके लिए एक बड़ी संख्या में प्रशिक्षित दस्तकारों की 
भी जरूरत होगी, इसलिए तीसरी योजना अवधि में दस्तकारों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य 
में १४ औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का एक कार्यक्रम बनाया गया है। १९६१-६२ में सलेम, 
काटपदी, अरियान्र, तिरुचेन्द्र और पौलाचि में ६ नए औद्योगिक केन्द्र खोले गये हैं। पौलाचि के 
केंन्द्र को धरापुरम्‌ में ले जाया गया है। सरकार ने औद्योगिक संस्थान में एप्रेन्टिसों के प्रशिक्षण के 


लिए भी एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन उद्योगपतियों के 
सक्रिय सहयोग पर निर्भर करता है और आज्ञा है कि देश में औद्योगिक विकास के सामान्य हितों 
को सामने रखते हुए वे पर्याप्त रूप में एप्रेन्टिस प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्क्थन में स हयोग देंगे । 

एप्रन्टिसशिप ऐक्ट, १९६१ के द्वारा औद्योगिक संस्थानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया 
गया है कि वे एप्रेन्टिसों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करे और औद्योगिक संस्थानों में प्रशिक्षण की 
उपलब्ध सुविधाओं के मूल्यांकन के लिए सर्वेक्षण किये गये हैं । 

यह भी जरूरी है कि हमारे औद्योगिक कर्मचारियों को अत्यधिक प्राविधिक जानकारी पाने 
के लिए व्यवस्था की जाए। इस कार्य के लिए उनके कामों के समय के बाद प्रशिक्षण पाठयक्रम 
को व्यवस्था की जाए। इसके लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए 
सायंकालीन कक्षात्रों की एक स्कीम कार्यान्वित हो रही इस तरह को कक्षाएं मद्रास शहर में 
स्थित बरोडवे और गुन्डी औद्योगिक केन्द्रों में कार्य कर रही हैं। गत वर्ष कोयम्बटर केन्द्र भी सायं- 
कालीन वक्षाएं शुरू कर दी हैं। चालू वर्ष में मदुराई में भी इस स्कीम को शुरू करते का निश्चय 
किया गया है । 


छोटे उद्योग 


छोट उद्योगों की स्थापना की समस्या का अध्ययन किया गया है और छोटे उद्योगों 
के विस्तृत विकास के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। छोटे उद्योगों के विकास के लिए 
औद्योगिक बस्तियों की स्थापना निहायत जरूरी है, जिसमें बिजली पानी आदि जैसी प्निवार्य- 
पामान्य सुविधाओं के सहित विकसित झौर योजनाबद्ध प्लाटों की व्यवस्था हो । दसरी 
चवर्षीय योजना में ७ औद्योगिक बस्तियां कायम की गयी। इनमें से ग॒न्‍्डी स्थिति श्ौद्यो- 
गक बस्ती की सभी ने सराहना की है। गत वर्ष थांगावुर और काडमदी की औद्योगिक 
इस्तियों में कार्य शुरू हो गया। सलेम में बनने वाली झ्ौद्योगिक बस्तियों के लिए भूमि 
भजन का काय प्रगति पर है। थती में ५.३७ लाख रुपए की लागत से एक नई औद्योगिक 
सती बनाने का निश्चय किया गया है । इसके अलावा पोडकोटि, करायक्रुडि, कोयरूपट्टी, आरको- 
ग्म्‌ कृष्णागिरि में भी नई औद्योगिक बस्तियां खोली जाएंगी । इनमें से हर एक बस्ती पर ९.६९ 
ग़ख रुपए व्यय होंगे । डिन्डीगून में १५.९१ राख रुपए की लागत से एक औद्योगिक बस्ती 
नाने की भी योजना बनाई गईं है। इसके अलावा दक्षिण आरकट, वृधावलम में सरेमिक उद्योग 
ः लिए तथा पराम्बर में चमड़ा उद्योग के लिए एक-एक औद्योगिक बस्ती खोलने की भी योजनाएं 
'नायी गयी हैं। अम्वातुर में एक बड़ी औद्योगिक बस्ती खोलने का निश्चय किया गया है इसर्क 
)० इकाइयां होंगी । 

छोट उद्योगों की एक प्रमुख समस्या सदंव यह रही है कि उन्हें ऋण किस प्रकार दिया 
॥ए। इस कार्य के लिए सरकार ने एक औद्योगिक सहकारी बेक खोला है जो कि औद्योगिक 
'हकारी समितियों और छोटे उद्योगों की ऋण दे रहा है । ! 

बिजली 


बिजली निर्माण की दशा में ठोस प्रगति हुई है । विजली औद्योगिक विकास का मूल आधार 
। २९ ०.८९ करोड़ रुपए के कुल योजना परिब्यय में से १०० करोड़ रुपये बिजली के विकास के 


३७६- आज्ञादी के पंद्रहवां च्ष 


लिए रखे गये थे। पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में मद्रास बिजली प्रणाली की प्रस्थापित 
क्षमता १,७५४, ००० किलोवाट थी, जो अब बढ़ कर ५,३१,०० ० किलोवाट हो गयी है। कुन्डा 
जल-विद्युत योजना पैस्यार चरण--२ विस्तार और पेरियार जलू-विद्युत योजनाओं के पूरा होने 
प्र बिजली की प्रस्थापित क्षमता में ५.६ ०, ००० अतिरिक्त किलोवाट की वृद्धि हो जाएगी । नेवेली 
लिगनाइट परियोजना के एक अंश के रूप में थरमल प्लांट की स्थापना के बाद मद्रास को 
१,८०,००० किलोवाट बिजली और उपलब्ध होने लगेगी। इन तमाम योजनाञ्रों का निर्माण-कार्य 
प्रगति पर है। कुन्डा परियोजना के प्रथम और द्वितीय चरण का कायें पूरा हो चुका है । इनमें 
केवल अपर भवानी बांघ का काये ग्रभी पूरा होना है जो कि १९६३-६४ तक खत्म हो जाएगा। 
कुन्डा चरण तृतीय स्कीम जिसके लिए २२० लाख डालर की कनेडा से सहायता मिली है, बहुत 
तेजी से कार्यान्वित हो रही है। मेत्तूर टनल हाइड्रोइलेक्ट्कि स्कौम का कार्य काफी तेजी से 
आगे बढ़ रहा है और इसके लिए जेनेरेटरों और श्रन्य साज-सामान के लिए सोवियत संघ को आइईर 
दिया गया है । 

मद्रास राज्य ग्रामीण बिजलीकरण की दिशा में आज भी सबसे ग्रागे हैं। अब १३,६३८ 
कस्बों और गांवों को बिजली उपलब्ध है और आशा है कि तीसरी योजना के अंत तक धोष सभी 
गांवों को बिजलों मिलने लगेगी। १९५१ में प्रति व्यक्ति बिजली खपत १२ यूनिट थी जो अब 
बढ़कर ६२ यूनिट हो गयी है । इससे बिजली विकास की दिशा में की गयी हमारी उल्लेखनीय 
प्रगति स्पष्ट है। 


संचार 


औद्योगीकरण के साथ-साथ परिवहन की समस्या खड़ी होगी इसलिए परिवहन की मांग को 
पूरा करने के लिये संचार की पर्याप्त व्यवस्था जरूरी है। राज्य में सड़कों का एक बच्छा जाल 
बिछाया जा चुका है। इस समय राज्य में २५,८६५ मील हरम्बी सड़कें हैं। संचार प्रणाली में 
सुधार के लिये ९ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। इसमें से २.१७ करोड़ रुपए १९६१-६२ 
में खर्चे किए गए। पंचायत यूनियनों को स्थानीय सड़कों के निर्माण और सुधार के लिये १२० 
राख रुपए दिए जाने की व्यवस्था की गयी है । 


आवास 


राज्य आवास बोड ने मद्रास, मदुरई, कोयम्बट्र जैसे बड़े शहरों के आस-पास काफी मात्रा 
में जमौन लिए जाने का एक बड़ा कार्यक्रम अपनाया है ताकि उचित और कम दामों पर मकान 
निर्माण के लिए विकसित प्लाट दिए जा सकें। योजना में इस कार्य के लिए १७० लाख झपए की 
व्यवस्था की गयी है। राज्य आवास बोर्ड कम आय समूह आवास, मध्यम आय समूह आवास और 
किराया आवास जैसी अन्य .स्क्रीमों को भी बहुत तेजी से कार्यान्वित कर रही है। 


श्रमिक कल्यारा 


१९६१ में कुछ १४७ हड़तालें हुईं जबकि इससे पहले वर्ष में ३३१ हड़तालें हुई थीं। इसी 
तरह पहले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष केवल एक-चौथाई मानव दिनों की हानि हुई । इसका मुख्य 


कारण ट्रंड यूनियनों और मालिकों द्वारा अचशासन संहिता की स्वीकृति और उसका अपनाया जाना 
है । राज्य कर्मचारी बीमा स्कीम का विस्तार राज्य के ५ और केन्द्रों में कर दिया गया है | 
इस स्कीम से २.२१ राख कर्मचारी लाभ उठा रहे हैं। अभी हफ्छ में यह स्कीम डिन्डीगल 
तिरुनेलवेली और कुम्बाकोनाम्‌ में शुरू की गयी है । कर्मचारियों के परिवारों को २० केन्द्रों में से 
१२ में चिकित्सा सुविधाएं देना शुरू कर दिया गया है । 


मन 


किलपौक में राजकीय कर्मचारी बीमा की बीमाददा रोशियों के लिए ही एक नयी राज- 


है 
कीय कमंचारी बीमा झ्रस्पताल खोला गया है जिसमें १७० शैयाप्रों को प्रवन्ध हे । तथा धअषग्पताल में 
काम करने वालों के लिए ववाटरों की भी व्यवस्था है । इस अस्पताल में २७ लाख रुपए व्यय 
। 


हुए हैं। १८३ हौयाग्रों के लिए ११ छाख रुपए की छागत से निर्माण कार्य हो रहा है । मदुरई 
स्थित छत की बीमारियों के अस्पताल को राजकीय कर्मचारी बीमा अस्पताक में परिवर्तित कर 


दिया जाएगा जिसमें २२० शेयाओं की व्यवस्था होगी । 
शिक्षा 


पिछले ७-८ वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्याल प्रगति हुई है । जहां कि पहली 
योजना के झारम्भ में कुल १६, ००० प्रारम्भिक स्कूल थे, वहां श्रव २८,० ०० प्रारम्भिक स्कूल हैं। 
इस समय प्रारम्भिक स्कूलों में (६-११ वर्ष के) ३९.३ लाख छात्र पढ़ रहे हैं जब कि पहली योजना 
के आरम्भ में कुल १८.३५ लाख छात्र थे। ६-११ वर्ष के लगभग ९४ प्रतिशत बालकों को स्कूलों 
में भर्ती किया जा चुका हैं। १९५१-५२ में स्कूल जाने लायक लड़कियों का केवल ३२-८५ प्रतिशत 
भाग स्कूलों में पढ़ता था जो कि अब बढ़कर ५७ प्रतिशत हो गया है । ६ श्नौर ११ वर्ष की आयु 
के तमाम बालकों को तीसरी योजना के शअ्रन्त तक भर्ती किये जाने का लक्ष्य श्राशा है यह राज्य 
पहले ही पूरा कर लछेगा। 


मध्य-ह्िदेसीय आहार स्कीम में काफी सुधार हो गया है। इसके लिये केअर संगठन, 
अ्रमरीका से चावल-गेहूं, दूध का पाउडर और वनस्पति घी के रूप में ३ करोड़ रुपए की सहायता 
मिली है । 


१९६१-६२ में १,४६१ उच्चतर प्रारम्भिक स्कूल और सीनियर बेसिक स्कूल खोले गये 
और इस तरह उच्चतर प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या ४५,००० से अधिक हो गयी । हाई स्कूलों की 
बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये गत वर्ष २७२ स्कूल खोले गए । 

गत कुछ वर्षों में राज्य की कालेज शिक्षा में बहुत प्रगति हुई है । अरब राज्य में पुरुषों के 
लिये ४३ और महिलाओं के लिये १६ कालेजों की व्यवस्था है । सरकार ने १,२०० रुपए वापिक 
आय वाले परिवारों के बच्चों को माध्यमिक स्तर पर निशुल्क शिक्षा देने की एक स्कीम बनायी 
है। हाई स्कूलों में गरीब बालकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 


घिकित्सा सुविधाएं 


चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य सेवाओं में काफी विस्तार हुआ है । तीसरी पंचवर्षीय योजना के 
ग्रन्त तक प्रत्येक खण्ड में एक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से - 


३७८ श्राजादी का पंद्रहवाँ वर्ष 


१९६२-६३ में ४० प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया है और इसके लिये 
१३.०२ लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है । 


पिछड़े वर्गों का कल्पाराग 


सरकार पिछड़े वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान देती रही है। अ्रनुसूचित जातियों और 
पिछड़े वर्गों के कल्याण की स्कीमों के लिए १९६२-६३ के लिए ३५६ लाख रुपए को व्यवस्था 
की गयी है । आ्रावासीय और गैर-आवासीय दोनों प्रकार के प्राविधिक और ग्रेर-प्राविधिक पाठ्य- 
क्रम के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाने की स्कीम जारी रही । इस वर्ष छात्रवृत्तियों में उचित 
वृद्धि करने की व्यवस्था भी की गयी । सरकारी छात्रावासों में भोजन शुल्क की दरों में वृद्धि 
करने का भी निश्चय किया गया है और सहायता-प्राप्त छात्रावासों को इसी वृद्धि के अनुपात में 
अनुदान दिए जाने की मन्जूरी दी गयी है । 


राज्यपाल : श्री विष्णुराम भेधी 


मंत्री विभाग 

श्री के० कामराज योजना, सामान्‍य प्रशासन, सामुदायिक विकास 

पंचायत, गृह और परिवहन । 
मुख्य मंत्री. ., 

श्री एम ० भक्‍्तवत्सलम्‌ वित्त, शिक्षा, श्रम, न्यायालय और कद, विधान, 
चुनाव, खादी और ग्रामीण उद्योग, धामिक न्यास। 

श्री आर ० बेंकटारमन उद्योग, व्यापारिक कर, राजकीय परिवहन, 
तकनीकी शिक्षा, विद्युत, आवास इत्यादि । 

श्री पी० ककक्‍्कन खाद्य और कृषि, छोटी सिंचाई, पशु-चिकित्सा, 
हरिजन कल्याण और मद्यनिषेध सार्वजनिक कार्ये 
ओर राजस्व । 

श्री बी० रामैया प्रवंजनिक कार्य और राजस्व । 

श्रीमती जोथी वेंकटाचलम्‌ प्रावं जनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा, प्रसूति और 
ब्राल कल्याण । 

श्री एन० एस० मनरडियार सहकारिता, मत्स्य उद्योग और वन । 
गे जी ० भूवराघन सूचना एवं प्रसारण । 


| एस० एम ० अब्दुल मजीद स्युनिसिपल शासन । 


राजधानी 
जनसंख्या 


: बंगलोर 
: ७४,१९१ वर्गममील 


रु 
मसूर मुख्य भाषा : 


मंसूर राज्य ने इस वर्ष सभी क्षेत्रों में प्रगति की है । गत आम चछुनावों में कांग्रेत ने विधानसभा 
में बहुमत भ्राप्त करने के बाद नई सरकार संगठित की । श्री एस० आर० कंठी को कांग्रेस विधान 
सभाई दल का नेता चुना गया और उन्होंने अपनी सरकार बनाई । आगे चलकर श्री निजरिंगप्पा 
जो कि उप-चुनाव में विजयी हुए थे, विधानसभा के नेता चुने गए ओर मुख्य मंत्री घोषित हुए। 


श्री कंठी ने उनके पक्ष में पद-त्याग किया। 


वित्तीय स्थिति 


५३ >,<3०,८ 4 
क्स्नड 


१९६२-६३ के बजट अनुमान के अनुसार राजस्व प्राप्ति ९९७०.८६ छाख और व्यय 


१०२९३.४६ लाख होना है । इस प्रकार घाटा ३२२.६३ लाख रहेगा । 
( लाख रुपयों में 


) 
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१९६०-६६ १९६१-६२ १९६२-६३ 


राजस्व प्राप्लि ९२०७.र५ ९५४७.२६ ९९७०.८६ 
व्यय ८९७९.५३ ९२९०८.३४ १०२६३.४९ 
अतिरिक्त (--) +२२७.८२ 

घाटा (--) “४११.०८-- ३२२.६३ 


बजट में पूंजीगत व्यय की रकम २८९१.९३ लाख रखी गयी है। बढ़ते हुए व्यय को देखते 
'६१ में मंसूर राज्य 


ने एक मेंसूर विकास ऋण संगठन कायम किया जिसकी राशि ७ करोड थी | इस ऋण पर ४॥ 


धमवाकीक 


हुए सम्भावना है कि यह रकम और ९५० लाख रुपए बढ़ जाएगी। अगस्त 


प्रतिशत ब्याज दी जाएगी । 
विकास कार्य 
निम्नलिखित विकास कार्यो की व्यवस्था की गयी है :--- 


( रुपए लाखों में ) 


वन सम्पत्ति विकास ३९८.४२ 
शिक्षा १७७०५.०३ 
चिकित्सा और सावंजनिक स्वास्थ्य ६६७.७६ 
लोककर्म और सिंचाई १५४५.२३ 
कृषि २५००-३५ 
समाज कल्याण १५५.६२३ 


पद चिकित्सा ११८.३ 


३८ 


३८० आजादी का पंद्रहुंवाँ वर्ष 


सहकारिता ७०.४१ 

उद्योग २०७२.७९ 

राष्ट्रीय विस्तार सेवा ३०३, ०३ 

श्रम हु पू९.२८ 

विविध ३७.०० 
ध्रथे-व्यवस्था 


मेसूर राज्य की श्रर्थ-व्यवस्था प्रधानत मौसम पर निर्भर करती है। यदि मौसम 
अ्रच्छा रहा तो अच्छी फसल होती है। इस वर्ष असाधारण रूप से श्रति वृष्टि हुई और बाढ़ों 
के परिणामस्वरूप खड़ी हुई फसलें तथा रिहायशी जमीन आदि को हाति पहुँची । मैसूर राज्य के 
१९ जिलों में से १३ जिलों में बाढ़ का बुरा प्रभाव पड़ा और बहुत से लोग बेघरबार हो गए। 
संयोगवश मानव जीवन की क्षति बहुत अधिक नहीं हुई । सहायता-कार्य के लिए ऋणों और अनु- 
दानों के रूप में १.५० करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गयी । व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय सहा- 
यता देने के साथ-साथ सरकार ने बाढ़ के नुकसान को दूर करने पर ३ करोड़ रुपए व्यय किए । 
मेसूर सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है । 
सिचाई 
जबकि राज्य के कई भागों में बाढ़ का प्रकोप चल रहा था, बीजापुर, धारवाड़, बेलगांव, 
कोलार, बेलारी और चित्रद्रुग जिलों में कुछ भागों में सूखा पड़ रहा था। इन लोगों की सहायतार्थ 
२७३ लाख रुपए की रकम स्वीक्षत को गयी । इन इलाकों को जल के श्रभाव से स्थायी तौर पर 
बचाने के लिए मंसूर सरकार ने १९६०-६१ में एक विशेष कार्यक्रम की स्वीकृति दी है जिसके 
अन्तर्गत १५,००० सिंचाई के कुए बनकर तैयार हो जाएंगे श्ौर काइतकारों को उदार शर्तों पर 
ग्राथिक सहायता दी जाएगी । 


नशाबन्दो 


१९६१ में मण्डया जिल्ले और मेसूर नगर तथा तालके में नशाबन्दी चालू की गयी जिससे 
सरकार को ५० लाख रुपए प्रति वर्ष की राजस्व हानि हुई है । इस समय राज्य के १९ जिलों में 
से १६ में तशाबन्दी लागू है। बंगलौर, गुलबर्गा और रायचूर में अभी तक नशाबन्दी जारी नहीं 
हुई है । तृतीय वित्तीय आयोग की रिपोर्ट और राज्य की वित्तीय अवस्था को देखते हुए नशाबन्दी 
के कार्यक्रम को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। 


पंचायती राज 


मेसूर ग्राम पंचायत और लोकल बोडे ऐक्ट, १९५९ के अनुसार ग्राम तालुका और जिला 
स्तर पर पंचायती संगठन स्थापित किए जा चुके हैं। इस समय ७४५० पंचायतें, १७,२ तालुक बोर्ड 
श्रौर १९ विकास परिषदें कार्य कर रही हैं । जिस समय मंचायती बिरू विधानसभा में पेश किया 
गया था यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भूराजस्व का एक भाग और साथ ही कई आभार 
जैसे कि गांवों में दवाखानें श्रौर सिंचाई के साधनों की देखभाल का काम भी तालुका बोर्ड और ग्राम 
पंचायतों को सौंप दिया जाएगा । पंचायती राज के उद्देश्य की पूत्ति के लिए आवश्यक है कि यह 
- कार्य पंचायतों को सौंप दिया जाए और साथ ही उन्हें आवश्यक सहायतार्थे अनुदान दिया जाए। 


तालुका बोर्ड को प्राइमरी शिक्षा का भार सौंपने का प्रदन विचारणीय है और इस सम्बन्ध 
में एक विधेयक पर विचार किया जा रहा है। इन नवजात पंचायतों और तालुका बोडे के कार्यक्षमा 
प्रशासन के लिए ४९.५ लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है। यह रकम पंचायतों जौर तालुक 
बोर्डो के सदस्यों के लिए सेमिनार व सम्मेलन आयोजित करने, पंचायतों के हिसाव की जांच करने 
और गांवों में आय के साधन पैदा करने में पंचायतों की सहयता देने के निमित्त है । 

जमीन को प्ताइश् 

राज्य में जमीन की पेमाइश में दोवारा जांच की गयी है। अभी तक १४ क्षेत्रों में यह 
जांच पूरी हो चुकी है। अन्य क्षेत्रों में कार्य प्रगति कर रहा है। अनुमान है क्वि जमीन की दुवारा 
पंमाइश से भूमि राजस्व में सराहनीय वृद्धि हो सकेगी । 

सस्‍्कली अध्यापकों के लिए सुविधाएं 

सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों की अध्यापकों ने पेंशन का लाभ पाने के लिए आवाज़ 
उठायी है। सरकार ने मद्रास राज्य के नमूने की तीन लाभ पहुंच।ने वाली एक स्कीम जारी करने का 
निश्चय किया है । एक विशेष अधिकारी इस कार्य की देखभाल के लिये नियुक्त किया गया हैं । 

हायर सेकेण्डरी स्कूलों और बहु-प्रयोजनीय हाई स्कूलों में अध्यापकों के प्रशिक्षणार्थ मेसूर 
में एक क्षेत्रीय अध्यापक प्रशिक्षण कालेजु खोजने की स्कीम विचारार्थ है। यह कालेज उन चार 
कालेजों में एक होगा जो कि भारत सरकार द्वारा समूचे देह में स्थापित किए जा रहे हैं। इस 
कालिज का समूचा व्यय जो कि लगभग १.५२ करोड़ होगा, भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा । 
राज्य सरकार ने इस कालिज की स्थापना के लिए १०० एकड़ भूमि झुपत दो है। आशा 
है शीत्र ही इस कालिज की स्थापना होगी जिसमें ४०० अध्यापकों के प्रशिक्षण की एक साथ 
व्यवस्था होगी । 

डा० विश्वेशरय्या शतवाधिको 


मैसूर राज्य के नागरिकों ने डा० विश्वेशरग्या की शतवाधिकी समारोह में बड़े उत्साह से 
भाग लिया । मैसूर विश्वविद्यालय डा० विश्वेशरय्या के नाम से एक पीठिका आरम्भ कर रहा है 
जिसके निम्ित्त ५ लाख रुपए की एक स्कीम तैयार की गयी है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
ते इस काम के लिए तीन लाख रुपए का योगदान देना स्वीकार किया है और मेंसूर विश्वविद्यालय 
ने चन्दे से ८ हजार रुपए इकट्ठे कर लिए हैं । राज्य सरकार ने शेष १.९२ लाख रुपए की राशि 
देना स्वीकार किया है । 
क्र 


इस वर्ष कर सम्बन्धी दो नई कायूवाहियां की गयीं- एक मुसाफिरी भाड् और सामान 
पर कर तथा दूसरी भूराजस्व पर सर चार्ज । पहली कार्यवाही अक्टूबर, १९६१ से लागू हुई जोर 
दूसरी १९६१ के अन्त में आरम्भ हुई। राज्य सरकार ने घरेलू और कृषि क्षेत्र में विजली के . 
उपभोग को छोड़कर अन्य प्रकार के उपभोग पर कर बढ़ा दिए हैं। आधथिक समिति ने कर वृद्धि 
के लिए कई सुझाव दिए हैं: जैसे कि नई इमारतों पर, सेल्स टैक्‍स का संशोधन, कृषि आय-कर 
ऐक्ट का संशोधन और मनोरंजन कर में वृद्धि इत्यादि । 


३८० आजादोी का पंद्रहृवाँ वर्ष 


सहकारिता ७०.४९ 

उद्योग २०७२.७९ 

राष्ट्रीय विस्तार सेवा ३०३, ०३ 

श्रम है ५९.२८ 

विविध ३७.०० 

श्रथ॑-व्यवस्था 

मैसूर राज्य की प्र्थ-व्यवस्था प्रधानत मौसम पर निर्भर करती है। यदि मौसम 

ग्रच्छा रहा तो श्रच्छी फसल होती है। इस वर्ष ५-५. "गा रूप से अ्रति वृष्टि हुई और बाढ़ों 


के परिणामस्वरूप खड़ी हुई फसलें तथा रिहायशी जमीन झादि को हानि पहुंची । मैसूर राज्य के 
१९ जिलों में से १३ जिलों में बाढ़ का बुरा प्रभाव पड़ा और बहुत से लोग बेघरबार हो गए। 
संयोगवश मानव जीवन की क्षति बहुत अधिक नहीं हुई। सहायता-कार्य के लिए ऋणों और अनु- 
दानों के रूप में ९.५० करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गयी | व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय सहा- 
यता देने के साथ-साथ सरकार ने बाढ़ के नुकसान को दूर करने पर ३ करोड़ रुपए व्यय किए । 
मैसूर सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है । 
सिचाई 

जबकि राज्य के कई भागों में बाढ़ का प्रकोप चल रहा था, बीजापुर, घारवाड़, बेलगांव, 
कोलार, बेलारी और चित्रद्रुग जिलों में कुछ भागों में सूखा पड़ रहा था । इन लोगों की सहायताथथ 
२७३ लाख रुपए की रकम स्वीकृत को गयी । इन इलाकों को जल के भ्रभाव से स्थायी तौर पर 
बचाने के लिए मेंसर सरकार ने १९६०-६१ में एक विशेष कार्यक्रम की स्वीकृति दी है जिसके 
अन्तगंत १५,००० सिंचाई के कुए बनकर तेयार हो जाएंगे श्ौर काइ्तकारों को उदार शर्तों पर 
आधिक सहायता दी जाएगी। 


नशाबन्दी 


१९६१ में मण्डया जिले और मंसूर नगर तथा तालके में नशाबन्दी चालू की गयी जिससे 
सरकार को ५० लाख रुपए प्रति वर्ष की राजस्व हानि हुई है । इस समय राज्य के १९ जिलों में 
से १६ में नशाबन्दी लागू है। बंगलौर, गुलबर्गा और रायचूर में अभी तक नश्ञाबन्दी जारी नहीं 
हुई है | वृतीय वित्तीय आयोग की रिपोर्ट और राज्य की वित्तीय अवस्था को देखते हुए नशाबन्दी 
के कार्यक्रम को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। 


पंचायती राज 


मेसूर ग्राम पंचायत और लोकल बोर्ड ऐक्ट, १९५९ के अनुसार ग्राम तालुका और जिला 
स्तर पर पंचायती संगठन स्थापित किए जा चुके हैं। इस समय ७४५० पंचायतें, १७,२ तालुक बोडे 
ओर १९ विकास परिषदें कार्य कर रही हैं। जिस समय पंचायती बिरू विधानसभा में पेश किया 
गया था यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भूराजस्व का एक भाग भौर साथ ही कई आभार 
जैसे कि गांवों में दवाखानें और सिंचाई के साधनों की देखभाल का काम भी तालुका बोर्ड और ग्राम 
पंचायतों को सौंप दिया जाएगा । पंचायती राज के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि यह 
- कार्य पंचायतों को सौंप दिया जाए और साथ ही उन्हें आवश्यक सहायताथे श्रनुदान दिया जाए। 


तालुका बोड को प्राइमरी शिक्षा का भार सौंपने का प्रइत विचारणीय है और इस सम्बन्ध 
में एक विधेयक पर विचार किया जा रहा है। इन नवजात पंचायतों और तालका बोड के कार्यक्षमा 
प्रशासन के लिए ४९.५ लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है। यह रक्त्म पंचायतों और तालक 
बोर्डो के सदस्यों के लिए सेमिनार व सम्मेलन आयोजित करने, पंचायतों के हिसाब की जांच करने 
ओर गांवों में आय के साधन पैदा करने में पंचायतों की सहायता देने के निमित्त है । 

ज़मीन की प्माइदश 

राज्य में जमीन को पैमाइश में दोवारा जांच की गयी है। अभी तक्क १४ क्षेत्रों में यह 
जांच पूरी हो चुकी है। अन्य क्षेत्रों में कार्य प्रगति कर रहा है। अनुमान है कि ज़मीन की दुबारा 
पंमाइश से भूमि राजस्व में सराहनीय वृद्धि हो सकेगी । 

स्कूली श्रध्यापकों के लिए सुविधाएं 


सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों की बध्यापकों ने पंशन का लाभ पाने के लिए श्रावाज 
उठायी है। सरकार ने मद्रास राज्य के नमूने की तीन लाभ पहुंचाने वाली एक स्कीम जारी करने का 
निश्चय किया है । एक विशेष अधिकारी इस काये की देखभाल के लिये दियुक्त किया गया हैं । 

हायर सेकेण्डरी स्कूलों और बहु-प्रयोजनीय हाई स्कूलों में अध्यापकों के प्रशिक्षणार्थ मैसूर 
में एक क्षेत्रीय अध्यापक प्रशिक्षण कालेजु खोलने की स्कीम विचारार्थ है। यह कालेज उन चार 
कालेजों में एक होगा जो कि भारत सरकार द्वारा समूचे देहः में स्थापित किए जा रहे हैं। इस 
कालिज का समूचा व्यय जो कि लगभग १.५२ करोड़ होगा, भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा | 
राज्य सरकार ने इस कालिज की स्थापना के लिए १०० एकड़ भूमि झुपत दो है। आशा 
है शीघ्र ही इस कालिज की स्थापना होगी जिसमें ४०० श्रध्यापकों के प्रशिक्षण की एक साथ 
व्यवस्था' होगी । 


डा० विदवेशरय्या शतवाधिको 


मंसूर राज्य के नागरिकों ने डा० विश्वेशरय्या की शतवाधिकी समारोह में बड़े उत्साह से 
भाग लिया । मैसूर विश्वविद्यालय डा० विश्वेशरय्या के नाम से एक पीठिका आरम्भ कर रहा हैं 
जिसके निरम्मित्त ५ लाख झपए की एक स्कीम तैयार की गयी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
ने इस काम के लिए तीन लाख रुपए का योगदान देना स्वीकार किया है और मेसूर विश्वविद्यालय 
ने चन्दे से ८ हजार रुपए इकट्ठे कर लिए हैं । राज्य सरकार ने शेष १.९२ लाख रुपए की राशि 
देना स्वीकार किया है । 
कर 


इस वर्ष कर सम्बन्धी दो नई कार्यूवाहियां की गयीं-- एक मुसाफिरी भाड़ा और सामान 
पर कर तथा दूसरी भूराजस्व पर सर चाजज । पहली कार्यवाही अक्टूबर, १९६१ से लागू हुई और 
दूसरी १९६१ के अन्त में आरम्भ हुई। राज्य सरकार ने घरेलू और छपिक्षेत्र में बिजली के . 
उपभोग को छोड़कर अन्य प्रकार के उपभोग पर कर बढ़ा दिए हैं। आथिक समिति ने कर वृद्धि 
के लिए कई सुझाव दिए हैं: जैसे कि नई इमारतों पर, सेल्स टेक्‍्स का संशोधन, क्ृपि आय-कर 
ऐक्ट का संशोधन और मनोरंजन कर में वृद्धि इत्यादि । 


इटर आज्ञादी का पंद्रहवाँ वर्ष 


दूसरी पंचवर्षोय योजना 


मैसूर राज्य ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अपने सभी ,लक्ष्यों को पूरा क्या जबकि 
योजना के अन्तर्गत १४५०-०० करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गयी थी, योजना पर 
१४२.२९ करोड़ रुपए व्यय हुए। अब तीसरी योजना का प्रथम वर्ष समाप्त हो गया है। गत 
दो योजनाओं के अनुभव के ग्राधार पंर यह तीसरी योजना बनाई गई है जिससे आशा है कि मैसूर 
राज्य के समग्र विकास को बल प्राप्त होगा । 


राज्यपाल : हिज हाईनेस जयचामराज वडियार 


मंत्री 
श्री एस० निजलिगप्पा 
मुख्य मंत्री 
श्री एस० आर० कंटी 
श्री बी० डी० जती 
श्री एम ० वी० क्रृष्णप्पा 
श्री एम० वी ० रामा राव 
भी आर० एम० पाटील 
श्रीमती यशोध रा दासप्पा 
श्री के० मालवीय 
डा० के० नागप्पा अ्रलवा 
श्री वीरेन्द्र पाटील 
श्री बी० राचेया 
श्री रामकृष्ण हैडगे 
श्री डी ० देवराज उसे 
श्री के० पुटटास्वामी 
क्री जी० नारायण गोवदा 


श्री एच ० आर० ग्रब्दुल गफ्फार 
श्री मक़सूद अली खां 

श्रीमती ग्रेस टकर 

श्री जे ० एच० शमसुद्दीन 

श्री वाई० रामचन्द्रा 

श्री के० प्रभाकर 

श्री मलिकरजनस्वामी 

श्री के० बासप्पा 

श्रो ए० हनुभन्थय्या 

क्री आर० दयानन्द सामर 


विभाग 


सामान्य प्रशासन, आयोजन, श्रावास और समाज 


कल्याण और सिंचाई । 
शिक्षा 
वित्त । 


' राजस्व, पश्‌ चिकित्सा । 


विधि, अदालत चुंगी ओर नशाबन्दी । 
गृह, पर्यटन । 

समाज कल्याण । 

वाणिज्य और उद्योग । 
सावंजनिक स्वास्थ्य । 
सावंजनिक निर्माण-कार्य । 
वन और मत्स्य उद्योग । 
सहकारिता और विकास । 
श्रम, श्रावास और परिवहन । 
म्यूनिसिपल प्रशासन । 

कंषि 


उप-संत्रो 


सार्वजनिक लेखा, लघु बचत इत्यादि । 
भूगभ और खान । 

प्ररामिक शिक्षा । 

बिजली । 

भ्यूनिसिपल प्रशासन । 
समाज-कल्याण । 

आयोजन । 

सहकारिता । 
छोटी सिंचाई । 

रेशमदयोग । 


राजधानी : बम्बई 
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भहा[राष्ट्‌ मुख्य भाषा : मराठी 
महाराष्ट्र राज्य में दूसरे वर्ष को दो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कार्यो की तेयारी का दर्प कहना 
उचित होगा। ये दो कार्य हैं: पंचायती राज अर्थात जिला, तालुका और ग्राम स्तर पर 
दवित का विकेन्द्रीकरण तथा खेती की जमीन पर अधिक सीमा निर्धारित किया जाना । 
जिस समय देश में तीसरे झ्राम चुनाव और महाराष्ट्र राज्य के*निर्माण के बाद राज्य का पहला 
चुनाव हो रहा था, उस समय जिला परिषद्‌ और पंचायती समिति अधिनियम के श्रन्तर्गत जिला 
परिषदों के पहले श्राम चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। चुनाव ८ जून तक 
सम्पन्न होने थे । 

तीसरी योजना के पहले वर्ष में जो विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, वह इस वर्ष पूरा 
हो गया तथा कोयना जल-विद्युत परियोजना के ३८ करोड़ रुपए के प्रथम चरण का कार्य भी पूरा 
हो गया । इस परियोजना से पश्चिम महाराष्ट्र को छोटे और बड़े उद्योगों को शुरू करने के लिए 
पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलने लगी है श्लौर इस से एक बड़े क्षेत्र का रूप बदल रहा है । 

इस वर्ष राज्य में पुना की बाढ़, दक्षिण कोंकरण में भीषण तूफान, विदर्भ में भीषण बाढ़ों 
जेजी कई प्राकृतिक आपदाएं आईं। इन आपदाओं के कारण हुए भारी तुकसान तथा इनमें ग्रस्त 
लोगों की सहायता और पुनर्वास पर काफी शक्ति और घन व्यय हुआ । 


तीसरी पंचवर्षीय योजना 


इस वर्ष राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसका परिव्यय ३९०.२० करोड़ रपए है, 
को अन्तिम रूप दिया गया । १९६१-६२ के लिए कुछ योजना परिव्यय का लगभग १४ प्रतिशत 
भाग अथवा ५४. ६० करोड़ रुपए रखा गया था, तथा दूसरी योजना की कई स्कीमें चालू रखने 
के ख्याल से यह राशि मुख्यतः इन स्कीमों की प्रगति पर व्यय की गयी । योजना परिव्यय की गति 
को कायम रखा गया और इस वर्ष के व्यय में निश्चित राशि से लगभग १ करोड़ रुपए अधिक 
व्यय होने की सम्भावना है। राज्य ने लगातार तीसरे वर्ष १९६१-६२ में देश में सबसे अधिक 
छोटी बचतें कीं। जबकि इस वर्ष के लिए २० करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्वारित किया गया था, कुल 
बचत २४ करोड़ रुपए की हुई । 


कोयना परियोजना हे 


कोयना जल-विद्युत परियोजना के पहले चरण का कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है । 

६ ०,००० किलोवाट का पहला जनरेटर स्थापित किए जाने के लिए तैयार है और इसी शक्ति के तीन 
अन्य जेनरेटर भी निश्चित समय पर स्थापित किए जाएंगे । ३१ मार्च, १९६३ तक इस परियोजना 
पर ३१.७ करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके थे। आलोच्य वर्ष में महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने 
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खापराखेडा, पारस और भूसावल में बिजलीघरों के विस्तार तथा ग्राम बिजलीकरण स्कीमों के 
क्रियान्वयन के कार्य को जारी रखा । 


भूमि पर अधिकतम सीसा 


किसानों को समान मात्रा में भूमि वितरित करने के लिए सरकार ने महाराष्ट्र कृषि भूमि 
(अधिकतम सीमा) अधिनियम, १९६१ स्वीकार किया जो पिछली २६ जनवरी से लागू किया 
गया | इस अधिनियम के द्वारा राज्य में कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गयी है 
और अभिकतस सीमा के बाद बची अतिरिवत भूमि के श्रजंन तथा भूमिहीन किसानों, कम भूमि 
के मालिकों, सरकारी संयुक्त कृषि समितियों आदि में इस अतिरिक्त भूमि को विभाजित किए जाने 
की अधिनियम में व्यवस्था की गयी है। पश्चिम महाराष्ट्र के ज़िले में बम्बई काश्तकारी और 
कृषि भूमि अधिनियम, १९४८ का क्रियास्वयन काये भ्रव दूसरे चरण में पहुंच गया है । इस अधि- 
नियम के अनुसार इन किसानों को अनिवार्य रूप से भूमि खरीदनी पड़ती है जिस पर कि वे १ 
श्रप्रेल, १९५७ को पद्टेदार की हैसियत से काबिज़ थे। इन किसानों के अलावा अन्य किसानों को 
भी जमीनों को खरीदने के लिए कहा गया। ये किसान जो जमीन खरीदेंगे और उसके लिए कितनी 
कीमत देंगे, इसका निर्णय कृषि भूमि स्थायाधिकरण द्वारा किया जा रहा है। मराठवाड़ा के पांच 
जिलों की सरकार द्वारा हैदराबाद काइतकारी और कृषि भूमि अधिनियम, १९५० की धारा ३८- 
ई और ३८ एफ द्वारा प्रसारित अधिसूचना में घोषणा दी गयी कि दूसरों की जमीन पर खेती 
करने वाले किसानों को धारा ३८ के अन्तर्गत इन जमीनों को खरीदने के अधिकार होंगे। ऐसे 
किसान कौन हैं, इस संबंध में विदर्भ में जांच की जा रही है। 


सादा सपम्तस्या 


खाद्य समस्या को दो मोर्चों पर हल करने की कोशिश की गयी । राज्यवासियों की चावल 
और गेहूं की आ्रावव्यकताओं को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के खाद्य 
अंचलों से पूरा किया गया तथा सघन खेती की स्कीमें शुरू की गयीं । खार भूमि विकास बोड ने 
दिसम्बर के अन्त तक कुल मिलकर १६३ खार भूमि स्कीमें पूरी कीं जिनसे ५९,१२६ एकड़ 
भूमि को लाभ पहुंच रहा हैं । 


दन 


राज्य के वन क्षेत्रों के लिए बनाई गई भूमि संरक्षण स्कीम रत्नगिरि जिले में कार्यान्वित 
की जा रही है । इस क्षेत्र में भूमि-क्षरण से वन-संपति को काफी नुकसान पहुंचा है। इस स्कीम 
के अन्तगंत ५०,१९४ एकड़ क्षेत्र ले लिया गया है श्लौर ४००० एकड़ क्षेत्र में बनारोपड़ का कार्य 
किया जा रहा है। वन उत्पादन, बढ़ाए जाने की आवश्यकता को देखते हुए योजना आयोग ने 
विशेष निधि की व्यवस्था की है। यह राशि तीसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित कौ गयी राशि 
से अलग है। सरकार ने १९६१-६२ में जल्दी पैदा होने वाली कुछ वस्तुओं को उगाने की स्कीमें 
जुरू की हैं जिन पर अनुमानत: १.६६ छाख रुपये व्यय होंगे। यह स्कीम १९६२-६३ में भी 
जारी रहेगी । 


गत नवम्बर में ३ करोड़ रुपए वाली डेरी परियोजना का काये शुरू किया गया । इस परि- 
योजना का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। एक दूसरी बस्ती थाना जिले में'दाहनु तालुका वनकाश 
श्रोर दावाचारि गांवों में बनाई जा रही है। इस बस्ती के निर्माण के बाद बम्बई शहर के तमाम 
पशुप्रों को हटाने का कार्यक्रम शुरू हो जायगा । 

भरे कालोनी में एक , गेस सन्‍्यत्र लगाया जा रहा है। नासिक, कोल्हापुर, शोलापुर, 
कारजाप, पूना और नागपुर में दूध वितरण स्कीमों का विस्तार किया गया तथा मीराजा, 
कालेगांव, अकोला, अमरावती और औरंगाबाद में नई स्वीक्ृति प्राप्त स्कीमें इस वर्ष शुरू की गईं । 


ओोद्योगिक प्रगति 


महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के बाद से भ्रब तक उद्योग (विंकास और नियमन) अधिनियम 
१९५१ के अन्तर्गत विभिन्‍न उद्योगों के लिए औद्योगिक संस्थानों को ३०० नए लाइसेंस दिए 
गए। सार्वजनिक क्षेत्र में जिन उद्योगों का विकास किया जाएगा वे इस प्रकार हैं : बम्बई के 
समीप ट्रॉबे में एक उवंरक कारखाना, कोलावा जिले के खानवेल में ओगेंनिक कंमिकल्स और डाई 
स्टफ फैक्टरी तथा वर्धा में इस्पात के भारी सामान बनाए जाने के सन्यत्र । 

उद्योगपुरी : राज्य में लगभग १४ उद्योगपुरियां बन चुकी हैं। राज्य सरकार ने लगभग 
हर राज्य में एक उद्योग पुरी स्थापित करने का निश्चय किया है और इसके लिए प्रारम्भिक 
सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास बोर्ड को निगम बना दिया गया है। 


सिचाई 
इस समय राज्य में १९ बड़ी और ३० मध्यम सिंचाई स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं । 
आलोच्य वर्ष में इन स्क्रीमों पर लगभग १०,५० करोड़ रुपए खच॑ किए गए । घोड और मगंगापुर 
परियोजनाओं के प्रथम और द्वितीय चरण के कार्यों से सिंचाई की सुविधाएं मिलनी आरम्भ हो 
गयी हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में गिरना ओर वीर, विदर्भ में बोर और नालूगंगा, तथा मराठवाड़ा में 
पूर्णा और मनार सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण-कार्य प्रगति पर है । 


खनिज 


भूगर्भ और खनिज राज्य निदेशालय ने मूल्यवान खनिजों की खोज का काये शुरू कर दिया 
है । नागपुर जिले के उमरेर और कान्ति क्षेत्रों में लगभग ३७०० लाख टन कोयला मिलने की 
उम्मीद है । भारत सरकार की एक विशेषज्ञ समिति ने मैगनीज़ के लिए विदर्भ क्षेत्रों का सर्वेक्षण 
किया । चांदा जिले के थानेसवनन्‌ में तांबा और योतमाल जिले के रायपुर जिले में चूना पत्थर 
मिलने की भआाशा है । हे 
अमिक कल्याण 


बम्बई श्रमिक कल्याण नीति (विस्तार संशोधन) अधिनियम, १९६० के अन्तर्गत श्रमिक 
कल्याण के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु एक संविहीत इकाई स्थापित की गई। इस निकाय 
की स्थापना का उद्देश्य राज्य-भर में श्रमिक कल्याण कार्य को एक ढंग से समान किया जाना है । 


३८६ आज्ञादी का पंद्रहवां वर्ष 


शिक्षा 


सेनिक स्कूल : शिक्षा के क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि सतारा में एक सैनिक स्कूल 
का खोला जाना है। इस स्कूल में कुल १५० छात्र भर्ती हो सकते हैं। इनमें से राज्य सरकार 
. २२० ० प्रति छात्र प्रति वर्ष की ६३ छात्रवृत्तियाँ देती है । श्री शिवाजी मिलिटरी प्रिपैद्री स्कूल पूना 
को नेशनल डिफेन्स अकादमी में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तयारी के लिए छात्रों 
के लिए विशेष कक्षाएं चलाने हेतु ७३,२०० रुपए का अनुदान दिया गया है । 

नया विश्वविद्यालय : निकट भविष्य में कोल्हापुर में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित 
करने का निर्णय किया गया है। इस सम्बन्ध में जो समिति नियुक्त की गयी थी उसने अपनी रिपोर्ट 
दे दी है जो सरकार के विचाराधीन है। प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम महाराष्ट्र में दूसरी 
पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ७ और ११ वर्ष की आयू के बालकों के लिए अनिवाय॑ शिक्षा आरंभ 
कर दी गयी थी । तीसरी पंचवर्षीय योजना में विदर्भ और मराठवाड़ा के छात्र भी इस योजना के 
अन्तगंत श्रा जाएंगे । 

ग्राम शिक्षा मोहिम गत वर्ष शिवाजी जयन्ती दिवस से समूचे राज्य में शुरू की गयी थी 
जिसने कि उल्लेखनीय प्रगति की है। यह स्कीम एक आत्म-निर्भर साक्षरता स्कीम है। इस 
समय इस अभियान में २,०७६ गांव भाग ले रहे हैं | विभिन्‍न कक्षाओं में अब तक ८,२८,२०२ व्यस्क 
मर्ती किए जा चुके हैं जिनमें से ४,०७,७९५ महिलाएं हैं । गत वर्ष इस ३१ अक्टूघर तक २०९ गांवों 
में शत-प्रतिशत साक्षरता हो गयी. थी । 

शिक्षा में प्राविधिक शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 
इस समय ६ इंजीनियरिंग कालेज, ४ पोलिटेक्तिक, ४४ प्राविधिक हाई स्कूल और १९ औद्योगिक 
प्रश्चिक्षण संस्थाएं हैं । तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में २ इन्जीनियरिंग कालेज, ५ पोलि- 
टेक्निक, १० प्रविधिक हाई स्कूल और १२ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं खोली जाएंगी | गत वर्ष 
विभिन्‍न प्राविधिक संस्थाश्रों की प्रवेश क्षमता को बढ़ाया गया । 


पिछड़े वर्गों का कल्याण 


पिछड़े वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । निकट भविष्य में २५ बहु- 
प्रयोजनीय विकास खण्ड स्थापित किए जाने का निश्चय किया गया है जिन पर अनमानतः ८० 
लाख रुपए व्यय होंगे । यह खण्ड पिछड़े वर्गों की अवस्था में सुधार कार्य को बढ़ाने में उपयोगी 
सिद्ध होंगे । 


स्वास्थ्य सेवाएं 


राजकीय कर्मचारी बीमा स्क्रीम के अन्तर्गत बृहत्‌ बम्बई और थाना जिले में कर्मचारियों के 
परिवारों को भी चिकित्सा सुविधाएं देना आरम्भ कर दिया है। अब इस स्कीम के अन्तर्गत ३ 
लाख लोग लाभ पा रहे हैं जब कि पहले वर्ष ७ लाख लोगों को ही यह लाभ मिल रहा था। बम्बई के 
परेल इलाके में स्थित महात्मा गांधी स्मारक अस्पताल मे बीमाकृत कर्मचारियों के लिए ३ ०० 
शयाओं की व्यवस्था की गयी है। १९६२-६३ में अस्पताल में ३०० अतिरिक्त शैयाओं की व्यवस्था की 
जाएगी । वार्ली में २०० दैयाश्रों का एक अस्पताल बन रहा है और आशा है कि इस वर्ष के 


महाराष्ट्र रे८७ 


अन्त तक यह अस्पताल अपना कार्य शुरू कर देगा। सी० ई० सी० डेन्टल कालेज की इमारत का 
निर्माण कार्य पूर्ति के समीप है। नागपुर में एक आयवेंदिक अस्पताल भी लगभग बन चुका है । 
आलोच्य वर्ष में राज्य के सुदूर स्थित क्षेत्रों को कुटीर अस्पताल और प्रारम्भिक स्वास्थ्य 
केन्द्रों की स्थापना द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं दी गयीं। राज्य में तपेदिक नियन्त्रण अभियान झुरू 
किया गया था और उसके बड़े उपयोगी परिणाम समाने झा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने 
के लिए अप्रैल के आरम्भ में राज्य के नेत्र रोगों से बचने सम्बन्धी एक तीन दिवसीय अभियान 
चलाया गया था। आलोच्य वर्ष में परिवार वियोजन कार्य का भी विस्तार हुआ और सतारा में 
एक बहुत बड़ा शिविर आ्रायोजित किया गया जहां कि १३०० आपरेशन किए गए । आगामी वर्ष 
में मिराज में एक तया मेडिकल कालेज खोलने का निश्चय किया गया है। बम्बई में सेन्ट जाओ 
अस्पताल में कसर के निदान के लिए एक केन्द्र खोला गया है । 


आवास 


आवास कार्यक्रम के अन्तगंत इस वर्ष राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की । महाराष्ट्र आवाश 
बोड ने मार्च, १९६१ तक ४५,५४१ मकान बनाए थे। इसके बाद घटकोपर में औद्योगिक कमें- 
चारियों के लिए २,६०० मकान बनाए गए तथा विकरौली में लगभग्न १५०० मकान बनाए गए । 
पुना में आईं बाढ़ के कारण आवास की जो समस्या श्रा गई थी उसके लिए कम आय समूह झौर 
औद्योगिक कर्मचारियों के लिए १,८०० मकान बनाए गए। विदर्भ आवास बोडं ने शहरी क्षेत्रों में 
लगभग २००० मकान तथा ग्रामीणा क्षेत्रों में ६,४०० मकान बाढ़-ग्रस्त व्यक्तियों के लिए बनाने का 
कार्यक्रम शुरू किया है। 


राज्यपाल : डा ० पी० सुब्बारायन्‌ 


मंत्री विभाग 


श्री वाई० बी० चन्हाण सामान्य प्रशासन, गृह और योजना । 
सुख्य मंत्री 


श्री एम० एस० कननमवार बिल्डिंग और संचार | 


श्री जी० बी० खेदकर _ ग्रामीण विकास । 

थ्री शान्तिलाल एच ० शाह शिक्षा। 

श्री वी० बी० नायक राजस्व | 

श्री के० वानखेड़े उद्योग, विधि और न्याय । 
श्री एस ० एस ० देसाई कृषि । 


श्री पी० के० सावंत 

श्री एस ० बी० चव्हाण 

श्री एस ० जी ० बर्वे 

श्री होमी जे० एच ० तल्या रखां 


सार्वजनिक स्वास्थ्य । $ 

सिचाई और बिजली । 

वित्त । 

नागरिक पूर्ति, आवास, छापेखाने, मत्स्य, लघु बचत - 
झोर भ्रमण । 


३८८ 


श्री डी ० ज़ेड० प्छासपगार 
श्री एस ० अब्दुल कादर 
श्रीमती निर्मला राजे भोंसले 
श्री एम ० डी ० चौधरी 

श्री एम ० जी० माने 

श्री के ० एस० सोनवने 


श्री जी० डी ० पाटील 
श्री एत० एन ० कैलाश 
श्री वाई ० जे० मोहिते 
श्री एन० एम० तिडके 
श्री एम ० ए० बैयरालों 
श्री आर० ए० पाटील 
श्री एच० जी० वर्टक 
श्री बी० जे ० खातरू 
डा० आर० ज़करिया 
श्री डी० के० खानविल्कर 
श्री एस ० एल ० कदम 
श्री एन ० एस ० पाटील 


श्री एस ० बी ० पाटील 
श्री के० पी० पाटील 
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वन । 

मद्य निषेध और वक्‍फ़ । 
समाज कल्याण । 
शहरी विकास । 

श्रम । 

सहकारिता । 


उप-मंत्री 


उद्योग और झ्रायोजन । 
सावंजनिक स्वास्थ्य । 

गृह । 

ग्रामीण विकास । 

सिंचाई और विद्युत । 
राजस्व । 

शिक्षा । 

सहकारिता । 

बिल्डिंग और संचार । 

श्रम और खार भूमि विकास । 
वन और मद्यनिषेध । 
नागरिक पूति, आवास, छापेखाने, मत्स्य, और लघु 
बचत | 

कृषि | 

समाज कल्याण । 


४ ४२ : राजधानी : जयपुर 
क्षेत्र तल : १,३२,१५० वर्ग मील 
जस्थ जनसंख्या ४: २.०४ करोड़ -- 
राजस्थान मुख्य भाषाएं : राजस्थानी और हिन्दी 

आलोच्य वर्ष में राजस्थान योजनाबद्ध विकास के पथ पर बढ़ता रहा | इस वर्ष की सबसे प्रमुख 
घटना फरवरी १९६२ में तीसरे आम चुनाव का आयोजन था। खुणी की बात है कि यह बड़ा 
काम सहज और सुगम ढंग से पूरा हुआ । समूचे राज्य में मतदान ६ दित में पुरा हो गया। मत- 
दाताओं के ५२%८ भाग ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया । मतदान केन्द्रों की संख्या ११,५७७ 
थी। इस चुनाव कार्य को सम्पन्त करने में ३२,००० से अधिक कर्मचारियों की सेवाएं ली गई । 
चुनाव के दौरान शांति भंग होने की कहीं से कोई शिकायत नहीं आाई। 


आयोजन झोर विकास 
राजस्थान ने एक दशक के योजनावद्ध विकास के पश्चात्‌ भव अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना 
शुरू की है। पहली दोनों योजनाथों में खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता, साधारणजन के रहन-सहन हे 
सुधार और शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाओं को पर्याप्त रूप प्रे बढ़ाना था। पहली योजना के 
अन्त पर राजस्थान की घरेलू पंदावार का मूल्य ४ ०८.०० करोड़ रु० था जो कि १९५९-६० में 
बढ़ कर ४६१.० ० करोड़ रु० हो गया। राज्य में प्रति व्यक्ति झ्राय में भी वृद्धि हुई हैं। १६५८- 
५६ में प्रति व्यक्ति आय २३७.०० थी जो कि १६६०-६१ में बड़ कर ३१५. ०० रु० हो गई । 


पंचायती राज के सूत्रपात से राजस्थान के गांवों में नवजागरण आया है और ग्राम-जनता 
विकास कार्यों में अ्धिकाधिक भाग लेने लगी है। प्रत्येक विकास खण्ड में जन सहयोग का मूल्य 
१९६० में ५३,००० रु० प्रति खंड के बराबर था जो कि १९६१-६२ में बढ़कर ८०,००० रु० के 
बराबर हो गया । कई ग्रामों ने अपनी निजी उत्पादन योजनाएं बनाई हैं ओर कई ज़िलों में, जसे 
कि पाली में जहां कि सघन कृषि विकास के लिए “पैकेज प्रोग्राम” शुरू किया गया है, प्रत्येक 
परिवार के लिए उत्पादन योजनाएं बनाई जा रही 


भूमि सुधार 


उपयुक्त भूमि सुधारों, अधिक सुविधाओं और काइत के वेहतर तरीकों के काम में लाए 
जाने के परिणामस्वरूप राजस्थान, जो कि कभी खाद्यान्न में अपनी आवश्यक्रता स्वयं नहीं पूरी 
कर पाता था, आज खाद्यान्न में भ्रतिरिक्त बचत पैदा करता है। सिंचाई का इकाका भी ३३.३५ 
लाख एकड़ से बढ़ कर ३५.७१ लाख एकड़ हो गया है | दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 
औसत उत्पादन ३७.४५ लाख टन से बढ़ कर ४५.५२ लाख टन हो गया । राज्य के आय-ब्ययक में 
योजना के निमित्त १४.५० लाख २० की व्यवस्था की गई जिसमें से १०.३६ लाख रु० अभी तक 
विभिन्‍न विकास कार्यों पर व्यय किया जा चुका है। ह 
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सहकारिता 


राज्य में सहकारिता का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। १९५१-५२ में सहकारी समितियों की 
संख्या ४,६०८ थी जोकि १९६ ०-६१ में बढ़ कर १७,६७४ हो गई । इसी अवधि में गांवों में सह्‌- 
कारिता की परिधि में जहाँ केवल १.५ प्रतिशत लोग थे आज २४ प्रतिशत जनता है। तीसरी 
योजना के अन्त तक ६७ प्रतिशत लोगों को सहकारी समितियों की सेवाएं उपलब्ध होने लगेगीं । 

तीसरी योजना की इस अवधि में सरकारी विक्रय में विस्तार छाने पर विशेष जोर दिया 
जांयगा | योजना में सहकारिता के निमित्त ४९.५० लाख रुपए की व्यवस्था की गयी थी जिसमें 
से अभी तक विभिन्‍न सहकारी स्कीमों पर ४२.४३ लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं । 


बिजली 


बिजली का विकास श्रौद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों के लिए बहुत आवश्यक है | भाखड़ा 
और चम्बल जल-विद्युत परियोजनाओं से राजस्थान के कई बड़े इलाकों को बिजली मिलने छगी 
है । राज्य ने सहकारी बिजलीघर स्थापित करने की स्कीम की मंजूरी दी है जिससे कई शहरों 
श्रोर बड़े गावों को लाभ प्राप्त होगा । राजस्थान सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 
सतपुड़ा में एक बिजलीघर बनाने का निश्चय किया है जिससे राज्य में बिजली की वर्तमान 
इकाई में काफी वृद्धि होगी। राज्य सरकार ने बिजलीकरण और इस प्रकार की अन्य स्कीमों के लिए 
४५ ० लाख रुपए की व्यवस्था की है जिसमें से ग्रभी तक २२८.११ छाख रुपए खर्च किए जा 
चुके हैं। राज्य सरकार ने गांवों में बिजलीकरण के लिए हाल में एक कमेटी भी नियुक्त की है। 


उद्योग 


उद्योगीकरण के लिए आवश्यक खनिज पदार्थों से राजस्थान सम्पन्न है । यह राज्य अश्रभी 
तक पिछड़ा हुआ राज्य था | बिजली और पानी अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण 
ओर साथ ही संचार और परिवहन में विकास होने तथा ऋण और अनुदान के रूप में वित्तीय 
सहायता प्राप्त करने के परिणामस्वरूप राज्य में नए उद्योग पनप रहे हैं और कहा जा सकता है कि 
राजस्थान एक औद्योगिक युग में पर्दापणा कर रहा है। उदयपुर में एक स्पिनिंग मिल और कोटा 
की नायलन फैक्टरी ने उत्पादन आरम्भ कर दिया हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में दस नई स्पिनिग 
'मिलें खोलने के लिए साप्रान तैयार किया जा चुका है । किशनगढ़, भीलवाडा और भवानी गण्डी 
में कपड़ा मिलों के निर्माण में प्रगति हो रही है । उदयपुर में जिक स्माल्टर के कारखाने और 
चितोडगढ़ में सीमेंट फंक्टरी का शिलान्यास किया गया । हनुमानगढ़ के रासायनिक खाद के कार- 
खाने और कोटा के कंलशियम कारबाइट तथा कासटिक सोडा संस्थान को निजी क्षेत्र में रखा गया 
है। निर्माण-कार्य भी निजी क्षेत्र को सौंपा जायगा जोकि शीघ्र ही आरम्भ होने वाला है । राज- 
स्थान सरकार डीडवाना के निकट सोडियम सल्फेट की खोज के लिए एक योजना आरम्भ कर रही है। 
राजस्थान सरकार ने निश्चय किया है कि तीसरी योजना के अन्त तक हर जिले में सरकार द्वारा 
झारम्भ को गयी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जाएंगी । ऐसी कुछ बस्तियां स्थापित की जा चुकों 
हैं और उनके कारखानों ने काम शुरू कर दिया है। तीसरी योजना की प्रवधि में राज्य में 
उद्योगीकरण छाने की विभिन्‍न स्कीमों पर ८५ लाख़ रुपए व्यय किए जाने की कुल व्यवस्था की 


गयी है जिसमें से ५९.२९ लाख रुपए झभी तक खर्च किए जा चुके. हैं। 


खानें 


आज से ६ वर्ष पूर्व राजस्थाव सरकार को अपनी खातों से प्रति वर्ष ५० लाख रुपए 
राजस्व प्राप्त होता था जोकि अब बढ़कर एक करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हो गया है । ग्राशा है कि 
पलाना में लिगनाइट और दुर्गापुर की फ्लोराइड की खानों में शीघ्र ही काम शुरू हो जायगा। 
भारत सरकार के तेल और नेसगिक गैस आयोग ने जोधपुर में एक इकाई स्थापित की है और 
जैसलमेर के इलाकों में तेल की खुदाई के लिए शुरुआती काम किया जा रहा है। योजना में इस 
निर्मित्त २८.५० लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है जिसमें से श्रभी तक १९.३६ लाख रुपए 
खर्च किए जा चुके हैं। 


चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं 


राजस्थान स रकार ने यथासम्भव अधिकतम चिकित्सा सम्बन्धी सहायता अपने लोगों को 
पहुंचाने को कोशिश की है । इस दिश्ला में विशेष ध्यान दिया गया है और जनसंख्या के अनुसार 
यदि श्रौसत सुविधाओं का हिसाब लगाया जाए तो राजस्थान देश के सभी राज्यों से अधिक सम्पन्न 
है। राज्य की सुदूर भागों में एलोप॑थिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचाने के लिए 
राज्य सरकार ने अपनी योजना में १५० लाख रुपये एलोपेथिक इलाज के लिए और ११ लाख- 
रुपए आयुववेदिक्र इलाज की सुविधाग्रों के लिए निर्धारित किए थे । इस रकम में से अभी तक 
क्रमशः १४२.०८ लाख और ४, ६४ लाख रुपए व्यय किये जा चुके हैं । 


शिक्षा 


शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रगति की गयी है | ११ से १४ वर्ष की आयु 
के बालकों की शिक्षा पाने वाली संख्या ५ प्रतिशत से बढ़कर १३.९ प्रतिशत हो गयी है । जोधपुर 
में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है । तीसरी योजना की अवधि में एक प्रादेशिक 
इन्जी नियरिंग कालेज की स्थापना की जाएगी । उद्यपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय भी स्वापित 
किया जा रहा है । भारत सरकार अजमेर में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक नया कालेज 
खोल रही है। १६६१-६२ में शिक्षा पर ५३.४० लाख रुपये व्यय हुए। दस कालेजों में वए विपय 
आरम्भ हुए। तीन कालेजों में विदेशी भाषाओं के अध्ययन का प्रबन्ध किया गया। योजना में 
शिक्षा के लिग्रे ३१७ लाख रुपये की व्यवस्था है । जिसमें से २८१.२७ लाख रुपये खर्च किये जा 


चुके हैं । 
सड़कें ओर यातायात 


योजनाबद्ध विकास के विगत दस वर्षो में राजस्थान में नई सैडकों का जाल बिछाया गया 
है। राजस्थान में सड़कों का राष्ट्रीयकरण सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी तक निम्नलिखित सड़कों 
का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है :--- 


(क) जयपुर-अजमेर 
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(ख) जयपुर-कोटा-अजमेर 
(ग) जयपुर-भरतपुर-अजमेर 
(घ) जयपुर-टोंकू-देवली 
(8) जयपुर-दिहली 
योजना में सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए २४० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी 
है जिसमें से २२७, ०५ लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं । 


समाज कल्यारत 


राजस्थान में समाज कल्याण की स्कीम के श्रन्त्गंत काफी काम किया जा रहा है। अनु- 
सूचित जातियों और जनजातियों के लोगों में शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। छात्रावास 
खोले जा रहे हैं और छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। भूमिहीन लोगों का पुनर्वास, छोटी सिंचाई के 
काम श्रौर कुएं खोदना व मकान बनाने का काम हाथ में लिया जा चुका है । इस मद के अन्तर्गत 
योजना में ४९.५० लाख रुपये की व्यवस्था है | जिसमें से भ्रभी तक ३६.९१ लाख रुपये व्यय किये 
जा चुके हैं । 


कानून और व्यवस्था 


” कानून और व्यवस्था का काम संतोषजनक - रूप- से चलता रहा । इस वर्ष १०७ डाकू पकड़े 
गये, ५ गोली से मारे गए और दो डाकुग्रों ने झ्रात्म-समर्पण किया। 


पर्यटन 
इस समय राज्य में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, चित्तोड़गढ़ श्रौर माउन्ट आब्‌ 
में सात पर्यटन कार्यालय हैं। १६६० में पर्यटकों की संख्या १५,० ०० थी और १९६१ में २०,०००, 
_ राज्य की योजना में पर्यटकों को सुविधाएं देने के निमित्त श्रारम्भ में तीन लाख रुपये की व्यवस्था 
की गयी थी किन्तु विदेशी पर्यटकों की भ्रधिकाधिक बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए श्रतिरिक्त ७५ 
लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । 


सरकारी दफ्तरों में कार्यक्षमता 


सरकारी दफ्तरों में काम के स्तर को ऊंचा उठाने, विलूम्ब दूर करने और सामान्यतः कार्य 
क्षमता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए । इस काम को देखने के लिये एक संगठन विभाग खोला 
गया है । इस बारे में जांच करने के लिए एक विशेष समिति की भी नियुक्ति की जा रही है। 


उच्चाधिकारियों के सम्मेलन 
जयपुर में ३० भ्रप्रेल, १९६१ से ३ मई, १९६१ के बीच उच्चाधिकारियों के आठ सम्मेलन 
आयोजित हुए जिनमें निम्नलिखित विषयों पर निर्णय लिया गया : 


(१) सरकारी विभागों और ज़िला दफ्तरों में कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए नए उपायों का 
ह प्रचलन । | 


राजस्थान - 
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(२) खेती की जमाना पर इमारत बनान के लय जागारदारा द्वारा दए गए पट्टों को 
मंजूरी देने के बारे में सरकारी नीति। 

(३) सिंचाई की सुविधाग्रों का पूर्ण सदुपयोग । 

(४) जिले के अफसरों का कार्य और जिला तथा डिवीज़न के स्तर के अधिकारियों के साथ 


उनके सम्बन्ध । 


(५) पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों का काम | 
(६) कागजी कायवाही कम करने और सचिवालयों तथा कलेवटर के बीच अधिक संपकके 
स्थापित करने से सम्बन्धी सुझाव । 


संत्री 


श्री मोहनलाल सुखाड़िया 


सुख्य मंत्री 
श्री अर्भोऊ उपाध्याय 
श्री मथ्रादास साथुर 
श्री नाथ्राम मिर्घा 
श्री हरीशचन्द्र 


श्री बी० के० कौल 
श्री भीखा भाई 
श्री बरकतुल्ला खां 


श्री दोलत राम 
श्रीमती कमला ब निवालर 


हा 


श्रीमती प्रभा मिश्रा 


राज्यपाल : श्री सम्पूर्णानिन्‍्द 


विभाग 


सामान्य प्रशासन, राजनेतिक, नियुक्तित, राजस्व, उद्योग और 
खानें, योजना और विकास । 


शिक्षा, समाज कल्याण, देवस्थान, सहायता और 
पुनंवास । 

ग़ह, विधि और भू-संरक्षण, न्यायालय विभाग, विधान सभा 
और चुनाव, प्रचार । 

कृषि, पशुपालन, सामुदायिक विकास, पंचायत और 
सहकारिता । 

सार्वजनिक निर्माण विभाग, परिवहन, विजली और 
छापेखानें । 

वित्त, चुंगी और कर। 

सिंचाई, वन, श्रम और आयुवेद । 

चिकित्सा और स्वास्थ्य, स्थानीय स्वायत्त शासन। 
उप-संत्री 

बड़ी सिंचाई, स्वायत्त.शाप्मृत और आयुर्वेद । 

योजना और विकास, कृषि और पशु-चिकित्सा, भ्रकाल और 
बिजली । ै | 
चिकित्सा, समाज कल्याण विभाग, विधि और भू-संरक्षण 

विभाग ; 


आजादी का यन्द्रहवाँ वर्ष 


३९४ 
श्री प्रसराम मदेरना शिक्षा, सामान्‍य प्रशासन, सहायता ओर पुनवास | 
श्री भवानीशंकर नन्दवाना मध्यम और छोटी सिंचाई, सावंजनिक निर्माण विभाग । 
श्री रामप्रसाद छाधा_ राजस्व और खाने । 
श्री चन्दन मल वेद्य उद्योग और वित्त । 
श्री दिनेश राय डांगी सामुदायिक विकास, पंचाचत, छापेखानें, वन । 
श्री निरंजन नाथ आचाये शिक्षा, वन, चूंगी । 
श्री भीर्मासह गृह, परिवहन, सहकारिता । 


९५ अपन्‍करपिक किये टेट पेश निकट नि! पिया पक पी पिक 7 पिक पिकर पिक  पिक  चिए पिकर चिक चित, /7 ५ कि जप ेकट चिपक 2चिक भिकर चित जि 


लघु उद्योगों को सहायता 


क्या आप लघु उद्योगी हैं या लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं ! 
इस संबंध में श्रापको सहायता देने लिए निम्नलिखित एजेन्सियां स्थापित 


की गई है : 


# दि नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज 
” कार्पोरेशन लि०, 
रानी भ्यांसी रोड, नई दिल्ली 


७ स्माल इग्डस्ट्रीज साॉविस 


# डायरेक्टर आफ़ इब्डस्ट्रोज़ 


७ स्टेंट बेंक आफ इंडिया और “ज्प 
वित्तीय आयोग 


। 





७ ग्रासान किदतों पर मशीनें । 

७ सम्भरण और निपटान के महा-निदेशारूय 
से ठेके प्राप्त करने व रेलवे को सामान देने 
में सहायता । 

७ जूतों के अन्तरदेशीय बाजार के लिए जन-सेवक 
फूटबेयर डिपो आगरा द्वारा सहायता । 

७ आगरा दिल्‍ली और बम्बई केन्द्रों से जूते एकत्र 
कर निर्यात मे सहायता । 

७ राजकोट तथा ओखला में शिल्पियों को ट्रंनिंग 
प्राप्त करने में सहायता । 

७ आयात किए गए साइकिल के पुर्जो और बुनने 
की सलाइयों की बिक्री 

७ आयोजन, उत्पादन और उद्योगों के चुनाव करने 
प्र तकनीकी सलाह । 


€ फैबटरी क्षेत्र में मूमि या भवन (यदि उपलब्ध हो 
तो) कच्चे सामान, बिजली और भ्रायातलाइसेंस 
प्राप्त करने में सहायता । 


७ न्यूनाधिक, मध्यावधिक एवं लम्बी अवधिके ऋण। 


लघु उद्योगों द्वारा-राष्टर की खुशहाली 


अकापइ/प १७८ तक! (या पेड विहि/ फेवरेट पित्त िट मिफर नए! /युडपिक सकतफि क टी ७ टपृलकि/ चिफट पर वर िडटटपि# महुड पि/ कप विकार *रिक/ पि टपिक चिकने पर चक्र फेक पि# हक चिफ चिपक 


/५०/३७/१५/ पे हि पे/ पे /च/ / ९५४८ े५८/“१३५/ टिक// रे ? ८ के/*य>ट* “चिट ३८भ० ८४ “हिट च/ ८ 


थक सदर मुकाम »: . कुहिमा 
नागालेंड क्षेत्रफल :... ६,२३६ वर्गमील 


नागा नेताओं के साथ हुए समभझोते के अनुसार ८६ फरवरी १९६१ को नागराछुंड अध्यादेश 
जारी किया गया। इस अध्यादेश के अनुसार नागा पहाड़ियों और त्वेनसांग क्षेत्र को नागालेंड नाम 
दिया और ४५ सदस्यों की एक अन्तरिम सभा संगठित की गई। जिसकी कार्यपालिका के लिए 
अधिक से अधिक ५ सदस्यों की व्यवस्था की गई । अन्तरिम सभा का काम कार्यपालिका को अपनी 
सिफारिशें पेश करना है। यह सिफारिशें आम नीति, विकास स्कीम आदि के मामले में होंगी । 
कार्यपालिका राज्यपाल को सब मामलों में सलाह देगी, यद्यपि वित्त तथा सुरक्षा का भार राज्य 
पाल का विशेष दायित्व है। 


अन्तरिम सभा १८ फरवरी, १९६१ को संगठित की गयी और १९६१ में इसके दो सत्र 
हुए । तीसरा सत्र मोकोकचुंग में १७ से ३२७ जनवरी, १९६२ के बीच हुआ । कार्यपालिका ने १६ 
मार्च, १९६१ को शपथ ग्रहण की । 


श्री शिलु आओ प्रधान कार्यपालक॑, श्री टी ० एन० अंगामी, अन्तरिम सभा के अध्यक्ष तथा 
अन्य कार्यपालकों ने १९ अ्रक्टूबर, १९६१ को भारत के प्रधान मन्त्री तथा अन्य उच्चाधिकारियों से 
मुलाकात की और नई प्रशासन व्यवस्था के कार्य-संचालन में उपस्थित द्वोने वाली कठिनाइयों पर 
विचार-विमर्श किया । इन कठिनाइयों को आपस में मिलकर श्षीघ्र ही दूर किया जा सकना सम्भव 
है। नागालेंड के मुख्य कार्यपालक और उनके साथ उच्चाधिकारी जनवरी, १९६२ में पुन: नई 
दिल्‍ली विचार-विनिमय करने के लिए आये । 





इस वर्ष कमिइ्नर के कार्यालय को पुनर्गठित किया गया। वित्त विकास और सामान्य प्रशासन 
के लिए तीन सचिव नियक्त किए गए हैं। इनके अलावा कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तीन 
निदेशालय भी स्थापित किये गये हैं । 


त्तरिम सभा के प्रथम अध्यक्ष, डा० इमकोनिगिलिबा २२ अगस्त, १९६१ को शत्रु नागा 
की गोली के शिकार हुए और दो दिन बाद चल बसे । इस लोकप्रिय नेता को निर्मम हत्या से नागा- 
लैंड के निवासियों और शेष भारतवासियों में व्यापक रोष पेदा हुआ। डा० इमकोनिगरिलिबा के 
स्थान पर अन्तरिम सभा के अध्यक्ष के रूप में श्री टी० एन० अंगामी चुने गये हैं । 


श्री चूबा टोशी जमीर नागालेंड की ओर से लोकसभा के सदस्य नामज़द किये गये हैं। 


इस वर्ष विकास कार्य में प्रगति होती रही । १९६१-६२ से जप मे सामुदायिक विकास पर 
नागालैंड में १७ लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई है । इस समय इस प्रदेश में ७ विकास 
खण्ड कार्य कर रहे हैं जिनमें से एक इस विकास खण्ड को विशेष आदि जाति खण्ड का रूप के दिया 
गया है । 


३९६ आज्ञादी का पंद्रहवाँ वर्ष 


कार्यपालिका 
शिल आओ 
मुख्य कार्यपालक परामशेदाता 
आकुम इमलोंग 
चेतन जमीर 


जाप्तेकी अंगामी 
हुकीशे सेमा 
८ शीट /यरक/ चकित /ध१०८०१ /९८३ /खिकरामार *विकि /मपेक/ पक /निक गिर /निकनिका मेक नकि //फ/ ७ /नका/ पक! /* पेड कि /न्ेकसनिक /मिका/प्कित (नि कि/ /निडाफ्कि कक ?मक /गक गेट! /नियक प्पिक /# किक नेक किक /त किक /* चिपक / नि ि#! /लयेक निकट /*क पा /#्यान्यिक 


तार : “पाछामलाई” कोयम्बतूर 


3 
। ५ (गनाथर हि 
| श्री पाला मलाई रंगनाथर मिल्स लि० । 
४ पेरिया लायकन पलायम (कोयम्बतूर जिला ) | 
१६ विगमित : १९३३ १९३५ से कार्यरत! 
। मैनेजिंग एजेण्ट : | 
! मैससे एस० के० रंगास्वामी नायडू एण्ड कम्पनी | 
। पेरियानायकन पलायम । 
| तकुओं की संख्या : ११,८१६ १ 
| रूई और स्टेपल फ़ाइबर यान, सिंगल कोन्‍्डेड और २० एस से ६० एस ) 
| तक के प्रसिद्ध बुत॒कर 


<* हयिकारपिक #मएफिक३? हर *रिक /निक न्‍यिकरा निकाय टिक चिक /ि-*्पिका किया “किक #/विकी /नि/ नेक निकट पक! पे िक/ / कक किक “पेट गिक अदाकरनिक/ :विकपेकर टपिक/प्विकर / पक िक /रे॥/किकक हनन (कक जिक्र! /गि३ पिका #कारनियकँ /नदेक गियर “निकट पिकर *सिक िकट ९० िक | 


7 #ककिगिका 


आसाम की तीसरी योजना 


दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आसाम में कई बड़ी परियोजनाएं शुरू हुई । । 
जैसे : उमियाम जलविद्यत परियोजना, ब्रह्मपुत्र पुल, श्रायल रिफाइनरी, 
। स्पन सिल्क मिल आदि । । 
| कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, और सफाई, संचार, | 
सहकारिता के क्षेत्र में भी रान्‍्तो+ज॑न+ प्रगति हुई है । 
| दूसरी पंचवर्षीय योजना को उपलब्धियों के आधार पर हमारी १२० करोड़ 
। रुपए की तीसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई जिसमें कृषि, उद्योग, बिजली | 
। ग्रादि की शीष्य प्राथमिकता दी गई हैं। ये क्षेत्र ही राज्य । 
की अर्थव्यवस्था का आधार हैं । 
| विकास श्रौर समृद्धि की योजना । 
| योजना की सिद्धि श्रापकी समृद्धि । 
। (सूचना और प्रचार निदेशालय द्वारा प्रसारित) ' आसाम सरकार 
दः 


कफ प्पेडट ४ फेक पड चिकने भहह *पि ० पिंक िह# पक चेक िक कि! पिए/ किक पक! विकार पेहाट पे! कि! से” कट चिट पे “कर चिकक चिएट पेय प्र विफटरपेक पक वि *पेए/ पे किक निक"दि/ कर पके >िकरपड पेड पा नए? पक पिन कि 


मरी, 


केन्द्रीय प्रशासित ज्षेत्र 


केन्द्रीय सरकार के प्रशासन में जो क्षेत्र हैं उनकी प्रगति के लिए वह निरन्तर प्रयत्वनगील 
रही है। इन केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के लिए पंचवर्षीय योजनांग्रों में धघत की जो व्यवस्था की गई है 
वह इनकी जनसंख्या और साधनों के अनुपात में कहीं अधिक है। नीचे दी गई तालिका से दूसरी 
पंचवर्षीय योजना के व्यय और तीसरी योजना के परिव्यय का अन्दाजा मिलता है :-- 





कं दूसरी योजना अनुमानित व्यय तीसरी अनुमानित 
परिव्यय दूसरी योजना में. योजना व्यय 
परिव्यय 
१९५६-६१ १९५६-६१ १९६१-६६ १९६१-६६ 
(लाख रुपयों में) 
ग्रण्डमान और निकोबार ५९२.५० « ६३६२.२० ९७९,३२९ १७८.३० 
दिल्ली १,६९७.२५ १५,२६-७९ ग ८,१७५ १०१, ६०८.४२ 
हिमाचल प्रदेश १,४७२.५३ १,६७२.७८ २७९३.००. ५७२.३२ 
लेकाडाइब और मिनिकाय ७३.८४ ४९.२३ ९७.९६ २८.०५ 
मनीपुर ६२५.११ ६२२.१७ १,२८७.५६  २९३.१० 
त्रिपुरा ६२५.७७ ९१४७ ०४ १,६३२.०३ ३५६.०९ 








ग्रण्डसान और निकोबार द्वीप 


राजधानी. : पोर्ट ब्लेयर 

क्षेत्रफल : ३,२१५ वर्गमीलू 
जनसंख्या : ६३,४३८ 

मुख्य आयुक्त : श्री बी० एन० महेश्वरी 


आलोच्य वर्ष में अण्डमान और निकोबार द्वीप के लिए नीति-विषयक मामलों में सलाह 
देने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय में एक सछाहकारी समिति स्थाईपत की गई है। इस समिति में 
मुख्य आयुक्त, इस क्षेत्र के संसद्‌ सदस्य (श्री लक्ष्मण सिंह), पोर्ट ब्लेयर स्यूनिसिपल बोर्ड के उच्च 
उपाध्यक्ष और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजद पांच अन्य गेर-सरकारी सदस्य हैं। म्‌ र्य आयुक्त की 
भूतपूर्व सलाहकार परिषद्‌ भंग कर दी गई है। 





4 दिल्‍ली नगर निगम द्वारा किए गए व्यय इसमें शामिल नहीं हैं । 


३९८ - आज्ञादी का पंद्रहवां वर्ष 


इण्डियन एश्ररलाइन्स कारपोरेशन ने कलकत्ता से बरास्ता रंगून पोर्ट ब्लेयर के लिए एक 
साप्ताहिक हवाई सेवा आरम्भ की है जिससे मुख्य भारत भूमि से इन द्वीपों का संपर्क बढ़ा है। 

सहकारी समितियों में एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई है ताकि सही तोर पर सह- 
कारिता का विकास किया जा सके । 


वित्तीय स्थिति 


१९६१-६२ में अनुमानित राजस्व प्राप्ति १४८.५७ छाख रुपये थी जो कि पुनशॉधित 
अनुमान में १५२.५२ छाख रुपए हो गयी। १९६१-६२ में अनुमानित व्यय ५६४.१९ लाख रुपए 
हुआ जिसमें से योजना के अन्तर्गत स्कौमों पर १७३.०२ लाख रुपए व्यय किया गया। 
किन्तु १९६१-६२ में व्यय पुनर्शोधित अनुमान ६०१.३३ लाख रुपए था जिसमें से १४७.८३ लाख 


रुपए योजना की स्कोमों पर खचचे किया गया । 


कृषि 


ग्रण्डमान द्वीप में ५५८ एकड़ नई जमीन पर नारियल के पेड़ लगाए गए हैं। अगले वर्ष 
इसी प्रकार १,०३७ एकड़ भूमि पर नारियल के पेड़ उगाए जाएंगे । निकोबार द्वीप में २०० एकड़ 
जंगल इस वर्ष और अन्य २० ० एकड़ अगले वर्ष साफ किए जायेंगे । 

नारियल की पौधगा है स्थापित की गयीं * जिमसे इस वर्ष २२,९३० पौधे बांटे गए। 

श्राशा है १९६२-६३ में अन्य २४००० पौधे वितररित किए जा सकेंगे । 

। काइतकारों को नारियल उद्योग के विकास के लिए ऋण भी दिया जा रहा है। 
इस समय दो सरकारी खेतों पर श्रनुसन्धाव और प्रदर्शन कार्य चल रहा है । 
दस्तकारों के ३३ परिवार इस वर्ष यहां बसाए गए हैं । 


पशुपालन 


इस वर्ष दो पशू चिकित्सालय इकाइयां स्थापित की जानी हैं, जिनमें कर्मचारियों के आवास 
और पशुओं की चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं होंगी । पोर्ट ब्लेयर के पशु-चिकित्सालय में भी सुधार 
किया जा रहा है । 

पहाड़गांव का सरकारी खेत प्रगति पर है । 

मुर्गीपालन के कार्य में भी संतोषजनक प्रगति हो रही है। इस वर्ष बकरियों की नस्ल में 
सुधार लाने के लिए एक विस्तार कार्यक्रम आारम्भ किया जा रहा है । 


मत्स्य उद्योग 


मत्स्य उद्योगों में प्रायोगिक कार्य किया जा रहा हैं श्रौर नए व बेहतर किस्म के साधन भी 
काम में लाए जा रहे हैं। ग्राजजछ नायलिन और टेरेलिन के, जाल तथा प्लास्टिक की डोरियां काम 
में रायी जा रही हैं । मत्स्य उद्योग सम्बन्धी अनुसन्धान काये और जहां-जहां मछलियों का जमाव 
ज्यादा होता है उन स्थानों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है । 

तीन मछग्नों को काकीनाड़ा में मशीनीकृत मछली पकड़ने के काम का' प्रशिक्षण प्राप्त 


केन्द्रीय प्रशासत क्षेत्र 


करने के लिए भेजा गया है । इस वर्ष अन्य दो मछुओं को इसी प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त करने 
तृतीकोरन भेजा जा रहा है। 


वन सम्पत्ति 
अण्डमान द्वीप में 2८३९ एकड़ भूमि पर टीक के पेड़ उयाए गए। १९६०-६१ में जंगल का 
बहुत-सा इलाका साफ किया गया और ३१० एकड़ भूमि पर दियासलाई की लकड़ी उगाने का 
प्रबन्ध किया गया। आलोच्य वर्ष में अन्य १२०० एकड़ भूमि साफ की जाएगी जिसमें से ७०० 
एकड़ भूमि पर टीक और ४५० एकड़ भूमि पर दियासलाई की लकड़ी के पेड़ उगाए जाएंगे। 
वतों के संरक्षण का कारय प्रगति पर है । 
सहकारिता 
३१ अक्टबर, १९६१ को सहकारी समितियों की कुल संख्या ९११ थी जिनके सदस्यों को 
कुल संख्या ६,६७६ और शेयर पूंजी ३,९३,३१९ रुपए थी । 
सामुदायिक विकास 
इस समय अण्डमान और निकोबार द्वीप में दो सामुदायिक विकास खण्ड काम कर रहे है। 
उत्तर ग्रण्डमान, मध्य अण्डमान और मध्य निकोबार द्वीप में अन्य तीन नए खण्ड ज्ञीत्र ही स्थापित 
किये जाएंगे । कह न 
उद्योग 
लघु उद्योग के प्रशिक्षण कार्यत्रम के ग्रन्तर्गेत १० स्थानीय छड़कों को लोहे की ढलाईं का 
सीखने, अन्य २० लड़कों को बेंत और बांस का काम सीखने, १३ लड़कियों को कपड़ों की 
सिलाई-कटाई का काम सीखने भेजा गया है । इसी प्रकार पांच लड़कों को काँयर के काम और ७ 
लड़कों को वढ़ईगीरी का काम सिखाया गया है । 


परिवहन 
आलोच्य अ्रवधि में पोर्ट ब्लेयर के इलाके में ४.४ किलोमीटर रुम्बी सड़क बनाई गयीं । 
अण्डमान ट्रक रोड़ पर ६.४ किलोमीटर लम्बी सड़क को मरम्मत की गयी। पोर्ट ब्लेयर के हवाई 
अड्डे पर भी उचित मरम्मत की गयी जहाँ कि आज इण्डियन एअरलाइन्स कारपोरेशन के हवाई 
जहाज आसानी से उतरते हैं । अक्टूबर, १९६१ तक १० बसों का एक बेड़ा प्रतिदिन ५२७ मील 
के इलाके में परिवहन का कार्य करता था । 
जहां तक जल-परिवहत का सम्बन्ध है एक माल ढोने का जहाज और एक मुसाफिर व॑ 


माल ढोने का जहाज बनाया जा रहा है। रानाघाट खाड़ी में एक जेटी बनाई जा रही है । 
ह है 
शिक्षा 


सार्वजनिक निशुल्क और अनिवार्य प्रार्थमक शिक्षा की स्कीम के अन्तर्गत अक्टूबर, १९६१ 
तक १९ प्राइमरी स्कूल के प्रध्यापकों को नियुक्त किया और अन्य ६ अध्यापक अग्रेंड, १९६२ तक 


नियुक्त किए गए । 


शक 3 आज़्ादों का पद्रह॒वां वर्ष 


७ नए प्राइमरी स्कूल और ५ मिडिल स्कूल खोले गए हैं | इनके अलावा ६ प्राइमरी स्कूडों 
को बुनियादी में बदला गया है। 

पोर्द ब्लेयर में लड़कियों के हायर सेकेण्डरी स्कूंछ और चौो छदरी में मिडिल स्कूल की इमारत 
बनकर तैयार हो गयी है। लड़कों के छात्रावास की इमारत भी प्रायः तैयार हो चुकी है । 

७ सामाजिक शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं। इस प्रकार के अन्य चार केन्द्र भी अप्रैल, १९६२ 
में खोले गए । 

हिन्दी के विकास के लिए एक हिन्दी केन्द्र स्थापित किया गया है। इस प्रकार अन्य ९ 
हिन्दी केन्द्र इस वर्ष के श्रन्त तक स्थापित किये जाएंगे । 

इस वर्ष ४० विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी गयी हैं । 


चिकित्सा श्र सा्वंजनिक स्वास्थ्य 


इस वर्ष पोर्ट ब्लेयर में २० शैयाओं का एक क्षयरोग निवारण अस्पताल और चारुग्द 
में एक दवाखाना खोला गया। इस प्रकार इस समय ७ अस्पताल भर २२ दवाखाने अंडमान 
द्वीप समूह में कार्य कर रहे हैं। तिकोबार द्वीप समूह में भी दो श्रस्पताल और सात दवाखाने हैं। 
पोर्टब्लेयर के सार्वजनिक अस्पताल में सुधार किया गया है । 
ु दक्षिण अंडमान द्वीप में सुदूर ग्रामों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा पहुंचाने के लिए समुचित 
व्यवस्था की जा रही है । इस वर्ष ७,९७४ रोगियों का इलाज किया गया । 


श्रावास 


प्रभी तक ६६ रिहायशी और ग्ैर-रिहायशी इमारतें बन चुकी हैं और अन्य १७० इमारतों 
पर काम हो रहा है। 

निम्न आय वर्ग आवास स्कीम के अन्तरगंत अप्रैल, १९६२ तक ६६,००० रुपए ऋण के रूप 
में दिए गए, जिन से १८ मकान बनाए जायेंगे । अगले वर्ष अन्य २७ मकानों के निर्माण व पूर्ति 
के लिए एक लाख रुपए ऋण दिए जाएंगे । 


पिछड़े वर्गों का कल्याण 


दो छात्रावास बनकर तैयार हो चुके हैं जितमें से एक लड़कों के लिए भर दूसरा लड़कियों | 
के लिए है। भ्रनुसूचित जातियों के बच्चों को इस वर्ष के भ्रन्त तक पाठ्य पुस्तक और निःशुल्क 
लेखन सामग्री प्राप्त हो चुकी होगी। एक अन्य सामुदायिक कल्याण केन्द्र भी स्थापित किया 
जाएगा। 


स्थानीय स्व-शासन 


२६ जनवरी, १९६२ से पंत्रायतों ने काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अण्डमान 
: और निकोबार द्वीप पंचायत अध्यादेश १९६१ से जारी किया जा चुका है । 
पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल बोडे के चुनाव १६ प्रप्रैल, १९६१ को हुए थे और ९ सदस्य 
- चुने गए । इनके अलावा मुख्य झायुक्‍त द्वारा दो सदस्य नामज़द किए गए। 


केन्द्रीय प्रदासित क्षेत्र 


दादरा और नगर हवेली 
स्वतंत्र दादरा और नगर हवेली के वरिष्ठ पंचायत तथा लोगों के अनुरोध पर तथा भूत 
पूर्व पुतेंगाली बस्तियां ११ अगस्त, १९६१ से भारत संघ का एक धाग दर्न गयी । 


१९६१-६२ के पुनशॉोधित बजटठ के अनुसार राजस्व-प्राप्वि २२.७७ लाख रुपए थी और 


१९६२-६३ में १६.२६ लाख रुपए। १९६१-६२ में राजस्व व्यय २१.२६ रूख रुपए और 
१९६२-६३ में २६.३३ ऊछाख रुपए होगा। 
दिल्ली 
राजदानो 22223 
प्र * 55 मत श 
दध्त्रफल 3><३ वश््नजल्ल 
जनसंख्या : २,६४, ४०८ 
सुख्य भाधाएं. :; हित्दी, उ्द ऑन पंज:वो 
र्य आय : कषो भगदान सत्राव 
च्् हल] 
दिल्‍ली में इस समय दो सझाहकार समिति काम कर रही हैं : एक सांजनिद सम्बन्ध सनिति 


और दूसरी सलाहकार औद्योगिक बोड । 


फ्े छः 
द्गनून ओर व्यवस्था 
दिल्‍ली पुलिस में मई, १९५९ के वाद वृद्धि नहीं की गयी है। दिल्ली छुलिस ने झहर में 
अमन, चैत कायम रखने के लिए अपनी गतिविधियों दो बढ़ावा दिदया है। गुःडें आरदे नमाज 
विरोधों लोगों पर निगरानी रखने का काम भी तेजी से चल रहा है । दिल्ली पुरिस ने ते सरे जात 
चुनाव, यातायात व्यवस्था और नियन्त्रण इत्यादि अत्यन्त महत्वपूर्ग 


शर्त 


पे दर या रैक को, कर, हि. क->फमसाक, चर. अइण “कक ९, अमल 2». य स्मलने ट कनापत ! 98-बहा+स अकुाभया (वजन अकनन्‍कन, जाााांस आह तर का अपन) न. हक. झा च्यन्पद को का कह 
मेले-त्योहारों क समय तथा अनेक अच्तराप्ट्रीय सम्मलना के समय झात्त बदापु रमन का हस्म- 
दारी बखूबी निभाई। हत्या और लूटमार के मामले पहले से २५ प्रतिचत कमर हे गए हू। बच्चषि 


कर ३ में ७ ३3 ्‌ आल श्जि द्राफजीिर मत + स्याही फिद्ाइिनाए क्किया 
हत्या के मामला में वद्धि हुई हैं । इस वष उझगभग १,००० दुश्चारत्र व्याक्तरा केश -गर्फार कय, 
गया । 


वित्तीय स्थिति 


१९६१-६२ के वजट अनुमान के अनुसार राजस्व प्राप्ति १३२७ ५१ ठाख हंगए थी। 
पुनर्शोधित बजट में राजस्व प्राप्ति १३१८.८१ लाख रुपए रखी गई । १९६१-६२ में राजस्व व्यय 


१६५०,५४ लाख रुपए और पूंजीगत व्यय २०१३.२१ लाख रुपए था । 

१९६२-६३ में राजस्व प्राप्ति का अ्नुम्नान १२०५-१९ लाख हुपएए आर व्यव १३६८.०८ दाज 
रुपए रखा गया तथा ये व्यय राजस्व खाते में थे जब कि पूंजीगत व्यय १९६४६३.३० लाख सपए था। 
कृषि 

इस वर्ष काइतकारों में उन्नत बीजों के वितरण को निद्येप्र प्रोत्साहन दिया गया । २०० 
एकड़ इलाके में गेहुं की छेतो के बेहतर तरीकों का अदर्शन किया शया। इसके अछावा ८२ एकड़ 


४०२ आज़ादी का पंद्रह॒वां वर्ष 


भूमि पर जापानी ढंग की धान की खेती की गयी । काइतकारों के बीच ५५० लोहे के हल, ४२ 
रहट, ५५ बीज बोने के यंत्र और अन्य २,०१८ कृषि श्रौजार बांदे गए। ३,९८७ एकड़ भूमि को 
चहों से साफ किया गया । ६,३४० लाख टन रासायनिक खाद बांटी गयी । १,७०५ हरे खेतों में 
गड़ढे खोदे गए ६७ एकड़ भूमि को नए बागों के लिए साफ किया गया और ८७ एकड़ में नए 
बाग लगाए गए और प्राने ९ एकड़ बागों में सुधार किया गया। इनके अलावा गांवों के ९१ 
तालाबों में ५,४२९,००० छोटी मछलियां पाली गयीं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अच्तगंत 
जन-स्वास्थ्य और गांव की सफाई-सुथराई के लिए सक्तिय कार्य किया गया। 


सहकारिता 


सहकारिता आन्दोलन को अधिक व्यापक बनाने की अपेक्षा इसे अधिक सघन बनाने पर 
जोर दिया जा रहा है। इस ध्येथ को सामने रखकर निष्क्रिय सहकारी समितियों को समाप्त किया 
जा रहा है। इस वर्ष १०८ सहकारी समितियों को समाप्त किया गया और ६३ को पूरी तरह रह 
कर दिया गया। 

इस समय दिल्‍ली के गांवों में ६२० सहकारी समितियां हैं जिनसे ४७ प्रतिशत जनसंख्या 
सम्बन्धित है । सामुदायिक विकास खण्ड के अन्तर्गत ३३४ बहु-प्रयोजनीय सहकारी समितियां हैं 
जिनके सदस्यों की संख्या २१,६२४ है । उपभोक्‍ता सहकारी समितियों की संख्या १६४ और उनके 
संदस्यों की संख्या १६,७९० है जबकि औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या ४० ८ है और उनकी 
सदस्य संख्या ९७,२८१ है। दिल्ली सहकारी प्रशिक्षण संस्था ने इस वर्ष १,२९३ कार्याधिकारियों 
और कार्यपालन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया । इस वर्ष सहकारिता की विभिन्‍न स्कीमों 
को कार्यान्वित करने के लिए २०९ लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है । 


पंचायत 


इस वर्ष २०५ गांव पंचायतें और २२ सकिल पंचायतें कार्य करती रहीं । पंचायतों के 
सदस्यों को पंचायत प्रशासन के विभिन्‍न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया गया । 


उद्योग 


इस वर्ष १२० करोड़ टन तांबा, १२० करोड़ टन जिन्क, २८ करोड़ टन अल्यूनियम और 
२९० लाख टन जस्ता वितरित किया । 

प्रल्हो धातुओं की उपलब्धि की स्थिति बहुत कठिन रही, विशेषत: तांबे की | और इस 
कारण दिल्ली के उद्योग की तांबे की आवश्यकता का केवल ३० प्रतिशत भाग को पूरा किया जा 
सकेगा । 

दिल्ली राज्य इण्डस्ट्रीज /(म्पोरियम ने ७२,२११ रुपये के मुल्य की वस्तुएं बेचीं। इस वर्ष 
लघु उद्योग और ग्रामोद्योग के लिये सहकारी सहायता के रूप में २८३ व्यक्रितयों को १२ लाख 
: रुपए के ऋण दिए गए। खादी को प्रोत्साहन देने की स्कीम के अन्तर्गत ५० अंबर चरखे वितरित 
किये गये। झोखला उद्योगपुरी के विस्तार कार्यक्रम के झ्न्तृगृत ४० नए कारखाने बनाए जा रहे है 
जिन पर १२ लाख रुपए खर्च होगा । 


इस वर्ष ६४ मजदूर संघ पंजीकृत हुए । मजदूरों और मालिकों के बीच-बचाव करने के 
लिए जो व्यवस्था की गयी है उपस्तके,द्वारा ६७४ झगड़े निउयटाए गए । शाहदरा और नजफ्गढ़ रोड 
पर मजदूरों और मालिकों के लाभार्थ क्षेत्रीय श्रम कार्यालय खोले गए । श्रम सलाहुकार बोड श्रमिकों 
के हितों में काय करता रहा है और दिल्‍ली की दकानों के काय का समय बदला गया जिससे 
कर्मचारियों को राहत मिली है । इस वर्ष मजदूरों के लिए ३४८ ववार्टर बनाए गए । श्रम विभाग 
अभी तक इस प्रकार के १,७२८ क्वार्टर बना चका है । 


शिक्षा 


दिल्‍ली प्रशासन ने शहर के विभिन्‍न भागों के ब्यक्तियों -के लिए नए हायर सेकेण्डरी स्कूल 
खोले हैं जिनमें लगभग ८, ००० व्यक्तियों को ब्रवेश प्राप्त हुआ है । १९६१-६२ से टेलीवीजन द्वारा 
शिक्षा देने का कार्यक्रम भी आ्रारम्भ किया गया है जो कि भारत में विक्षा के क्षेत्र ने पहला प्रयोग 
प्‌ 


आर 


है । प्रति सप्ताह अंग्रेजी में पाठ, हिन्दी में पाठ और विज्ञान के विषयों में तीन पाठ 
मतदाताओं कीं सूची 


इस वर्ष दिल्‍ली शहर में मतदातस्प्रों की सूची को दोहराया गया है । आम चुनाव के संमय 
दिल्‍ली के मतदाताओं की संख्या १३,४५,३६० थी | चुनाव भायोग ने गत झाम चुनाव के लिये 
दिल्‍ली में १,३८५ मतकेन्द्रों की स्थापना की थी । नई दिल्‍ली, चाँदनी चौक, दिल्ली सदर, करोल 
बाग़ और बाहरी दिल्‍ली के निर्वाचन-दक्षेत्रों से लोकसभा की पांच सीटों के लिए २८ उम्मीदवार 
खड़े हुए थे, ये पांचों सीठें कांग्रेस ने जीतीं । 


होम गाडंस्‌ 


इस वर्ष १,४०० होम गाडंस भर्ती किए गए और २९ अगस्त, १९६१ को जमुना का बाढ़ 
के समय ५७९ होम गार्डो ने सहायता कार्य किया | होम गाडंस ने १६६२ में गरातंत्र दिवस के 
प्रबन्ध में भी सहायता दी । 


समाज कल्पारप 


दिल्‍ली में १ जनवरी, १९६२ से वाल अधिनियम १९६० जारी किया गया है जिसके 
अनुसार बालकों की देखभाल, सुरक्षा प्रशिक्षण और बेघरबार बच्चों के पुनर्वास आदि की व्य- 
वस्था है। जनवरी, १९६२ में दिमागी तौर पर पिछड़े हुए बच्चों के लिये एक आश्रम खोला 
गया है। इस आश्रम ने ४५ बालकों के खाँने-पीने और शिक्षरा-अशिक्षण का प्रबन्ध किया । नवम्बर, 
१९६१ में एक यात्री सहायता दफ्तर खोला गया जो कि भगाए गए बच्चों और झौरतों आदि को 
मदद करता है। नवम्बर १९६१ से ३१ मार्च १९६२ तक इस प्रकार २८३ व्यक्तियों की सहायता 
की गयी है । भ्रगस्त, १९६१ में भिखारियों के लिये एक घर खोला गया है झोर भिक्षावृत्ति को 
अपराध करार किया गया । 


४०४ 


ग्रावास 


मई, १९६१ में सरकार ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि प्राप्त करने के लिये एक स्कीम 
जारी की है। सरकार को उद्देश्य जमीन की बढ़ी हुई दरों को रोकना श्रौर रिहायशी औद्योगिक 
तथा व्यवसायिक आदि कार्यो के लिये सही ढंग से भूमि वितरित करना है। 

दिल्‍ली के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिसके श्रन्तगंत लगभग ८,००० 
एकड़ भूमि को प्राप्त करने के बाद उसका सुधार किया जाएगा। अभी तक ५,३०० एकड़ भूमि 
हस्तगत की जा चुकी है। निम्न श्राय और मध्य आय वर्ग आवास स्कीम के अन्तर्गत मकान बनाने 
के लिए लोगों को खर्च किया जा रहा है । 


“गोआ दसन श्रोर डियू 


राजधानी : पंजिम 
क्षेत्रफल : १,४२६ वर्गमील 
लेपिटनेण्ट गवनर : श्री टी ० शिवश्वंकर 


. गोवा दमन और डियू जो कि भारत में पुतंगाली औपनिवेशवाद के अवशेष थे, २० 

दिसम्बर, १९६१ को पुनः भारत के अभिन्‍न अंग बन गए । 

पुतंगालियों द्वारा तोडीफोड़ी हुई सड़कों और पुलों की मरम्मत की जा चुकी है। डाक 
और तार, बेंक और बंदरगाह आदि पर सभी काम सुचारु रूप से मिलिट्री गवर्नर के अधीन चल 
रहा है। ये अब केन्द्रीय प्रशापित क्षेत्र हैं। 

इन केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के कार्य-संचालन के लिये कई कानूनी कार्यवाहियां की गयी 
हैं। राष्ट्रपति ने गोवा, दमन और डियू (प्रशासन) ग्रध्यादेश (१९६२) जारी किया। इस अध्यादेश 
द्वारा मोजूदा पुतंगाली कानूनों को जारी रखा गया और भूतपूर्व सरकारी कर्मचारियों की सेवाश्रों 
को भी बनाए रखा गया ताकि प्रशासकीय ढांचे में सहसा परिवर्तन छाने से जन-जीवन पर बुरा 
प्रभाव न पड़े । इस अध्यादेश द्वारा सभी भारतीय कानून गोवा, दमन और डियू में लागू किये जाने 
लगे हैं और भारत की नागरिकता इन क्षेत्रों में छोगों को प्राप्त हुई है । 

लोकसभा के विगत सत्र में इस अध्यादेश को एक अधिनियम का रूप दिया गया। 
संविधान को संशोधित करते हुए एक अन्य अधिनियम जारी किया गया। जिसमें गोवा और दमन 
और डियू को भारत का अंग माना गया है श्र संविधान की धारा २४० में इन क्षेत्रों को उल्लिखित 
किया गया है ताकि इस इलाके में शान्ति और नीति की समुचित व्यवस्था हो सके । वे पुतंगाली 
जो इस समय नजरबन्द हैं, पुतंगाल जाने के लिये स्वतंत्र हैं। गोवा, दमन और डिप्र की स्वतंत्रता 
प्राप्ति के समय पुतंगाली अधिकारियों ने झ्रपने डपनिवेद में बड़ी संख्या में भारतीयों को नजरबन्द 
कर रखा था। कुछ भारतीय मुसाफिर जो लिस्बन होते हुए गुजर रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर 
लिया गया था । इन मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया है किन्तु घुतंगाछ्की उपनिवेश में भारतीयों 


को अभी तक भी नजरबर्द रखा गया है। भारत प्रकार ते इत्त लोगों कौ रिहायशी का सवाल 
पुतगाल की सरकार के साथ जठाया है। 


केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र 


हिमाचल प्रदेश 


राजधानी : शिमला 
क्षेत्रफल : १० ८८९ वगे मील 
भाषाएं : हिन्दी और पहाड़ी 


लेपिटनेण्ट गर्बंतर : श्री बजरंग बहादुर सिंह 


वित्तीय स्थिति १९६१-६२ के बजट में ३७०.७, राख रुपए राजस्व प्राप्ति के रूप में रखे 
गए हैं जबकि ९४९.४९ लाख रुपए की कुल व्यवस्था की गई है । अभी तक ९३४.७२ छाख रुपए 
खर्च किये जा चुके हैं । मु 

क््षि 

क्रषि की उन्नति के लिए बजठ के आरम्भ में ५६.३६ लाख रुपए की व्यवस्था की गई 
थी जबकि व्यय ५३.३० राख रुपए हुआ । 

१२,००० एमोनियम सल्फेट और ६४७ टन सुपर फास्फेट का वितरण इस वर्ष किया 
गया । इसके अलावा १,५२,६७५ टन देशी खाद प्राप्त किया गया और ७,२२२ एकड़ भूमि में हरी 
खाद एकत्र करने की व्यवस्था की गई। दोबीज वितरण केद्ध स्थापित किए गए हैं। इस वर्ष 
१,००० मन बेहतर बीज किसानों में बांठे गए हैं और ४,६६२ एकड़ भूमि पर जापानी ढंग की घान 
की खेती शुरू की गई है । 

खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े-मकोड़ों को दूर करने के लिए एक विशेष स्कीम के 
अन्तर्गत सघन कार्य किया जा रहा है । 

अदरक की खेती की स्कीम के अन्तर्गत ५०० मन बेहतर बीज पैदा करने का रूढ्ष्य पूरा 
किया जा चुका है । 

नए बागों के लिए ५.७० लाख रुपए उद्यान ऋण के रूप में दिए गए और लगभग २,५६० 
एकड़ भूमि पर नए बाग उगाए गए। 

आल की पैदावार को बढ़ाने की दिश्ला में सक्रिय काम किया गया और १५,६०० मन आलू 
गे पैदावार हुईं । 


उद्योग 


मण्डी में कम्बल और मोटे ऊनी कपड़े, सगरला में कालीन और दरियां तथा हाली में 
लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है । 

मण्डी में रेशम की बुनाई का कग्रखाना भी खोला गण्ण है। चन्दा में डिजाइन सम्बन्धी 
प्रदर्शनी का काय्ये, शिमला में श्ौद्योगिक सूचना कार्यालय खोला गया है। कुटीर उद्योग और लघु 
उद्योग के लिए कच्चा' माल उपलब्ध करने की दृष्टि से सोलन और मण्डी में कच्चे माल के दो. 
डिपो खोले गए हैं। इस वर्ष सिल्क के २०,००० पौधे बोए गए हैं। कुटीर और लघु उद्योगों को 
प्रोत्साहन देने के लिए ३,१ ०,००० रुपए ऋण के रूप में वितरित किए गए है । ह 


ढंग. आज़ादी का पंद्रहवां वर्ष 


सहकारिता 


आलोच्य अवधि में ३८ नई सहकारी समितियां पंजीकृत हुई हैं। इस समय हिमाचल 
प्रदेश में ८९,८६६ +« “+ : समितियां हैं जिनकी शेयर पूंजी ३८.३३ लाख रुपए और कार्यकारी 
पूंजी २९९.५६ लाख रुपए है। इस वर्ष अन्य २० सहकारी समितियों के संगठन का लक्ष्य पूरा 
हुआ। 

दो सम्मिलित कृषि सहकारी समितियां भी संगठित की गई हैं। ग्राम सहकारी समितियों 
और बिक्रय सहकारी समितियों को १४ गोदाम बनाने के लिए आथिक सहायता दी गई है। 


परिवहन 


आलोच्य अवधि से सिरमौर जिले में वाहन और सतौत के बीच एक नई बस-सर्विस जारी 
की गयी है । मदहीरपुर -बिलासपुर बस-सर्विस को शिमला तक बढ़ाया गया है और शिमला-किगल 
सर्विस को बड़ा गांव तक बढ़ाया गया है। शिमला-तातापानी बस-सर्विस करसियोग तक बढ़ाई 
गई है। 

मार्च, १९६२ के ग्रन्त में परिवहन विभाग के पास ३८१ बसों का एक बेड़ा था जोकि 
१,३३१ मील का दौरा करता रहा था। 


व शिक्षा- - 


री 


हिमाचल प्रदेश में निशुल्क और सावेजनीन प्रारम्भिक शिक्षा जारी की गयी है। प्रदेश में 
३०६ नई शिक्षा संस्थाएं खोली गयी हैं । 

विभिन्‍न शिक्षा संस्थाओं में मान, १९६२ तक १,३१,३७९ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर 
रहे थे । 

बिलासपुर में एक बेसिक ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है जिसे मिलाकर इस समय इस प्रकार 
के ४ स्कूल हैं। नाहन में ललितकला विषयक संस्था खोली गयी है जिसमें संगीत, नृत्य और चित्र- 
कला के अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध हैं । 


स्वास्थ्य 


स्नोडोन, शिमला के प्रांतीय अस्पताल और किन्नौर तथा बिलासपुर के जिला भ्रस्पतालों 
में वृद्धि की गयी है। इसके अलावा ८ आयुवंदिक औषधालय स्थापित किए गए । एक नया क्षय- 
रोग निवारण अस्पताल भी खोला गया है । कल्पा में कुष्टरोग और रतिरोगों के इलाज की 
व्यवस्था की गयी है । शिमला में एक स्वास्थ्य-शिक्षा सूचना कार्यालय स्थापित किया गया । 


* सम्राज कल्याण 


ह स्त्रियों और लड़कियों के प्रति अनाचार रोकने के लिए मण्डी में एक आश्रम खोला गया 
है । सोलत में अपराधियों के आवास के लिए व्यवस्या की गयी है। बाल-कडब्ों के कार्य-संचालन 
के लिये २९,० ०० अनुदान दिया गया है । 


१९६१-६२ में योजना के अन्तर्गत ६.५५ करोड़ रुपए व्यय किए गए जबकि आरम्भिक 
व्यवस्था ६.३० करोड़ रुपए की थी । है 

इस धनराशि में से ३५ प्रतिशत भाग स्वाघ्थ्य, शिक्षा, जल की उपलब्धि और समाज- 
कल्याण की स्कीमों पर व्यय किया गया और शेष ६० प्रतिशत आधिक लाभ प्राप्त करने के 
लिये जैसे कि सडकों का बनाया जाना, विजली पैदा करता और नए उद्योगों को स्थापित करना 
आदि पर व्यय किया गया । 


सामुदायिक विकास 


आलोच्य अवधि में दो नए खण्ड और एक उउ-खण्ड स्थापित किया गया । इस समय कुल 
३५ विकास खण्ड हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। १९६१-६२ 'में सामुदायिक विकास पर ४९ 
लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था थी जबकि मार्च, १९६२ के अन्त तक ६८-५० छाख रुपए 
व्यय किए गए । 


पंचायत 


हमाचल प्रदेश में २६ जनवरी, १९६२ में पंचायती राज आरम्भ हुआ । शीघ्र ही आयोजन 
के विकास कार्य का भार ग्राम पंचायतें और हहसील पंचायतें सम्भालने लगेंगी। समस्त सामुदायिक 
विकास अधिकारियों को तहसील पंचायतों के नियंत्रण में काम करना होगा । खण्ड विकास अधि- 
कारी तहसील पंचायतों के कार्यपालक अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे । 


लेकेडिव मिनिकाय और एमिनदिवो द्वीप 


प्रधान कार्याकृूय : कोभीकोढ़े 


क्षेत्रफल : ११ वर्गमील 
जनसंख्या ; २४,१०८ 
प्रशासक : श्री एम० रासमुन्ति 


वित्तीय स्थिति 

इन केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के लिए १९६१-६२ के बजट में ५७.७९ लाख रुपए की 
व्यवस्था की गयी थी जबकि वास्तविक व्यय ३४-२० लाख रुपए हुआ | करों के रूप में राजस्व 
प्राप्ति बहुत कम रही । अभी तक इस क्षेत्र में भूराजस्व एकत्र नहीं किया जाता क्योंकि इन द्वीपों 
में ज़मीन की पैमाइश पूरी नही हुई है । जो करों के रूप में राजस्व प्राप्त होता है वह वृक्षों पर 
कर और चुगी कर आदि से एकत्र क्रिया जाता है । १९६०-६१ में कॉयर उद्योग से २,६०,४९ १ रुपए 
प्राप्त हुए । ह 

कृषि 
इस द्वीप समूह की अर्थ-व्यवस्था नारियल कौ उपज पर निर्भर करती है। १९६१-६२ में 


डेग्दः आज़ादी का पन्द्रह॒वाँ वर्ष 


लगभग १ ०० प्रदर्शन खेतों में तारियछ उगाने से सम्बन्धित विधियों का प्रदर्शत किया गया । २७ 
टन रासायनिक खाद द्वीपवासियों के बीच सस्ते दामों में बाँटी गयी । इसी तरह आधी कीमत पर 
४० ०» से ज्यादा कृषि औजार भी वितरित किए गए। इनके अलावा १४,०० ० बढ़िया किस्म के 
पौधों का वितरण भी काश्तकारों के बीच किया गया । 


पशुपालन 


योजना के अन्तर्गत पशुपालन सम्बन्धी स्कीम में सफल कार्यकरण के लिए एक पशु 
चिकित्सक नियुक्त किया गया । बकरियों की नस्ल सुधारने की दृष्टि से अच्छी नस्ल के बकरे लाए 
गए हैं। इस समय ७ मुर्गीपालन केन्द्र काम कर रहे हैं । 


मत्स्य उद्योग 
मत्स्य उद्योगों के विकास के लिए इन द्वीप समूहों में बहुत गुंजाइश है । किन्तु अभी तक 
केवल सिनिकाय द्वीप में ही व्यापारिक आधार पर मछली पकड़ने का काम किया जाता है। मशीनों 
से चलने वाली मछली पकड़ने की १० नावों ने गत वर्ष से कार्य आरम्भ कर दिया है। इस वर्ष 
गत वर्ष की तुलना में दुगुनी मछली पकड़ी गयी हैं। इत वर्ष ३५,६०० पौण्ड और इस वर्ष ६७,४१५ 
पौण्ड मछलियां पकड़ी गयीं । २७ द्वीपवासियों को आधुनिक परीकों शऔर मशीत्री तावों को 
चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । मत्स्य उद्योग के विकास के छिए अप्रैठ, १९६२ में एक विशेष 
अधिकारी की नियुक्तित की गयी । 
सहकारिता 
आलोच्य अवधि में प्रत्येक द्वीप में एक सहकारी सप्लाई और विक्रय समिति स्थापित की 
गयी है। इन सहकारी समितियों की कुल संख्या ९ है जिनसे हर एक को १०,० ०० रुपए कंजे 
दिए गए हैं | केवल मिनिकोय सहकारी समिति को २०,० ०० रुपया कर्ज के रूप में दिया गया है। 
इसके अलावा अन्य ६ सहकारी समितियों की शेयर पूँजी के लिए प्रत्येक सहकारी समिति को 
१०,००० रुपए दिये गये है। इन द्वीप समूहों की सहकारी समितियों के कार्य-संचालन के लिए 
कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया और उनके लिए निशुल्क आवास की व्यवस्था भी की गयी है । 


उद्योग 
इस क्षेत्र में बड़े पेमाने के उद्योगों के लिये गुंजाइश नहीं है। जेसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है कॉयर उद्योग ही यहां का प्रमुख उद्योग है जिसके लिए उचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है । ९ 
प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं और भ्रभी तक लगभग ७०० प्रशिक्षार्थियों ने कॉयर का काम सीखा है । 
अगाधि में एक हाथकरघा बुनाई का कारखाना खोला गया है जो कि संतोपजनक काम 
कर रहा है। ताड़गुड़ सम्बन्धी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसी प्रकार सावुन बनाने के दो 
कारखाने भी कार्य कर रहे हैं। | 


शिक्षा 


१९६१-६२ के सत्र के अन्त में १२ प्राइमरी स्कूल, ८ अपर प्राइमरी स्कूल तथा एक हाई 
स्कूले कार्य कर रहा था। इनमें से लड़कियों के लिये तीन प्राइमरी स्कूल और लड़कों के लिए दो 


मिलेजुले स्कूल इस वर्ष खोले गए हैं। इनके अछावा इस वर्ष ४ मौजदा प्राइमरी स्कलों को अपर 
प्राइमरी स्कूलों का रूप दिया गया है । १९६०-६१ में विद्याथियों की संख्या ३,७१९ थी जो कि 
१९६१-६२ में वढ़कर ४,१९४ हो गई। एक अन्य हाई स्कूछ मई, 2९६२ में कारपेनी में जोला 
गया है जहां एक छात्रावास की व्यवस्था भी है । 


स्वास्थ्य 

इस समय ६ दवाखानें, दो प्रसृती केन्द्र और एक अस्पताल कार्य कर रहे हैं। अस्पताल में 
२० रोगी शेयाओं की व्यवस्था है। १९६१-६२ में एन्ड्रीोथ और सामेली में दो औपदालयों को 
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का रूप दिया गया है और प्रत्येक केन्द्र मे १० रोगियों की चैयात्रों की 
यवस्था की गई है। 

सावंजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों का ध्यान रखने के लिए प्रत्येक द्वीप में एक 
स्वास्थ्य निरीक्षक की नियुक्ति की गई है। इन स्वास्थ्य निरीक्षकों को कुप्ट रोंग निवारण का 
विशेष प्रशिक्षण दिया गया है । 


परेवहन 

भारत की मुख्य भूमि से इन द्वीप समूहों के बीच यातायात की उचित व्यवस्था अभी तक 
एक बड़ी समस्या है । इस इलाके के लिए एक स्टीमर प्राप्त करने की बात थी जो कि ग्रभी “तक 
प्राप्त नही किया जा सका है। बहरहाल, १९६१-६२ में ३५० टन का एक जहाज जरूरत पूरी कर 

हा था । इस जहाज ने मुख्य भारत भूमि और इन द्वीप समहों के बीच ३७ यात्राएं कीं और २,२१२ 

मंट्रिक टन माल ढोया । 

कालेपानी द्वीप में एक नया वायरलेस स्टेशन इस वर्ष खोला गया है। इस समय समूचे 
क्षेत्र में ५ वायरलेस स्टेशन काम कर रहे हैं। 

ज़मीन की पंमाइश : सभी द्वीपों में जमीनों की पेमाइश शुरू कर दी गयी है. और 
कावरती, बन ग्राम, तिनकारा, पार्ली, और कालपिट्टी में पेमाइश का काम पूरा हो चुका है। 


मनोपुर 
राजधानी : इम्फाल 
क्षेत्रकल ; ८,६२८ वर्ग मील 
जनसंख्या : ५,७७,६३२५ 
मस्य आयक्‍्त : श्री जे० एम० रना 
मनीप्र क्षेत्र का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति की ओर से एक मुख्य आाशुकक्‍त द्वारा 
किया जाता है। मुख्य आयक्‍्त को अपने प्रशासन कार्य में एक मुख्य सचिव और अत्य ६ सचिवों 


से सहायता मिलती है । " कक 
मनीपुर में केवल एक ही जिला है जहाँ कि डिप्टी कमिइनर और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रट 


काम करते हैं। इसके अलावा जन-जातियों के कल्याण, सामाजिक विकास और 
से बसाने के लिए तीन अतिरिक्त डिप्टी कमिइनर कार्य कर रह हैं 


आज़ादी का पंच्रह॒वाँ वर्ष 


वित्तीय स्थिति 


माचें, १९६१ से मार्च, १९६२ के बीच वबापिक राजस्व प्राप्ति ५७,६२, ११० रुपए थी 
जबकि व्यय ५,७२,३३,७ ०१ रुपए था । इस राशि में मनीपुर क्षेत्रीय परिषद्‌ को सहायतार्थ अनुदान 
के रूप में दिए मए १,४९,९९,० ०० रुपए भी शामिल हें । 


कृषि 

वंगबाल कृषि फार्म को धान सम्बन्धी अनुसस्धान केन्द्र के रूप में परिणत किया गया है। 

३० विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान के उच्च प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। दो विद्यार्थियों 
ने कृषि विज्ञान में स्तातकोत्तर अध्ययन पूरा कर लिया है। 

बेहतर खेती के तरीके अपनाए जाने के लिए १,७३९ प्रदर्शन खेत स्थापित किए गए हैं । 
प्रत्येक खेत एक एकड़ का है जिसमें जापानी ढंग की धान की खेती शुरू की गयी है। 

इम्फाल, वंगबाल और चप्पीकोरोंग में तीन कृषि फार्मो को बीज फार्मो के रूप में बदल दिया 

गया है। कर्मचारियों के आवास व कार्यालय तथा गोदामों की इमारतें तेयार हो गयी हैं । 


उद्योग 


मनीपुर के उद्योग विभाग ने इस वर्ग अखिल भारतीय हाथकरघा सप्ताह समारोह 
मनाया । बुनाई-कताई के बेहतर तरीकों को काम में ठाने के लिए व्यापक प्रचार किया गया है । 

लघु उद्योग : इस समय मनीपुर में ८ प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र काम कर रहे हैं जो कि 
विभिन्‍न सामुदायिक विकास खण्डों में बढ़ईगिरि, लोहारगिरि, कपड़े की सिलाई-कटाई और बुनाई 
आदि के काम के प्रशिक्षण दे रही हैं। आलोच्य अवधि में लघु उद्योगों के विकास पर १,४९५,५२४ 
रुपए खर्च किए गए हैं। प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए भारी और हलकी बिजली की मशीनें खरीदी 
गयीं । 

'खादी और प्रामोद्योग : इस वर्ष मनीपुर में खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए 
१,८५,९ ०० रुपए की व्यवस्था को गयी । 


सहकारिता 

१९६१-६२ में १९८ सहकारी समितियां रजिस्टर्ड की गयीं | इस प्रकार १ अप्रेल, १९६२ 
में सहकारी समितियों की कुल संख्या ७५७ थी । इन समितियों की सदस्य संख्या ३६,६२५ से बढ़- 
कर ४१,६२८ हो गयी और इनकी चुकता शेयर पूंजी १७,४६,०१० रुपए से बढ़कर १९,१९८, ०१० 
हो गयी । इसी प्रकार इन सहकारी समितियों की कार्यकारी पूंजी ६२.३३ लाख रुपए से बढ़कर 
७५ लाख रुपए हो गयी । ५० नयी प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां संगठित की गयी हैं । 

मनीपुर राज्य सहकारी बैंक सहकारी समितियों को ऋणा देने का प्रशंसनीय कारय करता 
रहा । बैंक ने कृषि के उत्पादन के लिए १५.१४ लाख रुपए-लघुकालीन ऋण दिया। 


ह परिवहन 
मनीपुर राज्य परिवहन बसें १० जिलों में और चार शहरी रास्तों पर चलती हैं। ये 


केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र 


बसें प्रत्येक दिन २,६९४ मील के इलाके में काम करती हैं | मार्च, १६६१ में राज्य परिवहद विभाग 
के पास ११५ बसें थीं और अब बढ़कर १३९ हो गयी हैं । 


शिक्षा 

प्राथमिक शिक्षा : २५ लोजर प्राइमरी स्कूलों में पाठयक्रम को बुनियादी ढंय का बनाया 
गया है। है 

१५३७ लोअर प्राइमरी को--७८३ घाटी में और ७५४ पहाड़ियों में और अन्य ६१ अपर 
प्राइमरी स्कूलों को मान्यता दी गई है। 

माध्यमिक शिक्षा : सितम्बर, १९६२ में एक सीनियर बेसिक टैकनीकल काठेज खोला 
गया जिसमें अध्यापकों के दो वर्ष के सीनियर बेसिक प्रशिक्षण का प्रवन्ध किया गया है । इस प्रश्षि- 
क्षण कालेज में ३५ स्नातकोत्तर पृव॑-अध्यापक प्रशिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन मेंसे ५ अध्यापि- 
काएं हैं । 

जोन्सटन हाई स्कूल, इम्फाल के हैड मास्टर, श्री कछाचन्द शास्त्री को १९६१ में भारत 
सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भेंट किया गया । 

विश्वविद्यालय शिक्षा : डी ० एम० कालेज में विश्वविद्यालय पूर्वे की कक्षा आरम्भ की गयी 
है जिसमें इस समय ५४६ छात्र हैं। कालेज के लिए एक औपधालय भी स्थापित किया गया है । 

हिन्दी और संस्कृत की उन्नति के लिए कार्यक्रम जारी रखा गया। एक हिन्दी महायविद्यालर्य 
को ६००० र० प्रति मास का सहायतार्थ अनुदान दिया गया है। इसी प्रकार अन्य ८४ हिन्दी स्क्लों 
को प्रति स्कूल ३० ०० ० प्रति मास की आथिक सहायता स्वीकृत की गयी है । अनावत्तेक अनुदान 
के रूप में एक हिन्दी स्कूल को १५०० र₹० और शन्य दो हिन्दी स्कूलों को क्रमशः ६०० और ५०० 
रुपए का अनुदान दिया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य तीन हिन्दी संस्थाओं को १२२०० रु० के 
अनुदान दिए गए हैं । एक हिन्दी साप्ताहिक पत्र के प्रकाशनार्थ १००० रु० नागरीलिपि प्रचार सभा 
को दिया गया । कांगला टोम्बी हिन्दी हायर सैकेण्डरी स्कूल के छात्रावास के निर्माण के लिए 
५००० रु० स्वीकृति किए गए । 

मनीपुर से ४१ विद्याथियों और ११ अध्यापकों ने भोपाल में आयोजित आठवें अखिल 
भारतीय राष्ट्रीय स्कूल के शीतकालीन खेलकूद में भाग लिया। मनीपुर के एक विद्यार्थी श्री 
जयन्त ने भाला फेंकने में प्रथम पुरस्कार और ऊंची कूद में द्वितोय स्थान प्राप्त किया। लड़कों के 
व्यायाम दल ने अखिल भारतीय स्तर पर तृतीय स्थाव और लड़कियों के व्यायाम दल ने द्वितीय 
स्थान प्राप्त किया । मनीपुर की टीम के समूचे खेलकूद को देखकर भारत में चतुर्थ स्थान की 
टीम मानी गयी । 


शावास 
१९६१-६२ में जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का श्रथम वर्ष है, आवास के निरममित ४ 
लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है| यह धनराशि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत ऋणों की किर्तें 
अदा करने में व्यय की गयी । इनके अतिरिक्त १९६१-६२ में २६ अन्य नए ऋण मंजूर किए 
गए हैं । 


४१२ न आज़ादी के पर्द्रह॒वाँ ब्ष 


सप्ताज कल्यारा 


मनीपुर राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड ग्रालोच्य अवधि में अपने कार्यक्षेत्र में 
प्रथत्तशील रहा । इस“बोड के ५ सदस्य हैं जोकि तीन आरम्भिक परियोजनाश्रों और दो 
समन्वित परियोजनाओं पर अपना ध्यान दे रहे हैं । 

सामान्‍य चिकित्सा सम्बन्धी सहायता और कला तथा दस्तकारी को प्रोत्साहन देने तथा 
शिक्षा, संस्कृति और आमोद-प्रमोद ग्रादि की व्यवस्था करने के कार्यक्रम को अधिक सघन और 
व्यापक ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है । 

केन्द्रीय समाज कल्याण बोड से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान से कांगला टोम्बी अनाथालय 
चलाया' जा रहा है । 

मातृसेवा मरुप नामक स्वेच्छिक संस्था ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोड से प्राप्त अनुदान 
से प्रशिक्षण का कार्यारम्भ किया गया। कांगला टोम्बी में एक सितम्बर, १९६१ से पूर्वी क्षेत्र 
आदिम जाति समुदाय के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया जिसमें इस समय २९ छात्र हैं।_ 

ग्रालोच्य अवधि में २६ स्वेच्छिक संस्थाओं को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सहायता 
से अनुदान प्राप्त हुआ । 


कानून ओद व्यवस्था 


नागा गुण्डों की कार्यवाहियों से तमेंगलोंग, माओमरम्‌ और उखरुल सल्डम में पूरी तरह 
से अमन-चैन नहीं बना रह सका। इन नागा गुण्डों ने फरवरी-मार्च, १९६२ में आम चुनावों को 
रोकने की कोशिश की । सात बार हमले किये गये और १३ बार छिपकर सरकारी कर्मचारियों 
पर धावे बोले गए जो कि आम चुनावों के सिरुसिले में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। इन गुष्डों 
की कोशिश नागा मतदाताओं को मतदान देने से रोकना था । किन्तु उनकी ये कोशिशें नाकामयाब 
हुईं और आम चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्त किए जा सके । 


यद्यपि, नागा गुण्डों की कार्यवाहियां पूरी तरह नहीं रुकी हैं फिर भी स्थिति पर काबू 
है। चूंकि नागालैण्ड और मनीपुर आपस में मिले हुए इलाके हैं, नागालैण्ड से भागे हुए गुण्ड 
बदमाश मनीपुर में आरा सकते हैं । 


योजना और विकास कार्य 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम : आलोच्य श्रवधि में दस सामुदायिक विकास खण्ड काम कर 
रहे थे जिनमें से एक विशेष बहु-प्रयोजनीय खण्ड में तथा दूसरा आदिम जाति विकास खण्ड में. 
अक्टूबर, १९६१ से एक पूर्व-विस्तार खण्ड को पूर्णखूपेरा क्र-१ शामृराग्रित्र विकास खण्ड के रूप 
में बदला गया। अभी तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिधि में ८,४६७ वर्गमील का इलाक 
भ्राया है जिसके १६३९ गांवों में ४,३५, ०० ० लोग रहते हैं । 


१९६२-६३ में २४०६ लाख रुपए सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर व्यय किये गये । 


केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र ४१३ 


त्रिपुरा 
राजधानी : अगरतल्ला 
क्षेत्रफल : ४०३६ 
जनसंस्या : ११,४१,४९२ 
मुख्य आवुक्त : क्री एन० एम० पटनायक 
इस वर्ष त्रिपुरा सलाहकार समिति की एक बेठक हुई। १ जनवरी, १९६२ 
शासनतंत्र का पुनर्गठन किया गया। त्रिपुरा ज्ञासन द्वारा नियुक्त वेतत सनिति की रिप:टे पर भारत 


0] न 


सरकार द्वारा विचार किया गया और वेतन की नई दरे निर्धारित की गयी | 


गए 


कानून और व्यवस्था 


जि 


कानून व्यवस्था को कायम रखने में कोई बिश्लेप कठिनाई नहीं हुई। सीमात्त में भारतीय 
नागरिकों और मवेशियों आदि को भगा ले जाने के २५ मामले हुए। इन सरहदी घटनाओं को 
रोकने के लिए त्रिपुरा की पुलिस और जिला अफसरों व पाकिस्तान के अधिकारियों के वीच 
बेठके हुई । 

वित्तीय स्थिति : १९६१-६२ के बजट के ग्ननुमान के अनुसार राजस्व प्राप्ति ३९.३८ लाख 
रुपए थी जिसे पुनर्शोधित बजट में बढ़ाकर ५२.२२ लाख रुपए कर दिया गया । १९६१-६२ का 
अनुमानित व्यय ९९९.०४ लाख था जिसमें से योजना के अन्तर्गत स्कीमो पर ३३५.८० लाख 
रुपए व्यय किए जाने थे किन्तु १९६१-१२ के व्यय का पुनर्शोधित अनुमान १०८३-१६ लाख झपप 
रखा गया जिसमें से योजना की स्कीमों पर ३३८.१७ छाख रुपए खर्चे किए जाने थे । 

कृषि : लगभग ३,३१४ मन बेहतर बीज काइतकारों के बीच बांदा गया । इसी प्रकार 3४ 
टन रासायनिक खाद का वितरण भी किया गया | लगभग १६, ००० एकड़ भूमि पर जापादी ढंग 
की धान की खेती शुरू की जा रही है। ु 

सचाई : तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई की छोटी स्कीर्मो पर ३५ ल्यज्ष 
रुपए व्यय करने की व्यवस्था है जिसमें से ४.२५ लाख स्पए ३ वर्ष व्यय क्रिए जाएंगे । इस 
समय १० छोटी स्कीमें चालू हैं। १९ छोटी स्कीमों की स्वीकृति भी हाल में दी गयी हैं जिन १२ 
इसी वर्ष कार्य आरम्भ किया जाना है । 

पंचायत : १९५९ से उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐव्ट, १९४७, इंस केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र 
में जारी किया गया है। जिसे त्रिपुरा पंचायत राज तियम १६६१ का नास दिया गया है। इन 
नियमों के अधीन २७ गांव सभा सरकारी बनाई गई हैं और परिवार तथा व्यस्क लोगों के रजिस्टर 
बनाए जा रहे हैं । 

चन-परक्षण : १६३२ एकड़ वत-भूमि को कृत्रिम ढंग से पूनरजीवित किया गया हूँ और 
उस पर १,५२९ लाख रुपए की लागत आई है। भूमि संरक्षण स्कीम के अन्तर्गत ५७० एकड़ भूमि 
पर जंगल उगाए गए हैं। इस भूमि को कृषि योग्य बनाने में ०,६६२ रूख रुपए व्यय हुआ है । 

सहकारिता ; २१५ बड़े पैमाने की ऋण समितियां, ६ प्राथमिक विक्रय समितियां, १ राज्य 
सहकारी बैंक, १ भूमि रहन बैंक और ६८ सेवा सहकारी समितियां दूसरी पंचवर्षीय योजना में 


संगठित की गयीं जोकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में प्रगति करती रहीं । 


४१४ | आजादी का पत्दरह॒वाँ वर 


सामुदायिक विकास : सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कांचनपुर-लोंगाई ऋम-१ 
विकास खण्ड को श्रादिम जाति विकास खण्ड के रूप में बदला गया। इसी प्रकार अन्य दो पूर्व 
विस्तार खण्डों को भी 'क्रम-१ खण्डों के रूप में बदला गया है । अब तक सामुदायिक विकास कार्य- 
कम की परिधि में ३,३९६ वर्गगील भूमि आ चुकी है जिसमें २,५३४ गांव स्थित हैं । 

बिजली : खोदई में एक नया बिजलीघर खोला गया है। इस वर्ष मेलापार तेलियापूरा में 
बिजलीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा। तीसरी योजना में बिजली की स्कीमों पर ७३ लाख रुपए 
व्यप करने की व्यवस्था है जिसमें से ४० लाख रुपए गुमटी जलविद्युत स्क्रीम पर व्यय किए 
जाएंगे । इस धनराशि में से 2८.२५ छाख रुपए इस वर्ष व्यय किए जाएंगे । 

ग्रामोद्योग और लघु उद्योग : इस वर्ष लघु उद्योगों को भ्रपनी वस्तुएं बेचने में सुविधाएं देने 
के लिए एक केन्द्रीय विक्रय संगठन बनाया गया है ताकि वह अपने क्षेत्र के उद्योगों को उचित 
दामों पर कच्चा माल सुविधापुर्वक दिला सकें और उनके तैयार माछ को बिक्री की समुचित सहायता 
दे सके । 

परिवहन : भारत सरकार के साथ इस समय दो स्वमों पर बातचीत चल रही है। एक 
स्कीम ४५ लाख रुपए की लागत से एक रोड परिवहुन निगम की स्थापना है और दूसरी स्करोम का 
ध्येय ५ लाख रुपए की लागत से यात्रियों को सुविधाएं पहुंचाना है। 

श्रमरपुर और उदयपुर के बीच को सड़क इस वित्तीय वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगी । 

इस वर्ष १२.२६ लाख रूपए की रूपगन से हावड़ा नदी पर अ्गरतल्ला में एक पुल बनाने 
का काम शुरू किया गया । 


शिक्षा 


माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा संस्थाओं की जिम्मेदारी त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद्‌ पर है। 
विक्षा में अन्य सुधारों को प्रगति नीचे लिखे अनुसार है :--- 

विश्वविद्यालय शिक्षा : एम ० बी० बी० कालेज, अगरतल्ला में विज्ञान की शिक्षा के लिए 
३ लाख रुपए को व्यवस्था की गयी है। जिससे वेज्ञानिक अनुसंधानशालाओं का निर्माण किया 
जाएगा । 

आर० के ० महाविद्यालय, कलाश शहर में सुधार के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय 
से सहायताथ ग्रनुदान की व्यवस्था की जा रही है । 


सामाजिक शिक्षा : सामाजिक शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार किया गया है। ८५ सामा- 
जिक शिक्षा कार्यकर्त्ताश्रों और तीन ग्राम नेताओ्रों को इस वर्ष जनता कालेज, रामनगर (धरमनगर) 
प्रें प्रशिक्षण दिया गया। 


टेकनीकल शिक्षा : नरसिहगढ़ पोलिटैकिनक संस्था के प्रथम ४७ विद्यार्थी अन्तिम डिप्लोमा 
परीक्षा में बेठ जिनमें से ३२ विद्यार्थी (१० प्रथम प्रश्षिक्षण में) उत्तीर्ण हुए । इस संस्था में इस 
समय २२३ विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। 

हिन्दी प्रचार : अगरतह्ला में हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज में ४३ प्रशिक्षणा्थियों ने 
हिन्दी पढ़ने से सम्बन्धित सैद्धान्तिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया । 


त्रिपुरा क्षेत्रीय परिपद द्वारा तीन सव-डिवीजनल अस्पताल बताये जा रहे हैं-सवसंग-कमल- 
पुर और मेलावर में । इन अस्पतालों के निर्माण का प्रथम क्रम पूरा हो चुका है अब। दूधरा क्रम 
आरम्भ किया गया है जो कि इस वर्प पूरा हो जाएगा । इनके अछावा १० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों 
का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 

कुन्जबन में गोविन्दबल्लभ अस्पताल बनकर प्रायः तैयार हो गया है जिसमें २५०० रोगी 
दयाओं को व्यवस्था है। 


अधवास 


आवास कायत्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित स्कीमों पर त्रिपुरा में भ किया गया है । 
२-सहायता प्राप्त आंद्योगिक आवात् स्कीम । 
“निम्न आय बग१ आवास स्कीस | 
३-वागान श्षमिक आवास स्कीम । 
४-गन्दी बस्ती झफाई स्कीम । 
५-ग्राम आवास स्कीम । 
-मध्य झाय वर्ग आवास स्कीम । 
तीसरी योजना में इत स्कीमों के लिए" ४५ छाख रुपए ,की व्यवस्था की ग जिसमें से 
३.८०६५ लाख रुपए इस वर्ष व्यय किए जाएंगे । 


झनुशुखित जांतियां झोर जन-जातियां 


दूसरी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के कल्याणार्थ १२१.२४ 
लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गयी थी । जिसमें से १०७.६९ लाख रुपए खर्च किए गए ॥ 
इस काम के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में १३०.७५ लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है । इस 
धन में से २८.७२५ लाख रुपए चालू वित्तीय वर्ष में व्यय किए जाएंगे । 


पांडिचेरी 
राजधादी : पांडिचेरी 
क्षेत्ररक्त ; १८६ वर्ग मील 
जनसंख्या : ३,६७, ०८३ 
मुख्य भाषा: फ्रेच और तमिल 


फ्रांस की सरकार ने पांडिचेरी, कराईकाल, यानम और माहे के क्षेत्रों से अपना अधिकार 
वापिस लेनें की जो सन्धि की थी, उसका मुर्तेसमर्थन किया है । 

नई दिल्‍ली में १२ नवम्बर, १९६१ को फ्रांस से एक शिप्टमण्डल आया। इस शिप्टमण्डल 
ने पांडिचेरी, कराईकाल, मद्रास और कलकत्ता का दोरा किया | 

क्षी एस ७ के० दत्त ने २ मई, १९६१ से पांडिचेरी में मुख्य आयुक्त का भार सम्भाठा । 


४१६ आज्ञादी का पर्द्रह॒वों वर्ष 


१९६१-६२ के पुनशोधित बजठ के अनुसार राजस्व श्र प्ति २२० लाख रुपए और व्यय 
३९४ लाख रुपए है। १९६१-६२ में योजना! की स्कीमों पर १७६ लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। 

पंडिचेरी में बिजली की दर घटा दी गयी है ताकि वह पड़ोसी मद्रास राज्य की बिजली 
की दरों के अनुकूल हो सके । 

कपड़ा मजदूर वेतन बोर्ड की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए मजदूर और मालिकों 
में जो झगड़ा हो रहा था वह शान्तिपुवेक सुलकाया गया है । 


भारत सरकार ने विलिनीकरण से पूर्व के नियमों के अबीन काम करने वाले स्थायी कर्म- 
चारियों के लिए एक तदर्थ मुआवजा भत्ता देना स्वीकार किया है जो कि १५ से ३५ रुपए प्रति 
मास के बीच है। ८०० अस्थाई पदों को स्थाई बताया गया है । 


? नवम्बर, १९५४ से इत्चके भारत में विलिनीकरण करने के बाद सबसे पहले १९५५ में 
नगरपालिका के चुनाव किए गए। यह चुनाव पुनः १९६१ में किए गए जिसके परिणाम नीच 
लिखे अनुसार हैं : 


कांग्रेस १२९ 
प्यूपिल्स फ्र ट ३१ 
प्रजासोशलिस्ट 
स्वतंत्र श्ट 
२०० 
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| स्थापित : १९३५. श्लीनियास पेरूमल बेंक लिसिदेड. फीत नं० : २५७३ 
७/५५७ क्रासकट रोड--टाटा-आ-बाद---कोयम्बतु र--१ २ 
| ३१ दिसम्बर १९६१ को 
! देयता सम्पत्ति 
चुकता पूँजी और कोष. १,७४,५२९.४५ | नकद जमा सरकारी प्रतिभूतियों 
; और अन्य बैंकिंग कम्पनियों में 
; जमा १४ ,८७,७०४.०४२ 
जमा २९ २१,५६५.२४ | ऋण और अग्निम धन १५,२०,७२१.१३ 
| ग्रन्य देयता १,२४,४० १.९४ ग्रन्य सम्पत्ति २,१२,०७०.६४ 
; कुल ३२,२०,४९६.६४ | कुल . इररग४९६.६४ 
हर प्रकार का बेंकिंग कार्य किया जाता है। -सेनेजिंग डायरेक्टर 
| के. राजू नायडू बी. एस. सी. 
.। 
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फर्टिलाइजर कोरप्रोरेशन ऑफ इंडिया 


भारत की विकासशील पर्थे-व्यवस्था में महत्वपूरणे | 
भूमिका श्रदा कर. रहा है । 
को रपोरेशन राष्ट्र का सबसे बड़ा उर्वरक पेदा करने वाला उद्यम है। 
इस समय कोरपोरेशन की दो इकाइयां हैं--सिंदरी (बिहार) और 
नांगल (पंजाब) स्थित कारखाने, और तीन परियोजनाए निर्माणान्तगत हैं-- 
ट्रोम्बे (महाराष्ट्र), नाहरकटिया (आसाम), और गोरखपुर (उत्तरप्रदेश ) । 
कृषि पैदावार बढ़ाने का सबसे उत्तम साधन रासायनिक उर्वरक हैं । 
रासायनिक उबरकों का उत्पादन कर कोरपोरेशन अधिक झ्नाज और व्यापारिक 
फसलें उगाने में किसानों की सहायता कर रहा है। 
तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में कोरपोरेशन ने समस्त इकाइयां 
प्रतिवर्ष चार लाख टन नाइटोजन और ४५००० फोस्फेट पैदा करने लगेंगी । 
कोरपोरेशन की फैक्टियों में तेयार रासायनिक उर्वरक को भारत को 
खाद्यान्न पेदावार को बढ़ाने और अभी तक देश का १०७ करोड़ रुपए का 
बिदेशी-विनिमय बचाने में प्रभावशाली योग दिया है । 
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दि कोगमबतूर मुझात मिल्स तिभमिहेब्, 
हे 2 रोड, कोयस्बत्त्र 
ग्रार० एस० पुरम, पो० आं० कोयम्बत्त्‌र--२ 


पो० बा० नं० ७० -. कार्यालय - ३३३५ 
तार : मुरुगन पे 23 ) निवास-स्थान २८०८ 
स्थापित तकुए २८,४२० 
स्थापित करचे १०० 
निमा पे नग्न २०० 


निर्माता 
२० एस से १०० एस काउंट तक के 
सिंगल और कोन्‍्ड के बढ़िया किस्म के 
कॉटन और स्टेपल फाइबर याने 
एम० एम० ३३३ उत्तम प्रकार का 
ब्लीच्ड लांग कलाथ हमारा विशेष 
उत्पादन है जिस पर आप भरोसा कर 
सकते हैं । 
समेनेजिंग एजेण्टस : 
टी० ए० रामलिगम चेट्टियम--सनन्‍्स एण्ड कम्पनी 
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४१८ ह आज़ादी का पंद्रहवां वर्ष 
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बढ़िया उत्पादन की निश्ञानी है। 
मिल नं० हे मिल नं० २ 
कुश्तिया (पाकिस्तान ) बेलघारिया (भारत) 


दि मोहिनी मि ल्‍्स लिमिटेड 


क अपने उत्तम निर्माण के लिए प्रसिद्ध है । 


कपड़े की आवश्यकताओं को पूरा करती है । 
मैनेजिंग एजेन्टस : 
चक्रवर्तों सन्‍स एण्ड कम्पनी । 
रजिस्टडे कार्यालय : । 
२२- कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता-? । 
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। 
। 
| 
। & भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों की 
। 
। 
| 


के भिर्माता 
०३ 
म्क छः फु्ी बद 
दि बल्तरामपुर शुगर कम्पनी कि, 
५६, सर हरिराम गोयनका स्ट्रीट, 
कलकत्ता-७9 


! विशुद्ध उज्ज्वल चीनी 
। 


५ 
| . को 

| शुभकामनाओं 
| . केसाथ 

ढ 
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फोन : ३३-६७४५३  : 
२३३-५६७५ 


भारत समृद्धि की ओर 
समूचे एशिया की एक आम सिंथेटिक जेम फेक्टरी 
निर्माता 


रफ सिथैटिक जेम स्टोन्स, विभिन्‍न रंगों में कोसन्‍्डम और स्पाइनेल 


॒ फ्क्टरी १२७ 
दि इंडोस्विस सिथैटिक जेस मेन्युफेक्चारिग कं. लि. ११-३२६ 
मेन रोड, मेत्तु पलायम, कोयम्बटूर-जिला 
एकमात्र वितरक : 
जी० एस० एण्ड कम्पनी 
६, जफर शा स्ट्रीट, त्रिची और गोपालजी रोड, जयपुर 
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। 

। 

। 

। 

| 
| तार : इडोस्विस - फोन : कार्यालय १३६ 
। 

। 

। 

। 

न्‍ 


| मजीठिया... रा सफेद और स्वच्छ चीनी, विजती 
से || शुद्ध और झौद्योगिक अलकोहल 
। गे रेक्टी फाइड स्प्रिट, खाद्य तेल और खल 
| सा रा या छोटे मशीनी पार्टों की मरम्मत 
और 
। सुधार तथा निर्माण के कार्यों में एक प्रसिद्ध नाम 
| उत्पादन केन्द्र के े ५ 
। शूगर फेक्ट्री डिस्टिलरी आयल वक 
| सराया इन्जीनियरिंग वकस प्राइवेट लि० 
। मूल्यों और विवरण के लिए लिखिए- ु ेु 
। साराया शूगर मिल्स प्राइवेट लि० 


शक 


प्रधान कार्यालय- 
पोस्ट श्राफिस सरदार नगर, जिला गोरखपुर 
फोन : ८८ गोरखपुर उत्तर प्रदेश तार: 'मजीठियाज' 


चकतफिनन्‍रॉगिनी 
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४२० 
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हमारी सफलता का राज इसमें है कि हम अपनी क्वालिटी को एक जैसा रखते हैं, 
निपुरा सेवा करते हैं और कम मूल्य में उत्तम साल देते हैं । 
हमारे निर्माण लोकप्रिय हैं श्र बहुप्रयोग में श्राते हैं । 


( 

(४ 

हा 

प्रसिद्ध बनियानें 
' 

। 
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केकेसी मार्का कढ़ाई किए गए कपड़ों को पहनकर चुस्त रहिए । 
तार : केकेसी फोन : १४८ 


मेससे खादर निर्टिंग कम्पनी, 

पोस्ट बकस नं० ३३, 
| पालादस रोड, तीरुपुर 
हा मनेजिंग पार्टनर : 
जनाब एस० एु० खादर 


0 68 00. 40006040.60 कक ही री बी “बी आह न आओ 3८८ १2१ पर ५22९. १,.२१%९७./ “० रत 
॥। 
) अिकनिए | फनी सिर पियती के ही निया  फि जी पिन नए सी पिला पि बरी पिन) २ पिजरी न सी पियाकी किन पिन, टी पिला पि जा नरक ॥6 चर न फ्री पितर निहित कह फिर सकिए करे, निए हरि ५९,११५ अर पिलजातरिए # मन के स्‍तर #“ १५ फ नििलका 
श 


) 
श्रंग्रेजी और हिन्दी के भारत श्रौर विदेश के प्रकाशकों के लिए 
केरल में खर्च-सहित भेज कर श्रपनी पुस्तकें 
बेचने का स्वर्ण अवसर 
पूर्णो विवरण के लिए लिखें :--- 
फोन : ३८ तार : 'स्टेटक्स्ट' 
० पर ९ जे कप की 
मेसस सी. एम. जोसफ एण्ड सन्स 
पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक 
हाईं रोड त्रिच्‌र (केरल राज्य) 


बपग८ 


/ कॉलेज की पुस्तक (निर्धारित और गाइड) 

%# इंजीनियरिंग और टेक्नीकल पुस्तके' 

# स्कूल की पाखठ्य-पुस्तके और गांइडे' 

%# पशु-तिकित्सा की पुस्तकें 

*# मकशे, चार्ट और ग्लोब आदि 

(उत्तम प्रकार को स्टेशनरे हसारी शो-रूस की विशेषता है) 


। 
। 
( 
' 
। 
| प्रसिद्ध स्टॉकिस्ट : 
््‌ 
| 
५ 
९ 
| 
९ 
$ 
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हे 
कि 
| 
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बिजली 
भारत के ऑकोगीकरण 


को 


रे 


और 
आधथिक फरकति के लिए ऋतिवार्य 
हम 
जनरेशन, द्रॉसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिजली 


के प्रयोग के लिए आवश्यक बिजली के 
भारी प्रसाधनों का निर्माण करते है। 


। 

। । 
। 
। । 
ल्‍ 
। हैवोी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिए. | 
। भोपाल । 
मा 
[7 टू ओर मानवता की... 
। । 
। । 
। । 
। । 
। 
। 
| 


राष्ट और मानवता की 
यही मांग है कि उसे 
सुन्दर और टिकाऊ वस्तुएं मिलें 
चाहे औद्योगिक प्रतिष्ठान हों अ्रथवा श्रमिकों के मकान 
सदेव कोटा के पत्थर प्रयोग कोजिए 


लिखिए : 
एसोसिएटेड स्टोन इंडस्ट्रीज (कोटा) लि० 
रामगंज मंडी (राजस्थान ) 

फोन : ५ और १५ | हे तार : स्टोन । 

शाखाएं : हल 
नानाभाई मैनशन, पूर्वी -मंजिल--- ४ हि भाजीवाली पोल । 
सर पी० एम० रोड, फोट मुरनपुरी, भागोरू 
बम्बई--. सुरत । ; 
फोन---२६-१२६४५ ह 
तार: 'कोटा स्टोन कोटा स्टोन । 
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४२२ 
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कृषि क्षेत्र में हिमाचल की प्रगति 
हिमाचल प्रदेश नेन्क्ृषि के क्षेत्र में एक दशाब्दी से कम समय में उल्लेखनीय प्रगति की है। 


४ पहली योजना की दूसरी योजना की तीसरी योजना के 
कारय उपलब्धियां उपलब्धियां लक्ष्य 
१ कार्य केन्द्रों की स्थापना (संख्या) ४० १० ४० 

* बागों के अन्तर्गत अ्रतिरिक्‍त क्षेत्र 

(एकड़ में) २,५०० ८, ४४० १५,००० 
3 फलों का अतिरिक्त उत्पादन 

(मतों में ) १५,१२० ६१,०८९ ३७,६४२ 
४ झ्ालू का अतिरिक्त उत्पादन 

(मनों में) २००,० ०० ३५०,००० ४००,००० 


* हिमाचल ने १९५९ की खरीफ फसल में सब से अधिक खद्यानत पैदा करने के लिए 
राष्ट्र कलश और सामुदायिक नगद पुरस्कार (५०,००० रुपए का) प्राप्त किया और 
चम्बा जिले के लिए राज्य कलश तथा तीन जिलों के लिए १०,००० रुपए प्रति जिले के 
हिसाब से नगद पुरस्कार प्राप्त किया । 

* प्रदेश के एक सेव उत्पादक को उद्यान पंडित की उपाधि और ५००० रुपए पुरस्कार मिला । 
3 हिमाचल को प्रथम ग्रखिल भारतीय सेव प्रदर्शनी प्रतियोगिता में चेलेंग शीट और सब 
से अधिक पुरस्कार मिले तथा अखिल भारतीय फल प्रदशंनी में कई अन्य पुरस्कार मिले 
४ हिमाचल प्रदेश देश में सब से ग्रधिक अच्छे किस्म के सेवपेदा करता है और रोग मुक्त 


आलू के बीज पैदा करता है । कृषि निदेशक, हिमाधल प्रदेश 
द्वारा प्रसारित 
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तार : स्पिनिग मिल्‍स : २५३ 
स्तर: 


ह है तंग ह रिहायञ्ञ : ३१ 
सेसस तिरूपुर कॉटन स्पिनिंग एगड वीविंग मिलल्‍स लिमिटेड 
तिरूपुर (दक्षिण भारत) 


चाल्‌ तकुए *%०० ०० रे १ र 5 पर 
डबलिंग कक 4 % ०७ # ७ क १ ह |; 5 पु 


। 
। 
। 
। 
। ० 
| हमारे निर्माण 
। ४० एस, ५० एस, ६० एस और ८० एस की गिनती में 
। उत्तम प्रकार के कॉटन याते 
हमारे यहां के तेयार किये गए याने हथकर्धा 
और होजरी उद्योग में बहुत प्रचलित हैं । 
| 


के मेभेजिग एजेन्ट्स : 
सेससे एस० रासास्वामी सुदलियार एण्ड सन्‍्स 


सर्वोच्च किस्म की वस्तुओ्रों को उचित मुल्य पर प्राप्त करनेके लिए 
कृपया निम्न पते पर लिखें 


। खोडे रिबन का्बंन एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज 

५, शेशधारी रोड, बंगलोर-६ 
निर्माता: | 

। उत्तम प्रकार के टाइपराइटर, रिबन्स, सभो तरह के कार्बत पेपर, 


स्टेस्प पेड्स एबं स्थाही, जेम क्लिप्स तथा पेपर पिन्स इत्यादि 


#रिकन्पि पेफपिक पहड्यिकियिडिया नये किक िक गेहारिक चिपक निदेशक चिपक टी अरकेकपेकात कृत पक पक पिशाट नि चिए नि पक पी >यका नि निदेक नि पेट पिर चिकर को स्पिहर पियें शीजीि पु निदार पिक चिकर पिया व! जि ये 
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एट्सिलरनए पर जरीपिय री फिकरीपिए अपर फड़त पका जइत कट के है घजरी १ %॥ १0शिीआिणीणकीीकीणआीर्य की औीआकी 40०00 0 0 आज मा प लत जिजक25८टश, ८2 चित 2१९./*९, प्रजा ॥ 
कि 


आअमीन चन्द प्यारे लाल 


ग्रायातक एवं व्यापारो 


लोहे और इस्पात के पाइप, ट्यूबें और फिटिग्ज, ट्यूब्लर पोल, जोंयन्टस, 
एगल्ज, चनलल्‍ज, रेलें, शीर्ट प्लेट, तारे, राउन्ड्ज, प्लेट्स स्कवायस, कच्चा लोहा 
आदि, रेलों की सामग्री एवं रेलवे लाइनों सम्बन्धी सामान । 


विजेष सामग्री तथा इंजिनीयरिंग और फाउन्ड्री सम्बन्धी सामान । 


स्टील फंब्रौकेटर्स तथा माइल्‍ड स्टील और सेक्शन के रि रोलर्ज । 


बम्बई कलकत्ता नई दिल्‍लो 
१०१, नारायण धूरु स्ट्रीट २१-ए, कनिग स्ट्रीट ८, सिधिया हाउस 
मद्रास जालंधर शहर चंडोगढ़ 
म है है ८ है 
॥ १७, गेस्भुदास स्ट्रीट : »“ टांडा रोड़ सेक्टर ७ सी 


है. चैक १११९५ १८१ अजय )५,// १ नशा न कि भक । 
क्री +0०८ चित रत सी न्ण्ज््िजी 
ता कीजिए कक ॥..ध 7५.८८“ हा मन नल आज अर िड / कर चिए 2 लक के जि चिए 8 मी था 5 मं ह 
हिभि जार कहना किए सर भय उिक जी का ७ कर जि न 8 आज आम सा बीए लीआ सी आज 
| नर 


शुद्ध सफेद चीनी 
रामतगर--राष्ट्र को चीती की आवश्यकता में काफी योग दे रहा है । 


रामतगर-- जिसका गन्ना उत्पादन क्षेत्र प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध- 
स्थल प्लासी (पश्चिम बंगाल) के निकट पड़ता है और जहाँ सर्वोत्तम 
चीनी निर्माण के हेतु मजबूत मोटे तथा रस भरे गन्ने के उत्पादन के 
लिए निरन्तर प्रयोग एवम्‌ परीक्षण जारी है। 

रामतगर--जहाँ अनुभवी एवम्‌ दक्ष व्यक्तियों के सहयोग से 


एवम्‌ आधुनिकतम मशीतों के उपयोग से गन्ने से लेकर चीनी तक की 
सर्वोत्कृष्ट क्वालिटी के लिए प्रयत्न चल रहे हैं । 


रामनगर केन एण्ड शूगर कम्पनी लि० 


मंनेजिंग एजेन्ट---एण्डरसन राइट लि० 
७, वेलेजली प्लेस, कलकत्ता--१ 


ह82/25 /५८ल्‍८ ९५८०० १३००५. १ीयीिणियी आय आन आज 2 न 3िआनररश जज ५८, १९८८ राी चलाकर नर रचा पा >ररी पट गेकारी पिन पे सिर कप की चिपक 
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। ब्रास एवं गन सेटल, पानी व भाष की फ़िंटरज़, ढले हुए लोहे के पाइप प्रौर 
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(३ 
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१०७१ २२००7 गे तर क ,ध../ग९, ,/*ि.ध/“९, (/प्ये.ध के ५/2 चर, ७ ९..३९, पचिए पे परी ५१९, 
ह॥ 


कि 
॥ 
| 


विज्ञापन 





जन अंक नीता जे अ यकि- कक हक अॉप्-अ+--+र न जग हक यह नयूकन--जय जि -प जय अत अकिन-झ-आु>--न-मी नमक... >यहि--जयि- 


रे 


तीसरी योजना में 


ह 
भाडागार 
स समय ४५० केन्द्र काय रत हैं जो 

$ आपकी ग्रन्न पंदावार की सुरक्षा करते हैं 
$# मुल्य कटाते हैं, 


# एडवांस राशि लेकर, जो कि इस समय करोड़ों रुपए में हैं, 
किसान को विवश होकर अपनी पेदावार बेच देने से बचाते 





न 
न योजना के पहले कार्य में केन्द्रीय भांडागार निगस की प्रगति 
दूसरी योजना के भांडागारों की संख्या-- ५० प्रतिशत 
बाद वद्धि कुल क्षमता ६६ प्रतिशत 
जमा ६६ प्रतिशत 
कुल ग्पना निर्माण ५६० प्रतिशत 





केन्द्रीय भांड्रागार निगस--- 
१ १, पालियामेंट स्ट्रीट 
नई दिल्‍ली डी. ए. ६२। १६६ 





पे 
न 
बच्कः 
क्र 
नकद 
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रे > अ #की' 








उत्तम सिंचाई के लिए 
ढंडायुथापानी फोन्ड्री (प्राइवेट) लिमिटेड, 


पापानेकतपालायाम, 


कोयम्बतुर- १ 


ग़्ेन २४१६ पो० बा० नं० २७८ तार : मोटरपम्प 


विज्ञापन 


अप ष 





अधिक विदेशी मुद्रा 
राष्ट्रीय योजना के लिए 


राष्ट्रीय आ्थिक-विकास के लिए व्यापक रुप में अन्तर-राष्ट्रीय 

व्यापार जरूरी है। किसी भी राष्ट्र छा बिंदेशी व्यापार, 

अधिकांश में, सुदक्ष बेंकिंग सुविधाओं पर निर्भर करता है । 
के 


दुनियाँ के सभी मद॒त्त्व-पूष्ट व्यापारिक केन्द्री में अपने प्रतिनिधि 
व्यवस्था द्वारा यूनाइटेड बेंक सब प्रकार विदेशी व्यापारमें 


सहांयता कर सकता है और विदेशी व्यापारिक सासलों में 
निपुण पथ-प्रद्शन भी ! 


गे थे 


हर 
22 हुं 
| 
कम 
बा 


॥0.67४ 8500!॥ ८0., ९१॥५४७ाहष 0०. 
(८8. ८ ०॥7/8.-9 
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अम्मा चाहिए जाइए--आसानी से भ्ुनाइये 








पंजाब नेशनल बैंक ट्वलसे चेक 
सफर के दोरान नकद रुपया ले जाने का सबसे अच्छा 
तरीका। 
& समूचे देश में हमारी ४२५ शाखाओं और अनेक 
एजेन्सियों में कहीं भी भुगतान की सुविधा । 
क बक की सभी शाखाओं में मिलते हैं १००) 
५०), और २५) के चेक । 
के आर बक | ध 
पंजाब नेशनल बेक लि० 
प्रधान कार्यालय': पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्‍ली 


| 0, 4#.७ 


शपिंग कारपोरेशन ऑफ इन्डिया लि०७ 


(भारत सरकार द्वारा संचालित) 
“स्टीलक्रीट हाउस” चौथी मंजिल, दिनशोॉं वाचा रोड, 
बम्बई- १ 


टेलीफोन : २४६२७१ (५ लाइनें) केबल : “शिपइंडिया 
नियमित मुसाफिर और माल परिवहन सेवा' 
बम्बई झ्रोर पूर्वो श्रफ़ोका के बीच 
सद्रास श्रोर सिगाप्र के बीच 
कलकत्ता, मद्रास श्र अंडमान द्ोंप के बीच 


भारत से इंगलेंड श्रोर पश्चिमी योरोप के श्रन्य देशों; पोलेंड 
सोवियत संघ, मध्यपूर्व श्रास्ट्रेलिया, सुदूर पूर्व और जापान 
के बीच नियसित साल परिवहन सेवा । 


भारत की ससृद्धि की ओर -- 
समृचे एशिया की एकमात्र सिथेदिक जेम फं कटी 


निर्माता ; 
रफ सिथटिक जेम स्टोन्स, विभिन्न रंगों में कोरन्डम और स्पाइनेल 
र : इन्डोरिक्स' गा कार्यालय : १३६ 
. फंक्ट्री :१२७ 


दि इंडो स्विस सिथेटिक जेम मन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड 
११/३२६ मेन रोड, मेत्तूपलायम, कोमम्बत्र जिला 
एकमात्र वितरक : 
पन्ड हे 
जी० एस० एन्ड कम्पनी 


. ६, जफरशा स्ट्रीट, त्रिची और गोपालजी रोड, जयपुर 





हा कल पेरुमल वेक़ लिसिटेड सं० : २९७३ 
७।५०७ कऋासकट रोड, टाटा आ बाद कोयम्बतर १२ 
३१ दिसम्बर १९६१ को 


 द्ियता .......||यआयआयआयआयआयआयरय+य सम्पत्ति 
रुपया न. पे. . गेंद जमा सरकारी प्रति े 
और जन्य बकिंग कम्पनियों में 
चकता पजी और देष १,७४,५२९ 5-४५ जमा रुपए न-पै. 
>> >> प | १४,८ 3,3 ०४--५०२ 





स्थापित : १९३४५ 














जमा . २९,२१,५६५७-०२४ ऋण और अग्नीम धन 
ै 97०,२०,७२ १८-८१ ३ 
न्य हि: हि नर ' + घधते रैँ । + 
अन्य देयता _ १२४ ,४ ० सच अन्य सम्पत्ति ०7 ल 03 0:८5 है 5 
कुल ३२,२०,४ लक पा । कुल ३२,२०,४९६८-- ६ ४ 
हर प्रकार का बेकिंग कार्य किया जाता हैं 
मंनेजिग डायरेक्टर-- के. राजू नायडू बो. एस. सी. 
अलिलििए अल भरत मत सर सीलटक शी न जज ह० 7 मी टल मल पल अल मल नकल 
फोन : ३८२४ गाडिग-इलैक्ट्रिक तार : “पॉरसेलेन 
मोटर्स हि 
स्टार्टंस एवं स्विच 
पर * निर्माता: ह 


गशापति इंजिनीयरिग मेनुफंक्चुरस प्राइवेट लिमिटेड, 
गणपति कोयम्बत्र-६ 





कादर कक हेड +-> ५ 
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तार : सोमसुन्दरम फोन ; ४०४१ 
दि सोमसुन्द्रम मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 
बढ़िया सूत और कपड़े के निर्माता 
सूत : १० एस से १०० एस तक सिंगल और डबल दोनों में 
कपड़े : ग्रे, गदास, ब्लीच्ड लांग क्लाथ, धोतियां आदि 
पी० एस० एस० सोमसुन्दरम चेटियार 
मेनेजिंग डायरेक्टर 


लि मिनिलिलिमि मीन लिन कक कक आज आअ अर ा७७॥७७७७/७४७//ए"शश/श/श/शआआशशणशणआशशशशशशशशशशशशशशआआशशशशशणणणा 








फोन : कार्यालय : २३४५९ ह टेलीग्राम : स्वदेशी 
तिवास : ४६४६ 


(न ज कक 4 पी [आर 
विजयलक्ष्मी मिल्‍स लि० 
कन्या म॒त्तर पो० आ०, कोपम्बदूर-८ 
सबसे बढ़िया किस्म के सूत, श्र स्टेपल फाइबर बनाने वाली मिल 
मेनेजिंग ऐजेन्ट--मेसर्स ब्यलकृष्ण एण्ड कम्पनी 
कन्यामुत्तुर, पो ० आ० कोयम्बटूर-८ 





-सध्थयवा(८फपारूदअसपर भ्रम प्रताप: फसरपरर काका राधा सखात्याथदाकी लंड पक >तकलक 








भारत की ञ्राथिक स्वतन्त्रता के संघर्ष की विजय उन कारखानों 
पर निर्भर करती है जिनमें 
बड़ी बड़ी मशीनें तेयार की जातीं हैं 


हिन्दुस्तान मशीन टुल्स 
जननी मश्ञीनों-सबमशीनों को बनाने वाली मशीनों के निर्माता, 
हिन्दुस्तान मशीन दृल्स 


बंगलोर 


_सजकाटालअाालापकलक काला कलनस- पर २०२ -अंधमाना कब -ा>22९१५ पका सललाम2 न प॒खानक- पट 'कामएड५2रतार254 पक 2०52६ माा>चकाफ्ाउ-६१उकापड अप क्ट यम (वद जल - चर यातकाधफअपरभाधााा सगहकल हा. 





हिन्दुस्तान स्टील वायसे एन्ड फेब्रीकेशन्स 
त्रिच्चर, केरल राज्य 
. ह निर्माता : 
जी. आई. वायर - एच.-बी. वायर - 
एनील्ड ब्लेक वायर और वायर नेल्स 


कार्याठलय : हज ए/८२५, नारायन गाडी, त्रिचुर, केरल 


फोन : ६५. तार : 'प्रनन्स 


भारत के वद्दयाल 
खादी और 
ग्रामोद्योगों से 


मद्रास राज्य के लगभग ८ लाख ग्रामवासियों को 
रोजगार मिल रहा है । 


खादी ओर ग्रामोद्योग की वस्तुएं खंरीदिए 


खादी विभाग 
मद्रास राज्य खादी और 
ग्रामद्योग बोर्ड 






















गंगा ब्रह्मपुत्र वाटर ट्रांसपोर्ट बोड 
गंगा ब्रह्मपुत्र वाटर दांसपोर्ट बोर्ड गंगा और घागरा महानदियों में निम्नलिखित 
माल ढोने को सर्वि्से चला रहा है :-- 


पटना - राजमहल -- पृश टोइंग, १० दिन को सर्विस 
पटना--बकसर. -- 7” ” साप्ताहिक सर्विस 
छापरा--बुरहाज -- पुश टोइंग साप्ताहिक सर्विस 


उक्त सर्विसों का पारस्परिक सम्बन्ध है और जनता घाट से घाद तक के लिए साल बुक कर 
सकती है। समय और भाड़े के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र वादर ट्रांसपोर्ट बोर्ड के एगज़िक्यूटिव 
आफीसर, विश्व भवन, जमाल रोड पटना या विभिन्‍न घाटों के टू फ़िक क्लकों को लिखें। 





हा हू. के योग्य बुनकरों द्वारा तेयार 
प्रसिद्ध हैंडलुम वस्त्र खरीदिए 
निम्न स्थानों पर उपलब्ध : 
केरल स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोप्रेटिव सोसाइटी लि० सं० एच० २३२, त्रिवेन्द्रम 
लक्ष्मी हैंडलूम वीवसे इण्डस्ट्रीयल कोप्रेटिव सोसाइटी लि ०, त्रिवेच्धम 
लोकनाथ इण्डस्ट्रीयल बीवर्स कोप्रेटिव सोसाइटी लि०, चोका, कन्नानोर 
कौशल्या इण्डस्ट्रीयल वीवर्स कोएरेटिव सोसाइटी लि०, थोड्डा, कृन्तानोर । 
के० के० एस० इण्डस्ट्रीयल वीवर्स कोप्रेटिव सोसाइटी लि ०, मूडालूर, पो. आ. कनन्‍्तानोर 
ताज टेक्सटाइल इण्डस्ट्रीयल वीवर्स कोप्रेटिव सोसाइटी लि०, वेस्ट हिल, पो. आ. कालीकट 
विनयकर हैंडलूम वीवस कोप्रेटिव सोसाइटी लि०, पो. आ. पाराजुर, किलिन 
उद्योग और वाणिज्य विभाग, केरल सरकार द्वारा प्रसारित 
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राष्ट्र के लिए अधिक खाद्यान्न 


आंध्र प्रदेश की तीसरी पंचवर्षीय योजना में २६.७ लाख टन अतिरिक्त 
खाद्यान्न की पैदावार की व्यवस्था की गई है श्रीर इस तरह खाद्यान्न पेदाबार 
सम्भावना का स्तर बढ़कर ६५.७२ लाख टन हो जायगा : योजना में कृषि 
कार्यक्रम के लिए ७३.०२ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 
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ग्रांध्र प्रदेश में दक्षिण का खाद्यान्न भंडार--बढ़े हुए खः्द्यान्त उत्पादन के 
लिए दिया गया उत्साह खाद्यान्न में ग्रात्म-निर्मरता के राष्ट्रीय लक्ष्य की 
दिशा में बड़ा योगदान है। 


प्रचुरता और स्प्ृद्धि के लिए योजना में सहायता दीजिए 
डा० शआ्राई० यी० श्रार०, ए० पी० 


ऋ 


ल्‍ 

। क्‍ 
| 
। 

। 


वज्ञापन ु ढेर 


राष्ट की सेवा में रत 
पिम्पी आगे बढ़ रहा है 


भारत के पहले स्ट्रप्टोमाइसिन प्लांट का 
२९ मार्च, १६६२ को उद्घाटन हुआ था 
५७ त्रषिक उत्पादन क्षमता 
| £ ४० टन वाधिक 
पा ह है दम «7 जे स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पादन-भवन 
| क&# पेमता-वृद्ध 
कक ८० टन वाषिक 
धर मी कं (तिर्माणाततगंत) 
न ॥०. आल कक परियोजना को कुल लागत 
है २.७५ लाख रुपए 
समृची परियोजना पर कम्पती की 


अपनी आय में से ही धन लगाया 







गया है । 


हन्दुस्तान एण्टाबाशटक -लासटड 


(भारत सरकार का उद्यम) 
पिम्परी--प्‌ना के समीप 





मोहनलाल हरगोविन्ददास 
५ जवाहरगज, जबलपुर 
प्रमुख उद्योगपति-बीड़ी उद्योग को कुटीर और 
घरेलू उद्योग के रूप में विकसित कर रहे हैं 
भारत में सबसे अधिक मशहूर और लोकप्रिय बीडियां-- 
शेर छाप--- पहलवान छाप--- 
शद्ध और नीयानी तम्बाक 
इस, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दीजिये 





कार्यालय--- ८७ 
फोन | सवास स्थान--१८६ तार: बीड़ीवाला 





आधिक समीक्षा 
ः में 

विज्ञापन देकर लाभ 
उठाइए 





ड्इ्ड.. आज़ादी का पंद्रहवा द६ 


८) 


/ प्री पल 






"5388७ न हू रू 
| हि. ह (0 
विकासशील देश के लिये अधिकाधिक खाद्यान्न 


दस करोड़ टन ! 

दस करोड़ टन कितनी गाड़ियों में आएगा ? 

इसके लिए बहुत गिनती करनी होगी, हम सोचते हैं*** 

१६६५-६६ तक प्रतिवर्ष दस करोड़ टन खाद्यानत उत्पादन तीसरी योजना 
का लक्ष्य है--यह उत्पादन दस वर्ष पूर्व के उत्पादन से दुगना है राष्ट्र ने 
८ करोड़ टन का उत्पादन प्राप्त कर लिया है। 

देश के लाखों किसान परिवार खाद्य आत्म-निर्भरता पाने के राष्ट्र के 
विशाल प्रयास में लगे हुए हैं । 

सिचाई, भ्रधिक उर्बरक, अच्छे औजार ओर बीज तथा खेती की वैज्ञानिक 
प्रविधियां--ये चीज़े उन्हें लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायता कर रही हैं । 

(डी० ए०-६२॥२१७) 











योजना का आगञवासन 


के 
. 057 
82०४/०.१७ 
३ फिक्स है 


चोट 
। २ ६ (८ *#०(9€ 8 6 का! 4 2) हा कड जग ्स्स च् 


््् &4फ | है >> 5 
मा 4 2.0 /२ 
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० खा. है. ॥ २०.४० ८ 
'+> लि | # (४०7८८) 


बिहार की ३३७.०४ करोड़ रुपए के परिव्यैय की तीसरी पंचवर्षीय 
योजना राज्यवासियों को प्रचुचरता और समृद्धि का आश्वासन देती है। 
योजना के लक्ष्य हैं : 

. (१) २०-२७ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न की पैदावार ! दूसरी योजना के 
प्रन्त में लगाया ६० लाख टन खाद्यान्न होता था । 

२) कुल ४८-४८ लाख एकड़ भूमि सिचाई की सम्भावना । 

) १,३३८ मेगावाट बिजली उत्पादन (स्थापित क्षमता ) । 

) एक हजार से भ्रधिक गांवों का बिजलीकरण । 

) प्रारम्भिक कक्षाओ्रों में ४५ लाख से अधिक छात्रों की भर्ती । 

) अस्पतालों में रोगियों के लिए ३,६०० दैयाओं की व्यवस्था । 

) ६,३१६ मील सड़क का निर्माण । 

८) छोटे और बड़े उद्योगों की १६ बस्तियां और कस्बों में ५० कारखानों 
की स्थापना । दूसरी योजन] अवधि में ४ उद्योग बस्तियां हो चुकी हैं । 
तीसरी योजना ने केन्द्रीय सरकार के कामों में बिहार में कई भारी उद्योग 

स्थापित करने की व्यबस्था. की ग़ई है--जैसे रांची, के पास हतिया में फाउो्ड्री 

फोर्ज कम्पो्नेंट सहित हैवी मशीन बिल्डिग प्लॉट, बरौनी के ऑयल रिफाइनरी 
और बोकारों में चौथा इस्पात संयंत्र । 


( 

(३ 
(४ 
(५ 
(६ 
(७ 
( 


हमारे... संग्रह से खरीदिए 


५ प्र हि. दे बाकग्पक आड़ पफ्पर त ब चर कक | पना हू हा कबना गरमाव 
रे हू 


डे 


बगी ह दृछ च। 


आवाज ॥ जग 
ह | 
धगकूय बा! नीम 


ढबग 
ब्रा 


ड़ 
ढ 3. || ञै छ 





॥ योरोपियन किस्म के वोटर क्लोसेट्र 
ह वाश बेसिन, यूरीनल्स आदि के भी निर्मा 


के 


लिखिए : 


अर 
१४ 


ग्रधीक्षक 


गवर्नमैंट सेरेमिक सेण्टर 
ब्रीधाचलस (मद्रास राज्य ) 


झ 


सेलिय, ९जेन्सी के लिये लि।खिछ : 


श्र 


निदेशक, . उद्योग और वाणिज्य 


चीपौक सम द्रास-५ 





